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अं क्किथन 


ग्राधुनक भारतीय शासन का पॉचर्वाँ संस्करण पाठकों के सम्मुख 
उपस्थित किया जा रहा है। पाठकगण कह सकते हैं कि जब देश का 
शासन बदल रहा है ओर इसकी रूप-रेखा समाप्तप्राय हे तो पिछले 
शामन-विधान की क्‍या श्रावश्यक्ता है| परन्तु पिछुला शासन-विधान 
त तक कार्या>्वत हंता रहेगा जब तक नया विधान काय रूप में 
परिणत न कर दिया जाय । इस कारये में कम से कम एक वर्ष का समय 
अवश्य लगे. | इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए वतंमान राष्ट्रीय 
सरकार ने १६३५ ई० के संघ-शासन-जिधान में कुछ परित्रतन के पश्चात्‌ 
१६४७ ई० से हो इसे चलाने की अनुमति दी है। पुस्तक का नवबोन 
संस्करण १६४७ ई० के संशोधित ऐक्ट के आधार पर तैयार क्रिया 
गया है। ह 

विधान सभा द्वाग जो विधान तैयार किया गया है, उपको रूप- 
रेखा वतंमान विधान से बहुत कुछ भिन्न है। फिर भी शामन-भ्यत्रस्था 
सम्बन्धी अनेक बातों का आधार पूत्रवत्‌ रखा गया है| ऐसो दशा में 
कई भी राजनीति का विद्यार्थी वतेमान शासन-विधान को उपयोगिता 
को कम नहीं कर सकता | वतमान स्थिति में जब कि भाग्तीय शासन- 
विधान सम्बन्धी अनेक बाते सन्दिग्व हैं, शामन-विधान लिखना एक 
कठिन काय है। भूत,त्तमान तथा भविष्य त॑ नों का मिश्रण इतना श्रघरिक 
है कि अनेक रथलों पर कुछ बात स्पष्ट नहीं होतीं। यथाशक्त इन 
कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न किया गया है | 

पाठक गण यह भली भाँति समझ सकते हैं कि हमारा देश इस 
समय किम प्रकार से शासित हो रह्य है | स्थान-स्थान पर भविष्य की 
योजनाओं पर भी प्रकाश डाला गया है | गवनर जनरल तथा गवनंर के 
अधिकार, धारा सभाश्रों का संगठन, स्वायत्त शासन आदि विषयों पर 
विचार प्ररुट करते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पत्षा 
है| इसका वारण यह हे कि इनका वाह्य रूप पूबवत्‌ होते हुये भी 


इनको कार्य-शेली बदल दी गई है । इन स्थलों का श्रध्ययन करते समय 
पाठकंगण विशेष रूप से सतक रहें । भारतीय रियासतों का स्वरूप भी 
वह नहीं है जो पहले रहा है | यदि प्रस्तुत पुस्तक पाठकों की इन 
शंकाश्रों को दूर कर भारतीय शासन-विधान को समभने में सहायक 
सिद्ध हुई तो हम अपने परिश्रम को सफल समेगे । 


राम भवन, प्रयाग गोरखनाथ चोबे 
२२-६-४६ 


भूमिका 

आजकल के हिन्दोस्तान का शासन सम्बन्धी विकास इंगलड, 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस और दूसरे देशों के राजनीतिक संगठन से 
बहुत कुछ भिन्न है । राजनीतिक गहराई की दृष्टि--जो पश्चिमी देशों 
के सावंजनिक जीवन को विशेषता थी, हममें न थी। हमारी पब्लिक 
लाइफ” ( सावंजनिक जीवन या खिदमते खल्‍्क ) पर जल्दी और 
बार-बार होने वाली तब्दीलियों क। वैसा असर कभी नहीं पड़ा जैसा 
और देशों के लोगों पप। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 
यहाँ की राजनीतिक तरक्की का ढंग नीरस या निस्सार रहा. है । इसमें 
पूर्वी लोगों ओर पश्चिमी राष्ट्र के मिलन का अनुभव है। उनके 
आपस में मिलने-जुलने की तसवोीर आइने की तरह साफ-साफ 
दिखाई देती है। १८६१ के बाद हिन्दोस्तान की शासन-पद्धति का 
विक्रास साम्प्रदायिक ढंग पर हुआ है | दिन्दोस्तानी समाज के बहुत 
से हिस्सों के अलग-अलग बढने की लगातार कहानी इसके श्रन्दर पाई 
जाती है। 

जिसे हिन्दोस्तानी राजनीति की थोड़ी भो जानकारी हासिल 
करनी है ओर जिसके अन्दर राजनीतिक कामों में हाथ बँटाने की इच्छा 
है उसके लिये हिन्दोह्तान की शासन-पद्धति का पढ़ना बहुत ही जझूरी 
है। इस मुल्क में अरब ३ करोड़ से ज्यादे लोगों को वोट देने का 
इख्तयार हासिल हो चुका है और राजनीतिक उन्नति इतनी हो चुकी है 
कि राजनीतिक संस्थाश्रों की जानकारी श्रौर भी जरूरो हो जातो है। 
प० गोरखनाथ चोबे एम० ए० ने इन दोनों जरूरतों को पूरा करने की 
कशिश की है। हमें विश्वास है कि हिन्दी जबान वालों की राजनीतिक 
जानकारी के लिये यह किताब सब तरह से मदद देगी । इसमें लेखक ने 


स्व भूमसका 


हिन्दोसतानी इतिहास श्रौर राजनीति दोनों का इतनी खूबी के साथ 
बयान रिया है कि शासन-पद्धति ऐसा कठन मजमून इर पहलू से सहल 
अर साफ हो गया है | राजनोतिक तंस्थाओं की बारोकियों ओर उनकी 
कमजोरियों का इतना अच्छा वन किया गया है कि पढ़ने वाले 
लेखक की मिहननत की तारीफ किये वगैर नहीं रह सकते । हृ।म गवन- 
मेंट, हिन्दोस्‍्तान की सरकार ओर सूबों की सरकारों के काम करने के 
तरीके ओर इनके श्रापस के सम्बन्ध के बयान करने में लंखक को जो 
कामयाबी हासिन् हुई है वह उसके बखूबी पढ़ने ओर समभने का 
नतीजा है । ९१६३५ के संघ-शासन ( फंडरेशन ) विधान को जाँच- 
पड़ताल में किसी भी तरह की तरफदारी और खींचतानी नहीं को 


गई है। 


लोगों का ख्याल है कि श्राभकल की अन्‍्तर्राप्रीय उलभनों की 
वजह से मीोजूदा शासन-विधान को कोई अहमियत नहीं है। केन्द्र 
झर सात सूबों में शासन-विधान के स्थगित हो जाने से उनका ऐसा 
सोचना बहुत कुछ ठोक हो सकता है, लेकिन आये दिन हमें इस पर 
विचार तो करना ही होगा । हुकूमद के मामले में कितनी ही तब्दीलियोंँ 
क्यों न हो जाये, उसकी तवारीखी जानकारी के लिये तमाम पिछुले तरीकों 
का जानना निद्वात्र॒त जरूरी है | ऐसो हालत में मौजूदा संघ-शासन की 
गहरी जानकार .हर हिन्दोस्तानी के लिये उसके राजनीतिक जीवन के 
वाघ्ते बटुत ही जरूरी है। श्रागे चलकर हुकूमत के जो तरीके कान में 
लाये जायेगे उनकी बुनियाद बहुत कुछ इसी पर रकखी जायगी। 
विद्यार्थियों और दुसरे लोगों के लिये इसीलिये यह्ट जरूरी है कि वे इसकी 
जानकारी पूरी तरह हातिल कर, ताकि मौका आने पर वे मुल्क की 
तरक्क्रो में कन्धा टेक सके । 


स्थानीय शामन (,009) 8९-४९०ए९७॥77०7( ) और 
गाँव को पंचायतों के महत्व को लखक ने पूरी तरह समभा है। पंचायत 
पर एक अश्रलग बयान लिखकर इसके पायदे पर श्रच्छी रोशनी डाली 
गई हे । हिन्दोस्तानी हुकूमत के सभी पहलुओं पर नजर डालते हुये 
ऐसा कोई सवाल नहीं उठता जिसका जवाब किताब अन्दर मौजूद 
न हो । श्रगर कुछ पेर्चादे सवाल पूरी तौर से बयान नहीं किये गये हैं 
तो इसको वजह सिर्फ यही है कि हुकूमत का मजमून अपने दायरे से 
बाहर न जाने पाये | कोई भी लखक बड़ी-से-बड़ी किताब के श्रन्द र 


भूमिका ... में 


तमाम पेचीदगियों को हल नहीं कर सक्रता। कचदरियाँ, स्वास्थ्य ओर 
सफाई, सरकारी आमदनी औ्रौर खर्च तथा नोकरियाँ इनका श्रलग- 
अलग बयान किया गया है। देशो रियात्तों की मौजूदा राजनीतिक 
'हालत, हिन्दोस्तानी सरकार से उनका सम्बन्ध श्रोर उनकी श्रागे आने 
वाली हालत पर भी रोशनी डाली गई है। मतलब यह है कि हन्दो- 
स्तान को राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी के लिये वे तमाम बाते 
इसमें मौजूद हैं जो हर एक हिन्दोस्तानी के लिये जरूरी हैं। यह 
सौभाग्य को बात हे कि अ्रब हिन्दी में भी इस तरह को गम्भीर 
राजनीतिक किताबे' लिखी जाने लगी हैं | इसकी जबान बहुत ही साफ 
ओर सहल हे । इसलिये पढने वालों को किसी कठिनाई का सामना न 
करना पड़ेगा । 


राजनीति विभाग 
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बेनीप्रताद 
१ मई, १६४१ ई० 
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कार्यकारिणी की आवश्यक्ता--पिछुली केन्द्रीय कार्य का रिणी--कार्य- 
कारिणी सभा की काय पद्धति--विभाग प्रणाली--वाह्य ओर राजनीतिक 
विभाग--सेना विभाग--होम विभाग--करानून विभाग--रेलवे और 
व्यापार विभाग--उद्योग-पन्चे तथा मजदूर विभाग--शिक्षा, स्वास्थ्य 
ओर भूमि विभाग--अर्थ विभाग--केन्द्रीय कार्यकारिणी के अधिकार-- 
१६३४ के शासन विधान में संब कायकारिणी--मंत्रियों की सभा--- 
सलाहकार--प्ंघ-कार्यका रेणी के गण-दोष--राष्ट्रीय सरकार | ६०-७० 


सरधाकथाअ०-#०००-मकराकामममकाम्दकी 


अध्याय ४ 


केन्द्रीय घारा-सभा 

धारान्सभा की आ्रावश्यकता--धारा-सभा के अधिकार और कतंव्य--- 
प्रत्ताव--अ्रविश्वास का प्रध्ताव--स्थगित प्रस्ताव--प्रश्नोत्तर--भार- 
तीय घारा-सभा का स्वरूप--कोंसिल आफ स्टेट--लेजिस्लेटिव असे- 
म्बली-केन्द्रीय घारा-मभा के सदस्यों की येग्यता--इनके निर्वाचकों 
की य॑ ग्यता--केन्द्रय धारा-समा को कारयपद्धति ओर कानून का बनाना 
--सम्मिलित महासभा--सम्मिलित बैठक--सम्मिलित निवाचन कमेटी 
--केन्द्रोय धारा-सभा के अधिकार--१५६३५ के संत्र-शासन-विधान में 
केन्द्रय धारा-सभा का स्वरूपग--कोंसल आफ स्टेट--फेडरल असे- 
म्बलो--दोनों सभाओं पर आलोचनात्मक दृष्टि--क्रार्य-पद्धति श्रोर 
अधिकार--केन्द्र य धारा-स भा और केन्द्रोय कार्यकारिणो का सम्बन्ध । 
७१---६४ 


( ३) 


अध्याय ६ 


केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार का सम्पन्ध 
दोनों सरकारों का दरजा--ऐतिहालिक सम्बन२--शक्ति संत्रय काल 
१७७२ से १८७० तक--श.क्त वितरण काल १८७० से १६३७ तक--- 
प्रान्तीय स्वराज १६३७-४७--स्वतन्त्र भारत | ६४---१० ७ 


अध्य.य ७ 


गवनर 
हिन्दोस्तान के राजनीतिक विभाग--१६३५७ के शासन-विवान में 
भान्तीय विभाजन--गवरनर के अविक[र--करानूनी अविकार । 
१०८---१ श्ट 


सकारात्मक दाम वार कधसफल कप 


अध्याय ८ 


ग्रान्तीय मन्त्रिमण्डल 
मन्त्रियों की आवश्यक्रता--म-त्रयों की समा--१६३५ के शासन- 
विधान में प्रान्तीय मन्त्रिमएडल--मंत्रेमंडल की कार्य पद्ध ति--वरतंमान 
मंत्रिमंडल । क्‍  ११९--१३० 


'ररकारयाइािमकइाााकााा2नााभयमक, 


अध्याय € 


प्रान्तीय धारा-स मा 

ऐतिहासिक विकास--१६ ३५ के शासन-व्रिवान में प्रान्तीय धारा 
सवाय--ले।जरलेटिब कोंसिल--जैेजिस्लेटित्र असेम्बलो--प्रांतीय धारा 
सभाओं में प्रतिनिधियों की येन्‍ग्यतायें--लेजिस्लेटिव कोंसिल के सदस्यों 
के लिये वोट देने का अधिकारों कोन हे--निवास सम्बन्धों येग्यतायें--- 
स्त्रियों की विशेष योग्यताये ---हरिजनों की विशेष योग्यतायें--लेजिस्लेटिव 
असेम्बली के सदस्यों के लिये वोट देने का श्रधिकारों कोन दै-प्रांतीय 
धारा-सभाश्रों के सभापति--प्रांतीय धारा-सभाओं के अधिकार ओर 
कृतंव्य--प्रान्तीय धारा-सभा को क,रवाई--भविष्य की काय-पद्धति । 
१३१--१४५३ 


५ ४ ) 


अध्याय १० 


प्रान्तीय स्वराज 
परिभाषा--प्रान्तीय स्वराज की माँग - प्रान्तीय स्वराज पर विभिन्न 
मत - प्रान्तीय स्वराज का क्रियात्मक रूप-प्रान्तीयः स्वराज ओर 
गवनरों के विशेषाधिकार - चीफ कमिश्नरों के सूबे ओर प्रांतीय स्वराज - 
पिछड़े हुए भाग और प्रान्तीय स्वराज -- परिशिष्ट । १५४- १७१ 


'हडुसरतपर कराकर पक: मप्र भय 


अध्याय ११ 


प्रान्तीय विभाग 
प्रांतों का विभाजन - कलेक्टर या जिलाधीश -कलेक्टर के न्याय 
सम्बन्धी अधिकार -कलेक्टर को अन्य जिम्मेत्रारियाँ- कलेक्टर के 
दोहरे अधिकारों की मीमांसा--जिले का विभाजन तथा अन्य कमचारो | 
---+++ १७५ -- १८८ 


अध्याय १२ 


स्थानीय स्वराज 
स्थानीय स्वराज की आवश्यकता - स्थानीय स्वराज का तालय -- 
स्थानोय स्वराज में सुधार - स्वायत्त शासन की सीमा-प्राचीन भारत 
और स्थानीय स्वराज - वतमान स्थानीय संस्थाश्रों का विकास । 
१८६ -- २०५, 
अध्याय १३ 
स्थानीय संस्थाय 
स्थान य संस्थाये - डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की स्थापना - जिला बोड या 
डिस्ट्रिक्ट बोड - ताल्लुका बोड--लोकल बोड--डिस्ट्रिक्ट बोड्ड का 
संगठन - डिस्ट्रिक्ट बोड का आय ओर व्यय--डिस्ट्रिक्ट बोड का 
-ग्राम पंचायते -- शहरी स्थानीय संस्थाये - शहरों की बूद्ध 
अर उनकी समस्याये' - कारपोरेशन - कलकत्ता कारपं.रेशन - बम्बई 
कारपोरेशन -- मद्रास कारपंरेशन -- म्युनिसपल बोर्ड और उनका 
संगठन - म्युनि सपल बोड के कतंब्य -- म्युनिसिपल बोड की श्राय ओर 
व्यय - इम्प्र व्मेंटट्रस्ट--पोट ट्रस्ट - स्थानीय संस्थाओं पर आलोचनात्मक 
रष्टि | २०६- २३३ 


_कमभरमकामवाभ्याकमभयाकााजाानमरकक, 


( ४५ 9 


अध्याय १४ 


ग्राम पंचायत 
ग्राम की परिभाषा--गाँव श्रोर भारतीय शासन--ग्राम संगठन--- 
गाँव की किस्में--ग्राम पंचायत--ग्राम पंचायतों का चुनाव---गाँव 
और राजा--बूटिश राज्य में ग्राम पचायतें--पूर्ण स्वाधीनता और 
पंचायत राज्य । २३४--२४४ 


काअबआर/या्कममिमप्रिफा पडता), 


अध्याय १५४ 


भारतीय रियासल 
रियासतों की संख्या और इनका -विभाजन--नरेनद्र मए्डलल--- 
रियासतों में जिम्मेवार शासन-- रेयासतों के अ्रधिकार--सर्वोच्च अ्रधि- 
कार--रियासते और संघ-शासन---रियासतों का भविष्य । २५४५५४--२७२ 


अध्याय १६ 


रवास्थ्य ओर सफारहे 
सम्यता की पहचान--गाँव और शहर--स्वास्थ्य और सफाई की 
प्राचीन व्यवस्थायें--स्वास्थ्य सम्बन्धो वर्तमान सरकारो संगठन---अस्प- 
ताल और ओषघालय--स्कूल ओर कालेजों में स्वास्थ्य सम्बन्धी 
ग्रबन्ध--स्त्रियों की चिकित्सा-गैर सरकारी संस्थायें--अन्वेषण कार्य--- 
नवीन योजनायें । २७३--रप८्ऋ 


पिमनकम>ण-ममममत>9»>2»94 पाक कम नकक, 


अध्याय १९७ 


न्यापात्तय 
न्यायालय का महत्व--न्याय की प्राचीन व्यवस्था--बृूणिश राज्य 
में न्यायालयों का विकास--न्यायालयों का वर्तमान संगठन--प्रिवी- 
कोंसिल---संध न्यायालय और इसकी आवश्यकता--संघ न्यायालय 
का संगठन--संघ न्यायालय के अधिकार और कतव्य--प्रंथ न्यायालय 
की कमजोरियाँ--हाई को्ट--हाई कोट के अधिकार--जिलाकोट--- 
योरप निवासियों के मुकदमें--पशद्चायती अदालत । २८६---३ ०५४ 


सयकालककााकभम्मभाकााामयमम्यादक: 


( ६ ) 


अध्याय ९८ 


सरकारी नौकरियों 
सरकारी कमंचारियों का प्रभाव--+रतीय सरकारी नोकरियों क॥ 
इतिहास--१६१६ ई० का शातन-सुत्वार ओर सरकारो नौकरियाँ-- 
१६३५ ई० का शासन-विद्ान और सरकारी नौकरियों--रक्षा सम्बन्धी 
नोकरियाँ--सिविल सर्विस--सरकार नौकरियों में सुधार । ३०६---३२६१ 


अइ्डओे०+मपकार-अकादीपआातफ+ तकरार. 


अध्याप ९६ 
शिक्षा 
शिक्षा की आदश्यकता--- उचित शिक्षा--भारत में शिक्षा का 
इतिहास--प्राचोन भारत में शिक्षा--मध्ययुग की शिक्षा प्रणाली--- 
आधुनक शिक्षा का विकास--बतंमान रि,्षा संगठन--! रम्भिक 
_ शिक्षा--माध्यमिक शिक्षा-यनिवर्शिटी शिक्षा--ओ्रौद्योगिक शक्षा-- 
विदेशों में भारतीय विद्यार्थ--बु नयादी शिक्षा--स्री-शिक्षा--शित्षा में 
सुधार को आवश्यकता । ३२२ - ३४० 





अध्याय २० 


सरकारी आय-व्यय 

सरकार की आ्रथिक आवश्यकतायें--भारत सरकार और भाग्तीय 
प्रजा- ब॒ुटश सरकार की टेक्स सम्बन्धी नोति का इ तहास- १६ १६ 
का शातन-सुधार श्रोर सरवारी श्राय-व्यय - मेम्टन अवाडड - संघ-शासन 
झोर आधिक संगठन - १६३४ का संघ-शासन-विधान और अन्य 
आधिक सम्बन्ध -- श्राथिक बटवारा-संघ सरकार ओर देशी रियासतों 
का आरथिक प्रबन्ध - गवनर जनरल तथा गबनरों के श्राथिक अधि- 
कार - प्रजा के धन का आय-व्यय - भारत सरकार के आर्थिक कतंव्य | 
शा ३४१- ३४४ 


अध्याय २१ 
पुलीस और जेल 


पुलीस की उपयोगिता -श्रग्रेजी गाज से पहले - भारतीय पुलीस 
का विकास - वतमान पुजीस संगठन - पुनीस को कुडु बेजा हरवतें- 


ल का ऐ.तेहासक विक्नस - वर्तमान संगठन - जेलों का सुधार । 
ना: ३३५--३ ६४ 
सहायक ग्रन्थों को सूची -- ] न 
प्रश्नयन्न “7 १६४५० से १६४८ तक कक 
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रियासतें जिनका प्रबन्ध भारत सरकार करतो है 





तीय साफारों के साथ प्रिछ्त गई हैं 





हाँ फगानिस्तान 


4] 


“-“-- फ्रामिसा 


॥॥॥॥| पाकिस्तान 


पत॑गीज्र 


६2०. ४५ 64086 बज दि 
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आधुनिक भारतीय शासन 


अध्याय ? 
शासन का विकास 


कांग्रस के अथक परिश्रम के बावजूद सम्पूर्ण भारतवर्ष दो हिस्सों में 
विभाजित कर दिया गया। मुसलिम लीग अपने 

भारतवष और दो राष्ट्रों वाले छिद्धान्त ( 7'छ० '३४०॥$ 
पाकिस्तान 7८०४९) में सकल रही । महात्मा गाँवी ने अंत 

क्‍ समय तक विभाजन का विरोध किया था ओर 

विभाजन के पश्चात्‌ भी उन्हें यह पूरी आशा थी कि किसी न किसी 
दिन दोनों की राष्ट्रीयाग ओर सरकार एक होकर रहेगी । विभाजन के 
फलस्वरूप देश को किन महान विपत्तियों का सामना करना पड़ा है-- 
यह बात किसी से छिपी नहीं है। आज लाखों स्त्री पुरुष असहाय 
ओर अनाथ मारे मारे भटक रहे हैं। इस विभाजन का परिणाम 
क्या होगा--इसका निर्शंय भविष्य पर निभेर है।# देश के बटवारे 
से जनता को कोई लाभ नहीं है। दोनों भागों को स्थिति का अध्ययन 
करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। पाकिस्तान के दो हिस्से हैं--पूर्वी 
पाकिस्तान ओर पब्छिमी पाकिस्तान | पूर्वी पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल तथा 
आसाम का सिलहट ज़िला है। इसका क्षेत्रफल ५४००० वगमील ओर 
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जनसंख्या ४ करोड़ १८ लाख है। पब्छिमी पाकिस्तान में पब्छिमी पंजाब, 
सीमा प्रान्त, बलूचिस्तान तथा सिन्ध है । इसका क्षेत्रफल १७६००० वर्ग- 
मील ओर जन-तंख्या २ करोड़ ३८ लाख है । पाकिस्तान का कुल क्षेत्र 
फल्ल २३३००० वर्गमील ओर जन-संख्या ६ करोड़ ५६ लाख है। 
भारतीय संघ का क्षेत्रफल १३६७००० वर्गमील और जन-संख्या ३२ 
करोड़ ४० लाख है । पूर्वी ओर पच्छिमी पाकिस्तान में १००० मील का 
अन्तर है। सम्पूर्ण भारत की १४७ प्रतिशत भूमि पाकिस्तान में और 
८५ ३ प्रतिशत्‌ भारतीय संघ में है । अर्थात्‌ क्षेत्रफल में पाकिस्तान भार- 
तीय ध्षंध का सातवाँ माग ओर जन-संख्या में पाँचवा भाग है । 
पाकिस्तान निधन देश है । इसमें लोहा कहीं नहीं निकलता । कोयला 
भी नाममात्र है । उद्योग-घंधों में दिवालिया है। खेती की स्थिति 
अच्छी हे। समूचे भारत में जोती जाने वाली कुल भूमि २० करोड़ 
६० एकड़ है, इसमें १ करोड़ १८ लाख पाकिस्तान में है। कुल हिन्दु- 
स्‍तान का ७२ फीसदी जूट पाकिस्तान में होता है, परन्तु वहाँ एक भी 
जूट मिल नहीं है | पाकिस्तान में कुल ६७४८ मोल रेलवे लाइन है ओर 
कराची तथा चिटागाँव केवल दो बन्दरगाह हैं। गेहूँ उत्पन्न होने वाली 
लगभग २४५ प्रतिशत्‌ भूमि पाकिस्तान में है। 
१५४ अगस्त १६४७ ई|ुतक भारतवर्ष का ज्षेत्रफल १८०८६७६ वर्ग- 
मील रहा है जिसमें बृठिश भारत का क्षेत्रफल 
भोगोलिक  १०६६१७१ वर्गमील और भारतीय रियासतों का 
स्थिति ७१२५०८ वर्ग मील था। बृठिश भारत में २६५८ 
२७००० व्यक्ति - तथा भारतीय रियासतों में ६२६७ 
२००० व्यक्ति रहते रहे हैं | उत्तर से दक्खिन तक इस देश की लंबाई 
२००० मील और चोड़ाई २५०० मील रही है। भारतवर्ष स्वयं एक 
संसार है। सारे संसार का भ्रमण करने पर भी इस देश में कुछ नवीनता 
दिखलाई पड़ेगी | समूचे देश की जनसंख्या लगभग ४० करोड़ के रही 
हे । गत दस वर्षो' में यहाँ की आबादी १४ फ़ी सदी बढ़ी है। चीन के 
सिवाय यह देश संसार में सबसे बड़ा रहा है। रूस को छोड़कर यह सारे 
योरुप के बराबर था । बृटेन के बराबर बराबर इसके १५ टुकड़े किये जा 
सकते थे । समुद्र के किनारों की लम्बाई ५००० मील के लगभग है। 
इतना लंबा किनारा बहुत क्रम देशों को नसीब होगा । इन्हीं किनारों पर 
कराची, बम्बई, मद्रास ओर कलकत्ता ऐसे कतदरगाह हैं। १५ अगस्त 
१६४७ ई० को यह देश दो भागों में बॉँठ दिया गया। एक हिस्से का 
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नाम भारतीय संघ ( ॥7697 (7४7०7 ) और दूसरे का पाकिस्तान 
है | परिणाम स्वरूप इसका क्षेत्रफल, जन संख्या तथा अनेकों बातों में 
विभाजन किया गयं।। | 

'संसार की सबसे पवित्र नदी गंगा इसी देश में बहती है। इसको 
प्रशंसा वेदों के अतिरिक्त यूनान के सबसे बड़े दाशंनिक सुकरात ने भी 
को है। जिस बौद्ध धर्म को आज भी संसार का आठवाँ भाग मान रहा है, 
उसका जन्मदाता भगवान बुद्ध इसी देश में पैदा हुए थे। कृष्ण ऐसे 
महापुरुष ने, जिनका दशंन-शास्त्र संसार की सभी भाषाओं में अनुवादित 
हो चुका है, इसी देश में जन्म लिया था । संसार का सबसे महान व्यक्ति 
महात्मा गाँधी यहीं निवास करते थे | इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि इस 
देश में कोई ऐसी विशेषता है जो महान व्यक्तियों को उत्पन्न करती रहती 
है। समय के प्रवाह में यह देश आज पिछड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, 
परन्तु इसका पिछला इतिहास सोने के अक्षरों में अ्रमी तक हमारे सामने 
मोजूद है । विदेशियों ने भी मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा की है । फ्रांसीसी 
यात्री बरनियर लिखता है, यह हिन्दोस्तान एक ऐसा अथाह गडढा हे 
जिसमें संसार का अधिकांश सोना और चॉाँदी चारों ओर से अनेक रास्तों 
से आ आकर जमा होता हे, ओर जिससे बाहर निकलने का उसे एक भी 
रास्ता नहीं मिलता |? सम्भव है-हमें फिर वे दिन देखने को मिले । 

भोगोलिक दृष्टि से हिन्दोस्तान की स्थिति संसार के सभी देशों से 
अच्छी है । जापान की तरह यहाँ बार बार भूवाल और ज्वार भाटे 
नहीं आते । अफ्रीका की तरह यहाँ कोई रेगिस्तान नहीं है। इस देश 
की प्राकृतिक बनावट उस क़िले की तरह है, जिस पर दुश्मन का एक 
भी हमला काम नहीं कर सकता | उत्तर में २९००२ फ़ीट ऊँचा हिमालय 
पवत है | इतना ऊँचा पहाड़ संसार के किसी भी देश भें नहीं पाया 
जाता | बाकी तीन-तरफ अथाह समुद्र है। इन्हीं से सारे देश को पानी 
मिलता है। अन्तर्राष्ट्रीय ष्टि से यह देश उस स्थान पर बसा हुआ है 
जहाँ से संसार के सभी रास्ते गुजरते हैँ । यही कारण है कि एक समय 
यह देश संसार भर से व्यापार करता था.। यहाँ की बनी हुई 
चीजे दुनियाँ के बाजारों में चौगुनी कीमत पर बिकती थीं ।& सड़कों 
का समूचे देश में एक जाल सा फैला हुआ है। नंदियों के कारण 
व्यापार मेंऔर भी सुविधा होती है | कच्चे माल की जो सुविधा इस, 
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देश में पायी जाती हैं वह किसी और देश में नहीं मिलती । यदि यहाँ 
का कच्चा माल बाहर जाने से रोक दिया- जाय तो योरुप के कितने ही 
देश ग़रीबी से तबाह हो जायेंगे | यह देश संसार भर को जूट प्रदान 
करता है। दुनियाँ में जितनी चाय की खपत है उसका' ६० फ़ौसदी यहीं 
पैदा होता है । ६० फ़ीसदी लाइ संसार को यही देता है। इस देश को 
कच्चे माल का एक “बहुत बड़ा कारखाना कहा जाय तो अनुचित 
न होगा। क्‍ 
सारा देश[पूबों ओर रियात्ततों में बँठा हुआ है। प्रत्येक हिस्सा 
अपनी अपनी विशेषतायें रखता है | जिस प्रकार योरुप का एक निवासी 
अपने ही महाद्वीप में दूसरे देशवासियों की बोली नहीं समझता, उसी 
तरह हिन्दोस्तान के एक हिस्से का रहने वाला दूसरे प्रांत को बोली 
नहीं जानता । समूचे देश में २२५ भाषाएँ बोली जाती हैं। इस देश 
की बदनसीबी यह है कि सब से उपजाऊ होते हुए भी सब से ग़रींब 
है। अमेरिका, रूस ओर हिन्दोस्तान--ये तीन संसार के सबसे धनी 
देशों में गिने जा सकते हैं। हिन्दी इस देश की मातृभाषा है। चीनी 
भाषा को, छोड़कर इसके बोलने वाले संसार में सब से अ्रधिक हैं । सारे 
भारतवर्ष में २४०० संस्थायें हिन्दी प्रचार का कार्य कर 'रही हैं । लगमग 
२३ करोड़ आदमी हिन्दी बोलते हैं। इस देश की जलवायु न अधिक 
ठंढी है आर न गर्म । मध्यम दर्ज को गर्मी और सर्दी दोनों ही पड़ती 
है। साल में चार चार महीने के तीन मोसम होते हैं। ये क्रशः एक 
दूसरे के बाद आते रहते हैं | मौसमों का इतना सुन्दर क्रम किसी और 
देश में नहीं पाया जाता । 
ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है कि इस देश की भोगोलिक परिस्थिति 
सवंथा अनूकूल है | उन्नति के सभी साधन प्रकृति ने इसे दे रक्‍्खा है । 
नदी, पहाड़, भील, समुद्र ओर जंगल, इनसे न केवल यहीं के निवासी, 
बल्कि संसार के बहुत से लोग लाभ उठाते हैं | इस देश की अच्छी से 
अच्छी लकड़ी अब तक विदेशों में भेज दी जाती थी। शारीरिक और 
मानसिक दोनों दृष्टियों से इस देश की जलवायु व्यक्ति के लिए, सवंथा 
अनुकूल है । यहाँ का वातावरण धार्मिक विचारों से ओत-प्रोत है। यहाँ 
के निवासियों का जीवन सरल ओर उनके विचार उच्च होते हैं। अधिक* 
तर व्यक्ति गाँवों में निवास करते हैं | इन्हीं के अनुकूल इस देश का 
सामाजिक संगठन भी बनाया गया था, जो*|किसी न किसी रूप में आज 
भी दिखाई पड़ता है | ग्राम-पंचायते इस देश की सबसे पुरानी संस्थायें 
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हैं। अ्रंगरेजी राज के पहले केन्द्रोय.शासन कभी भी स्थानीय ॥संगठनों में 
बाधा नहीं डालता था । पंचायतें स्वतंत्र रूप से राज्य करती थीं। सभी 
क्त्रों में स्वतन्त्रता की भावना दिखाई पड़ती थी। भौगोलिक स्थिति ने 
यहाँ के राष्ट्रीय जीवन को एक विशेष ढाँचे में ढाल दिया था । 
सर टामस रो १६१५ ई० में जहाँगीर के दरबार में आया | तब से 
। बराबर अ्रंगरेज़ों के आने का एक ताँता आरम्म[हुआ। 
अगरेज़ों का १६०० ई० में एलिज़ाबेथ के समय में ईस्ट इंडिया- 
आगमन कम्पनी को स्थापना हुई। इस कम्पनी का उद्दश्य 
हिन्दोस्तान से व्यापार करना था । इसी उद्द श्य की 
पूर्ति के लिए तिजारती अ्ँगरेज इस देश में लगातार आते रहे | उस समय 
इस देश की राजनीतिक परिस्थिति काफो अच्छी थी। औरंगजेब की 
मृत्यु तक, अर्थात्‌ सन्‌ १७०७ ई० तक यहाँ का शासन-प्रबन्ध बहुत 
ही सुदढ़ और स्वंप्रिय था । किसी विदेशी के दिल में यह खयाल तक 
नहीं आर सकता था कि मुगल राज्य का सितारा किसी दिन अस्त हो 
जायगा । पुतंगीज़, फ्रान्तीसी, डच और अ्रगरेज़ सभी अपनी अपनी 
तिजारत में लगे हुए थे। व्यापार में एक दूसरे को दबा देने के 
लिए. इनमें आपस में छोटी-मोटी लड़ाइयों भी होती रहीं। लेकिन 
ये लड़ाइयाँ ओरंगजेब की मृत्यु के बाद आरम्म हुईं। मुगलों में 
कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जो इतने बड़े राज्य को चलाता। 
केन्द्र्य शासन कमजोर होने लगा । प्रान्तों के सूबेदार और नव्वाब 
मनमानी करने लगे । 
इस बिगड़ती हुई राजनीतिक परिस्थिति से विदेशियों ने पूरा पूरा 
लाभ उठाया | इनके आपसी भगड़े दक्खिनी हिन्दोस्तान के कोने कोने 
में फेल गये । हिन्दोस्तानियों ने भी इनमें हिस्ता लिया। श्रन्त में अँग- 
रेज़ों की विजय हुई | १७५७ ई० में प्लासी की लड़ाई ने इस बात का 
फैसला कर दिया कि अंगरेज़ भारतोय व्यापार में सर्वेरर्वा हैं । १७६५ ई० 
में अँगरेज़ों को बंगाल को दीवानी मिली । उन्हें यह अधिकार मिला कि 
वे बंगाल प्रान्त की मालगुज़ारी वसूल कर क्षरकारी खज़ाने में भेज दें । 
इसके बदले में उन्हें कुछ हिस्सा दे दिया जाता था। अ्रभी तक अगरेज़ 
केवल व्यापारी समझे जाते थे, लेकिन १७६५ के बाद वे धीरे धीरे 
राजनीतिक मामलों में ह्थ डालने लगे। ज्यों ज्यों इस देश का शासन- 
: प्रबन्ध कमज़ोर होता गया, अँगरेज़ों को राजनीतिक मामलों में हाथ 
बठाने का मोक़ा मिलता गया । परिणाम यद्द हुआ, कि १८४७ ई० तक 
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ईस्ट-इंडिया कम्पनी हिन्दोस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से का मालिक 
बन गई । भारतवासियों ने होश सँमाला ओर १८५७ ई० में'अपनी खोई 
हुई आज़ादी को हासिल करने का एलान किय। । इस युद्ध को अंग्रज़ ग़दर के 
नाम से पुकारते हैं। वास्तव में यह स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। भारत- 
वासी इसमें असफल रहे । १८५८ ई० में ईस्ट-इंडिया कम्पनी तोड़ दी 
गई । इंगलेड की पालियामेंट ने भारतीय शासन का भार अपने हाथों 
में ले लिया । तब से यही पालियामेंट इस देश का शासन करती रही है । 
१५ अगस्त १६४७ को बूटिश पालियामेंट ने भारतीय संघ और पाकि- 
स्तान दोनों को पूर्ण स्वतन्त्रता देकर अपने ६० वर्ष के शासनाधिकार 
को समाप्त कर दिया । 

अमेरिका की शासन-पद्धति की तरह भारतवर्ष का शासन-विधान एक 

या दो दिन में नहीं बनाया गया हे। कहा जाता है 
ऐतिहासिक कि अमेरिका की शासन-पद्धति को २० मिनट में कोई 
विभाग भी पढ़ सकता है। १७८३ ई० में वहाँ की शासन- 
| पद्धति का निर्माण किया गया था । भारतवर्ष की शासन- 
पद्धति इतनी यूद्म नहीं है । इसे समभने के लिए काफी समय ओर 
सामग्री की आवश्यकता है। इसका विकास क्रमशः हुआ है | हिन्दू और 
मुसलमानी ज़माने में जो शासन-पद्धति यहाँ थी उसका वर्णन करना 
हम!री इस पुस्तक के बाहर की चीज़ है । हमें केवल यही देखना है 
वतमान स्वतन्त्र भारत को शासन-पद्धति का विकास केसे हुआ है । किस 
समय यह शासन-पद्धति बनी, कब कब ' इसमें परिवतन किए गए और 
वर्ततान शासन-पद्धति किन सीढियों से होकर आज स्थापित की गई है। 
साथ ही हम यह भी देखेंगे कि नये शासन-विधान का स्वरूप कैसा है 
ओर इसमें कोन कौन सी न्ुटियाँ हैं । 

भारतोय शासन-पद्धति के विकास का वर्णन करते हुए १६०६ ई० 
में ३ दिसम्बर को ब्रिटिश सम्राट की ओर से एक विवरण प्रकाशित 
किया ग्रया था, जिसका आशय निम्नलिखित है :-- 

“४ १७७३ और १७८४ ई० में जो क़ानून पास किए गये थे, उनका 
आशय हिन्दोस्तान में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की मातहती में एक सुव्य- 
वस्थित शासन-पद्धति की स्थापना करना था | १८३३ ० के कानून ने 
भारतवासियों के लिए नोकरी आदि का दरवाज़ा खोल दिया |१८५४८ 
के कानून ने भारतवर्ष का शासन्न-प्रबन्ध कम्पनी के ह्वाथ से सप्नाद के 
हाथ में दे दिया । उसी समय जनता को बहुत से अधिकार, जो अ्रभी 
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तक मौजूद हैं, दिए गये थे। १८६१ ई० के क़ानून ने प्रतिनिधित्व शासन 
को नीव डाली । १६०६ ई० के क़ानून के अ्रनुसार भारतीयों के अ्रधिकार 
को ओर भी वृद्धि हुई ।” १६१६ के कानून ने भारतीय प्रतिनिधियों को 
शासन में बहुत बड़ा हिस्सा देकर यह स्पष्ठ कर दिया कि किस प्रकार वे 
प्रान्तीय स्वराज से बढ़ते बढ़ते पूर्ण स्वराज प्राप्त कर सकते हैं। १६३५ 
३० के शासन-विधान ने भारतवासियों को प्रान्तीय स्वतन्त्रता की पूरी 
जागडोर सोंप दिया। १६४७ ई० की स्वतन्त्रता की घोषणा के अनुसार 
वर्तमान शासन-पद्धति स्व॒तन्त्र भारतीय संघ की पहली नवीन पद्धति है 
जो अभी तक पूण रूप से निर्मित नहीं है। 

अध्ययन की सुविधा के लिए भारतीय शासन के विकास को हम 
चार भागों में बाँठ सकते हैं। पहले काल में कम्पनी केवल व्यापारिक 
संस्था थी। धीरे धीरे वह एक बहुत बड़े राज्य का मालिक बन 
बैठी । दूसरे काल में पालियामेंट ने शासन-प्रबन्ध का भार अपने 
हाथ में ले लिया और एक दृढ केन्द्रीय शासन की स्थापना की । तीसरे 
काल में भारतवासियों को शासन-प्रबन्ध में थोड़ा बहुत अधिकार दिया 
गया जो प्रान्तीय स्वराज के नाम से सूचित किया जाता है। चौथा काल 
१५ अगस्त १६४७ ई० से आरम्भ होता है जो भारतीय स्वतन्त्रता का 
जन्म दिन है।... 

प्रथम काल ( १७४५७--१८४८ ) 

ऊपर कहा गया है कि ईस्ट-इंडिया-कम्पनी की स्थापना १६०० ई० 
में हुई थो | इसका उद्दश्य भारतवष से केवल व्यापार करना था। कुछ 
लोगों की यह धारणा है कि आरम्भ में ही अ्रंगरेजों का उद्दश्य एक राज्य 
की स्थापना करना था, लेकिन यह बात सरासर गलत है। इंगलंड 
और हिन्दुस्तान के इतिहांस को देखते हुए, इस कथन को कोई भी 
स्वीकार नहीं कर सकता। दक्षिणी हिन्दुस्तान में कम्पनी ने अपना 
व्यापार आरम्म किया । मुगल-साम्राज्य धीरे-धीरे कमज़ोर हो रहा था। 
प्रान्तों के हाकिम मनमानी करने लगे थे। कम्पनी ने शासन को कमज़ोरी 
से काफी लाभ उठाया । उसके नौकर राजनीतिक मामलों में हाथ डालने 
लगे.। धीरे-घोरे उनकी तिजारत भी बढ़ती गईं। इसलिए कम्पनी का 
दबदबा दक्षिणी हिन्दुस्तान में बढ़ने लगा । उधर १७६५ ई० में बंगाल 
की दीवानी ले लेने से कम्पनी को काफी मुनाफा होने लगा। उसे अपनी 
तिजारत में उतना फायदा नहीं था जितना बन्ञाल को लगान-वसूली 
में | प्रजा से. मनमाना धन वघूल करने में कम्पनी ने कोई कसर बाक़ो 
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न रक्‍खी | श्रब उसे इस बात का चस्का लगा कि इसी तरह और भी 
सूबों में अधिकार प्राप्त किये जायें। नतीजा यह हुआ्रा कि दक्खिनी 
हिन्दोस्तान में वर्षो तक तिजारत का बहाना लेकर लड़ाइयाँ चलती रहीं । 
' राज्य को स्थापना तो कम्पनी ने कर दिया लेकिन उसके पास शासन- 
प्रबन्ध की सामग्री काफी नहीं थी। बंगाल के गवनर 
१७७३ ई० का ने ११ नवम्बर १७७३ ६० के एकपत्र में यह लिखा कि 
चाटर ऐक्ट “जो कुछ मी जगह कम्पनी के अधिकार में आ गई है 
उसके प्रबन्ध का कोई माकूल इन्तजाम नहीं है ।” उसने 
यह भी प्रगट किया कि जल्‍्दो से जल्दी एक ऐसो व्यवस्था करनी 
चाहिये जिससे शासन का काये चलाया जाय । इंगलेंड की पार्लियामेंट ने 
१७७३ ई० में रेग्यलेटिज्ग ऐक्ट ( २८2 ५७४72 ४० ) पास करके हिन्दो 
स्तान में एक गवर्नर-जनरल ओर उसकी कौन्सिल के लिये विधान 
बनाया । कलकत्त में फोट विलियम के स्थान पर एक न्यायालय भी 
इसी ऐक्ट के अनुसार स्थापित किया गया । मद्रास और बम्बई के गवनर 
ग्रपना सब काम गवनर»जनरल की सलाह से करने लगे। पालियामेंट 
को इस्र बात का अधिकार दिया गया कि वह कम्पनी के मामलों में हाथ 
डाल सके । गवनर-जनरल को सलाह देने के लिए ४ सदस्यों की एक 
सभा बनाई गई । इसका उद्दश्य यह था कि जो- कुछ राज्य कम्पनी के 
हाथ में आ गया है उसे अच्छी तरह चलाया जाय | साथ ही “ओर भी 
नई नई जगहें शामिल की जाय। 
१७८४ में पिट इंडिया बिल पास किया गया । अब तक कोट आफ़ 
डाइरेक्टर कम्पनी के कामों की देख रेख करते थे 
पिटस इण्डिया लेकिन इस ऐक्ट के अनुसार एक नये संगठन का जन्म 
बिल १७८४ हुआ जिसका नाम बोड आफ कन्ट्रोल रक्‍्खा गया । 
अब से कम्पनी की कार वाइयों की देख-रेख बोड आफ 
कन्ट्रोल और कोर्ट आफ डाइरेक्टस. दोनों करने लगे। यह भी कहा 
जा सकता है कि एक प्रकार से कम्पनी के लिये दोहरा शासन स्थापित 
किया गया । यह दोहरा प्रबन्ध १८४८ ई० तक चलता रहा। वेसे तो 
यह कहा गया कि १७८४ के क़ानून का उददश्य हिन्दोस्तान में अच्छे 
शासन की नीव डालना है, परन्तु इसका उद्दश्य हिन्दोस्तान में अंगरेज़ी 
राज को और दृढ़ करना था। कोट ञ्राफ डाइरेक्टस में थोड़े से सदस्यों 
की एक गुप्त सभा थी। हिन्दोस्तान के गहरे मामलों पर यही सभा 
विचार करती थी । शासन-प्रबन्ध का भार आने से कम्पनी की जिम्मे- 
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दारी हिन्दोस्तान में बढ़ती जा रही थी । गुप्त सभा के काम बड़ी ज़िम्मे- 
वारी के थे और वे क्रमशः बढ़ रहे थे। बोड आफ कन्‍्ट्रोल को यह 
अधिकार दिया गया कि वह हिन्दोस्तान के राजनीतिक मामलों में गह- 
राई के साथ विचार करे और अपनी राय गुप्त सभा को दे। कम्पनी 
के अधिकारी हिन्दोस्तान में किसी तरह की लड़ाई या सुलह तब तक नहीं 
कर सकते थे, जब तक वे बोडे आफ कनद्रोल से इसकी आज्ञा प्राप्त न 
कर लें। इस सभा में ६ सदस्य थे। सम्राट ने इन्हें इसीलिये नियुक्त किया 
था कि वे हिन्दोस्तान के सारे मामलों की जानकारी रक्‍्खे और उन पर 
अपनी उचित राय दें | यह पहला ऐक्ट था जिसने पालियामेंट को हिन्दो- 
स्‍्तान के राजनीतिक मामलों में हाथ डालने का अवसर दिया । यदि बोड 
आफ कन्ट्रोल ओर कोट आफ डाइरेक्टर्स में कोई मतभंद उत्पन्न हो 
जाता तो सम्राट इसका फैसला करता था। इस ऐक्ट के' अनुसार सम्राट 
को यह अधिकार दिया गया कि वह गवर्नर जनरल को जब चाहे हिन्दो- 
स्तान से वापस बुला ले । गवनर-जनरल ओर उसको सभा को बहुत से 
अधिकार प्रदान किय गये । 

१७६३ ई० में एक नया क़ानून पास किया गया। ईस्टनइंडिया- 
कम्पनी को ही पूर्वीय देशों में व्यापार करने का अधिकार 

१८१३ का था। इस ऐक्ट में यह अधिकार कम्पनी को २० 
चाटर ऐक्ट साल के लिये और दे दिया गया। गवनर-जनरल के 
अधिकारों में ओर वृद्धि की गईं। वह अपनी कोन्सिल के 

फैसले को रद कर सकता था । सूबों के गवनर बिना उसकी आशा के 
कोई लड़ाई या सन्धि नहों कर सकते थे | १८०० ई० तक गवर्नर-जनरल 
ओर उसकी कोन्सिल जो कुछ नियम बनाते थे, अन्य प्रान्तों- के गवनरों 
को उनका पालन करना पड़ता था । उन्हें कोई कानून बनाने का अधि- 
कार न था| १८०० ० में मद्रास प्रान्त के गवनर को यह अधिकार 
दिया गया कि वह शासन को चलाने के लिए. एक छोटी सी कोन्सिल 
द्वारा कानून बना सकता है। इसी तरह का अधिकार बम्बई के गवनर 
को १८०७ में दिया गया । १८१३ ई० में एक दूसरा नियम पालियामेंट 
ने पास किया जिसके अनुसार यह निश्चय किया गया कि भारतषषं में 
कम्पनी जो कुछ राज्य स्थापित कर रही हे उसकी राज-सत्ता सप्राद के 
हाथ में रहेगी । सारी अ्रंगरेज़-जाति को यह आशा दी गई कि जो चाहे 
हिन्दोस्तान से व्यापार कर सकता है। लेकिन वचाय की तिजारत हिन्दो- 
स्‍्तान में कम्पनी के अतिरिक्त ओर कोई नहीं कर सकता था। कम्पनी 
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को छोड़कर चीन से तिजारत करने की आशा किती को न थी। इसी 
कानून के अनुसार पहले पहल हिन्दोस्तान में बड़े पादरी का एक स्थान 
बनाया गया । पार्लियामेंट ने यह निश्चित किया कि कम्पनी अ्रपनी 
आमदनी में से एक लाख।रुपया प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए खच करे। 
१८३३ ६० में ईस्ट इण्डिया कम्पनी को फिर बोस वष के लिये 
अधिकार-पत्र दिये गए । कम्पनी से चीन के साथ 
श्यघ३ का व्यापार की बपोती छीन ली गई। अब चीन के साथ 
चाटर पेक्ट व्यापार करने की आशा सभो इंगलैश्ड निवासियों को 
दे दी गई। टी० बो० भेकाले लिखता है, “कम्पनी 
से इस बपौतो को तोड़कर यह आवश्यक कर दिया गया है कि उसके 
संगठन में परिवतेन किया जाय ।” इस ऐक्ट में यह भी निश्चित किया 
गया कि अब से कम्पनी केवल ठेकेदार संस्था को तरह रहेगी । लाडे 
मेकाले का कहना है कि, “१७८४ और १८५४८ ई० के बोच भें जितने 
भी ऐक़्ट पास किए गये उनमें १८३३ ई० का नियम भारतीय सरकार के 
लिए. सब से महत्वपूर्ण है ।” इसके अनुसार मुख्य ६ बाते निश्चित 
की गई 

( १) चोन के साथ व्यापार करने का अधिकार सभी अ्ँगरेजों को एक 
समान देया जाय । 

(२ ) कम्पनी जितनी भी भूमि हिन्दोस्तान में अपने अधिकार में रक्खेगी 
उस पर एक मात्र अधिक'र बृठेन के सम्राट तथा उनकी सन्तान 
का होगा । 

(३ ) बम्बई ओर मद्रात के गवनरों से क़ानून बनाने का अधिकार 
छीन लिया गया। केवल गवनर-जनरल ओर उसकी कॉधिल 

- को यह अधिकार दिया गया कि वह सारे हिन्दोस्तान के लिये 
कानून बनाए । 

(४ ) गवरनर-जनरल को कोंसिल में एक सदस्य और बढ़ा दिया गया। 

, तीन के बदले अब उसमें चार सदस्य हो गये। नये सदस्य का 
कार्य यह था कि वह गवरनर-न्‍जनरल को क़ानून बनाने में मदद 
दे | इसका नाम कानूनी मेम्बर (7.७ए ४07८४ ) था। 
लाड मेकाले पहिला क़ानूनी मेम्बर बनाया गया | 

(५) भारतीय कानूनों में संशोधन करने के लिये लाड मेकाले की 
अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया गया। 

(६ ) हिन्दोस्तानियों को यह श्राश्शासन दिया गया कि इईस्ट-इस्डिया 
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कम्पनी को नौकरी के लिये रूप, रंग, धर्म, जाति इत्यादि का 
. भेद-मभाव नहीं किया जायगा। 

इज्जलैए्ड से कोट आफ डाइरेक्टत और ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
बीच में कोई भी पत्रे-त्यवहार बिना बोंड आफ कन्ट्रोल की जानकारी के 
नहीं हो सकता था । बंगाल का गवनंर सारे हिन्दोस्तान का गवनर- 
जनरल बना दिया गया । एक नई प्रसीडेन्सी कायम करने “के लिये 
जिसकी राजधानी आगरे में हो, एक योजना बनाई गई। परन्तु दो वष 
बाद यह विचार स्थगित कर दिया गया। बंगाल के गवनर को, जो 
अब सारे हिन्दोस्तान का गवनर«जनरल हो या था, बंगाल के लिए 
एक सहायक गवनर नियुक्त करने का अधिकार दिया गया । मद्रास और 
बम्बई के लिए दो पादरी नियुक्त किए गए। क़ानून बनाने का अधिकार 
केवल गवन र-जनरल और उसकी कौन्सिल को देकर कानूनी अधिकार 
केन्द्रित. कर दिया गया । केन्द्रोय शासन की शक्ति धीरे-धीरे बढ़ने लगी। 
१८५३ ई० के ऐक्ट के अनुसार ईस्ट इण्डिया कम्पनी व्यापारी 
संस्था के बदले राज्य करने वाली शक्ति मान ली 

श्य४३ का गई | इस ऐक्ट के अनुसार कोर्ट आफ डाइरेक्टस के 
चाटर ऐक्ट १८ सदस्यों में से ६ सदस्यों को नियुक्त करने का 
अधिकार सम्राट को दिया गया। गवनंर-जनरल की 

कोन्सिल में एक सदस्य और बढ़ा दिया गया। इसके अतिरिक्त क़ानून 
बनाने के लिए ६ विशेष सदस्यों की नियुक्ति की गई । बड्भाल में एक 
लेफ्टीनेन्ट गवनर नियुक्त किया गया । इज्जलैण्ड में भारतीय क़ानूनों पर 
विचार करने के लिए. एक कमीशन बनाया, गया। [सिविल सर्विस का 

दरवाजा सबके लिये मुक़ाबले की बुनियाद पर खोल दिया गया । 

उपरोक्त ऐक्ट को व्यतीत हुए अभी पूरे पाँच साल भी न हुए थे 
कि हिन्दोस्तान में एक बड़ी क्रान्ति आरम्भ हुई। यह १८५४७ ई० के 
गदर के नाम से प्रसिद्ध है । इसके विषय में ऐतिहासिकों के भिन्न भिन्न 
मत हैं | कुछु का कहना है कि यह एक सिपाही-विद्रोह था। लेकिन 
दूसरे लोग यह साबित करते हैं कि यह हिन्दोस्तान की .आजादी कौ 
पहिली लड़ाई थी, जिसमें हिन्दोस्तानियों ने तलवार और बन्दृक की 
मदद से अपने मुल्क को आज़ाद करने का बीड़ा उठाया था । जो कुछ 
भी हो हिन्दोस्तानियों को हारना पड़ा । हज़ारों देश-वासिश्रों और विदेशियों 
की जाने गई । ग़दर ने इज्चलैर्ड की सरकार को चोकन्ना कर दिया। 
उसे यह विश्वास हो गया कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन हिन्दोस्ता- 
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नियों के लिए उपयुक्त नहीं है | यहीं से भारतीय शासन का दूसरा युग 
आरम्भ होता है । 


द्वितीय काल ( १८४८--१६ १८ ) 


श्टप्न ई० में पारलियामेन्ट ने एक नया ऐक्ट पास किया । मुग़ल- 
राज्य का सितारा हमेशा के लिए डूब गया । मुग़ल- 
१८४५८ का सम्राट वहिष्कृत कर दिया गया ओर उसकी सारी 
चाटर ऐक्ट . शक्ति बृटेन के सम्राट को दे दी गई । ईस्ट इस्डिया 
कम्पनी भारतीय शासन से अलग कर दी गईं 
इज्चलैर्ड को पालियामेन्ट ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली । 
उसने यह घोषणा की कि अब से हिन्दोस्तान का राज्य साम्राट के हाथों 
में सुपुदं कर दिया जाता है । एक भारत मन्त्री की नियुक्ति की गई 
बोर्ड आफ़ कन्ट्रोल और कोट आफ़ डाइ्रेक्ट्त के सारे अधिकार उसे दे 
दिए गये । १५ सदस्यों की कोन्सिल आफ़ इण्डिया नामक एक सभा 
बनाई गई जिसका काय भारतीय शासन को चलाना और भारत-मन्त्री 
को सभी प्रकार से सहायता देना था । पार्लियामेंट हिन्दोस्तान के लिए 
सर्वेसर्वा बन बैठी । १८५७ ई० में जब महारानी विक्टोरिया हिन्दोस्तान 
को सम्राशी हुईं तो यह बात और भी स्पष्ट कर दी गई 


वैसे तो पालियामेंट ने भारतीय शासन की बागडोर अपने हाथों में 
ले लो, परन्तु उसे भारतीय मामलों का अनुमव बिलकुल न था। उसे 
हिन्दोस्तान के मामलों में कोई खास दिलचस्पी न थी। इज्जलैण्ड स्वयं 
अपने घरेलू मामलों में लगा हुआ था । पालियामेन्ट के सामने आयर- 
ले'ड ओर योरप की समस्याएँ पड़ी हुई थीं। ऐसी दशा में यह सम्मव 
नहीं था कि वह ८००० मील दूर हिन्दोस्तान के शासन में दिलचस्पी 
लेती ।# पालियामेन्ट के सदध्य भारतीय रहन-सहन से परिचित न थे । 
आवागमन की सुविधा भी आजकल जेसी नथी । हिन्दोस्तान में पाश्चात्य 
रहन-सहत अपना घर बना रही थी | इन्हीं सब बातों का विचार करते 
हुए पार्लियामेन्ट ने मारत-मन्त्री की नियुक्त की, ओर उसे यह आशा 
दी कि वह प्रति वर्ष हिन्दोस्तान के आथिक 'तथा सामाजिक विषयों पर 
एक रिपोट पालियामेन्ट के सामने पेश करे । उसे यह भी आदेश दिया 
गया कि वह हर साल हिन्दोस्तान की आय-व्यय का पूरा व्योरा पार्लिया- 
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#स्वेज़ नहर का रास्ता खुलने के पहले यह दूरी ११००० मील थी। 
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मेन्ट के सामने रक्खे। भारत-मन्त्री की सहायता के लिए जो १५ सदस्यों 
की एक कोंसिल बनाई गईं उसमें ८ सदस्यों को समप्नाठ ने श्रोर बाक़ी को 
कम्पनी के डाइरेक्टरों ने नियुक्त किया | यह भी तय किया गया कि यदि 
कोन्सिल ( ॥704 (००० ) में कोई जगह ख़ाली हो तो उत्तकी भर्ती 
सम्राट करेगा | कौन्सिल के सदस्य तब तक नहीं हटाये जा सकते थे जब 
तक पालियामेन्ट को दोनों सभाएँ इसके लिए सम्राट के सामने नम्न 
निवेदन पेश न करतीं | सदस्यों को राजनीतिक मामलों से अलेग रखने 
के लिए यह आशा दी गई कि वे पारलियामेन्ठ में नहीं बैठ सकते । 

कोन्सित्र का काम भारत मन्त्री को सलाह दना था। यदि वह 
चाहता तो कोन्सिल के फेसले को रद कर सकता था॥ केवल भारतीय 
कर के मामले में वह कोन्सिल के फैसले को नहीं बदल सकता था। 
असल बात यह थी कि कोन्सिल के सदस्यों को भारत-मन्त्री ही नियुक्त 
करता था | सम्राट केवल नाममात्र के लिये था | इससे वे उसकी इच्छा 
के विरुद्ध नहीं जा सकते थे । गुप्त बातों में भारत-मन्त्रो स्वयं हिन्दोस्तान 
से पत्र-व्यवहार करता था । इसमें कोन्सिल का कुछ भी हाथ न था। 
हिन्दोस्तान का कत्ता-धत्ता भारत-मन्त्री ही बनाया गया। १८५४८ के ऐक्ट 
के अनुसार सारे प्रबन्ध उसके हाथ में दे दिए गए। देश की रक्षा तथा 
आमदनी और खर्च की पूरी जिम्मेवारी उसे सौंप दी गई 

दोस्तान के गवनर-जनरल को यह आशा दी गई कि वह सभी 

मामलों में भारत-मन्त्री की आशाओं का पालन करे। यह बात दोनों 
शासकों की योग्यता पर निर्भर थी। यदि गवनर-जनरल स्वयं इतना 
योग्य होता कि भारत-मसन्त्री उसके ऊपर तरह-तरह का हुक्म लादना 
उचित नहीं समझता, तो वह अपने कार्य के लिए बहुत - कुछ स्वतन्त्र 
था । शासन-प्रबन्ध की दृष्टि से उतका स्थान भारत-मन्त्री से कहीं ऊँचा 
था । क़ानूनन गवनर-जनरल को भारत मन्त्री की आशा मानना आवश्यक 
था । यदि दोनों की रायों में अन्तर पड़ता तो गवनर-जनरल को भुकना 
पड़ता था । इसके दो उदाहरण भारतीय इतिहास में मौजूद हैं। लाड 
मेंयो तथा लाड नार्थत्र्‌ क के समय में पालियामेंट ने यद्द स्पष्ट कर दिया 
कि भारतीय सरकार सभी तरह घरेलू सरकार की मातहती में है | फिर 
भी इन दोनों के सम्बन्ध के -विषय में कहा गया है कि शिमला और 
पालियामेन्ट का सम्बन्ध निश्चत नहीं है ।* 
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१४ ग्राधुनिक भारतीय शासन 


शासन की बागडोर पालियामेन्ट के हाथ में जाने से गवनर-जनरल 

के पद में एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई | अब वह 

केन्द्रीय सरकार हिन्दोस्तान का वाइसराय कहलाने लगा | उसकी 

फी वृद्धि. ज़िम्मेवारी बढ़ा दी गई । इसलिये यह ज़रूरी था कि 

(८४४:७४- उसकी कोंसिल भी कुछ बड़ी कर दी जाय. । १८३३ ई० 

52707 ०0£ में तीन के बदले चार सदस्य कर दिये गये थे । क़ानूनी 

70४८४ मामले में नया सदस्य गवनर-जनरल को सलाह देता 

था | १८५३ ई० तक वह कोंसिल में केवल क़ानून 

बनाने के लिये' उपस्थित हो सकता था | १८५४३ ई० थ्में उसे कोंसिल का 

एक साधारण सदस्य घोषित कर दिया गया । १८६१ ई० में पालियामेन्ट 

ने एक नया कोंसिल ऐक्ट पास किया, जिसके अनुसार एक अथ-सदस्य 

की नियुक्ति की गई | श्८७४ ई० में कॉसिल में एक और सदस्य बढा 

दिया गया जिसके ज़िम्मे सरकारी इमारतों की देख-रेख का काम सौंपा 

गया । कोंसिल का प्रत्येक सदस्य किसी विभाग का प्रधाम होता था । 

गवनर-जनरल को यह अधिकार था कि वह कोंसिल के फेपतले को रद 
कर सके । 


१७७३ ई० के रेग्यूलेटिंग ऐक्ट से हिन्दोस्तान का शासन-प्रबन्ध 
केन्द्रित होने लगा था । शासन का भार धौरे धीरे केन्द्रीय सरकार के 
हाथों में आने लगा । ग्रान्तीय सरकारों की शक्ति घटने लगो। प्रान्तों 
के गवनर केन्द्रीय सरकार के एजेन्ट मात्र रह गये। शासन-प्रबन्ध में 
प्रान्तीय सरकारों को यह आशा थी कि वे गवर्नर-जनरल और उसकी 
कोंसिल के हुक्म को तामील करते रहें | साथ ही उन्हें हर मामले की 
सूचना केन्द्रीय सरकार को देनी पड़ती थी । प्रान्त की सरकार, केन्द्रीय 
सरकार की आशा के बिना ऋण नहीं ले सकतीं थीं। नये टैक्स लगाने के 
लिये उन्हें केन्द्रोय सरकार से आशा लेनी पड़ती थी। कोई भी बिल 
गवनर की कोंसिल में तब तक पेश नहीं हो सकता था जब तक गवनर- 
जनरल की आशा न ले ली जाती | बिल पास हो ,जाने पर भी श्रन्तिम 
निर्णय गवनर-जनरल का ही होता था । एक राजनीतिश ने लिखा है, 
“ग्राथिक राजनीतिक तथा क़ानूनी सभी दृष्टियों से १६०६ ई० के पहले 
केन्द्रीय सरकार की शक्ति बड़ी ही ज़ोरदार थी ।” प्रान्तों के शासक उसी 
की आशा पर चलते थे । वह किसी भी सुमय उनके अधिकार छीन 
सकती थी | 


शासन का विकास १५ 


धारा सभाओं का विकास 
शासन के द्वितीय काल ( १८४८-१६ १८) में धारा सभाओ्रों का भी 
विकास हुआ । आरम्म में कार्य-कारिणी और धारा- 
१८३३ का सभा में कोई अन्तर न था। जब कभी कोई क़ानून 
चाटर ऐक्ट बनाना होता तो गवनर-जनरल या प्रान्तों के गवर्नर कुछ 
विशेष व्यक्तियों से सलाह ले लिया करते थे। १८३३ 
ईं० में पहिली बार एक क़ानूनी मेम्बर गवनर-जनरल की कॉसिल में भर्ती 
किया गया । यहीं से क़ानून बनाने का कार्य कायकारिणी से अलग समभा 
जाने लगा | १८५३ ई० में ६ मेम्बर गवनर-जनरल की कोंसिल में और 
भर्ती किये गये | इनका एकमात्र कार्य क़ानून बनाने में उसकी मदद 
करना था। इनमें दो बंगाल को बड़ी कचहरी (8202५ $प9#7९77९ 
(८००४) के जज थे ओर बाक़ी मद्रास, बम्बई, बंगाल और आगरा की 
सरकारों द्वारा नियुक्त किये गये थे। यही सभा बढ़ते बढते केन्द्रीय 
सरकार की धारा सभा बन गई। 

१८६१ ६० के इंडियन कोंसिल ऐक्ट के अ्रनुतार ६ सदस्य और भत्ती 
किये गये । अर्थात्‌ क़ानूनी मामलों में गवनर-जनरल 
श्यप्टश्‌्फा को सलाह देने के लिये सदस्यों की संख्या अब १२ कर 
चाटर ऐक्ट दी गई। इनमें ६ सदस्य किसी सरकारी विभाग में काम 
नहों कर सकते थे । कुछ हिन्दोस्तानियों को भी इसमें 
हिस्सा लेने का अवसर मिला । इस ऐक्ट के अनुसार मद्रास और बम्बई 
प्रान्तों की सरकारों को क़ानून बनाने का वह अधिकार, जो १८३३ ईशमें 
उनसे छीन लिया गया था, पुनः प्रदान किया गया | लेकिन ये अ्रधिकार 
नाममात्र के थे। उन्हें क़ानूनी मामलों में बिलकुल स्वतन्त्रता नहीं दीगई 
थी ।गवनर-जनरल की आजा लेकर वे कोई कानून धारा सभा में पेश कर 
सकते थे ओर फिर उसकी पुष्टि केन्द्रीय सरकार से कराते थे। लाडं 
मेकडानल्ड के शब्दों में “प्रान्तीय धारा समाएँ कानून बनाने के लिये 
छोटी-छोटी कमेटियाँ थीं ।”” उन्हें यह अधिकार न था कि वे कार्य-कारिणी 

के कामों में हस्तक्षेप करे । क्‍ 
१८६२ ई० में फिर एक इंडियन कोौंसिल्स ऐक्ट पास किया गया। 
इसके अनुसार केन्द्रीय धारा सभा में सदस्यों की संख्या 
श्व्ष्ट का १२ से १६ कर दी गई। गैर सरकारी सदस्यों की 
चाटर ऐक्ट संख्या बढ़ा दी गई। बड़ी-बड़ी संस्थाओं को इस 
बात का अवसर दिया गया कि वे अ्रपनी इच्छानुसार 


१६ आधुनिक भारतीय शासन 


धारा सभाओं के लिये लोगों के नाम सरकार के सामने पेश करे । यद्यपि 
सरकार उन्हें स्थान देने के लिये वाध्य न थी, फिर भी उन्हीं में से लोग 
नियुक्त किये जाते थे । उत्तर समय “चुनाव” की प्रथा न थी। अप्रत्यक्ष 
रूप से सदस्यों की भरती में प्रजा को राय ले ली जाती थी । 

१६०६ ३० के मार्ले मिन्‍्टो सुधार ने केन्द्रीय तथा प्रान्तीय धारा 

सभाओं में ओर मी परिवततन किया । सदस्यों की संख्या 
१६०६ का साले ओर उनकी ज़िम्मेवारी पहले से अधिक कर दी गई । 
मिन्‍्टो सुधार प्रान्तीय व्यवस्थापिकः सभाओं में गैर सरकारी सद्रस्यों 
की संख्या बढ़ा दी गई। धारा-समा के सदस्यों को 

अधिकार दिया गया कि वे सरकार से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, तथा 
बजेट के ऊपर वादाविवाद कर सकते हैं | लार्ड कजन की नीति से भार- 
तीय प्रजा बहुत ही नाराज़ थी । १६०४५ में बंगाल को दो टुकड़ों में ब|टने 
का जो प्रश्न उठाया गया था, उससे न केवल बंगाल बल्कि सारे 
हिन्दोस्तान की प्रजा असन्तुष्ट थी। १९०४ में अखिल-मारतीय कोंग्रेस 
कमेटी का २१ वाँ वार्षिकोत्सव काशी में हुआ | इसमें बंगाल के टुकड़े 
करने की नीति का बुरी तरह खंडन किया गया । १६०६ ई० में काँग्रेस 
ने अपने एक प्रस्ताव में यह पास किया कि सम्पूर्ण देश की आवाज 
बृटिश शासन की नीति के विरुद्ध है ।% 

असन्तोष को दूर करने के लिये १६०६ ३० में ब्रठिश सरकार को 
भारतीय शासन में सुधार की आवश्यकता महसूस हुईं । चुनाव का सिद्धान्त 
भी इस समय स्वीकार किया गया । मुसलमानों को प्रथक्‌ निर्वाचन प्रदान 
किया गया । धारा-सभा के सदस्यों को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वे 
सरकार के कामों की उचित ठीका-टिप्पणी) कर सकते हैं। किन्तु अभी 
तक भारतीय प्रज्ञा को शासने की वास्तविक ज़िम्मेवारी नहीं दी गई थो । 
सुधार का जन्मदाता लाड मार्ले स्वयं इस बात की ताईद करता है कि 
बूटिश सरकार की नियत बिलंकुल नहीं थी कि भारतीय प्रजा को शासन 
की जिम्मेवारी दो जाय । 


# यह देखते हुये कि देश के शासन में यहाँ के लोगों का कोई हाथ 
नहीं है ओर वे सरकार से जो प्राथनाये' करते हैं उन पर उचित रूप से 
ध्यान नहीं दिया जाता है, इस कॉग्रस की राय है कि बंग-विच्छेद के 
विरोध में उस प्रान्त में जो वहिष्कार का आन्दोलन चलाया गया वह 
न्याय-पंगत था और है। 


शासन का विकास १७ 


इस सुधार के अनुसार वाइसराय की कायकारिणी सभा में एक 
हिन्दोस्तानी को भी स्थान दिया गया । सत्येन्द्र प्रसन्न सिनहा, जिन्हें आगे 
चल कर लाड की उपाधि दी गई, पहिले पहिल इसके सदस्य बनाये गये। 
प्रान्तों की कार्यकारिणी सभाओं में भी इसो प्रकार के स्थान निश्चित कर 
दिये गये । ऊपर कहा गया है कि भारतीय प्रजा के अध्न्तोष को दूर 
करने के लिये इस सुधार की योजना बनाई गई थी । परन्तु इसका परिणाम 

सन्‍्तोष-जनक नहीं हुआ । कार्य-कारिणो पहिले की तरह कमजोर ओर 

विदेशी बनी रही । केन्द्रीय सरकार का दबदबा प्रान्तीय सरकारों पर कम 
न हुआ । भारत-मंत्री के अधिकारों में कोई कमी नहीं की गई। प्रान्तीय 
सरकारों को आधिक क्षेत्र में थोड़ा मी हक्‌ प्राप्त न हुआ | अपने खर्च 
के लिये उन्हें केन्द्रीय सरकार का मुँह ताकना पड़ता था । 

भारत में राजनीतिक असन्तोष आंर सहयोग की नीति :-- 

बूटिश राज्य की जड़ धीरे-धीरे मज़बूत होती जा रही थी। शासन 
के सभी ज्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार की शक्ति दृढ़ हो रही थी | इसका 
प्रभाव देश की आम जनता पर बहुत ही बुरा पड़ रहा था । हिन्दोस्तानियों 
के दिलों में अँग्रेजी राज्य के प्रति अश्रद्धाके साथ देश :में राष्ट्रीय 
भावना फैल रही थो । शासन की एकता, अँग्रजी शिक्षा, अ्रग्रजी 
साहित्य और इतिहास, आवागमन की सुविधा, तथा सबसे बढ़कर अग्रजी 
भाषा ने राष्ट्रीयताी को आगे बढ़ाया। पाश्चात्य देशों की प्रजातन्त्र 
भावना तथा योरप ओर अमेरिका आदि स्वतंत्र देशों के इतिहासों ने 
हिन्दोस्तानियों के दिलों में वतमान राष्ट्रीय जीवन का संचार किया । 
आरम्भ में यह भावनां एक छोटे से दायरे में सामित थी, लेकिन अब 
उसका क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ने लगा । जिस कॉग्रस की नींव अ्रेंग्रजी सरकार 
से छोीटो-छोयी बातों को माँग पेश करने के लिये डाली गई थी वही 
काँग्रेस अंग्रेज़ी-सरकार से क्कर लेने का दावा करने लगी । 

अँग्रज़ी शासन का प्रभाव हिन्दोस्तानियों पर क्‍या पड़ रहा था, इसका 
शान अंग्रज़ों को पूरी तोर से न था । ज्यों ज्यों श्रेंग्रज्नी शासन दृढ़ होता 
जादा था, ओर शासन की मशीन शान्ति उतन्न करती जाती थी, त्यों- 
त्यों हिन्दोस्तान में राष्ट्रीयवा की लहर बढ़ती जा रही थी । देश में नई- 
नई समस्‍यायें पैदा होने लगी थीं । 

एक ओर देश में राष्ट्रीयता को ल्लहदर फेल रही थी, परन्तु दूसरी ओर 
बूटिश सरकार अपनी नीति को बदलने के लिये तैयार न थी। वह नहों 
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चाहती थी कि शासन में अधिक से अ्रधिंक हिन्दोस्तानियों का हाथ हो । 
इसलिये उसने “सहयोग” की एक नई नीति का आश्रय लिया। इसका 
तात्य यह था कि कुछ थोड़े से हिन्दोस्तानियों को शासन-प्रबन्ध में 
शामिल कर लिया ज/य । बड़ी-बड़ी सरकारी नौकरियों में इने गिने 
हिन्दोस्तानी भर्ती कर लिये गये । गवनरों तथा गवर्नर-जनरल की कार्य- 
कारिणी समाश्रों में हिन्दोस्तानियों की संख्या कुछ ओर बढ़ा दी गई। 
समय-समय पर धारा समाश्रों में भी हिन्दोस्तानियों की संख्या बढ़ाई 
गई । परन्तु केवल सहयोग” की नीति से हिन्दोस्तानो संतुष्ट नहीं हो 
सकते थे । इस नीति की विफलता स्पष्ट भी होने लगी | 

इसी बीच १६१४ में योरप में एक भयंकर युद्ध आरम्भ हुआ | इस 

बड़ी लड़ाई ने सब का ध्यान अपनी श्रोर आकर्षित 
१६१७ का कर लिया । हिन्दोस्तानियों ने दिल खोल कर ब्रटिश 
घोषणा पत्र सरकार की मदद की । राजा-महाराजाओों ने भी धन 
ओर जन दोनों से सरकार की मदद की । हिन्दोस्तानी 
सिपाहियों ने इड्शलिएड ओर फ्रांस में जिस वोरता का परिचय दिया उसकी 
सराहना अंग्रेजों ने भी की है| बृटिश सरकार ने यह मान लिया कि 
हिन्दोस्तानियों ने ऐसे कठिन समय में उसकी सहायता की | बृटिश 
अधिकारी लड़ाई के जमाने में यह एलान कर चुके थे कि “यह लड़ाई 
संसार में एकता, स्वतन्त्रता और स्वावलम्बन के लिये लड़ी जा 
रही है ” इन शब्दों को सुन कर हिन्दोस्तानियों के दिलों में बड़ी-बड़ी 
आशाये पैदा हो रही थीं। मांटेगू साहब ने, जो उस समय भारत-मंत्री 
थे, अपनी सहानुभूति दिखलाने के लिये २० श्रगस्त सन्‌ १६१७ ई० को 
एक धोषणा की | इसका आशय यह था कि हिन्दोस्तानियों को क्रमशः 
स्वतन्त्रता की ओर बढ़ने का अवसर मिलता जायेगा | घोषणा पत्र. इस 
प्रकार था :-- 

“बृूटिश सरकार की यह नीति है, ओर उससे भारत सरकार पूरी 
तरह सहमत है, कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का 
सम्पक उत्तरोत्तर बढ़े ओर उत्तरदायी शासन प्रणाली का धीरे-धीरे 
विकास हो, जिससे श्रधिकाधिक प्रगति करते हुये स्वशासन-प्रणाली भारत 
में स्थापित हो ओर वह बृठिश साप्राज्य के एक श्रंग के रूप में रहे । 
उसने यह ते कर लिया दे कि इस दिशा में, जितना शीघ्र हो ठोस रूप 
से कुछ क़ृदम आगे बढाया जाय । में इतना और कहूँगा कि इस नीति 
मेंप्रति सीढी दर सीढ़ी होगी | बृटिश सरकार ओर भारत सरकार ही 
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जिनके ऊपर भारतीयों के हित और उन्नति का भार है, इस बात के 
निर्णायक होंगे कि कब और कितना क़दम आगे बढाना चाहिये | वे एक 
तो उन लोगों के सहयोग को देखकर ही आगे बढाने का निश्चय करेगे 
जिन्हें इस तरह सेवा का नया अवसर मिलेगा, ओर दूसरे यह देखा 
जायगा कि किस हृंद तक उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को ठीकन्ठीक अदा 
किया है ओर उन पर कितना विश्वास किया जा सकता है। पार्लियामेंट 
के सामने जो प्रस्ताव पेश होंगे उन पर सावंजनिक रूप में वाद-विवाद 
करने के लिये पर्योप्त समय दिया जायगा ।? 

हिन्दोस्तान के राजनीतिक इतिहास में इस घोषणा पत्र को एक 
महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। यहीं से भारतीय स्वतंत्रता का आरम्म 
माना जाता है । यद्यपि इसका अक्षरशः पालन नहीं किया गया, फिर भी 
भारतीय प्रज्ञा का एक वर्ग इससे काफ़ो सन्तुष्ट रहा | यहीं से शासन के 
विकास का तीसरा युग औरम्भ होता है । 


तृतीय काल ( १६१६---१६४६ ) 


भारत-मंत्री मांटेग्यू साहब हिन्दोस्तान आये ओर वाइसराय लाड 
चेन्स फ्रोड के साथ सारे हिन्दोस्तान का भ्रमण किया। 
१६१६ हे० का इसके बाद दोनों ने एक रिपोट प्रकाशित की | इसी 
शासन-खुबवार रिपंट के आधार पर पालियामेंट ने १६१६ ई० में एक 
क्रानून पास किया, जिसके अनुसार भारतीय शासन में 
निम्नलिखित परिवतंन किये गये :--- 
१--वारा-सभाश्रों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दो गई। प्रजा के 
प्रतिनिधियों की संख्या नामज़द सदस्यों से अधिक कर दी गई । 
मताविकार का क्षेत्र और भी व्यापक कर दिया गया। केन्द्रीय भ्रौर 
प्रान्तीय दोनों घारा सभाओं को सरकार की टीका-ठिप्पणी करने का 
अधिकार दे दिया गया । बजेट के ऊपर विचार करने का अधिकार भी 
उन्हें प्रदान किया गया । 
२--प्रान्तों में दोहरे शासन ( 707470८77ए ) की नींव डाली गई । 
केन्द्रोय और प्रान्तीय विषयों को एक दूपरे से अलग कर दिया गया । 
इसके अतिरिक्त प्रान्तीय विषयों को फिर दो हिस्सों में बाँठा गया । एक 
कोटि में ( :&5$2८/7८6 5प०]०८४४ ) वे विषय थे जिनमें भारतीय 
मंत्रियों की पूरी ज़िम्मेवारी थी | वे इन विषयों में स्वतंत्रतापूर्वक कार्य 
कर सकते थे ओर अपने काये के लिये प्रान्तीय धारा-समा के प्रति 
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उत्तरदायी थे । स्वायत्त शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई इत्यादि विषय 
इनके अधिकार में दिये गये थे। दूसरे प्रकार के विषय ( १८४८४५४८० 
507]८८४ ) वे थे जो गवर्नर की कार्यकारिणी को सौंपे गये थे। इनके 
लिये कारयकारेणी के सदस्य धारा सभा की मातहती में न होकर गवनर 
के प्रति ज़िम्मेवार होतेथे । शान्ति, कानून, भू'मि-कर, आय-व्यय इत्यादि 
आवश्यक विषय कार्यकारिणी के हाथों में दिये गये थे। इस ऐक्ट के 
अनुसार केन्द्रय शासन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया । 
इसको शक्ति पहले को तरह बनी रही । 
विदेशों सरकार पर भी इस कानून का असर पड़ा । इंडिया 
कोंसिल के सदस्यों की संख्या ८ और १५२ के बीच में निश्चित 
कर दो गई। इसके आधे सदस्य ऐसे होने चाहिये जो कम से 
कम १० वष तक हिन्दोस्तान में रह चुके हों। कोंसिल की आयु ५४ 
वर्ष निश्चित कर दी गई। अब तक भारटनमंत्रो का वेतन भारतीय 
खजाने से दिया जाता था, परन्तु इस ऐक्ट के अनुमार यह निश्चित 
किया गया कि उसे अँग्रजी खजाने से वेतन दिया जाय ॥ उसके 
दफ्तर का बाकी खर्च भारतीय खजाने से ही दिया जाना निश्चित किया 
गया । ऐसा इसलिये किया|गया कि पार्लियामेंट भारत-मंत्री की कारवाशयों 
पर कड़ी नजर रक्‍्खे । इज्जलैर्ड में एक नये अफसर की नियुक्ति की गई 
जिसे हाई कमिश्नर कहा जाता .है । इस अफसर की जिम्मेवारी भारतीय 
सरकार के प्रति कर दी गई | इस ऐक्ट में यह भी बात साफ कर दी 
गई कि १० वर्ष बाद एक कमीशन नियुक्त किया जायेगा जो इस बात 
का पता लगायेगा कि श्रब हिन्दोस्तानियों को कितनी स्वतन्त्रता मिलनी 
चाहिये । 
१६१६ ई० के सुधार से हिन्दोस्तानी संतुष्ट न थे। नरम दल वालों 
ने तो इसका स्वागत किया, परन्तु दश की सबसे बड़ी 
सत्याग्रह. राजनीतिक संस्था, कॉम्रस ने इसका पूर्ण वहिष्कार 
आन्दोलन किया । पिछली लड़ाई के कारण चीजों का दाम बढ़ने 
लगा | पानी न बरसने से फसल भी खराब हो गईं 
थी । इधर हिन्दोस्तानी मुसलमानों को यह पूरी उम्मीद थी कि बड़ी 
लड़ाई में विजयी होने के पश्चात्‌ मित्र सरकार ( ४[॥68 ) ठ्की के 
सुल्तान को फिर वही दर्जा दे देगी जो लड़ाई के पहिले उसे प्राप्त था । 
तात्यय यह है कि हिन्दोस्तान में बृटिश सरकार के प्रति असन्तरोष के 
सारे कारण इकट्ट हो गये थे । १६२१ में महात्मा गाँवी ने मुहम्मद 
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अली ओर शौक़त अली को साथ लेकर सत्याग्रह श्रान्दोलन आरम्भ 
किया | खिलाझत आन्दोल्लन काँग्रेस सत्याग्रह के साथ जोड़ दिया गया। 
नरम दल वाल ' कोंसिल के चुनाव में हिस्सा लिया और शासन को 
चलाना आरम्म किया। परन्तु सितम्बर १६२१ ई० में उन्होंने भी एक 
प्रस्ताव द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय शासन में पुनः सुधार 
होना चाहिये | | 

अहिंसा की नीति पर सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ किया गया । देश 
भर में इस बात का प्रचार किया गया कि सरकार. को कोई टैक्स न दे; 
सरकारी कानूनों का वहिष्कार किया जाय | इसका उद्दश्य यह था कि 
सरकार को हर प्रकार से असफल साबित कर दिया: जाय। यद्रपि 
आन्दोलन की नाति में हिंसा का कोई स्थान न था, फिर भी परिणाम 
भंयकर हुश्रा | गोरखपुर ज़िले में चोरी-चौरा नामक स्थान पर सत्या- 
ग्रहियों ने २१ पुलिस के सिपाहियों को जान से मार डाला । कॉग्रस में 
एक ऐमा दल उठ खड़ा हुआ जो कौंसिल के चुनाव में हिस्सा, लेना 
चाहता था । इसका नाम 'स्वराज दल” था | देशबन्धु चितरंजन दास 
और पंडित मोतीलाल नेहरू इसके नेता थे | यद्यपि केन्द्रीय घारा-सभा 
में इनका बहुमत न हो सका परन्तु प्रान्तीय धारासभाश्रों में इन्हें श्रच्छी 
सफलता मिली । बंगाल ओर मध्यप्रान्त में इनका बहुमत रहा । फिर भी 
शासन में रोढ़े ऋटकाने की नीयत से इन्होंने मन्त्रिपद ग्रहण करने से 
इनकार कर दिया | एक ही प्रस्ताव में मन्त्रियों का वेतन घठा कर २ 
रुपया सालाना कर दिया गया। ऐसी दशा में शासन का काय रुक 
गया और विवश होकर गवनरों को १६१६ के द्वघ शासन प्रणाली का 


अ्रन्त करना पढ़ा। 
पं० मोतीलाल नेहरू ने सरकार को इस बात' की सलाह दी कि 


अंग्रेज और हिन्दोस्तानी दोनों प्रकार के कुछ राजनोतिज्ञ किसी गोलमेज़ 
सभा में बुलाये जाँयथ और उसमें इस बात का फेसला हो कि हिन्दोस्तानियों 
को किस प्रकार जिम्मेवार शासन दिया जाय । ब्रियिश सरकार अभी 
हाल के बने हुए शासन-प्र बन्ध को बदलना नहीं चाहती थो। परन्तु 
बह इस बात के लिये तेयार थी कि एक कमेटी नियुक्त को जाय जो यह 
राय दे कि १६१६ के शासन-विधान के अन्दर कोन-कोन सी तब्दीलियाँ 
की जा सकती हैं। मुद्रिमान कमीयी ( '(एत।77४7 ००४॥7०(८८८८ ) के 
बहुसंख्यक सदस्यों ने यह राय जाहिर की कि शासन-मबन्ध अच्छी तरह 
चल रहा है और अभी इसमें तब्दीली की कोई जरूरत नहीं है। इसके 
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विपरीत अल्पसंख्यक दल ने यह तै किया कि द्ैघ शासन ([2927079) 
अत्यन्त दूषित है इसलये सम्पूर्ण शासन विधान तब्दील होना चाहिये । 
१६२५ ६० के सितम्बर महीने में यह बात निश्चित की गई कि बृटिश 
सरकार एक गोलमेज सभा बुलायेगी । 
देश में शासन के प्रति अपंतोष बढ़ता जा रहा था। बृटिश सरकार 
.. ने भी यह तै कर लिया कि भारतीय शासन में सुधार 
साइमन होने चाहिये। इस स्थान पर हमें यह याद रखना 
कमीशन चाहिये कि १६१६ ई० के ऐक्ट के अनुम'र बुूठेश 
सरकार १६२६ ई० में स्वयं इस बात की जाँच करती 
कि हिन्दोस्तानिय को और कौन-कौन से अधिकार दने चाहिये । परन्तु 
दो वष पहले ही ८ नवम्बर सन्‌ १६२७ ई० को हिन्दोस्तान के गवनर- 
जनरल लाड इरविन ने इस बात की घोषणा की कि पालियामेंट ने एक 
कमीशन नियुक्त किया है जो निम्नलिखित बातों की जाँच करेगा:-- 


१--१९१९ ई ० का शासन विधान किस प्रकार काम कर रहा है ! 
२--हिन्द स्तान में शिक्षा की प्रगति केती दे ! 


३--क्रिस हृद तक हिन्दोस्तानी इस बात के योग्य हैं कि उन्हें एक 
जिम्मेवार शासन दिया जाय । 

४--प्रान्तीय धारा सभाओं में बड़ी सभा “का बनाना कहाँ तक 
अच्छा होग।। 

५४--भा रतीय रियासतों ओर बठिश प्रान्तों में सम्बन्ध कैसे स्थापित 
किया जाय | 


कमीशन को इन्हीं बातों को जाँच करके अपनी राय जाहिर करनी 
थी। सर जान साइमन इस कमीशन के सभापति थे। जिस समय 
कमीशन की नियुक्त हुई थी उती समय १६२७ में कॉग्रेस ने इस बातका 
एलान किया हि पूर्ण स्वराज्य इसका एक मात्र उदृश्य है | देश के सभी 
राजनोतिक दलों ने यह निश्चय कया कि पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करनी 
चाहिये । जिस समय देश में राष्ट्रीयता को लह्दर इतने जोरों पर थीं उसी 
समय साइमन कमीशन ने अपना काये आरम्भ किया । सब्र - बढ़े मार्के 
की बात तो यह थी कि इसमें एक्र भी हिन्दोस्तानो शरोक न. किया गया 
था | एक सजन ने ईंसे “सफेद कप्तीशन””धोषित किया है। & <दोस्तानियों 
के इस तिरस्कार से देश में खलबली-सी मच गई । चारों श्रोर से इसका 
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बायकाट आरम्म हुआ । कॉम्रस के नरम और गरम दोनों दलों ने एक 
स्वर से इसका बायकाद किया । सर जान साइमन ने इस बात का 
आश्वासन दिया कि वे केन्द्रीय और प्रान्तीय कमीटियों से पूरा सहयोग 
करेंगे, फिर भी कॉग्रस की नीति पर इसका 'कोई असर नहीं पड़ा । 
लेजिस्लेटिव असेम्बली ने कमीशन के बायकाट का एक प्रस्ताव भी पास 
कर दिया | 


इस विकट राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुये लाड इरविन ने ३१ 
अक्टूबर सन्‌ १६२६ ई० को सप्राद की ओर से एक 
इरबिन की घोषणा की । इसमें उन्होंने यह कहा कि पालियामेंठ ने 
घोषणा यह निश्चय किया है कि कमीशन की रिपोग के ब,द 
हिन्दोस्तान के राजनीतिक नेता एक गोलमेज़ समा में 
बुलाये जायेंगे ओर वहाँ उनकी राय ली जायेगी । लिबरल दल वालों को 
इससे कुछ संतोष हुआ, परन्तु कॉँग्रस सन्तुष्ट न रही । १६२६ ६० में 
दिसम्बर के महीने में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ । 
इसमें एक प्रस्ताव पास किया गया कि कॉग्रेस गोलमेज़ सभा का बायकाट 
करती है ओर महात्मा गाँधी को इस बात का अधिकार देती है कि वे 
सत्याग्रह आन्दोलन आरम्म कर दे। १६३० ई० के मा्चे के महीने में 
सत्याग्रह की आग सारे देश में फेल गई | इसी वष २६ जनवरी को 
पहले पहल देश भर में स्वतन्त्रता दिवस भी मनाया गया था। साल भर 
तक आन्दोलन बड़े ज़ोरों से चलता रहा । महात्मा गाँधी तथा और बड़े 
बड़े नेता जेलों में डाल दिये गये । इनके अतिरिक्त हज़ारों आदमी जेल 
भेजे गये । 


जिस समय सत्याग्रह आन्दोलन इतने जोरों पर था, उसां समय 

. १६३० ई३० के जून के महीने में साइमन कमीशन की 

साइमन . रिपोट प्रकाशित हुईं | देश के किसी भी दल ने इसे 
कमीशन की पसन्द नहीं किया | कमीशन ने अपनी रिपोट में संघ- 
स्पोर्टक शासन की आवश्यकता को निरथेक साबित 'किया था । 
उसका यह विचार था कि फिलहाल हिन्दोस्तान में 
संघ-शासन की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने प्रान्तीय स्वराज्य 
६ ?7०णाग्रलंब्| हैप/०70०77 -) की एक योजना पेश की थी.। केन्द्रीय 
शासन में परिवर्तन को चर्चा तक नहों की'गई | ६ जुलाई सन्‌ १६३० 
ई० को वाइसरान लार्ड इरविग ने धारा-सभा के सामने यह घोषित 
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किया कि गोलमेज़ सभा एक बहुत ही उपयोगी चीज़ है और हिन्दोस्ता- 
नियों को उनमें हिस्सा लेना चाहि*े| 

१२ नवम्बर सन्‌ १६३० ई० को सम्राट पंचम जाज ने गोलमेज़ 

सभा का उद्धाटन किया । रैम्जे मेकडानेल्ड, जो उस 

पहली. समय इंगलेण्ड के प्रधान मंत्री थे, सभा के सभापति 

गोलमेज् बनाये गये। पहली हो बैठक में भारतीय राजाश्रों ने 

सभा इस बात की इच्छा प्रकट की कि वे सभी प्रकार से 

. भारतीय-संध-शासन के लिये तैयार हैं। सभा में बहुत 

भी कमेटियाँ बना दी गई' ओर अलग अलग मसलों पर उन्हें विचार करने 

का काम सोंपा गया । १६ जनवरी सन्‌ १६३१ ई० को गोलमेज़ सभा का 

कार्य समाप्त किया गया | प्रधान मंत्री ने अपने अन्तिम व्याख्यान में 

यह कहा कि हिन्दोस्तान में एक संघ-शासन की स्थापना होनी चाहिये। 

गोलमेज़ सभा के सदस्य राजी खुशी अपने घर लोडे | लोगों ने 

उनका सम्मान किया । कुछ सदस्यों ने कॉंग्रस से यह 

गाँधा इरब्िन इच्छा प्रकट की कि वह ब्रिटिश राजनीतिशों का विश्- 

सममोता वास करे और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें अपनी 

उचित सलाह दे। इस प्रकार की चर्चाओ्रों का प्रभाव 

कोंग्रेस पर अच्छा पड़ा । १६३१ ई० के माच के महीने में महात्मा गाँधी 

ओर लाड इरविन में एक सुलहनामा हुआ-। सत्याग्रह आन्दोलन बन्द 

कर दिया गया । सारे राजनीतिक“केदी छोड़ दिये गये | काँग्रस इस बात 
पर तैयार हो गई कि वह दुसरी गोलमेज़ सभा में हिस्सा लेगी । 

७ सितम्बर सन्‌ १६३१ ई० को गोलमेज़ सभा की दूसरी बैठक लंदन 

में आरम्म हुईं। काँग्रस की ओर से प्रतिनिधि बन कर 

दूसरी गोल महात्मा गाँवी स्वयं इस सभा में उपस्थित हुए थे। 

मेज़् सभा इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि इज्जलैणड की सरकार में 

सहसा परिवतन न हुआ होता तो वर्षो पहले हिन्दोस्तान 

का इतिहास बहुत कुछ बदल जाता ओर ब्रिटिश सरकार और कॉग्रस के 

बीच में तभी कोई न कोई समभकोता हो गया होता । परन्तु इसी समय 

इगलेण्ड की सरकार बदल गई । मज़दूर दल ने इस्तीफ़ा दे दिया। नया 

चुनाव किया गया जिसमें सरकार की बागडोर अनुदार दल के ह्वथ में 

आरा गई | मज़दूर दल के भारत्र-मंत्री हट गये ओर उनका स्थान अनुदार 

दल के मारत-मंत्री ने ले लिया | गोलमेज़ सभा पर इस परिवतन का 

गहरा असर पड़ा | सभा ने अपना काय आरम्भ किया। साम्प्रदायिक 
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मसले को सुलभाने का कोई मार्ग न निकल (का | प्रधान मंत्री ने यह 
घोषित किया कि उसी के हाथों में यह अधिकार दे दिया जाय कि वह 
इस मसले को इल कर दे । काँग्रत बिलकुल ही असन्तुष्ट रही । महात्मा 
गाँधी लन्दन से हिन्दोस्तान के लिये रवाना हुये | अभी वे जहाज से 
उतरे भी नहीं थे कि रास्ते में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया । १६३२ 

० के आरम्भ में फिर गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई । मिस्टर बाल्डविन इस 
समय इंगलैण्ड के प्रधान मंत्री थे। उनको सरकार ने हिन्दोस्तान के सभी 
बड़े लीडरों को जेल में डाल दिया । 


१६ अगस्त सन्‌ १६३२ ई० को इज्धलेणड के प्रधान मंत्री ने साम्प्र- 
दायिक निर्णय घोषित किया। इसके अनुमार मुमलमान, 
साम्प्रदायिक श्रग्रज, ईसाई, सिक्‍्ख, श्रक्धृत तथा स्नी--इन सब को 
निर्णय अलग अलग निर्वाचन का अधिकार दिया गया। 
((.0777प7%/! महात्मा गाँधी ने आमरण अनशन ज़्त द्वारा इस साम्प्र- 
6 फ़था0)  दायिक निर्णय का विरोध किया । उनकी दृष्टि में अछूतों 
को अलग निर्वाचन देकर भारतीय समाज को टुकड़े- 
टुकड़े कर दिया गया था । उन्होंने यहाँ तक फैसला कर लिया कि यदि, 
ब्रिटिश सरकार इस साम्प्रदायिक निर्णय को तब्दील न करेगी तो वे अनशन 
द्वारा अपना प्राण दे दंगे। उनका अनशन आरम्म हो गया । इंगलैरड और 
हिन्दोस्तान दोनों देशों में खलबली सी मच गई । शीघ्र ही सुलह की 
कारवाई आरम्भ की गई और पूना में एक सुलहनामा (70078 ९४८0) 
किया गया । इसमें अछूत वग को धारा-समाश्रों में पहले से दूने स्थान 
दिये गये ओर उन्हें हिन्दू जाति का एक घनिष्ठ अंग मान लिया 
गया | ब्रिटिश सरकार ने भी पूना के इस सुलहनामे को स्वोकार 
कर लिया । : 


१६३२ ६० के सितम्बर महीने में हिन्दोस्तान के वाइसराय लाड 

विलिंग्टन ने यह घोषिय किया कि पार्लियामेंट हिन्दोस्तान 

तीसरी गोल के शासन-विधान में परिवर्तन करने को तैयार है । वह 

' मेज़ सभा चाहती है कि हिन्दोन्तान में एक ऐसे संघ-शासन की 

स्थापना की जाय जिससे केन्द्र और प्रान्त दोनों जगह 

जिम्मेधार शासन स्थापित कर दिया जाय । इसी बुनियाद पर १७ नवम्बर 

सन्‌ १६३२ ६० को तीसरी गोलमेज़ सभ्ना का काय॑ आरम्भ किया गया 
जो २४ दिसम्बर सन्‌ १६३२ ई० को समाप्त हुआ | . 


२६ आधु,नेक भारतीय शासन 


ब्रिठिश सरकार ने १६३३ ई० के मार्च के महीने में एक सफेद पत्र 
सफेद पत्र. (७]॥॥८ 728८०) प्रकाशित किया जिसमें भारतीय 
(४०]॥८ 240८7) शासन की सुधार को योजअनाये' घोषित की गई थीं । 
ओर १६३४ का हिन्दोस्तान के भूतपूर्व वाइसराय लार्ड लिनलिथ गो 
शासन-विधान की अध्यक्षता में १६३३ के अप्रेल के महीने में एक 
ज्वाइंट पालियामेंटरें कमेटी बनाई गई | इसके 
ज़िम्मे यह काम सौंपा गया कि वह सफेद पत्र पर अपना विचार प्रकट 
करे । कुछ भारतीय भी इसमें सम्मिलित किये गये थे। बड़ी छान-बोन 
के बाद २२ नवम्बर सन्‌ १८३४ ई० को इस कमेठी ने अपनी रिपोर्ट 
पालियानद को दे दी । पालियामेंट की दोनों सभाशओ्रों ने इसे मंजूर कर 
लिया । ५ फरवरी सन्‌ १६३४ ई० को पहिली बार यह रिपोर्ट पालियामेंट 
में पढ़ी गई | ६ जून सन्‌ १६३४ को लाड सभा में इसकी पेशी हुई। 
२४ जुलाई सन्‌ १९३४ ई० को कुछ थोड़े बहुत परिवतन के साथ लाड 
सभा ने इसे पास कर दिया । कामन सभा ने भी इन परिवतंनों को मान 
लिया । २ अगस्त सन्‌ १६३५ ई० को सम्राद ने इस पर अपनी दस्तख़त 
किया और गवनमेंट इण्डिया ऐक्ट इतनो माथा-पश्ची के बाद पाप किया 
गया । पालिंयामेंट के इतिहास में यह सबसे बड़ा ऐक्ट कहा जाता है। 
पूरे ऐक्ट में १६ बड़े बढ़े हिस्से ओर ४७८ सुर्खियाँ थीं। इसके अन्दर 
बा ऐक्ट भी शामिल था । 
१६३७ ई० के नये शासन-विधान में मुख्य ४ बाते थीं:--- 
१--सम्पूण भारतवष के लिये एक संघ-शासन विधान की योजना 
बनाई गई थी 
२--केन्द्रीय शासन में दोहरे शासन विधान (720ए2४०7४ ) का 
सिद्धान्त स्वीकार किया गया था । 


३--प्रान्तीय स्वराज्य का जन्म दिया गया था । 
४--जावनरों तथा गवर" जनरल को अनेक विशेषाधिकारों से 


सुसज्जित किया गये या। 
१६३४ का शासन-विधा » पहली अप्रेज सन्‌ १६३७ ३० को प्रान्तों, 


। ' में कार्यानवत किया गया | चुनाव में कॉग्रेस ने दिल 
संघ-शासन खोल कर हिस्सा लिया और ६ सूबों में इसका बहुमत 
विधान का रहा । जब मंत्रिपद ग्रहण करने का प्रश्न उठा तो 
श्रीगणेश कॉमप्रस ने इसे इनकार कर दिया। इसका उद्दश्य 

शासन को चलाना न था बल्कि इसे तोड़ना था । 
काँग्रस को यह डर था कि गवनरों के विशेषाधिकार के सामने उसका 
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बहुमत कोई काम नहीं कर सकता | जब तक मंत्रिपद सम्बन्धी झगड़ा 
चलता रहा तब तक शासन को चलाने के लिये गवनरों ने गुड़िया 
मंत्रिमंडल ( [767ंध (780705 ) बना कर अपना कार्य आरम्म 
किया । १६३७ ई० में जुलाई के महीने में भारत-मंत्री ओर गवनर-जनरल 
के आवश्वामन दिलाने पर कांग्रेस ने मंत्रिपद का भार स्वीकार कर लिया। 
बम्बई, मद्रास, संयुक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त, बरार, बिहार ओर उड़ीसा-- 
इन सूबों में कॉग्रस सरकार कायम हो गई । बाद में पश्चिमोत्तर प्रदेश 
ओर आपसाम में भो कांग्रस ने संयुक्त मंत्रिमंडल कायम कर लिया । 
प्रान्तों में शासन का काम श्रच्छी तरह चलने लगा। कॉम्रस ने 
अपनी बुद्धि का अच्छा परिचय दिया। अनेक नये विभाग खोल कर 
उसने जनता के सामने यह सिद्ध कर दिया कि एक स्वतंत्र सरकार अथने 
देश की कहाँ तक भलाई कर सकती है। विदेशी-राज्य का पर्दा थोड़े 
समय के लिये जनता के सामने से दूर कर दिया गया । संयुक्तप्रांत तथा 
मध्यप्रांत में कुछ ऐसी घटनाये' उपस्थित हुई जिनसे शासन में फिर 
रुकावट पड़ने के चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे । संयागवश यह विपत्ति 
कुछ दिनों के लिये टल गई | प्रान्तीय शासन को सफलता को देखते 
हुए केन्द्रीय संघ-शासन का समय भी धीरे-धीरे निकट आ रहा था । 
परन्तु कोई वग इस बात के लिये वैयार न था कि संघन्शासन अपने इसी 
रूप में जारी कर दिया जाय । 
१६३६ के आरम्भ में योरप में एक मयंकर लड़ाई के आसार नजर 
आ।े लगे | बृटिश सरकार को पर्रिल्थति नाजुक होने 
काँग्रसी लगी ॥१६३६ के सितम्बर के महीने में लड़ाई आरंम 
सरकारों का हो गई । हिन्दोस्तान पर भी इस लड़ाई का तात्कालिक 
इस्तीफ़ा. असर पड़ा । ब्रिटिश सरकार ने जमनी के विरुद्ध 
लड़ाई का एलान किया ओर उसी में हिन्दोस्तान 
को भी अपना साथी करार दिया । जीवन-मरण की इतनी बड़ी लड़ाई , 
में हिन्दोस्तान, शरीक तो कर दिया गया परन्तु हिन्दोघ्तानियों की राय 
बिलकुल न ली गई। इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारतवासियों की 
सहानुभूति ब्रिटिश सरकार के प्रति थी । वे नहीं चाहते थे कि दुनिया में 
नाजी सरकार का दबदबा हो जाय । कॉँग्रस ने बुटिश सरकार से इस बात 
की माँग पेश की कि लड़ाई के अन्त में वह हिन्दोस्तानियों को यह 
अधिकार दे दे कि वे विधान-सभा ( (0787 पए८या ह88९7४०ए ) 
द्वारा अपेनी शासन-पद्धति स्वयं बना सके । इसको दुसरे शब्दों में यह 
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कह सकते हैं कि काँग्रेस से पूर्ण स्वतंत्रता कीनमाँग पेश की थी ।“इस पर 
भारत-मंत्री ने घोषित किया कि हिन्दोस्तान में इतनी साम्प्रदायिक उल- 
भन हैं कि वह अभी स्वतन्त्रता के योग्य नहीं है। लड़ाई के समय शासन- 
विधान में किसी तरह का परिवतन नहीं किया जा सकता । 
इस कड़े जवाब को सुनते ही नवम्बर सन्‌ १६३६ ई० में ८ प्रान्तों की 
काँग्रस सरकार ने इस्तीफा दे दिया । गवनरों ने इस बात की. कोशिश की 
कि दूसरी पार्टियाँ शासन का भार ले ले, परन्तु आसाम को छोड़कर और 
किसी सूबे में उन्हें सफलता न मिल सकी । अन्त में विवश होकर उन्हें 
घोषित करना पड़ा कि शासन की मशीन फेल कर गई। १६३५ के 
शासन-विधान की ६३ धारा के अनुसार गवनरों ने शासन की पूरी 
बागडोर अपने हाथों में ले लो | धारा-सभायें बखांस्त कर दी गईं, और 
गवनरों ने दो-चार सरकारी अफसरों को अपना सलाहकार नियुक्त कर 
शासन को चलाना आरम्भ किया । 
भारतीय जनता की अनुमति के बिना ही हिन्दोंस्तान लड़ाई में शरीक 
कर दिया गया | बृटेश सरकार यह चाहती थी कि 
सत्याग्रह कांग्रेस पिछली लड़ाई को तरह इसमें भी बृटेन का पूरा 
आन्दोलन सहयोग दे | काँग्रस ने अपने एक प्रस्ताव में यह 
स्पष्ट कर दिया था कि जब तक हिन्दोस्तान स्वतन्त्र 
नहीं किया जाता, तब तकः वह मित्र राष्ट्रों की अच्छी तरह मदद नहीं कर 
सकता | अप्रेल १६४० ई० में रामगढ़ के कॉग्रस अधिवेशन में यह बात 
फिर दुहराई गई कि पूर्ण स्वराज्य से कम किसी भी तरह की चीज़ स्वी- 
कार न की जायगी । व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ हुआ और 
हजारों आदमी जेल में डाल दिये गये | एक साल से अधिक सत्याग्रह 
चलता रहा ओर सरकार तथा कॉमग्रेस में समझभोते का कोई रास्ता न 
निकला । २१ जुलाई सन्‌ १६४१ ई० को वाइसराय ने यह घोषणा की कि 
"केन्द्रीय कार्यकारिणी समा में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जायेगी ओर एक 
धाष्ट्रीय रक्षा-समिति? का निर्माण किया जायगा । काँग्रेस को इस घोषणा 
से सन्‍्तोष न हुआ और वह अपनी नीति पर डटी रही | 
काँग्रस के अपनी नीति पर डटे रहने के बावजूद बृटिंश सरकार एक- 
एक करके सत्याग्रहियों को जेल से निकालने लगी । 
सर स्टेफोर्ड इसी बीच मार्च १६४२ में इंगलेंड के एक प्रसिद्ध 
क्रिप्स का राजनोतिश्ञ सर स्डेफोडड क्रिप्स बृटेन- के सम्राद की ओर 
. आगमन से सुलह का एक संदेश लेकर हिन्दोस्तान में आये । 
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भारतीय नेताओं को निमन्त्रित किया गया कि वे उनसे दिल्ली में मिले । 
बड़ी बड़ी आशाये लेकर कॉंग्रस तथा लीग के नेता दिल्‍ली को रवाना 
हुये ।.क्रिप्स ने एक लम्बी योजना उनके सामने पेश की ओर उन्हें 
आश्वासन दिलाया कि सब लोग इस पर विश्वास कर अमल करें| वेंसे 
तो इंस योजना में बहुत सी कमजोरियों थीं परन्तु सबसे बड़ी कमजोरी 
रक्षा का प्रश्न था। इसके अनुसार रक्षा का पूर्ण अधिकार कमाण्डर 
इन-चीफ को दिया गया था। कॉग्रस काकहना था कि, “रक्षा का पूरा भार 
किसी हिन्दुस्तानी को दिया जाय । हिन्दोस्तान इस 'समय खतरे में है 
ओर इसकी रक्षा का सवाल सबसे पहला सवाल है । हिन्दोस्तानियों को 
छोड़कर कोई और इसकी रक्षा नहीं कर सकता |” बात भी ठीक थी 
क्योंकि १५ फरवरी १६७२ ई० को सिंगापुर पर जापानियों का कब्जा हो 
गया था और वे लगातार बढ़ते आ रहे थे । हिन्दोस्तानी अपने देश की 
रक्षा के लिये अपना खून पानी को तरह बहा सकते थे | सुलह का पेगाम 
फेल कर गया । लोग ओर>“काँग्रस दोनों ने इसे /श्रस्वीकार कर दिया। 
क्रिप्स चुपचाप इंगलैएड को वापिस चले गये । 

सर स्टेफोड क्रिप्स हिन्दोस्तान के एक हिवतैषियों में गिने जाते थे, 
परन्तु सुलह के पैगाम ने उन्हें इतना बदनाम कर दिया कि उन पर तरह- 
तरह की बोछारे' फेंकी जाने लगीं । काँग्रस का कहना था कि क्रिप्स को 
ऐसी ।नस्तार योजना ल्लेकर कभी नहीं आना चाहिये था। इस प्रस्ताव 
में केन्द्रोय सरकार के राष्ट्रीयकरण का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। 
इससे हिन्दोस्तान के १३ या १४ छोटे-छोटे टुकड़ों में बंग जाने का डर 
था। महात्मा गाँधी का कहना था कि “क्रिप्स साहब उस बेंक का एक चेक 
हिन्दोस्तान को देना चाहते थे जिसका दिवाला निकल चुका हो । उनके 
प्रस्तावों का कुल निचोड़ यही था कि “अपनी वतमान स्थिति पर हो 
सन्‍्तोष करो और युद्ध के बाद तुम्हें ओपनिवेशिक पद प्रदान किया 
जायगा ।” मुसलिम लीग के एक सदस्य का कहना है कि “यदि क्रिप्स 
के प्रस्ताव मान लिये गये होते तो दस करोड़ मुसलमानों की मिट्टी. 
पलीद हो जाती ।” हिन्दोस्तान से बिदा होते समय कराँची में क्रिप्स _ 
साहब ने कहा कि “कॉग्रेस सब कुछ चाहती थी या बुछ नहीं, 
इसलिये उसे कुछ नहीं मिला |” उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि 
*म्हात्मा गाँधी अपने ही दल को सम्पूर्ण ,शजनीतिश अधिकार प्रदान 
करना चाहते थे ।” इन बातों से हिन्दोस्तान : में बृदेन के प्रति घृणा 
उत्पन्न होने लगी । -: द 
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क्रिप्स के चले जाने के बाद हिन्दोस्तान के राजनीतिक आकाश में 
| बादल, सा छा गया । चारों श्रोर अ्रसन्‍्तोष की ज्वाला 
अगस्त की बढ़ने लगी। कोंग्रस वर्किंग कमीठी ने यह. प्रस्ताव 

तोड़ फोड़ ओर पास किया कि “अ्ग्रज हमारे देश को «ड़ दे” 
बटिश सरकार ((८६ ]70!4) | इसो प्रस्ताव के समथन के लिये 
की ज़िम्मेवारी ६ अगस्त १६४२ को बम्बई में काँग्रस कमीटी की 

बैठक हुई । कमीटी का कार्य अभी समाप्त भी नहीं 
हुआ था कि रात में ही बड़े बड़े नेता गिरफ़ार कर लिये गये। १० 
अगरत १६४२ को भारत-मंत्री, लाड॑ एमरी का वक्तव्य प्रका शत हुआ 
कि काँग्रेस बृटिश सरकार का अंत करना चाहती थी ओर उसके कार्यक्रम 
में तार तोड़ना, स्टेशन जलाना, दफ़र फुकना इत्यादि-इत्याद बाते थीं। 
इस वक्तव्य ने मुल्क को चौकन्ना कर दिया. और कॉाँग्रस तथा अन्य लोग 
जगह-जगह सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने लगे। किसी-किसी 
जिलों में तो रेल और तार के सारे खम्भे उबाड़कर फेंक दिये गए | अ्रगस्त 
के महीने भर यही हाल रहा | सरका(? ने भो अपना रुख बदला और 
बड़ी बेरहमी के साथ फोजी सिपाही इसे दबाने लगे। कितने घर जला 
दिये गये और सैकड़ों आदमी बन्दुक के निशाने बने | अक्दुबर के अन्त 
तक सब मामला ठंडा हो गया । काफी लोग जलों में डाल दिये गये और 
शहर तथा गाँव दोनों से नुकसान की सारी रकम सामूहिक जुर्माने के 
रूप में वसूल की गई | कहा जाता है कि इस तोड़-फोड़ की ज़िम्मेवारी 
काँग्रस के ऊपर थी । परन्तु जब उसके बड़े बढ़े नेता पहले ही जेल में 
डाल दिये गये तो उसकी ज़िम्मेवारी केसे हो सकती ददे। लाड एमरी के 
१० अगस्त के वक्तव्य ने इस कारय-क्रम का प्रचार किया । 

१६४६ ६ई० तक बृटिश सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 
ु लड़ाई समाप्त हो जाने पर भारतीय राजनीति 
बृटिश मंत्रि- में फिर परिवर्तन को चर्चा होने लगी | माच॑ १६४६ 
मण्डल का तक प्रान्तीय धारा-सभाश्रों के चुनाव समाप्त हो गए 

प्रस्ताव ओर कांग्रेस का कांफी बहुमत रहा । कॉमग्रेस ने मंत्री 

पद स्वीकार कर शासन को चलाने का भार अपने 
ऊपर लिया । अप्रेल १६४६ में पार्लियामेन्ट ने एक मंत्रि दल इस आशय 
से हिन्दोस्तान में भजा कि हिन्दोस्तान के साथ एक स्थायी सुलह कर लो 
जाय । बृटिश मंत्रि दल ने हिन्दोस्तान के सभो बड़े लीडरों से परामर्श 
करने के बाद १६ मई सन्‌ १६४७६ को पॉच हजार शब्दों की “अश्रखिल- 
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भारतीय-यूनियन” बनाने को एक योजना प्रकाशित की । इसमें पाकिस्तान 
की योजना असरुत्रीकार कर दी गई थी | प्रान्तों को पूर्णा स्वतन्त्रता दी गई थी 
ओर उन्हें समूह अथवा उपसड्डछ में संगठित होने की स्वतन्त्रता थी। इसके 
जवाब में २४ मई सन्‌ ४६ को काँग्रेस वर्क्रिंग कमेटी ने एक हज़ार शब्दों 
का एक प्रसव पास कर यह घषित किया क्रि वृटिश मंत्रिदल का 
प्रस्ताव तभो स्वीकार किया जायगा जब उसमें नीचे लिखी बाते स्पष्ट रूप 
से मान ली जायें :--- 
१--भारत की स्वाधघीनता। 
२--यद्याप सीमित किन्तु दृढ केन्द्रीय सरकार । 
३--प्रान्तों को पूर्ण शासनाविका . | 
४--केन्द्र तथा प्रांतों में लोकतंत्रवादी व्यवस्था | 
५--प्रत्येक व्यक्ति के मोलिक अधिकारों की रक्षा । 
हिन्दोस्तान के बड़े से बड़े नेता को यह विश्वास न था कि भारतीय 
स्वतंत्रता के साथ देश का दो हिस्सों में बयवारा 
भारतीय संघ होगा | मुमलिम लीग को यह माँ। हवाई कल्पना 
का निर्माण समभी जाती थी । जब बृठिश पालियामेंट की बट- 
वारे की योजना देश के नेताओ्रों के सामने रकखी गई 
तो लीग को छोड़ेकर किसी ने भी इसे स्वीकार न किया । अन्‍्तर्राष्ट्रोय 
स्थिते से वशीमूत होकर बृटिश सरकार हिन्दोस्तान के प्रश्न को अब 
आगे नहीं टाल सकती थी। उसने स्पष्ट रूप से यह प्रश्न रख दिया 
कि काँग्रस और मुसलिम लीग आपती मतभंद पर विचार कर ले श्र र भारतीय 
स्वतंत्रता को जिस रूप में चाहे ग्रहण करे | मुमलिम लीग ने पाकेस्तान 
के प्रश्न को और भी जटिल बनाया । देश में अनेक स्थलों पर साम्प्र- 
दायिक दंगे हुये, जिनमें लाखों निर्दोष व्यक्तियो की हत्या हुईं । अन्त में 
महात्मा गांधी तथा कुछ श्रन्य नेताओं ने पाऊ्रित्तान की योजना को 
स्वीकार कर लिया | इस प्रकार भारतीय स्वतन्त्रता के साथ भारतीय संघ 
([70%7 (४07) का जन्म हुआ । संघ ने १६३५ के शासन-विधान 
में कुछु संशोधन कर अपना कार्य तब तक चल्नाना निश्चित किया है, 
जब,तब विधान परिषद्‌ एक नया शासन विधान पूर्ण रू: से तैयार न कर ले। 
भारतीय संघ का वर्तमान विधान अस्थायी है। पूर्व निर्णय के 
अनुसार ६ दिसम्बर १६४६ ई० में जो विधान परिषद्‌ 
विधान परिषद्‌ ( (०780(ए८7८ 5४८7० ) बनाई गई थी 
का कार्य; वह अभी दठक अपने कार्य में व्यस्त है । 
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अभी अभी उसने विधान की एक खरूप-रेखा प्रकाशित की है जिसके 
आधार पर अन्तिम रूप देने में कुछ ओर समय की आवश्यकता होगी । 
सम्भव दे यह कार्य १६४६ के मध्य तक समाप्त हो जाय, परन्तु इसे 
क्रियात्मक रूप देने में कम से कम एक वर्ष का समय लगेगा । शासन- 
निर्माण के इस कठिन काये में देश के २६७ प्रमुख व्यक्ति संलग्न हैं। 
उनके सामने अनेक कठिनाइयाँ हैं, जिन्हें हल करना आवश्यक है । 

वत मान स्थिति में देश कठिनाइयों के विकट मार्ग से गुजर रहा है। 
« अनेक समस्याये नेताओं की बुद्धि से टक्कर ले रही हैं। 

एक ओर देश में साम्प्रदायिकता का भय है ओर दूसरी 
और अन्‍्तरांष्ट्रेय परि.स्थति गम्भीर है । स्वतन्त्रता के बाद देशवासियों 
की बड़ी बड़ी आशाओं को पूण करने में अनेक कठिनाश्याँ उपस्थित हैं। 
शिक्षा, व्यवसाय, उद्योग-पन्धों, राष्ट्रभाषा, आशिक स्थिति, गरीबी, 
बेकाररी--आदि प्रश्न को हल करने में सरकार पूर्ण रूप से जागरूक है। 
देशो रियासतों, शरणार्थियों तथा पाकिस्तान सम्बन्धी उत्पन्न अनेक 
सम याओ्रों का इल निकालने में फूंक फूंक कर चलना पड़ता है। विदेशों 
से स-बन्4 बनाये रखने का कार्य भी जारी है। देश को रा के लिये 
सेनिक शक्षा का प्रश्न भी इल किया जा रहा है । महात्मा गाँवी को 
मृत्यु के बाद इधर काँग्रेस से समाजवादी दल प्रथक्‌ होकर काय कर रहा 
है। कम्यूनिध्ट, राध्ट्राय स्वयं सेवक संघ, हिन्दू महासमा तथा मुतलिम 
लीग की मनोबृत्ति के अन्य संगठन सरकार की दृष्टि में काँटे को तरह 
खटक रहे हैं | इन सब कठिनाइयों को पार करते हुये कांग्रस सरकार 
कहाँ तक भारतीय राष्ट्र को सुख, समृद्धि और शान्ति के माग पर ले 
जाने में समथ होगी--यह भविष्य का विषय है | प्रान्तीय सरकारों की 
नवोन योजनाओं को देखते हुये झ्राशा की नदी बढ़ रही है। एक ओर 
घरेलू उद्योग-वन्वों के बढ़ने का प्रयत्न “सर्वोद्य समाज” की ओर से 
हो रद्य हे तो दूसरी ओर विदेशों मशीनों का भी उपयोग किया जा रहा 
है । यदि वैधानिक ध्थिति शान्त रही तो देश निकट भविष्य में ददीसदियों 
की गरोबी और मनोमालिन्य को दूर कर ससार में एक सम्मानित स्थान 
प्राप्त करेगा | 


वतंमान स्ि्था 
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शासन के गुण-दोष 

प्रत्येक संघ-सरकार के लिये दो चीजें आवश्यक हैं। एक तो बहुत 
सी रियासते अथवा सूबे एक दूसरे के पड़ीसो हों। 
संघ-शासन इनके इतिहास, इनकी परम्परा ओर इनकी रहन-सहन 
को में एकता की मलक हो। दूसरी आवश्यकता इन सूबों 
आवश्यकता के अन्दर एक ऐसी भावना को है जो इन्हें मिलाने के 
लिये प्ररित करती हो | इनके अन्दर यह प्रबल इच्छा 
हो कि वे स्वतन्त्र रहते हुये एक केन्द्रीय सरकार बनावे | संघ-सरकार की 
उत्पत्ति इन्हीं भावनाशओ्रों से होती है | भारतीय संघ-शासन में ये दोनों 
भावनायें पाई जाती हैं | इस देश में ६०० के लगभग छोटी-छोटी रियासते 
ओर १७ सूबे हैं । बहुत दिनों से इनकी इच्छा रही हे कि एक संघ-शासन 

बनाया जाय | १६३५ का शासन-विधान इसी का परिणाम था। 
संघ-शासन की परिभाषा राजनोतिज्षों ने कई प्रकार से की है। यह 
राजनीतिक टुकड़ों का वह संगठन है जो सब की ओर 
संघ-शासन से किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये बनाया जाता हे । 
कया है? संघ शब्द ही यह सूचित करता है कि बहुत से छोटे- 
छोटे समूह इसमें सम्मिलित हैं । यदि किसी दबाव के 
कारण बहुत सी रियासते' एक सम्मिलित सरकार क़ायम कर ले तो उसे 
संघ नहीं कहा जा सकता । यद्यपि सबके लिये एक केन्द्रीय शासन की 
स्थापना हो जाती है, परन्तु इसमें उन्हें वह स्वतन्त्रता नहीं है जो एक 
संघ-शासन के अन्दर होनी चाहिये | संघ-शासन के लिये यह आवश्यक 
है कि छोटे-छोटे विभाग अपनी स्वतन्त्रता से एक सम्मिलित सरकार 
बनावे । संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ४८ रियासतों ने अपनी इच्छा से एक 
केन्द्रीय शासन की स्थापना की है। इन्हें यह अधिकार है कि जब चाहें 
संघ से अपने को अलग कर ले । प्रत्येक रियासत को यह पूरी स्वतन्त्रता 
है कि वह अपनी शासन-पद्धति जैसी चाहे रक्खे । वास्तव में संघ-शासन 
. एक प्रकार का सुलहनामा है, जो स्वतन्त्र रियासते' अपने लाभ की दृष्टि 
से करती हैं। वे अपना कत्तव्य अपने आप निश्चित करती हैं। प्रत्येक 
रियासत अपनी राजसत्ता को कायम रतो है। संघ-शासन से एक ऐसी शक्ति 

आ० भा० शा०--३ 
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उत्पन्न होती है जो सभी रियासतों की रक्षा ओर उन्नति की जिम्मेवार 
रहती है । 

संघ-शासन के लिये तीन बातों का होना आवश्यक है। इनकी 
अनुपस्थिति में इस शासन-पद्धति का निर्माण नहीं 
हो सकता । ह 


4 


संघ-शासन 
की शर्तें 
( १ ) प्रत्येक संघ-सरकार शासन से ही अपनी शक्ति प्र'प्त करती 
है | शासन-विधान में यह बात रगष्ट कर दी जाती है 
शासन की कि सुलह को कोन-कोन सी शर्तें हैं। संघ-सरकार की 
प्रधानता स्थापना के बाद रियासते उन बातों को मानने के 
लिये बाध्य हैं जिनकी प्रतिशा उन्होंने की है। संघ- 
सरकार ओर रियासतों की सरकार दोनों के अधिकार की सीमा शासन 
विधान में निश्चित कर दी जाती है। इसीलिये ऐपे शासन-विधान के 
लिये यह आवश्यक है कि लिखित हो और सरकार को साथारण 
मशीन उसे बेदल न सके । रियासत ओर संघ-प्तरकार किसी एक को यह 
अधिकार नहीं दिया जाता कि वह शासन-विधान में जैसा चाहे परिवतंन 
कर दे | इसे बदलने का अविकार केवल विशेष अधिकारियों को दिया 
जाता है। जब कभी इसमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो अनेक 
शक्तियों से राय लेनी पड़तो है। संघ-शासन को बदलना उतना ही 
मुश्किल है, जिदना किसी कानून को रद्द करना । 
(२ ) संघ-शासन के लिये दूसरी शर्त शक्तियों का विभाजन है । 
अर्थात्‌ प्रत्येक रियासत को यह अच्छी तरह मालूम हो 
शक्ति- कि उसके क्या-क्या अधिकार हैं । केन्द्रीय सरकार और 
विभाजन रियासती सरकारों के अधिकार एक दूसरे से अच्छी 
तरह अलग होने चाहिये | एक ऐसी सूची बननी चाहिये 
जिसमें विस्तार पूर्वक विषयों को बाँटा गया हो कि अमुक विषय केन्द्रीय 
सरकार के और शेष रियासतों के हाथ में हैं। इस विभाजन में कोई विशेष 
कठिनाई नहीं हो सकती । जो-जो विषय स्थानीय हों वे रियामतों को दे 
दिये जायें और जिन विषयों का सम्बन्ध सम्पूर्ण देश तथा विदेशों से हो 
वे केन्द्रीय सरकार को दिये जाय । इससे आपस में मतभेद के अवसर 
उत्पन्न नहीं हो सकते | इसलिये संघ-शासन-विधान बहुत ही स्पष्ट ओर 


सुलभा हुआ होना चाहिये | 
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(३) यत्रपिं संघ-शासन-विधान में सारी बातें लिखित होती हैं ; 
ग्रधिकारों का विभाजन कर दिया जाता है; फिर भी 
संघ-न्यायालय ऐसे अ्रवसर पैदा हो जाते हैं जब शासन-विधान में कुछ 
कमी दिखलाई ॥ कभी कभी दो रियासते 
आपस में उलभ जाती हैं | केन्द्र और रियासती सरकार भी मतभेद 
उत्पन्न हो जाता है | शासत के कि धारा के दोहरे अथ पैदा कर दिये 
जाते हैं। अ्रधिकारों के स्पष्टीकरण की आवश्यकता उत्पन्न होती रहती है। 
इस प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि 
एक प्रधान शक्ति बना दी जाय । इसी का नाम संबन्न्यायालय कहा जाता 
है। यही न्यायालय गासन-विवान सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करता है ! 
जैसे वकील कचहरियों में कानून के अ्रथ को स्पष्ट करता है, उसी तरह 
संघ-न्यायालय शासन की व्यक्त करता है । इस मशीन से सबसे बड़ा लाभ 
यह है कि किन्‍्हीं भी दो शक्तियों में असन्तोष उत्पन्न नहीं हो पाता | संघ- 
न्यायालय को शासन का संरक्षक कहा गया है | सबसे प्रवीण राजनीतिश 
ओर कानून के शाता इस संघ-न्यायालय के न्यायाधीश बनाये जाते हैं। 
इन्हें सभी प्रकार से निष्पक्ष ओर स्वतन्त्र रक्खा जाता है। 
भौगोलिक दृष्टि से भारतवर्ष अब तक एक ही प्रदेश रहा है। इसका 
क्षेत्ररल लगभग १६ लाख वर्गमील ओर जनसंख्या 
भारतीय संघ- ४० करोड़ के लगभग थी | राजनीतिक दृष्टि से यह 
शासन का. देश दो ठुकड़ों में विभाजित था--भारतीय रियासते' 
विकास "£ अंग्रजी सूबे । सूबों का क्षेत्रल ८ लाख ६२ 
हज़ार वगमील और जनसंख्या ३० करोड़ के लगभग 
| रियासतों का क्षेत्रफल ७ लाख वर्गमील और जनसंख्या ६ करोड़ से 
कुछ ऊपर रही है। सारे हिन्दोस्तान में ६०० के लगभग रियासते' थीं । 
इन रियासतों को अधिकार की दृष्टि से दो श्रेणियों में बाँठः जा सकता 
था | पहिली श्रणी में वे रियासते रही हैं जो सभी प्रकार से स्वतन्त्र 
थीं। केवल बाहरी मामलों में वे बृटिश सरकार की मातहत रही हैं | 
बाकी रियासते भीतरी और बाहरी दोनों दृष्टियों से परतन्त्र रही हैं। 
रियासतों का संबंध सीधे सप्राट से होता रहा है। सम्राद ने अपनी शक्ति 
गवनर-जनरल को वाइसराय के रूप में दे रकखी थी । इस शक्ति को सर्वोच्च 
शक्ति (?४&४7007 70०८) कहा जाता था । यह अधिकार सम्रा ट्‌ 
को विभिन्न संधियों ओर सुलहनामें में प्राप्त हुये थे । यद्यपि इस संबंध को 
स्थापित ह ये लगभग १०० वर्ष व्यतीत हो चुके थे परन्तु इसका स्पष्टीकरण 
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ठीक नहीं था। बटलर कमेठी ने इसे स्पष्ट करने में अ्रपना असमर्थता 
प्रकट की थी | यह सम्बन्व समयन्‍समय पर बदलते रहे हैं। कभी-कभी 
बूटिश सरकार इनमें हस्तक्षेप की नीति चलाती रही है ओर कभी इन्हें 
स्व॒तन्त्र भी रक्वा है। इन रियासतों को वाह्म रक्षा का पूरा आश्वासन 
दिया गया था । वाइसराय को यह अधिकार रहा हे कि वह जब चाहे 
इनके भीतरी मामलों में हस्तक्षेप करे | रियासत को यह अधिकार नहीं 
था कि वह किसी विदेशी राज्य से अपना सम्बन्ध जोड़े । समय पड़ने 
पर बृटिश सरकार उनसे मनमानी सहायता लेती रही । अपने राज्य 
में शान्ति रखने के लिये ये रियासत बाध्य थीं। आर्थिक, ओर राजनीतिक 
दृष्टि से भी इनमें बड़ा मतभद था । ३० रियासतों में धारा सभाये थीं । 
४० रियासतों में अंगरेजी ढंग के न्यायालय स्थापित किये गये थे। 
भीतरी मामलों में शासन चलाने के लिये इन रियासतों को छाफी 
स्वतन्त्रता रही है। ये अपने तरो के पर अपना धन खर्च कर सकती थीं। 
बाहरी सम्बन्ध सम्राट के हाथों में था । केन्द्रीय सरकार में एक राजनीतिक 
विभाग ( ?०0॥8८४॥ 700987070०270 ) स्थापित किया गया था, जो इन 
रियासतों की देखनरेख करता था । प्रत्येक रियासत में एक अंगरेज रेजी डेन्ट 
रहता था। पहिली अप्नरेल सन्‌ १६३७ ई० से सम्राद वाइसराय द्वारा 
अपनी शक्तियों का प्रयोग करता रहा है । बृटिश प्रान्तों में सम्राद का 
अधिकार पहले से ही कायम था। इस प्रकार राजुनीतिक दृष्टि से 
हिन्दोस्तान के दोनों विभाग एक ही राजसत्ता के अन्तगत रहे हैं | बृटिश 
परम्परा तथा स्वाथ ने इन्हें एक दूसरे से अलग कर रक्‍्खा था। 
रियाततों ओर सूबों में चाहे जितना मी अन्तर रहा हो, दोनों का 
हित एक दूसरे से मिला हुआ था । दोनों एक हो पेड़ की दो शाखायें 
थीं। एक की उन्नत्ि-अवनति का प्रभाव दूसरे पर पड़े बिना नहीं रह 
सकता था । नक़शे पर नजर डालने से लाल और पीले रंग एक दुसरे 
से मिन्‍न मालूम पड़त थे, परन्तु उनके घनिष्ठ सम्बन्ध की छाया हमारी 
आँखों के सामने आ जाती थी । भौगोलिक दृष्टि से रियासतों और सूबो 
में कोई भेद नहीं रहा है। स्थान की दृष्टि से ये दोनों एक दूसरे से लिपटे 
हुये थे । इनकी आबादी भी लगभग एक सी थी । दोनों ही ग्रामीण और 
उपजाऊ प्रदेश रहे हैं । ऊपर कहा गया है कि दोनों की राजसत्ता सम्राट 
के हाथों में थी । आधथिक दृष्टि से समूचा हिन्दोस्तान एक रहा है। देश 
की भलाई के सारे सावन एक दूसरे से मिले-जुले थे | राष्ट्रीयता की दर 
से सम्पूर्ण भारतवर्ष एक ही राष्ट्र रह्य है । दोनों की संस्कृति भी एक रही है 
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धामिक आचार-विचार यूबे ओर रियासतों दोनों में एक से थे | इतनी 
एकता होते हुये यदि संघ शासन की स्थापना की गई तो कोई आश्चये 
की बात नहीं थी | सभो दृष्टियों से यह देश संघ-शासन के योग्य रहा है 
ओर आज भी है। 

इधर कुछ वर्षों से भारतीय रियासतें इस बात को माँग पेश कर 
रही थीं कि बृटिश प्रान्तों के साथ उनका व्यागरिक सहयोग स्थापित हो 
जाय | बटलर कमेटी ने इस बात पर विचार किया था कि किस प्रकार 
रियासतें और सूबे एक प्लेटफार्म पर आ सकते हैं। मान्टेग्यू और चेम्स 
फोड के दिमाग में यह बात पूरो तरह आई था कि सारे हिन्दोस्तान के 
लिये एक शासन-विधान बनना चाहिये | यह बात मान ली गई थी कि 
हिन्दोस्तान में शासन-सम्बन्धी कठिनाइयाँ तभी दूर हो सकती हैं जब 
इस देश का शासन-विधान संघ-शासन के आधार पर बना दिया जाय | 
जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक सूबों ओर रियासतों में सहयोग 
उत्पन्न नहीं हो सकता | जिस समय मान्टेग्यू चेम्सफोड रिपोट प्रकाशित 
हुई उस समय रियासते संघशासन के प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार 
करने के लिये तैयार न थों | साइमन कमोशन को रिप्रोट भी ठुकरा दी 
गई थी | का रण यह था कि उपरोक्त किसी भी सुधार में केन्द्रीय शासन 
में परिवतन को कोई चर्चा न थी । केवल प्रान्तों में थोड़े बहुत अधिकार 
देकर बृटेश सरकार हिन्दोस्तानियों को सन्तु४॥ करना चाहती थी। ऐसी 
दशा में संव-शासन को बातें करना अधिकार की एक हँसी उड़ाना था । 

देशी राजाओं के मन में, यह बात आने लगी कि बृठिश प्रान्तों का 
प्रभाव उन पर पड़े बिना नहों रह सकता । उन्हें यह ध्यान आया कि 
प्रान्तों के निवासी उनके भाई हैं। साथ ही उन्हें यह भय था कि वे 
हिन्दोस्तान की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति से अपने को अलग नहों 
रख सकते । राष्ट्रीय मावनायें रियासतों में मो काम कर रही थीं | उनकी 
जनता सूबों की देखा देखी जिम्मेवार शासन की माँग पेश कर रही थी। 
इंन बातों ने राजाओं को इस बात के लिये सचेत कर दिया कि उनका 
राजनीतिक भविष्य प्रान्तों से अलग नहीं है । इसलिये उन्होंने यह फेसला 
किया कि वे संघ-शासन में प्रवेश करने के लिये तैयार हूँ | पहली गोलमेज़ 
सभा में राजाओं ने अपने इस विचार को बृ टश सरकार के सामने रक्खा। 
कॉग्रेस से पहली सभा की कार्रवाइयों को स्वीकार कर लिया ओर १६३१ 
ई० की दूसरी गोलमेज़ सभा में महात्मा गाँधी को अ्रपना प्रतिनिधि चुन 
कर भेजा । तीनों गोलमेज़ समाये समाप्त हो जाने के बाद २ अगस्त सन्‌ 
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१६३५ ३० को संघ-शातन-विधान पास क्रिया गयां। इसके अ्रनुसार 
हिन्दोस्तान में एक संघ-शासन की स्थापना की गई । १४ अगस्त १६४७ 
ईं० के स्वतन्त्रता ऐक्ट के अनुसार कुछ रियासत पाकिस्तान में सम्मिलित 
कर दी गई । शेष, जो भारतीय संघ (]90%7 ए707) में हैं. क्रमशः 
अपनी रूप रेखा को बदल रहो हैं | कुछ तो प्रान्तों में सम्मिलित होने 
लगी हैं ओर शेष छोटे-छोटे संघ .के रूप में मिलती जा रही हैं। उनके 
शासक, जो अब तक निरंक॒श रहे हैं, उत्तरदायी शासन बनाने में संलग्न 
हँ। प्रजामंडल की मान्यता बढ़ रही है। तातलय यह है कि भविष्य में 
प्रान्तों ओर रियासतों का भेदभाव समाप्त हो जायगा। १६४८ के 
भारतीय सम्बिधान के प्रस्ताव को देखते हुये स्पष्ट है कि इस भेद-भाव 
की कोई आवश्यकता नहीं हे। एक सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण में यह 
अन्तर घातक होता है। 


भारतीय संघ-शासन-विधान संघ-शासन की सभी आवश्यकताओं की 

पूर्ति करता था । सम्पूर्ण शासन-विधान लिखित कर 

भारतीय संघ- दिया गया था | इसमें परिवतन करना आसान नहीं 

शासन के था। केन्द्रोय ओर प्रान्तीय विषयों का विभाजन भी 

गुण-दोष करदिया गया था। एक संघ-न्यायालय की भी स्थापना 

की गई थी | फिर भी भारतीय संघ-शासन-विधान 

अपनी एक विशेषता रखता था । इस विशेषता का बह त कुछ कारण इस 

देश की राजनीतिक परिस्थित रहो है ।इस शासन-विधान में कछ ऐसे 
दोष थे जो इसकी उपयोगिता को कम कर देते थे । 

(१) संत्-शासन में यह आवश्यक है कि इसमें शामिल होने वाले 
सूबे या, रियासते पूरण स्वतंत्र हों । उनकी राजसत्ता उन्हीं के अन्दर मौजूद 
हों । किसी विशेष सामूहिक हित की दृष्टि से वे एक संघ की स्थापना 
करते हैं। भारतीय संघ-शासन में इन दोनों बातों का अभाव था । 
रियासतें ओर सूबे दोनों ही परतन्त्र थे | दोनों को राजसत्ता सम्राद के 
हाथों में थी। अँग्रजी सूबे संघ-शासन में आने के लिये बाध्य थे । ये 
दोनों बातें इस बात को सिद्ध करती थीं कि यह संघ-शासन उनकी इच्छा 
के विरुद्ध था | इसकी स्थापना होने पर भी इस देश की राजसत्ता सम्राट 
ओर पालियामेंट के हाथों में थी । शासन के निर्माण में जनता की राय 
नहीं ली गई थी | सारी कारवाई स्वयं पार्लियामेंट ने की। इसीलिये 
कहा जाता था कि भारतीय सरुंघन्शासन-विधान हिन्दोस्तानियों पर 
“जबरदस्ती लादा गया है ।! 
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(२) शासन की मशीन को देखते हये यह स्पष्ट है कि संघ-शासन 
एक ऊपरी ढोंग था ।' बृटिश सरकार की पुरानी नीति उसी प्रकार बनी हुई 
थी | केन्द्रीय शासन की बागडोर ढीली नहीं की गई थी। प्रान्तों के 
गवनरों'तथा गवनर-जनरल को तरह-तरह के विशेष अधिकार देकर 
पालियामेंट ने अपने अधिकारों को कम नहीं किया था | जिस लाभ की 
दृष्टि से सूबे ओर रियासत' एक स्थान पर आना चाहती थीं वह लाभ ही 
गायब था । इसका फैसला पार्लियामेंट के हाथों में छोड़ दिया गया था. । 

(३) संदन्‍शासन में यह आवश्यक है कि जो इकाइयाँ इसमें शरोक हों 
उनमें काफी समानता हो । उनके पद और अधिकार एक से हों। भारतीय 
संघ-रासन में इस नियम का अभाव था । रियासते! पद और अ्रधिकार 
में सूबों से इतनी भिन्न रही हैं कि उनमें समानता का कोई भाव नहीं था। 
राजाओं की पुरानी निर कुशतः वैसी ही बनी रही । उनका शासन प्रजा के 
ऊपर इतना कड़ा था कि वह राजनीतिक अधिकारों का स्वप्न भी नहीं 
देखती । रियासतों में प्रजा को दशा गिरी हुईं रही है। उन्हें छोटे-छोटे 
अधिकारों के लिये तरसना पड़ता था। कुछ रियासतों में प्रजा की दशा 
अच्छी रही, परन्तु प्रश्न तो ६०० रियासतों का था | इसके विपरीति सूबे 
किसी हद तक शासन के लिये स्वतन्त्र थे। वहाँ प्रजा को कुछ राजनी- 
तिक अधिकार प्राप्त थे | प्रान्तों को यह अधिकार दिया गया था कि वे 
अपना प्रतिनिधि चुन कर संघ-घारा-सभाश्रों में भेज | चुनाव में केवल 
प्रान्तीय धाराब्स भाओ्रों के संदस्य बोठ देने के अधिकारी थे । रियासतों में 
प्रजा को इतना भी अविकार नहीं दिया गया था। वहाँ से जो सदस्य 
संघ-वारा-सभाश्रों में जाते वे राजाओं द्वाशा मनोनीत रहते | इस प्रकार 
के भेदभाव से बृटिश सरकार ने संघ-शासन के महत्व को बिगाड़ दिया 
था । जनता को सामान नागरिक अधिकार नहीं दिये गये थे | 

(४ ) संघ-धारा-सभाश्रों द्वारा जो कानून पास किये जाते वे 
हिन्दुस्तान पर एक से लागू न होते। प्रान्तों में व समान रूप से अवश्य बतें 
जाते, परन्तु रियासतों में उनका प्रभाव भिन्न-भिन्न होता । प्रत्येक रिया- 
सत के साथ बृटिश सरकार की जेसी शर्त थी, कानूनों का वैसा ही असर 
उस पर पड़ता । यह बात राजाओं की इच्छा पर छोड़ दी गई थी कि वे 
कुछ विषयों में संघ-धारा-सभाओं की बातें मान । इस प्रकार का भेद-भाव 
एकता के स्थान पर कठ्ठता उत्तन्‍न करता | जो शक्ति सारे हिन्दोस्तान 
के लिये बनाई गई थी उतकी नीति सब जगह एक सी न बर्ती जाय, 
यह बात कुछु समर में नहीं श्राता । 
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(५ ) संघ-सरकार को यह अधिकार नहीं था कि वह शासन" 
विधान में परिवर्तन करे । यह अधिकार केवल पार्लियामेंट को दिया 
गया था । 

( ६ ) ऊपर कहा गया है कि संघन्धारा-सभाश्रों में रियासतों के 
सदस्य राजाबओं द्वारा मनोनीत किये जाते । इसके विपरीत प्रान्तों के सदस्य 
प्रजा के प्रतिनिधि होते | लेकिन प्रजा को यह अधिकार नहीं था कि 
प्रत्यक्ष रूप से वह अपना प्रतिनिधि चुने। प्रान्तीय धारा-सभाश्रों के 
सदस्य इन्हें निवाचित करते# । निर्वाचन त्षेत्र साम्प्रदायिकता के आधार 
पर बनाये गये थे। प्रत्येक सम्प्रदाय को प्रथक-प्रथक्‌ निर्वाचन का 
अधिकार दिया गया था। इससे देश में साम्प्रदायिक भावनाश्रों-का 
प्रचार होता ओर राष्ट्रीयता में बाधा पड़ती | प्रजा और धारा सभा के 
सदस्यों में सीधा सम्पक न होने में धारानसभा की ज़िम्मेवारी कम हो जाती 
थी | संघ-शासनों में प्राय: छोटी धारानसभाओश्रों के सदस्य जनता के 
प्रतिनिधि होते हैं ओर बड़ी सभाये प्रत्येक रियासत के प्रतिनिधित्व की 
प्रतीक होती हैं। अर्थात्‌ बड़ी सभा में रियासते' अपने आपको ओरों 
के बराबर समभती हैं। क्षेत्रकल या जनसंख्या में कोई छीटी हो अथवा 
बड़ी, परन्तु उनका दर्जा बराबर होता है। भारतीय संघ में. ऐसा नहीं 


किया गया था । 
( ७ ) संघ-शासन-विधान जनता को कोई अधिकार प्रदान नहीं 


करता था | संघ-घारा-सभाओ्रों की बनावट दोषपूर्ण थी। उनके अधिकार 
बहुत ही सीमित थे । क़ानून के क्षेत्र में धाराःसभा के अधिकार नाम 
मात्र के लिये थे । आय-व्यय में भी उसके अधिकार कम थे | पग-प्रग 
पर गवनर-जनरल के विशेष अधिकारों से वह दबी हुई थी। धारा-सभा 
की इच्छा के विरुद्ध वह फरमान जारी कर सकता था | उसकी अनुमति 
के बिना उसे क़ानून बनाने का अधिकार प्राप्त था। यदि धारा सभा 
किसी मद के ख़र्चे को बन्द कर देती तो गवनर-जनरल उसे जारी कर 
सकता था | तातय॑ यह है कि प्रजा के धन को उसके प्रतिनिधियों को 
खर्च करने. का अधिकार नहीं था । शासन-प्रबन्ध में संघ-सरकार की आधी 
शक्ति एक मात्र गवनर-जनरल के हाथ में रकखी गई थी । बाकी मामलों 
में भी वह जब चाहे हाथ डाल सकता था । उसकी व्यक्तिगत ज़िम्मेवारियाँ 
( 57८ट८ांब १८४००॥५०86४ ) इतनी अधिक थीं कि उनको कोई 
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# १६३४७ ई० के संघ-शासन-विधान के पूरी तरह कार्यान्वित न 
होने के कारण वे सब बातें पुस्तकों में ही रह गई' | 
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सीमा न थी। उनके सामने भारतीय मन्त्रियों के अधिकार सूय के सामने 
दीपक के समान थे । 

इन तमाम कमजोरियों को एकत्र करने पर यह पता चलता है कि 
भारतीय संघ-शासन-विधान में संघ” शब्द उपयुक्त न था | पार्लियामेंट 
के अधिकार बैसे हो थे जैसे १६१६ के पहिले थे । रियासतों में राजाश्रों 
के अत्याचार वैसे ही होते रहते जैसे पहले होंते आये थे। संघ-शासन*« 
विधान में इसकी कोई दवा नहीं की गई थी। इस शासन-विधान में 
प्रजा के अधिकारों की घोषणा तक नहीं की गई थी | संयुक्तराज्य अमेरिका 
अथवा रूस से इसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। शासन विधान 
में यह बात बार-बार कही गई थी कि हिन्दोस्तान की राजसत्ता बृटठिश 
सम्नाट के हाथ में है । संघ-शासन की मशीन को चलाने का अधिकार 
भारत मन्त्री के हाथ में दिया गया था। वह इंजिन के डाइवर की 
तरह जैसे चाहता चलाता। गवनर-जनरल के अधिकार इतने अधक 
थे कि आवश्यकता पड़ने पर वह सम्पूर्ण शासन-विधान को रद कर 
सकता था। उसे अधिकार था कि स्वतन्त्र रूप से हिन्दोस्तान पर 
राज्य करे | सरकार की आमदनी का ८० प्रतिशत उसे खच्च करने का 
अधिकार था । संघ-सरकार के बजट में डे हिस्से पर धारा सभा का कोई 
अधिकार नहीं था । 

सूबों तथा रियासतों को यह अधिकार नहीं था कि वे जब चाहें संघ 
से अलग हो जायें । रियासतों को सूबों से कहीं अधिक स्वतन्त्रता दी गईं 
थी । संघ में आना ओर न आना उनकी इच्छा पर था। एक ऐसी 
संख्या निश्चित कर दी गई थो जिससे कम रियासतों के सम्मिलित होने 
पर संघ-शासन आरम्भ नहीं किया जा सकता । संघ-धारा-सभा को बड़ी 
सभा में जब तक रियासतों के ५२ प्रतिनिधि न होते तब तक संघ की 
कार्रवाई आरम्भ नहीं की जाती । रियासतों के सम्राद के साथ जो शर्तें 
हुई थीं वे उसी तरह बनी रहतीं। संघ की आमदनी में ६० प्रतिशत 
प्रान्तों से लिया जाता और केवल १० प्रतिशत रियासते' देतीं। प्रत्येक 
राजा को यह अधिकार था कि वह जब जैसे चाहता संघ शासन में 
सम्मिलित होता । 

रेलवे तथा बैंक की कारवाइयाँ संघ-शासन की मातइती से अलग 
. रक्‍्खी गई थीं | संब-घारा-सभा को यह अधिकार नहीं था कि वह मंत्रियों 
को भर्ती करे तथा उन्हें निकाल सके। यह अधिकार गवनर-जनरल 
को दिया गया था । वही विभागों को बाँठता और जब चाहता मंत्रियों को 
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निकाल सकता था । इससे स्पष्ट है कि मन्त्री अपनी कारवाइयों के लिए 
धारा-सभा के प्रति ज़िम्मेदार न होते | सुरक्षत विभाग ( १८४९०ए८टत 
क्‍2८728/67727/ ) गवन र-जनरल को मातहती में रहता । इसके लिये 
उसे मन्त्रियों अरवारा-सभा के सलाह की कोई जरूरत न होती । धारा- 
सभा को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार उसी को था। 

शासन-विधान की शरवीं धारा में यह स्पष्ट कहा गया था कि 
गवनर-जनरल प्रान्तीय मामलों में हाथ डाल सकता है ।३$४ उसके विशेष 
अधिकार प्रान्तों में मो लागू होते | किसी मो तंत्र में संत्र न्यायालय का 
फैसला अ्रन्तिम माना जाता है | लेकिन भारतीय संघ-शासन-विधान 
इससे वंचित रक्वा गया था। संब-न्यायालय के फेसले के बाद कुछ 
मुकदमों की अपील प्रिवी कोंसल में होती । बड़ी-बड़ी सरकारो नोकरियाँ 
भारत मंत्री की इच्छा से दो जातीं | कहा जाता है कि संसार के इतिहास 
'में इस प्रकार का संब-शासन कहीं नहीं मिलता | इसके अन्दर अनेक 
वर्गों के स्वार्थ.सुरक्षित रक्‍्खे गये थे | श्रिटिश साम्राज्य, भारतीय रियासरते 
धनी वग आदि के हितों का विशेष ध्यान रक्‍ख़ा गया था। लाड 
लोथियन लिखते हैं, “नया शापन विवान तमाम बुराइयों के बावजूद 
हिन्दोस्तान की वतमान दशा के इतने अनुकूत है कि इसको समा- 
लोचना करने वाले इसे अस्वीकार नहीं कर सकते ।” हिन्दोस्तानियों की 
राष्ट्रीय भावनाओं के विकास श्रोर उसकी रक्षा पर थोड़ा भी ध्यान नहीं 
दिया गया था| एक सज्न्नन लिखते हैं शासन के बनाने वालों ने एक 
ऐसा गलत रास्ता इखितियार किया कि वे ठांक रास्त से सही उद्दश्य पर 
नहीं पहुँच सके ।” डाक्टर अम्बदकर के शब्दों में$ “शासन-विधान का 
सर ओर पेर दोनों गलत था ।” 
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एक विद्वान्‌ ने संध-शासन विधान की समालोचना करते हुए लिखा 
था “राजनीतिक आवश्यकताओं ने दो अजनब्री आदमियों को एक ही 
चारपाई पर सुला दिया है| अब यह देखना है कि कितने दिन तक 
इन दोनों की बनती है |” समालोचक का उद्ृश्य प्रान्तों और रियासतों 
से था । इसकी समालोचना करते हुए श्रीयुत सुबास चन्द्र बोस ने लिखा 
था, भारतीय सरकारी ऐक्ट में जिस संघ-शासन की कल्पना की गई है वह 
एक धोखे को टट्टी है। इसमें बृटिश राजनीतिशों ने हिन्दोस्तान को 
गुलाम रखने की तरकीबे सोची हैं। यह शासन एक प्रकार से 
प्रजातन्‍त्रवाद ओर फ्यूडल प्रथा दोनों को एक सूत्र में बॉवने को कोशिश 
करता है ।?” 


१६१६ में बृूटिश प्रान्टों में जो दोहरे शासन की नींव डाली गई थी 
वह सवथा असफल रही, हिन्दोस्तान का कोई वर्ग इससे संतुष्ट न रहा | 
१६३४ के संव-शासन-विधान में प्रान्तों का दोहरा शासन दूर कर दिया 
गया, परन्तु केन्द्र में फिर यही स्थापित किया गया था | केन्द्रीय सरकार 
के कुछ विषय गवनर-जनरल के हाथ में और कुछ मन्त्रियों के हाथ में 
रक्‍्खे गये थे। अपनी विशेष जिम्मेवारियों को चलाने के लिये उसे यह 
अधिकार था कि वह तीन व्यक्तियों को नियुक्त कर ले। घन सम्बन्धी 
मामलों में राय देने के लिए वह एक आ्राथिक सलाहकार ( ं#रभ्धटांब] 
:40786४ ) भी नियुक्त कर सकता था | शासन-विधान में मन्त्रियों के 
आशिक अधिकारों को देखत हुए यह स्पष्ट है कि हिन्दोस्तानियों को 
आशिक स्वतन्त्रता नहीं थी !* 

१६१६ के शासन-विधान में बृटिश सरकार ने यह वादा किया था 
कि १० वर्ष बाद एक कमीशन नियुक्त करके यह जाँच की जायेगी कि 
सुधार की योजना कहाँ _ तक ठीक है । इससे स्पष्ट है कि शासन के बनाने 
वालों ने अपनी ईमानदारी में कोई कसर बाकी न रक्‍खी थी । परल्तु 
संघ-शासन-विवान में कोई ऐसा माग नहीं था । सभी चीजें भविष्य 


पर छोड़ दी गई थीं । उपनिवेशिक स्वराज्य ( [2077707 $राप5 ). 
की इस विधान में चर्चा तक नहीं थी | यह जिक्र कहीं नहीं था कि 
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हिन्दोस्तान का उपनिवेशिक स्वराज्य कब दिया जाता। सर सेमुश्रल 
दोर ने जो उस समय भारतमन्त्री थे, कामन सभा में कह्दा था, हिन्दोस्तान 
को अगली बार भी इसे मिलने की सम्भावना नहीं है। श्री सत्यमूर्ति 
ने इस शातन-विधान पर राय प्रगठ करते हुए कहा था#& “हिन्दोस्तान 
की बढ़ती हुई राष्ट्रीय भावनाओं को ' देखते हुए यह शासन-विधान 
स्वीकार नहीं किया जा सकता ।” भारत के राजनीतिक दलों में केवल 
हिन्दू सभा ने इसका समथन किया था। वह भी इसलिये कि इससे 
“अखंड हिन्दोस्तान?? का समर्थन होता था ।| कॉग्रस ने इसे विदेशी 
कह कर ठुकरा दिया था । 

१६३४५ का संघ-शासन अपनी निजी विशेषता रखता था।न तो 
हम इसे सच्चा संघशासन कह सकते थे और न इसमें प्रजातन्त्रवाद 
की कोई भलक थी । इस देश की परिस्थिति को देखते हुए इस तरह 
का शासन-विघधान उपयोगी नहीं हो सकता था । प्रान्तों ओर रियासतों में 
इतना राजनीतिक भेद था कि दोनों एक सूत्र में नहीं बाँधे जा सकते थे। 
संघ-शासन का स्वरूप ऐसा विचित्र था जो कहीं सुना भी नहीं गया 
होगा । कारण यह है कि एक तरफ सूबों को और दूसरी तरफ रियासतों 
को बाधा जाता है। एक की सरकार प्रजातन्त्रवाद के आधार पर होती 
ओर दूसरे में पूर्वी एकतन्त्रवाद होता | 

मुस्लिम लीग ने संघ-शासन की कड़े शब्दों में आलोचना की 
थी । २० दिसम्बर सन्‌ १६३८ ईं० को बचबई से एक वक्तव्य देते 
हुये मि० जिन्ना ने कहा था “संघ-शासन-विधान उस पौदे की तरह 
है जिसे लगाने की आजा हमें एक रेगिस्तान में दो गई है। मेरी समझ 
में बृटिश सरकार ने इस शासन-विधान को बनाकर एक बहुत बड़ी विपत्ति 
हमारे सर पर वैसे हो लाद दी है जैसे वर्साइल की सन्धि ने योरप के 
ऊपर ।” साप्रदायिक दृष्टि से हिन्दुओं का यह कहना था कि संघ-घारा 

सभा में किसी भी प्रकार से उनका बहुमत नहीं होता | यही डर मुसलमानों 
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को भी था । कॉग्रेस स्वयं डरी हुईं थी कि वह बहुमत नहीं प्राप्त कर 
सकती । एक वक्तव्य देते हुए सर ए०ए.च० ग्रज़नवी ने कहा था “छोटी 
सभा में काँग्रेस अधिक से अधिक ४० सीट प्राप्त कर सकती है ।” 
अ्रल्पसंखयक वग सभी प्रकार से असन्तुष्ट थे 
संघ-शासन की योजना कुछ प्रान्तों में किसी तरह २७ महीने 
तक चली । अन्त में काँग्रेस को त्याग पत्र देना पड़ा। 
संघ शासन. इस २७ महोने के शासन का प्रभाव राजनीतिक दृष्टि 
के भयंकर से देश पर बहुत ही बुरा पड़ा । इसका तात्पययं यह 
परिणाम नहीं है (के काँग्रेस सरकार बुरी थी, बल्कि संघ-शासन 
की कमजोरियाँ देश में भली भाँति स्पष्ट हो गईं थीं । 
साम्प्रदायिक प्रश्न बढ़ने लगे थे। हिन्दू ओर मुसलमान एक दुसरे को 
शत्रु समझने लगे। हिन्दू महासभा अपनी एक अलग राग अलामने लगी । 
स्वयं काँग्रस में ३ दल बन गये । गाँधी जी के विचार वाले मंत्रिपद से 
सन्तुष्ट रहे । काँग्र स-परमाजवादी धारा सभाश्रों में चले तो गये किन्तु 
मंत्रिपद ग्रहण नहीं किया । अ्रग्रगाभी दल प्रान्तीय स्वराज्य का विरोध 
करता रहा । तालय यह है कि संघ शासन पूरी तरह लागू न होने पर भी 
इसके भयंक्र परिणाम दिखाई पड़ने लगे थे। जो प्रश्न राष्ट्रीय उत्थान 
में दबे हुये थे ओर जिनके उभड़ने की आशा निकट भविष्य में न थी, 
वे इतने भयंकर रूप घारण कर लिये थे कि उन्हें हल किये बिना हमारी 
राष्ट्रीय उन्नति नहीं हो सकती थी। यदि संघ-शासन-विधान से यही 
परिणाम निकलना था तो उसे हम दूर से ही नमस्कार करते । जो शासन* 
विधान हमें थोड़ा भी अधिकार प्रदान नहीं करता, ओर जिससे देश में 
अनेक दल पैदा होते, उसके चलाने की चेष्टा हमें भूल कर भी नहीं 
करनी चाहिये थी। इसका बुरा प्रभाव यहाँ तक पड़ा कि मुसलमान 
हिन्दोस्तान को दो राष्ट्रों में बाटने की राग अलापने लगे। उनकी पाकिस्तान 
योजना देश के लिये घातक नहीं तो ओर क्या है ! 
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जब तक विधान परिषद देश के लिये शासन-विधान का निमोण 
नहीं कर लेती, तब तक वत॑मान कॉँग्रस सरकार 
१६४७ का ९६३५ ई० के संघ-शासन-विधान में कुछ परिवतंन 
अस्थाई विधान कर काय का संयालन कर रही है। ऐसी दशा में 
शासन के गुण-दोष का प्रश्न ही नहीं उठता। कॉग्रस 
सरकार ने केवल कार्य चलाने के लिये पिछुले विधान को स्वीकार किया 
है वरन्‌ वह पलियामेंट द्वारा निमित विधान को कब स्वीकार कर सकती 
थी। आशा है १६४६ के मध्य तक भारतीय संघ का नया शासन 
विधान तैयार हो जायगा । वही इस देश का बहला विवान होगा, जिसमें 
राष्ट्रीयवा की वास्तविक भलक होगी । फिर भी त्रुटियों का रहना अनिवार्य 
है। कोई ऐसा विधान नहीं बन सकता जिसमें थोझ्ली-बहुत कमज़ोरियोँ न 
हों | विधान परिषद द्वारा निमित विधान की रूप रेवा को देखते हुये 
स्पष्ट है कि इसकी कुछ बातों से राजनीति के विद्वान सहमत नहीं हो 
सकते । परन्तु जब तक यह विधान पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो जाता तब 
तक इसके गुण दोष पर एक शब्द भी कहना अनुबित है| 


न्द्रोय सरकार 
( ८छए 0, 50ए7एशपशरशा' ) 
अध्याय ३ 

गवनेर-जनरल 
अब तक भारत सरकार के अन्दर सबसे प्रधान व्यक्तिग वर्नर-जनरल 
ओर वाइसराय रहा है | १७७४ ई० में वारेन हेस्टिंग्स 
पद का पहिला गवनर-जनरल हुग्रा। तबसे १८४८ ई० तक 
स्पष्टीकरण कुल १७ गवनर जनरल हुए । जब हिन्दोस्तान का 
शामन प्रबन्ध कम्पनी से पालियामेंट के हाथ में चला 
गया तो गवनर-जनरल वाइमसराय कहलाने लगा । १८४८ से १९४८ तक 
कुल ३६ वाइसराय हुये हैं। गवनर-जनरल ओर वाइसराय के पद 
ग्लग-अलग नहीं थे | पालियामेंट ने १९३४ तक अपने किसी विधान 
में वाइसराय शब्द का प्रयोग नहीं किया था । वह गवनर-जनरल शब्द 
का ही प्रयोग करती रही है। सम्राद्‌ का प्रतिनिध होने के नाते वह 
वाइसराय कहलाता था, वर्ना क़ानून में वह गवनर-जनरल के नाम से 
घोषित किया जाता था । १६३५ के शासन-विधान में गवनर-जनरल और 
वाइसराय के अलग-अलग दो पद बना दिये गये थे। सम्राट को यह 
अधिकार था कि वह दो व्याक्तयों को इन पदों पर नियुक्त करे | यह बात 
कुछ सममभ में नहीं आती कि दो प्रधान शासक साथ-साथ किस प्रकार 
काय करते | १६४८ ई० के जून तक एक ही व्यक्ति दोनों पदों पर कार्य 
करता था । अन्तिम गवनर-जनरल के चले जाने के बाद राजगोपालाचारी 

पहले भारतीय गवनर-जनरल बनाये गये हैं |# 
१७७३ ई० तंक हिन्दोस्तान में केवल गवनर होते थे | एक कोंसिल 
की मदद से ये अपना काम स्वतन्त्रता-पुवंक करते थे । 
गवनंर-जनरल प्लाती की लड़ाई के बाद जब कम्पनी की ज़िम्मेवारी 
के पद का बढ़ने लगी तो उसने व्यापार को बढ़ाने की नीयत से 
संक्षिप्त इतिद्दास कुछ छु टे-मोदे कानूनों को बनाने: तथा नोकरों की देख- 
रेख करने का काम इन्हें सोंप दिया। कुछ सदस्यों 
कलार्ड माउन्ट बेदेन हिन्दुस्तान के अन्तिम अंग्रेज़ गवन॑र-जनरल 

थे जो २१ जून १६४८ ई० को इस देश से विदा कर दिये गये । 
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की एक सभा उसकी सहायता के लिये बना दी गई। सभी गवर्नर 
अधिकारों में समान समझे जाते थे और बोड आफ़ डाइ्रेक्टस से सीधा 
सम्बन्ध रखते थे | अभी तक कम्पनी को इस बात को जरूरत न थी कि 
गवर्नर के ऊपर वह कोई नया शासक बनाये | मुगल राज्य की कमजोरियों 
के कारण उसके मुनाफे बढ़ रहे थे। नई-नई फेक ट्रयाँ बढ़ने लगीं और 
उनकी रक्षा के लिये छोटे-मोटे किले बनाये जाने लगे | इनकी देख-रेख 
के लिए कम्पनी ने फोज़ का भी इन्तज़ाम किया । कुछ तो योरप के अन्य 
व्यापारियों का मुकाबिला करने और कुछ अपने राज्य को बढ़ाने के लिये 
इसकी संख्या बढ़ा दी गई। 
अहातों के गवनरों का उत्तरदायित्व काफी बढ गया था । व्यापारिक 
कामों की देख-भाल के अतिरिक्त उन्हें शासन का भी काय देखना 
पड़ता था | अतएव यह इर था कि वे भिन्न-भिन्न स्थानों में श्रपने तरीके 
पर कोई ऐसा काम न करें जिससे कम्पनी को हानि हो। उसे सारे 
हिन्दोस्तान में एक वसूल वर्तना था। व्यापार और राज्य के एकीकरण 
के लिये एक नये पद की जरूरत महसूस हुई | इन गवनरों के ऊपर एक 
ऐसा शासक चाहिये था जो इनमें मेल रखने के अतिरिक्त कम्पनी के 
डाइरेक्टरों से सोधा सम्बन्ध रखता | १७७३ इ० में रेग्यूलेटिंग ऐक्ट 
पास करके इस कमी को पूरा किया गया । बंगाल का गवनर 
गवनर-जनरल बना दिया गया। उसे और उसकी कोंसिल को यह 
अधिकार दिय। गया कि मद्रास, बम्बई और बंगाल अद्यतों के गवनरों 
की देख-रेख करे | गवनरों को उसकी सलाह के बिना लड़ाई ओर सुलह 
करने का अधिकार नहीं रह गया | हिन्दोस्तान में कम्पनी की आमदनी 
ओर खर्च की ज़िम्मेवारी उसे दे दी गई [ फिर भी अह।तों के गवनर 
उसकी आश्ञाश्रों की अ्वहेलना करते रहे । इसीलिये वारेनहेस्टिग्स को, 
जो हिन्दोस्तान का पहला गवनर-जनरल था, बहुत सी कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा था । 

_ गवनर-जनरल के कामों में परिवतेन की आवश्यकता थी। अभी 
तक उसके अधिकार अधूरे थे | १७८४ ई० में पिट का इंडिया बिल पौस 
करके यह कमी किसी हृद तक दूर की गई । उसकी शक्ति और बढ़ा दो 
गई । लड़ाई और सुलह करने का एक मात्र अधिकार इसे दे दिया गया। 
कानवालिस और लाड वेलेजली के व्यक्तित्व ने इस पद के महत्व को. 
ओर भी बढ़ाया। गवनर-जनरल ओर उसकी कॉसिल को कम्पनी 
के राज्यों का स्वप्रधान घोषित किया गया। १९८३३ . ० के ऐक्ट के 
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अनुसार बंगाल का गवनर-जनरल सारे हिन्दोस्तान का गतनर-जनरल 
घोषित कर दिया गया । कम्पनी के फोज़ी ग्रीर दिवानी ञ्र घकार उसे दे 
दिये गये । परन्तु सारे हिन्दोस्तान की ज़िम्मेवारी के साथ उसे बं.ल का 
शासन-प्रबन्ध भी चलाना पड़ता था। ऐसी दशा में वह देस्-रेव का 
काम अच्छी तरह नहीं कर सकता था । 

१८५४ ई० में बंगाल के शातन के लिये एक लेपटनेंट ग्वनर की 
नियुक्ति की गई । इससे गवनर-जनरल का भार कुछ हलका हो गया। 
अब उसे देख-रेख का अविक अवसर मिलने लगा | उसे चीफ कमिश्नर 
की नियुक्ति का भी अधिकार दिया गया । इसी के अनुसार मध्य -प्रान्त, 
ब्रह्म तथा आसाम आदि प्रान्तों में चीफ कमिश्नर नियुक्त किये गये। नये 
जीते हुये राज्यों का भार सीधे गवनर-जब्बरल के सिर पर ऋ'ता था। 
चीफ कमिश्नरों की भर्ती के बाद भी वह उसके लिये ज़ि मेवार था। 
चू कि कम्पनी का राज्य काझ़ी बढ़ रहा था इसलिये उ|की जि-मेउःरोी इस 
मामले में कम नहीं की जा सकती थी । लाड डलहोज़ां इन रनों हिन्दो- 
स्तान का गवनर-जनरल था । उसको नीति ने कम्पनो के राज्य को इतना 
बढाया कि छोटे छोटे कितने ही राज्य अ्रपनी स्वतन्त्रता सदैव के लिये 
खो बैठे | इसी का परिणाम था कि १८५७ ई० में एक भहान्‌ क्रान्ति 
हुई । पालियामेंठ ने भारतीय शासन का मार अपने हाथों में ले लिया । 
महारानी विक्टोरिया ने लाड केनिज्ञ को, जो उस समय इिन्दोस्तान के 
गवनर-जमरल थे, वाइसगय घोषित किया । 

गवनर-जनरल की नियुक्ति बटिश सम्राट इंगलेंड के प्रधान मंत्री की 

सलाद से करता था। यह व्यक्ति बृटेन के प्रसिद्ध 

गवनर-जनरल राजनीतिशों में होता था । व्यक्ति को यंग्यता हो इस 

की नियुक्ति, “स्थान के लिये काफी नहीं थी । इसके लिये किसी ऊँचे 

इसका काल “ख़ानदान का होना आवश्यक था। जितने गवनेर- 

ओर बेतन जनरल ओर वाइसराय हुये हैं वे सब लार्ड ख़ानदान 

. के थे। यद्यप इस्त पद के लिये किसी निश्चत 

उपाधि की आवश्यकता नहीं थी, परन्तु प्रसिद्ध राजनीतिश तथा य॑ ग्य 

शासक ही इस पर नियक्त किये जाते थे। आमतोर से ये इ्ड्न्‍गलैश३ के 

चुने हुये चन्द कुठम्बों से भर्ती किये जाते थे। नियुक्ति के पहले यह 

आवश्यक था कि वह कहीं शासन का कार्य कर चुका हो। यह आवश्यक 

नहं; था कि वह हिन्दोस्तान के सम्बन्ध में विशेषज्ञ हो। अधिकतर 

वाइसराय तथा गवनर-जनरल कैबिनेट के मंत्री रहे हैं। लाड कजन, 
आ० भा० शा०--४ 
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लाड चेम्सफोड, लाड रोडिंग तथा लाड इविन बटिश केबिनेट के मंत्री 
थे | गवर्न जनरल का स्थान किसी पार्टी से सम्बन्ध नहीं रखता था। 
यद्यपि वह व्यक्ति बृटेन के प्रसिद्ध राजनीतिशें में से होता था, परन्तु इस 
पद पर उसे निष्यक्ष भाव से काम करना पड़ता था। बदेन को सरकार 
ओर भारत-मंत्री बदल जाते थे, परन्तु वह अपनी अवधि तक कार्य 
करता था | ऐसा भी देखा गया है कि दलबन्दी के कारण उममें ओर 
भारत-मंत्री में मतभेद हो जाय । ऐसी हालत में उसे अपने पद से 
इस्तीफा देना पड़ता था । यह प्रथा राजनीतिक दृष्टि से अत्यन्त सराहनीय 
थी | हिन्दोस्तान के लिये यह सोभाग्य का विषय था कि यहाँ के प्रश्न 
बुटिश दलबन्दियों से अलग समझे जाते थे । परन्तु कार्य रूप में ऐसा 
कम होता था। ५ 

गवन(-जनरल ५ वष के लिये नियुक्त किये जाते थे। पहले इन्हें 
इस अवधि के अन्दर छुट्टी लेकर हिन्दुस्तान से बाहर जाने की आज्ञा 
न थी । यदि किसी कारण विशेष से ये बाहर जाना चाहते, तो इन्हें 
अपना पद छोड़े देना पड़ता था | १६२४ ६० में इस नियम में परिवर्तन 
किया गया । उस समय से उन्हें छुट्टी देने का विधान बर्नाया गया। 
भारत-मंत्रो को यह श्रधिकार दिया गया कि अत्यन्त आवश्यकता पड़ने 
पर वह उन्हें अधिक से अधिक ४ महीने की छुट्टी दे सकता था। 
यह केवल एक बार ओर एक ही साथ ली जा सकती थी। आवश्यकता 
पड़ने पर पालियामेंट उसके समय को बढ़ा सकती थी। लाड लिन 
लिथ गो को अवधि ५ वष से बढ़ा कर ७ वर्ष कर दी गई थी । लाई डलहोजी 
८ वष्ं तक हिन्दोतान का गवर्नर-जनरल था। लाड कानंवालिस ने 
७ वष्र तक इस पद पर कार्य किया । जितने गवनर-जनरल ओर 
वाइस य हुये हैं इनमें लाड डलहोजी का समय सबसे बड़ा रहा है। 
सर एल्फ्र ड क्लाक, जान स्ट्ची और लाड नेपियर सघसे कम दिन तक 
इस पद पर काम कर सके। प्रत्येके का समय एक साल के अन्दर हो 
समाप्त हो गया । 

गवरनर-जनरल संसार में सबसे अधिक वेतन पाने वाले व्यक्ति रहा 
है | जितनी तनख्वाह इसे दो जाती थी उतनो अमेरिका का प्रेततीडंट भी 
नहीं पाता था | गवनर-जनरल को २,४०,८०० रुपया सालाना वेतन 
दिया जाता था, जो २,४५६,००० रुपया सालाना तक किया जा सकता था । 
इसके अतिरिक्त उसे एक लम्बा भत्ता दिया जाता था। उत्तका अधिक्रतर 
समय एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में आने जाने में व्यतीत होता था । ये 
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सब खच भारतीय सरकारी खजाने से दिये जाते थे। वेतन ओर मत्ता 
सब जोड़ने पर उसे हर साल लगभग १८ लाख रुपया मिलता था । इतनी 
लम्बी रकम इंगलैण्ड का प्रधान मंत्री भी नहीं पाता था। हिन्दोस्तान 
संसार के सबसे गरब देशों में गिना जाता है। ऐसो दशा में यहाँ के 
प्रधान शासक को इतनी लम्बी तनख्वाह देना उचित नहाँ था | आज 
भी गवनर-जनरल का वेतन कम नहीं है। यद्यपि देश स्वतन्त्र है आर 
इसकी आधथिक स्थिति के अनुकूल इसमें जैसा चाहे परिवर्तन कर सकता 
है, परन्तु अभी तक इसमें कोई सुधार नहीं किया गया है। 
हमारे वतमान गवनेर-जनरल को २2,९०० रुपया मासिक वेतन 
दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ३७४० रुपया व्यय विषयक भत्ता, 
२६१६६ रुपया कन्ट्रेक्ट सम्बन्धी ख्चे, ५२४० रुपया मोटर खर्च तथा 
५०५०० रुपया संस्थापन व्यय दिया जाता है । कॉग्रस की नीति के 
अनुपार यह वेतन आवश्यकता से कहीं अधिक है । 
गवनर-जनरल के अविकार के विषय में हमें एक बात का ध्यान 
रखना होगा। १६३५ ई० तक इसके अधिकार 
गवन र-जनरल कु कम थे परन्तु संघ-शासन-विधान में काफी 
के अधिकार वृद्धि कर दो गई थी। इसलिये पहिले हम उसके 
घकारों का वन संघ-शासन-विधान का ध्यान 
छोड़ कर करेंगे। ये अधिकार हाल तक उसे प्राप्त रहे हैं। १६३४ में 
जो अधिकार बढा दिये गये थे उनका वर्णन इसी अध्याय के अन्त में 
किया गया है। 
गवन र-जनरल की ज़िम्मेवारी के विषय में यह कहा जाता था कि 
इतने बड़े रुतबे का दर्जा बुटिश साम्नाज़्य में कोई दूसरा नहीं था !* 
रैम्जेमेकडानेल्ड लिखते हेँ-'यह हिन्दोस्तान में एक सम्राट से कम 
नहीं है; शासन की ज़िम्मेवारों इसी को दो गई है; यही सब कुछ है ।॥ 
जिस समय वह हिन्दोस्तान में पदापंण करता था अ्रथवा यहाँ से विदा 
होता था उस समय बड़ी शान शौकत के साथ उसका स्वागत ओर 
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विदाई होती थो | हाईकोर्ट तक उस पर मुकदमा नहीं चला सकती थी । 
वह हिन्दोस्तान में गिरफ्तार नहीं क्रिया जा सकता था। श्रमेरिका का 
प्रेतीडेन्ट लावेल लिखता है “रूप्त का ज़ार और हिन्दोस्तान का गवनर- 
जनरल दोनों अपने समय के बहुत बड़े स्वच्छुन्द शासकों (3०/0८७/$) 
में से थे” + यही वजह है कि बठेन के अच्छे से अच्छे लोग इस पद के 
लिये लालायित रहते थे । 
गवनर-जनरल के अविकारों को दो श्रणियों . में बाँठा गया था । 
पहिली श्रृणी में वे अधिकार थे जिन्हें वह स्वयं कार्यान्वित करता था । 
दूसरी श्रेणी के अधिकारों को वह अपनी कौंतिल के साथ प्रयोगू में 
लाता था । पहले हम उन अधिकारों का वर्णन करंगे जिन्हें वह अपनी 
इच्छानुसार प्रयोग में लाता था । 
१६३५ के शासन-विधान में गवनर-जनरल के निजी अधिकार 
इतने अधिक थे कि इसकी शक्ति पहले से दूनो हो 
गवन र-जनरल गई थी | आवश्यकता पड़ने पर शान्ति और भारतीय 
के निजी हित की दृष्टि से वह अपनी इच्छानुसार फरमान 
अधिकार जारी कर सकता था । इसका प्रभाव श्रष्कि से 
अधिक ६ महीने तक रहता था। इसे जारी करने 
के पहले वह भारत-मन्त्री से इसको सलाह लेता था। ६ महीने बाद 
वह इसी फरमान को फिर ६ महीने के लिये जारो कर सकता था। 
१६२४ ई० में लार्ड राडिंग ने बंगाल में फरमान जारी किया था। 
असहयोग आन्दोलनों के समय कितनी ही बार ये फरमान जारी किये 
गये थे । पिछली लड़ाई के जमाने में दजनों फरमान जारी किये गये 
थे | गवर्नर-जनरल को अधिकार था कि वह अपनी कॉसिल के बहुमत 
को रद्द कर सके | उसके हाथ में तीन शब्दों के हथियार ( 326८५, 
- पष्द्ावृ्धा।।ए.. श्राव [00688 ० ऊ्रशंधं॥) पाता ) ऐसे 
दिये गये थे कि वह सब कुछ कर सकता था | श्८७६ ई० में लाड लिन 
ने अपनी कोंसिल के बहुमत को ठुकरा दिया था । 
१७८६ ई० से गवनर-जनरल को निजी अधिकारों से सुसज्जित 
करने का ताँता आरम्म हुआ । तब से यह अन्त समय तक जारी था। 
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जब वह दौरे पर रहता था ओर उसकी कोंसिल उसके साथ नहीं थी, 
उस समय वह अपनी निजी शक्ति का प्रयोग करता था। इस दशा में 
वह उन सारे कामों को करने का अ्रधिकारी था जिन्हें वह अपनी 
कोंसिल के साथ करता था । प्रान्तीय गवनरों तथा सरकारी कमंचारियों 
' को वह कोई भी हुक्म दे सकता था । इस प्रकार के हुक्मों की एक प्रति 
उसे भारत-मंत्री को भेजनी पड़ती थी । वाह्य और राजनीतिक विभाग 
उसी के हाथो में दिये गये थे | हिन्दोस्तान से बाहर सरकारी पत्र- 
व्यवहार उमी के अधिकार से होते थे। चेज्नी का कहना है कि “यह 
विभाग सत्से महत्वपूर्ण और कठन था।” भारतीय रियासतों में उसे 
दखल देने का पूण अधिकार था। लार्ड कर्जन लिखता है संसार में 
भारत-सरकार के राजनीतिक विभाग से बढ़ कर कोई दूसरा जिम्मेवार 
महकमा नहीं था ।”# इन दोनों विभागों को चलाने के लिये गवनर- 
जनरल दो सहायक मन्त्रियों से काम लेता था। इनके अतिरिक्त सात 
ओर मंत्री इसमें काम करते थे | इस विभाग का विस्तृत वर्णन गवनर- 
जनरल की कोंसिल के साथ किया जायेगा । 


गवनर-जनरल को बडे से बड़ा अपराध क्षमा करने का अधिकार 
आज भी प्राप्त है। यदि किसी को फाँसी की सजा दी गईहै तो 
वह अपने निजी अधिकार से उसे मुक्त कर सकता है । बंगाल, मद्रास 
ओर बम्बई अहातों के गवनरों को छोड़े कर बाकी सूबों के गवनर 
सम्राट द्वारा गवनर-जनरल की सलाह से नियक्त किये जाते थे। उसे 
अधिकार था कि किसो सूबे के एक हिस्से पर .शासन करने के लिये 
डिप्टी-गवनर नियुक्त कर सके । सम्राट की सलाह से लेपिटनेन्ट गवनर 
और उनकी कोंसिल के सदस्यों को वह भर्ती करता था | अ्रपनी कोंसिल 
की सहायता के लिये लेजिस्लेटिव असेम्बली से कोंसिल सेक्रठरो नियुक्त 
करने का अधिकार उसे प्राप्त था | नई-नई पदवियाँ--महाराजा, नवाब, 
राजा, महामहोपाध्याय, अगमयरिडता, दीवान बहादुर, सरदार बहादुर, 
राय स।हेब, खाँ साहेब, शमशुल उल्मा--प्रदान करने का उसे अधिकार 
था। व३ इन्हें खान्दानी अधिकार के रूप में किसी को प्रदान कर 
सकता था। स्वतन्त्रना प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत सरकार ने यह निणय किया 
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है कि पदवी प्रदान करने का नीति समाप्त कर दी जाय । कोई भारतीय 
नागरिक विदेशों तक से पदवी स्वीकार नहीं कर सकता। 

कहने के लिये वह साग काम अपनी कॉसिल की सहायता से 
करता था, परन्तु वह जब चाहता इसकी अवहेलना कर सकता था । 
केन्द्रोय धारा सभा की अवधि वह बढ़ा सकता था | उसे जब चाहता 
बखाँ(त मी कर सकता था । धारा-प्तमा द्वारा पास किये गये कानूनों को 
वह रद कर सकता था । यदि कोई कानून-धागा सभा द्वारा पास करने से 
इनकार कर दिया जाता था तो वह अपने निजी अधिकारों से उसे पास कर 
सकता था । केन्द्रीय आ्राय का बहुत बड़ा हिस्‍सा वह अपनी इच्छानुसार 
खर्च कर सकता था। धागा सभा किसी मद में झपयया खर्चे करने से 
इनकार कर दे तो गत्रनर-जनरल अयने अधिकार से उत्त मद में खच 
कर सकता था । केन्द्रीय घारा-सभा में कुछ बिल तब तक पेश नहीं किये 
जा सकने थे जब तक गवनर-जनरल की आज्ञा प्राप्त न कर ली जाती । 
प्रान्तों के गवर्नर उसकी मरज़ों के बिना अपनी नोति में कोई परेवत॑न 
नहीं कर सकते थे । द 

भारतीय रियासतों में हाथ डालने का अधिकार गवनर-जनरल और 
वाइसराय को दिया गया था । इन कामों के लिये वह भारत-मन्त्री से 
सलाह लेता था। प्रति सप्ताह उसके तथा भारत-मन्त्री के बीच में 
हिन्दोस्तान की छोटी-छोटी घयटनाएँ लिखी जाती थीं। भारत-मन्त्री एक 
गुप्त पत्र द्वारा हर सप्ताह उसे नई नई बातों की सूचना देता था। इन्हीं 
पत्रों द्वारा गवनंर-जनरल को अपनी नीति निर्धारित करनो पड़ती थी। 
ऋद्दने के लिए. वह भारत-मन्त्री की मातहती में कार्य करता था, परन्तु 
“००० मोल को दूरी से कित मात्रा में भारत-मन्त्री उन पर अपना 
ग्रविकार रख सुकता था, यह हम अच्- तरह समक सकते हैं। जो 
सुविधाएँ ओर श्रधिकार उसे प्राप्त थे वे किसी को शायद ही नसीब होते 
हों | यद कथन सवंथा ठीक है कि अमेरिका का प्रतीडैन्ट केवल शासन 
करता है, राज्य नहीं ; इसके विपरीत इंगलेड का सम्राट केवल राज्य 
करता है, ' शासन नहीं ;. परन्तु फ्रॉस का प्रेस डेन्ट रज्य ओर शासन 
कुछ भी नहीं करता |।# हिन्दोघ्तान का गवनर-जनरल शासन ओर राज्य 
दोनों करता था | 
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गवरनेर-जनरल और वाइसराय पूप 


१६३५ के संघ-शासन-विधान में गवर्नर-जनरल के अधिकार और 
बंढा दिये गये थे । इस शासन-विधान में उसको 
१६३४ के शासन- शक्ति की कोई सोमा नहों रक्‍खी गई थी। 
विधान में गवर्नर- निजी अधिकारों के अतिरिक्त उसे बहुत से 
जनरल के अधि- विशेष अधिकार दिये गये थे | उतकी शक्ति का 
कार विश्लेषण करने पर उसके अधिकार ७ कोटि में 
रक्‍खे जा सकते हैं। 
३१--वे अधिकार जो सं रक्चित विभागों (१९४९४ए८त 0८987077८7/5) 
में काम में लाये जाते थे। 
२---वे अधिकार जिन्हें वह मनमाना प्रयोग में ला सकता था | 
३--वे अधिकार जो उसके निजी फैसले पर काम में लाये जा 
सकते थे । 
४---वे अधिकार जिन्हें मंत्रियों की सलाह द्वारा वह काम में लाता था । 
५--प्रान्तीय शासन में उसके विशेषाधिकार । 
६--रक्षा, वाह्मय विभाग, तथा पिछड़े हुए भागों ( +टेप१९6 
434295 ) में उसके अधिकार । 
७--वे अधिकार जिन्हें वह वाइसराय की हैसियत से देशी रियासतों 
में प्रयोग में लाता था । | 
इससे स्पष्ट है कि वह उन सभी अधिकारों से सुमजित किया 
गया था जिनके सामने सरकारी क़ानून तुच्छु जान पढ़ते थे । केन्द्रोय 
सरकार क्री आमदनी का ८० प्रतिशत ख़र्च उसके हाथों में दिया गया 
था। बाक़ी २० प्रतिशठ में भी वह अपने ग्शिष अधिकारों का प्रयोग 
कर सकता था। संघ-शातन-विधान की ९२६ धारा के अनुसार प्रान्तोय 
घारा सभाओं पर उसका पूरा अधिकार था# | संध-शासन-विधान में 
उसके अविकार दो प्रकार के थे। ए# को वह अपनो इच्छानुसार प्रयोग 


कि.) के 
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५६ अ[धुनिक भारतीय शासन 


मन्त्रियों को मलाह से प्रयोग करता था । वाद्य सम्बन्ध, रक्षा, धार्मिक 
विषय तथा पिछड़े हुए विभागों में उसके अभ्निकार स्वतन्त्र रूप से बग्ते 
जाते थे। मन्त्रयों को उनमें दखल देने का कोई अधिकार न था । 
शासन-त्रिधान में वह अपने कुछ अधिकारों का प्रयोग गवनर-जनरल 
की है सेयत से करता था ओर कुछ का प्रयोग वाइसराय की हैसियत से | 
१६९६ के शासन-विधान के अनुपार बुटिश प्रान्तों में दोहय शासन 
स्थापित किया गया था। इतके अन्तगंत गवर्नर को शक्ति इतनी अधिक 
थी कि प्रान्तों का शामन बहुत ही दोष-पूर्ण साबित हुआ। १९६३५ 
के शापन-विधान में प्रान्तों का दोहरा शासन तोड़कर केन्द्रोय शात्षन 
में लागू कर दिया गया था| इससे गवनर-जनरल की शक्ति दूनी कर 
दी गई थो। अपने कोंसिल के सदस्यों को भर्ती करने का उसे पूर्ण 
अधिकार था | उनकी ज़िन्मेतारी धारा सभा के प्रति न होकर उपके प्रति 
थी । कों,सल सम्बन्धी बातों का विशेष वर्णन अगले अध्याय में किया 
गया है | 

गव्नर-जनरल के विशेषाविकारों के सामने ओर अधिकार फीके पड़ 
जाते थे। ये विशेषाधिकार ८ प्रकार के थे :--- 

१--यदि हिन्दुस्तान के किसी हिस्से में अ्रमन चेन में कमी पड़ 
जाय तो वह अपने विशेषाधिकारों द्वारा उसे शान्त कर सकता था। 

२--यदि संघ सरकार की आथिक शक्ति डॉवाडोल हो जाती तो 
वह अउने विशेषातिकारों द्वारा उसे ठीक कर सकता था। 

३--अल्पनंख्यक वर्गा' की रक्षा के लिये वह अपने: विशेष 
अधिकारों को काम में ला सकता था । 

४--सरकारो नोकरों तथा असरों के अधिकारों की रक्षा के लिये 
विधान बनाने का उसे अधिकार दिया गया था। 

उ--अ्र प्र ज़ी व्यापार की रक्षा के लिये वह अपने विशेष अधिकारों 
का प्रयोग कर सकता था। 

६--थदि बृटेन की बनी हुई चीज़ों पर हिन्दुस्तान में कोई प्रतिबन्ध 
लगा दिया जाता, तो उनकी रक्षा के लिये वह अपने विशेष अधिकारों 
का प्रयोग करता था । 

७--देशो रियासतों तथा राजाओं के अ्रधिकारों को सुरक्षित रखने 
के लिये बह अपने विशेष अधिकारों को काम में ला सकता था । 

८--य दि किसी प्रकार से शापतन में कोई कावा उत्नन्न हो जाती तो 
उसे दूर करने का उसे विशेष अ्रधिकार दिया गया था । 


गवर्नर-जनरल श्रोर वाइसराय ५७ 


इन विशेष अधिकारों से स्पष्ट हे कि गवर्नर-जनरल संघ शामन में 
एकतन्त्र राज्य करता था । इन अधिकारों के शब्द इतने गोलमाल थे कि 
हम इन्हें स्पष्ट नहों कर सकते । गवनर-जनरल जब ओर जहाँ चाहता 
दख़ल दे सकता था | अरान्ति, आर्थिक डॉवाडोल, कुप्रबन्ध, शान्ति 
इत्यादि ऐसे गोल शब्द हैं कि इनका अर्थ मनमाना लगाया जा सकता 
था ' इनके लिये कोई कोष नहीं था। गवनर-जनरल इनका जो अथ 
चाहता, निकाल लेता | यह बात विचारणीय है कि संब-शासन-विधान 
में गवनर-जनरल को इतने अधिकार क्‍यों दिये गये थे। इस शासन- 
विधान में थोड़े बहुत अधिकार हिन्दुस्तानियों को भी प्राप्त थे । वे इन 
अधिकारों का प्रयोग किसी सीमा के अन्दर करते रहें, इसलिये विशेषा- 
धिकारों की रचना की गई थो । कीथ का कहना सवंथा ठीक है कि, 
“ववनर-जनरल के विशेष अधिकार मन्त्रियों की ज़िम्मेवारो को कुचल 
सकते थे |?” क्‍ 
फौज पर एकमात्र अधिकार गवनर-जनरल का था । हिन्दोस्तान की. 
आमदनी का ४७ फीसदी केवल फौज़ पर ख्च किया जाता था । १६३८ 
ईं० में भारत-सरकार की कुल आमदनी ७७ करोड़ रुपये थी। इसमें 
४१ करोड़ फौज पर खर्च किया गया था। यह फौज गवनर-जनरल के 
हाथों में थी। वह अपनी इच्छानुमार इसे हिन्दोस्तान से बाहर भेज 
सकता था| यद्यपि इसके लिये उसे मन्त्रियों से सलाह लेनी पड़ती थी, 
परन्तु वह अपने विशेष अधिकारों द्वारा इसका मनमाना उपयोग कर 
सकता था | अपने विशेषाधिकारों में वह मन्तन्रियों से सलाह ले सकता 
था, परन्तु इससे वह वाध्य नहीं था। उसके तथा गवनर के विशेष अधि- 
कार पूरी तरह प्रयोग में लाये जाते, तो राजनीतिक स्वतन्त्रता का कोई 
ग्रर्थ नहीं रह जाता । १६३५ के ऐक्ट की १५वीं धारा के अनुसार 
गवनर-जनरल अपनी इच्छानुसार एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकता 
था जो उसे आर्थिक विषयों में सलाह देता। उसका समय और वेतन 
वह्दी निश्वित करता# | यह व्यक्ति अपने कार्यों के लिये उसी 
के प्रति ज़िम्मेबारी होता | संघ न्यायालय के जजों में से वह किसी को 
भी ऐडवोकेट जनरल नियुक्त कर सकता था। उसका वेतन निश्चित 
कर ने का अधिकार उसी को दिया गया था । उसका काय संघ सरकार को 
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कानूनी मामलों में सलाह देना था, लेकिन वह सभी प्रकार से गवनर- 
जनरल के अधिकार में था। ऐडवंकेट जनरल दोनों धारा सभाश्>ों में 
बैठने तथा बोलने का अधिकारी था. परन्तु वोट नहीं दे सकता था। 
डिप्टीजावनरों, लेफ्टिनेंट गवर्नरों, कोंसिल आव्‌ स्टेट के सभापति 
तथा अपनी कोंसिल का उपतभावति--इन्हें नियक्त करने का अधिकार 
गवन र-जनरल को दिया गया था। धारा सभा के सदस्यों के चुनाव की 
आज्ञा वही देता था। बैठक तथा विदाई उसी की आशा से होती थी। 
वह अपनी कों सल के बहुमत को ठुकरा सकता था तथा बड़े से बड़े 
अपराध को ज्ञमा कर सकता था। सरकारी आय व्यय के सम्बन्ध में 
उ।की आशा के बना कोई सभा विचार नहां कर सकती थी | धारा-सभा के 
विरोध करने पर भी वह जनता के ऊपर टेक्स लगा सकता था । 
आवश्यकता पड़ने पर वह सरकारों आमदनी को जैसे चाहे खतन्न कर 
स+ता था | खचच के सम्बन्ध में धारा सभा के सदस्यों में कोई मतभेद 
उत्पन्न हो जाता तो उसका फेसला सब को मानना पड़ता था। श्रीमान्‌ 
डेविड ग्रनफाल लिखते हैं, “संब्र सरकार को आधिक स्थिति की रहा के 
लिये गवन (-जनरल स्व-प्रवान था।”# यह निश्चित नहीं था कि गवर्नर- 
जनरल आशिक विषयों में एक विशेषज्ञ होता । ऐसी दशा में ८० प्रति- 
शत खच्च की ज़िम्मेवारी उभके हाथ में दे देना उचित नहीं था । 
गवनर-जनरल कोई कानून पास कराना चाहता तो वह इस आशय 
का बिल एक पत्र के साथ धारा-सभा में भज देता । यह बिल एक महीने 
बाद कानून का रूप धारण कर लेती। यह कानून “गवनर-जनरल के 
कानून! के नाम से पुकाश जाता था । ऐसे कानून को सूचना वह तुरन्त 
भारत मंत्री को देता, जो उसे पालियामेंट के सामने पेश करता । यदि 
पा लियामेंट चाहती तो उस कानून को रद्द कर सकती थो । केन्द्रीय तथा 
प्रान्तीय धारा-सभाओ्रों द्वातश पास किये गये कानून तब तक पक्के न समझे 
जाते, जब तक गवन-जनरल उस पर अपना हस्ताक्षर न कर देता। 
ऐस बिलों को गवनर-त्रन.ल ६ मही तक अपने पास रोक सकता था। 
किसी भी बिल को, जो धारा-सभाओं में पश रहता और जिस पर 
वादविवाद होता रहता था, वह अपने अधिकार से रोक सकता था। 
भारतीय रियासतों में बन २-जनरल वाइसथय की हैसियत से हस्तक्षेप 
करता था । हिन्दोस्तान को २३ प्रतिशत जनता देशी रियासतों में निवास 





# यह घारा १६४७ के संशावित शाकन«विवान से निकाल दी 


गई है । 


गवनर-जनरल और वाइसराय ५६ 


करती थी । प्रत्येक रियासत के साथ बृटिश सरकार ने सम्राट के नाम पर 
एक सुलहनामा किया था । राजाश्ों के अधिकारों की रा को ज़िम्मेत्रारी 
उसी के ऊपर थो । वाइसराय को उसके प्रतिनिधि की द्दैसियत से यह 
अधिकार था कि वह रियाततों में जब चाहे दखल दे। यदि कोई राजा 
सम्राट की शर्ता' के विरुद्ध काम करता तो वाइसराय उसे दंड दे सकता 
था | किसी रियासत की प्रजा राजा के विरुद्र आवाज़ उठाती तो वह 
राजा को निकाल बाहर कर सकता था । कहा जाता है कि देशी रियासतों 
के साथ सप्राद को जो शत वाइसराय काम में लाता था उसके समा- 
नानन्‍्तर इतिहात में कोई दुसरा अधिकार नहों था । 

ऊपर के वर्शन से स्पष्ट है कि गवनर-जनरल के अधिकार अनन्त 
ओर अ..मेत थे। उनके सामने प्रान्तीय-घ्वराज्य एक धोखे की ठट्टी 
थी । १६३६ में प्रान्तीय कॉग्रत मन्त्रि-मंडलों के इस्तीफे के समय यह 
ओर भी स्पष्ट हो गया था। गवनर-जनरल को यहाँ तक श्रविकार दिया 
गया था कि वह शासन की मशीन के फेल होने पर एक धोषणा द्वारा 
संघ सरकार की सारी शक्त अपने हाथों में ले ले। ३ वर्ष तक बिना 
किसी को सेल तथा धारा सभा के वह अकेले शासन कर सकता था । उस 
बीच में जिन जिन कानूनों की ज़रूरत पड़ती उन्हें वह स्वयं बना सकता 
था। ,जे० एच० माबंन लिखता है “इस बीच में गवनर-जनरल का 
अधिकार हिन्दोस्तान के ऊपर किसी तानाशाह से कम न होता ।?#% 
भारत के नये शासन विधान में राष्ट्रपति वैवानिक राति से राष्ट्र का 
सर्व प्रवान नागरिक होगा और उ«_के अ्रधिकार सीमित होगे । 
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अध्याय ४ 


केन्द्रीय कायकारिणी 


((-९०६४३| >+5८८पाए८) 


पिछुले पाठ में गवनंर-जनरल ओर वाइसराय को ज़िसमेवारियों का 
. वर्णुन किया गया है| यह सम्मव नहों था कि वह 
कायकरारिणी इतनो बड़ी ज़िम्मेतारी को अके ते निबाहता | इसके 
की लिये आवश्यक था कि उसे कुछ ऐसे सहायक दिये 
आवश्यकता जाये जो सरकारो कामों को आपस में बांट कर कर ओर 
वह केवल उनको देख-रेख रक्‍खे । उसे आरम्भ से 
ही एक छुटी सी कों)सल सदायता के लिये दो गई थी। इसी को केन्द्रीय 
कार्यकारिणी कहते हैं | वास्तव में यही सभा गवनर-जनरल को सलाह से 
भारतीय शासन को चलाती थी । परन्ठ इसमें तथा बुटेन की केबिनेट में 
अन्तर था । यद्यपि कार्य की दृष्टि से दोनों का स्थान एक था, परन्तु इनके- 
अधिकारों की कोई तुलना नहीं हो सकती । कैबिनेट के सदस्य सरकारी 
नोकर नहीं होते | वे जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों में से होते हैं। वे 
वकोल, डाक्टर, व्यापारी, महजदुर, किसान तथा इसी प्रकार के श्रनेक 
पेशे वाले होते हैं। न केवल पालियामेंट, बल्कि समुचे राष्ट्र के वे नेता 
होते हैं। इसके विपरीत गवनर-जनरल की कार्यकारिणी में अधिकतर 
संख्या सरकारी नोकरों की होती थी । कुछ सरकारी नोकर जब पेंशन के 
करीब होते थे तो उन्हें इस सभा में स्थान दे दिया जाता था। बड़ा से 
बड़ा सरकारी अफसर इस पद के लिये लालायित रहता था। इन्हें 
अभिलाषा रहती थी कि सरकार के किसी खास महकमों को हाथ में 
लेकर अपने यश का प्रदर्शन करें । भारतीय जनता के लिये उनके कार्य 
उतने लाभदायक नहीं थे जितने सरकारों मशीन को चलाने के लिये। 
बृटिश केबिनेट की शक्ति इससे अधिक है। गवनर-जनरल की कार्ये- 
कारिणी उसके द्वाथ की एक कठपुतली थी । भारतीय राजनीति में गवनर- 
जनरल का स्थान वह नहीं था जो बुटिश राजनीति में प्रधानमंत्री का है । 
गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों को वह स्वतन्त्रता और समानता 
प्राप्त नहीं थी जो कैबिनेट के सदस्यों को है | इसीलिये केन्द्रीय काय- 
कारिणी और बुटिश कैबिनेट को तुलना नहीं की जा सकती । 


केन्द्रोय कार्यकारिणी ६१२ 


१६१६ ई० में लाड हार्डिज के चले जाने के बाद लाड चेम्सफोर्ड 
हिन्दोस्तान के वाइसराय नियुक्त किये गये | जम॑नी 
पिछली केन्द्रीय की लड़ाई जोरों पर चल रही थी । हिन्दोस्तान ने 
कायकारिणी बुटिश सरकार की काफो मदद की थी । इसी के 
फलस्वरूप मान्टेग्यू, जो उन दिनों भारत-मंत्री थे, 
१६१७ ई० में हिन्दोसत्तान आये। यहाँ के वाइसराय चेम्सफेर्ड के 
साथ उन्होंने सारे हिन्दोस्तान का भ्रमण किया ओर इस बात की जाँच 
की कि हिन्दोस्तानियों को कहाँ तक शासन में अधिकार दिया जा सकता 
है। उनकी रिपंट के आधार पर १६९९ ई० में भारतीय शासन विधान 
में कुड्ु परिवर्तन किये गये । यह ते किया गया कि गवनर-जनरल की 
कायकारिणी सभा में सदस्यों की संख्या निर्धारित न की जाय | हाई- 
कोट के उन वकीलों के लिये जो कम से कम १५० वर्ष तक वकालत 
कर चुके हों, कोंसल का दरवाज़ा खोल दिया गया । पहिले प्रान्तोय 
गवनरों को यह अधिकार था कि जब कभी कोंसिल की बैठक उनके 
सूत्रों में होती तो वे अ्रसाधारण सदस्य की हैसियत से उसकी बैठक में 
हिस्सा लेते थे । १६१६ के कानून के अनुसार उनका यह अधिकार छीन 
लिया लिया गया । सम्राद को यह अ्रधिकार दिया गया हि वह जितने 
सदस्यों को उचित समझे नियुक्त करे। इनमें ३ सदस्य ऐसे होने 
चाहिये जो कम से कम १० वपषर तक हिन्दोस्तान में कोई सरकारी नौकरी 
किए हों । १ सदस्य या तो इंगलेड या आयरलैणड में १० वर्ष तक 
बैरस्टरी, या स्काटलेंड अथवा किसी हिन्दोस्तानी हाईकोट में १० वर्ष 
तक वकाल्नत किया हो । यदि कमान्डर-इनचीफ कोंतिल का सदस्य हो 
तो उसका दरजा अन्य सदस्यों से ऊँचा समझा जाता । 
कुछ समय बाद सदस्यों में साधारण ओर असावारण का भेद हटा 
दिया गया। वाइसराय को यह अधिकार दिया गया कि वह धारा-सभा 
के गेर सरकारो सदस्यों में से कुछ कोंसिल-प्तेक्रटरीज़ अपनो कार्यकारिणी 
सभा के लिये चुन ले। इन सेक्रटरीज़ की तनख्वाह धारा-तभा निश्चित. 
करती । जब तक वाइसराय चाहता इन्हें सदस्य रख सकता था। कार्य- 
का रेणी समा में हिन्दोस्तानी सदस्यों की संख्या बढ़ाने का विधान 
बनाया गया । १६२१ ई० से हिन्दोस्तानी सदस्यों की संख्या एक से 
बढ़ाकर ३ कर दी गई. कोंसिल के सभी सदस्य भारतीय हो सकते थे। 
इसमें कोई कानूनी रुकावट नहीं थी । परन्तु ऐसा कभी नहीं किया गया । 
गवनर-जनरल की कार्यकारिणी में आमतौर से ८ सदस्य होते थे। 


६२ आधुनिक भारतीय शाप्तन 


९७ 


विभाजन प्रणालो द्वारा ये सरक'री कामों को आपस में बॉटकर चलाते 
थे। गत महायुद्ध आरम्म ह ने पप शासन को कारवाइयाँ कुछ विशेष 
नियम के अनुपार चलाई गई थों, इसलिये सदस्यों को संख्या १५ तक 
बढा दी गई थी। युद्ध को संवालित करने के लिये नये सदस्यों की 
आवश्यकता ज्यों ज्यों बढती गई उसमी प्रकार नये विभाग% खोल कर 
सरकार एक एक को इनका प्रधान नियुक्त करती गई। युद्धकालीन 
कायकारिणोी में ५ अँग्रज और १० भारत य सदस्य रक्‍्खे गये थे। साधां- 
रणुतया सदस्यों को संख्या इतनी नहीं रहती थो। 
१८६१ ई० के पहले कार्यश्नारिणों सभा सम्मिलिट रूप से काय 
करती है | कार्य विभाजन की प्रणानी श्रभी तक 
कार्यकारिणी निर्धारित नहीं की गई थी । गवर्नर-जनरल तथा 
सभा की उसको कोंसिल के सभो मेम्बर एक साथ बैठ कर 
कारय-पद्धति हर बात का फैसला बहुमत से करते थे। ”ससे कार्य 
में बहुत देर होती थी | विभाजन प्रणाली ((0९9॥(- 
गद्याशं 598०7 ) न होने से काम में उल्लमन रहती थी। 
१८३३ ई० में ला मेम्बर तथा १८६१ ई० में फिनान्स मेम्बर नियुक्त 
करके पिछुली प्रणाली को दोषपूर्ण सिद्ध किया गया | लाड कैनिंग के 
जमाने में वर्तमान कार्य-पद्धति का श्रीगणेश हुआ । उसने यह निश्चित 
किया कि काय कारणी के सदस्य अपना अपना काम बट कर करें। 
केवल आवश्यक कार्यों पर वे एकत्र होकर विचार करे | यह प्रथा 
ग्राज भी प्रचलित है। प्रत्येक सदस्य के जिम्मे एक या दो विभाग दे 
दिये गये हैँ । सरकार का पूरा काम चन्द विभागों में बट दिया गया 
है । केवल आवश्यक विषयों पर उसे पूरी कोंसल की सलाह लेनी पड़ती 
है। यदि एक ही बात दो विभागों में आरा जाती है तो इसका विचार 
कौंसिल की पूरी बैठक में किया जाता है। 
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कार्य-कारिणी की नियुक्ति ५ वष के लिये की जाती थी । प्रत्येक 
सदस्य को ८०,००० रुपया सालाना वेतन दिया जाता था | कमान्डर- 
इन-च फ को, जो इसो सभा का एक सदस्य होता था, १००.००० रुपया 
सालाना वेतन दिया जाता था | यह खच् भारतीय खजाने से दिया जाता 
था । भारत-मंत्री ओर उसकी कॉसिल को अधिकार था कि वह 
गव +र-जनरल, उसकी कार्यकारिणी के सदस्यों तथा कमान्डर-इन-चीफ 
को आवश्4कता पड़ने पर छुट्टो दे सके। ऊपर कहां गया है कि यह 
लछुद्टो अधिक से अविक ४ महंने तक केवल एक बार दी जा सकतो 
थी । यदि भारत-मन्त्रो चाहता तो छुट्टो की अवधि बढ़ा सकता था, 
परन्तु पार्लियामेन्ट के सामने उसे इसका कारण बतलाना पढ़ता था। 
गवनर-जनरल कायकारणी का सभापति होठा था। इसका उपस्तभापति 
वही नियुक्त करता था | सभा को कारवाई आर उसका स्थान वही 
निश्चित करता था । द 


७ 


कों सिल की वेठक सप्ताह में एक बार होती थी । सभापति को 
निर्णायक मत ( (४४४72 ५४०६० ) देने का अधिकार था | गवनर- 
- जनरल अपनी ज़िम्मेत्ञारी से उसके फैसले को रद कर सकता था । ऐसी 
हालत में कोंसिल के कोई भी दो सदस्य उससे इस बात की माँग पेश 
कर सकते थे कि वह मतभेद वाले मामले को भारत-मन्त्रो के सामने भेत्र 
दे | गवनर-जनरल ऐमा करने के लिये बाध्य था। कोंपिल को जो 
अधिकार दिये गये थे उनमें वह दख़ल नहीं दे सकता था। उसकी तथा 
उपसभापति को अनुपस्थिति में कोंतिल का कोई भी मेम्बर सभापति का 
आसन ग्रहण कर सकता थ। | इस पद पर उसे सभापति का सम्पूर्ण 
अधिकार प्राप्त होते थे | कमान्डर-इन-चीफ सभापति का आसन नहीं 
ग्रहण कर सकता था । 


ऊपर कहा गया है कि कायकारिणी के काम ८ विभागों में बाँटे गये 
थे। वाघ्त्व में ये विभाग समूचे केन्द्रोय सरकार के कामों के विभाग थे | 
कोंसिल का प्रत्येक सदस्य एक था दो विभागों का प्रधान होता था। ये 
विभाग निम्नलिखित थे :--- 


१--वाह्य तथा राजनीतिक विभाग, और भारतीय रियासते। इन 
विभागों को गवनर-जनरल स्वयं अपने हाथों में रखता था। 

२>सेना तथा रक्ष विभाग । कमान्डर-इन-चोफ इसका प्रधान 
होता था। 
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३--सरकारी नौकरियों, पुलीस, जेल, कानून, न्याय तथा 
भीतरी राजर्नति--इन विभागों की ज़िम्मेवारी होम-मेम्बर के हाथ 
में थी । ह 


४--अथ तथा बजेट विभाग । फिनान्स मेम्बर इसका प्रधान 
होता था | 


५--रेलवे, सड़क, पोस्ट, टेलीग्राफ, ब्राडकास्ट, हवाई जहाज, 
बन्दरगाह इत्यादि की ज़िम्मेवारी एक सदस्य के ज़िम्मे होती थी। इसे 
यातायात सदस्य कहते थे । 

६--वाग विभाग । ला मेम्बर इसका ग्रधान होता था । 

७--शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग एक सदस्य के ज़िम्मे किये 
गये थे । 

८--थ्यापार, उद्योग-धन्धे, उद्योगसम्बंधी सम्पत्ति, बीमा, मज़दुर, 
इमारत, सिंचाई, खनिज पदार्थ तथा लिखने पढ़ने को चीज़े--ये विभाग 
एक सदस्य के जिम्में किये गये थे | 


प्रत्येक विभाग का एक प्रधान मन्त्री होता था, जिसका दर्जा काय- 
कारणी के सदस्य से, जो उस विभाग का प्रधान था, छोटा होता था । 
इस मन्त्री का स्थान इंगलेड में भारत-मन्त्री की कोंसिल के सहायक मंत्री 
के समान कहा जाता था। परन्तु इसमें कुछ श्रन्तर था। हिन्दोस्तान में 
कार्यकारिणी की बैठक में मन्त्रो को हिस्सा लेने का अधिकार दिया 
गया था | हर सप्ताह प्रत्येक मन्त्री गवनर-जनरल से मिल कर अपने 
विभाग की पूरी कारवाई का दास्तान उसके सामने पेश करता था | 
उसे यह अधिकार था कि वह मवनर-जनरल का ध्यान किसी बात की 
ओर, जो उसके विभाग से सम्बन्ध रखती हो, विशेष रूप से दिला सके। 
इसके विपरीत भारत-मन्त्री के सहायक-मन्त्री को इंडिया कोंसिल की 
बैठक में हिस्सा लेने का अधेकार नहीं है। केन्द्रीय कार्यकारिणी सभा 
के प्रत्येक विभाग का मंत्री ३ वर्ष के लिये नियक्त किया जाता था। 
कहने के लिये वह कार्यकारिणी सभा के सदस्य की मातहती में कार्य 
करता था, परन्तु वह वाइसराय को उन बातों में भी प्रभावित कर 
सकता था जिनका सदस्य को पता तक नहीं था। यह चोज इसलिये 
बनाई गई थी कि कोंसिल के सदस्य अपनो आजादी को सीमा को पार 
न कर जाये । मंत्रियों को सलाह से गवमर-जनरल प्रत्येक विभाग के 
कामों की जानकारी रखता था । राष्ट्रीय सरकार की दृष्टि से यह प्रबन्ध 
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दोषपूर्ण था । इसके मानी यह थे कि कोंसिल के सदस्यों का विश्वास 
नहीं किया जाता था। 
ऊपर कह्दा गया है कि लाड कैनिंग के जमाने से कार्यकारिणी सभा' 
का काम कई विभागों में बॉँट दिया गया था। 
विभाग प्रणाली प्रत्येक सदस्य एक या दो विभागों का प्रधान होता 
422८70/-770९79] था । अच्छा होगा कि प्रत्येक की जिम्मेवारी का 
8ए8४८77... संत्षिम विवरण कर दिया जाय। इससे यह बात 
स्पष्ट हो जायेगी कि प्रत्येक विभाग में किस प्रकार 
का काय किया जाता था । 
१--गवन र-जनरल स्वयं इन विभागों का प्रधान था । यह विभाग 
सब से महत्वपूर्ण माना जाता था। भारत-सरकार 
वाह्य ओर राज- का विदेशों से कया सम्बन्ध है तथा भारतीय 
नीतिक विभाग  रियासतों में कैसा प्रबन्ध हो रहा है, इनकी देख- 
रेख इंसी विभाग द्वारा की जाती थी। गवनर- 
जनरल ७ मन्त्रियों के साथ इस विभाग को समालता था। 
२--इस विभाग का कार्य फोज का प्रबन्ध करना था। फौज 
सम्बन्धी क्‍या नीति हो इसकी जिम्मेवारी इस 
सेना विभाग विभाग के प्रधान पर रहती थी। स्थल सेना, 
तथा हवाई जहाज सब इस विभाग के अन्दर शामिल 
थे | कमान्डर-इन-चीफ इसका प्रधान था। यह अपना कार्य ५ मन्त्रियों 
को सहायता से करता था । 
३--इस- विभाग के श्रन्दर देश की भीतरी राजनीति का कार्य किया 
जाता था । आजन्म कारावास के केदियों की देख- 
होम विभाग रेख यही विभाग करता था । 


४--इस विभाग का प्रधान ला मेम्बर कहलाता था । किसी कानूनी 
मामले पर विचार करने के लिये धारा-सभा जब 
कानून विभाग कोई कमेटी बनाती तो यह उसमें हिस्सा लेने का 
अधिकारी था। धारा-सभाओं में पेश होने वाले 
सरकारी बिलों का मसोदा यही बनाता था। प्रान्तीय धारा-सभायें जो 
कानून पास करतीं उन पर केन्द्रीय सरकार की राय देने का अधिकार 
इसी को था । 
४--यह विभाग हिन्दोस्तान की. रेलों पर अधिकार रखता था। 
ख्रा० भा० शा०-४ 
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रेल तथा जहाज द्वारा इस देश में तथा विदेशों 

रेलब और से जो व्यापार होता था उसकी देख-रेख यही करता 

व्यापार विभाग था। बीमा करने वाली कम्पनियाँ इसी के अधीन 
होती थीं । क्‍ 

६--यह विभाग मजदूरों के संगठन, फेक्ट्रियों के कानून, अ्रन्तर्राष्ट्री य- 

मजदूर-संगठन, बिजली, पोस्ट और टेलीग्राफ, 

उद्योग-धन्धे तथा सिंचाई, सरकारी इमारतों--इन बातों पर अधिकार 

मजदुर विभाग रखता था। 


७--यह विभाग शिक्षा, भूमि कर, खेती, जंगल तथा भूमि 
सम्बन्धी नई-नई खोजे, अकाल, खान पान की 
शिक्षा, स्वास्थ्य चीजें, विदेश यात्रा, देश की नाप पड़ताल, 
ओर भूमि विभाग अस्पताल, स्वास्थ्य, स्वायत्तशासन, लाइब्र री, 
अजायबधर तथा सरकार के खोदाई विभाग पर 
अधिकार रखता था । 

८--इस विभाग का प्रधान फिनान्स मेम्बर कहलाता था। यह 
केन्द्रीय सरकार की आय-व्यय का व्यौरा रखता था। 
अथ विभाग प्रान्तीय सरकार के आय-व्यय इसी की मातहती में 
होते थे । सरकारी कमंचारियों की तनखाहें, पेन्शन 
तथा उनकी छुट्टियाँ इसी के अधिकार में रक्खी गई थीं | सिक्के ढालना 
बेक, टकसाल-घर तथा भारतीय ऋण पर इसी का अधिकार था । इसकी 
एक शाखा फोज सम्बन्धी खच का हिसाब रखती थी। दूसरी शाखा, 
चुंगी, नमक-कर, श्रफीम-कर, तथा नशे के सम्बन्ध के अन्य कर और 
रसोदी टिकट--इनकी देख-रेख करती यी । फिनान्स मेम्बर का कत्तंव्य 
था कि वह खर्च को आमदनी से बढ़ने न दे । जब कभी गवनर-जनरल' 
के सामने आमदनी ओर खच सम्बन्धी कोई बात आती तो वह 
फिनान्स मेम्बर से सलाह लेता था । प्रति वष वह बजठ को पेश करते 
समय अपना एक वक्तव्य देता था, जिसे सुनने के लिये लोग लालायित 

रहते थे ।+ ह 
वास्तव में कार्यारिणी सभा स्वय॑ कोई अधिकार नहीं रखती 
थी | गवनर-जनरल से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं था| यह 


*वर्तमान केन्द्रीय कार्यकारिणी का रूप बहुत कुछ इसी प्रकार 
का है! 
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केन्द्रीय का्य- सभा उसी की सहायता के लिये बनाई गई 
. कारिणी के थी | जो कुछ थोड़े बहुत अधिकार इसे प्राप्त थे वे 
अधिकार तभी तक थे जब तक गवर्नर-जनरल उन्हें चुपचाप 
मान लेता था । गवनर-जनरल को यह अधिकार 
था कि वह कोंसिल के बहुमत को रद कर सके। चन्द विषय ऐसे 
थे जिनमें उसे इसकी राय माननों पड़ती थी, परन्तु आवश्यकता पड़ने 
पर इनमें भी वह मनमानी कर सकता था। जब कोई लड़ाई अथवा 
सुलद करनी होती तो कोंसिल से राय लेता था। प्रान्तीय सरकारों को 
यह आजा थी कि वे अपने कायों को सूचना कोंसिल को देते रहें । 
उसकी राय से गव्नर-जनरल हिन्दोस्तान के लिये कर्ज ले सकता था, 
नई जमीन खरीद सकता था, तथा कोई सम्पत्ति बेच या धरोहर 
रख सकता था। इसकी सलाह से वह कोई नया सूबा कायम कर 
सकता था । किसी सूबे के एक हिल्से को वह पिछड़ा हुआ विभाग 
घोषित कर सकता था। इसकी सलाह से वह प्रान्तीय गवर्नरों की 
कार्यकारिणी समा बना सकता था । इसी की राय से वह किसी सूबे की 
सीमा बदलता था । 
गवनर-जनरल चाहता तो अपनी कोंसिल की सलाह से गवनरों 
अथवा कमिश्नरों के सूबों में घारा-नभा का निर्माण कर सकता था। 
हाईकोट के अधिकारों का क्षेत्र उसे कम करने का अधिकार था। यदि 
किसी हाईकोट में नये जज को आवश्यकता होती तो कॉोंसिल की 
सलाह से वह अधिक से अधिक २ वष के लिये उसे नियुक्त, कर सकता 
था | किसी जज को वह प्रधान जज के स्थान पर कुछ अवधि के 
लिये रख सकता था । एशिया महाद्वोपों में स्थित देशों के साथ वह 
कोंसिल की सलाह से कोई सुलह अथवा सम्बन्ध कायम कर सकता था । 
तात्पय यह है कि लगभग सभी आवश्यक विषयों में गवरनर-जनरल 
कोंसिल को सलाह लेता था । परन्तु विशेष परिस्थिति में वह इससे बाध्य 
नहीं था । द 
१६३५ के संघ-शासन-विधान में केन्द्रीय सरकार में दोहरा शासन 
५ ( [27270०7ए ) स्थापित किया गया था। गवर्नर- 
१६३४ के. जनरल को दो प्रकार के अधिकार दिये गये थे। 
शासन-विधान कुछ तो वे जिन्हें वह थोड़े से मन्त्रियों की सलाह 
में संघ-कार्य- से करता था। इनके श्रतिरिक्त उसे बहुत से 
कारिणी . विशेषाधिकार दिये गये थे जिनके लिये वह कुछ 
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सहायक रख सकता था। इन दोनों प्रकार के सहायकों की समभायें 
अलग - अलग होतीं और इसका निर्माण भी दो प्रकार से किया 
जाता ।# इनके अधिकारों में काफी अन्तर था। तात्पय यह है कि 
संघ-शासन-विधान में केन्द्रीय कार्यकारिणी की वही शकल होती 
जो १६३६ के शासन-विधान में प्रान्तीय कार्यकारिणी की थी। इनका 
अलग अलग वर्णन करना अच्छा होगा। संघ-शासन में केन्द्रीय 
सरकार के विषय दो भागों में बाँठे गये थे। एक भाग में वे विषय थे 
जिन पर एक मात्र अधिकार गवनर-जनरल का था। दुसरे भाग में वे 
विषय थे जो मन्त्रियों के हाथ में रक्खे गये थे। रक्ता, वाह्य विषय, 
धार्मिक विषय, तथा पिछड़े हुये भागों का शासन-प्रबन्ध, गवर्नर-जनरल 
के हाथ में दिया गया था। इन्हें वह अपनी इच्छानुसार चला सकता 
था। बाक़ी विषय मन्त्रियों की एक सभा के हाथ में थे। परन्तु इसमें भी 
उसे दख़ल देने का अधिकार था । 

जो ४ विभाग गवर्नर-जनरल के विशेष अधिकार के अन्तगंत रक्‍्खे 
गये थे उन्हें छोड़कर बाकी विषयों में सलाह देने 
मंत्रियों की सभा के लिये जो सभा होती उसका नाम मन्त्रियों की 
(०फाणी 00 समा (ए०पाणा ० य5८$ ) था । ये 
)॥॥॥57275 मंत्री गवनर-जनरल द्वारा नियुक्त किये जाते। 
इन्हें तब तक काय करने का अधिकार था, 
जब तक उसकी इच्छा होती । सभी मन्त्री संघ धारा-त्भा ( 9८6८४ 
[,८28!47५/८ ) के सदस्य होते | यदि गवनेर-जनरल चाहता तो वह 
किसी बाहरी आदमी को मन्त्री नियुक्त कर सकता था परन्तु उसे ६ 
महीने के अन्दर धारा-समाौ का सदस्य बन जाना आवश्यक था | यदि 
वह न बन पाता तो मन्त्रियों की सभा से हटा दिया जाता । मंत्रियों की 
सभा में अधिक से अधिक १० मन्त्री होते । इनका वेतन संघ-घारा-सभा 
निश्चित करतो; परन्तु वह घठाया-बढ़ाया नहीं जाता। गवनर-जनरल 
को अधिकार था कि वह जब चाहता इन्हें निकाल देता । जब तक धारा- 
सभा इनका वेतन निश्चित न करती तब तक गवनर-जनग्ल इसे 

निश्चित करता । ५ 
मंत्रियों को भतीं करने के लिये गवनर-जनरल संघ-घारा-सभा की 
# १६३५ का शासन-विधान पूरी तरह कार्यार्वित न होने के कारण 

बातें पुस्तकों में ही रह गई । 
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बहुमत पार्टी से सलाह लेता । सभी प्रकार से मन्त्रिगण उसकी मृट्टी में 
होते । कुछ विषयों में वह इनसे कोई सलाह न लेता। इनका काम थोड़े 
से विषयों में गवनर-जनरल को सल्लाह देना था। रक्षा, वाह्य कार्य, 
धार्मिक विषय तथा प्रिछुड़े हुये विभागों का प्रबन्ध--इन्‍्हें छोड़ कर 
बाकी विषयों को गवर्नर-जनरल भिन्न-भिन्न विभागों में बाँट देता । प्रत्येक 
मन्त्री के जिम्मे एक या दो विभाग कर दिये जाते । इसकी बेठक में वह 
स्वयं सभापति का आसन ग्रहण करता। इसकी काय पद्धति वही 
निश्चित करता । 
रक्षा, वाह्य विभाग, धामिक विषय, तथा पिछुड़े हुये विभागों क 
ह प्रबन्ध--ये विषय एकमात्र गवनर-जनरल के हाथ 
सलाहकार में रक्‍्खे गये थे | इनमें सलाह लेने के लिये उसे 
(५०प्र7520[075 अधिकार था कि वह अधिक से अधिक ३ व्यक्तियों 
को नियुक्त कर ले । ये व्यक्ति सलाहकार 
( (:0प7752]075 ) कहलाते । उपरोक्त चारों विषयों के लिये गवर्नर- 
जनरल भारत-मन्त्री तथा पालियामेंट के प्रति ज़िम्मेवार था। इन 
सलाहकारों का वेतन तथा इनकी अवधि सम्राद निश्वित करता | इन्हें 
संघ-धारा-समाओं में बैठने का अधिकार था, परन्तु ये वोट न दे सकते 
थे | घारा-सभाश्रों के वादविवाद में ये अच्छी तरंह हिस्सा ले सकते 
थे | सलाहकार धारा-सभा के प्रति उत्तरदायी न होते | गवर्नर-जनरल 
इनकी सलाहों से वाध्य न था । 
१६३४ के शासन-विधान के अनुसार प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना 
की गई थी । इससे केन्द्रीय सरकार की शक्ति में 
संघ-काय-कारिणी स्वभावतः कमी होती । जो कुछ अधिकार उसके 
के गुण-दोष पास शेष रहे, उन्हें गवनर-जनरल के विशेष अधि- 
कारों से दबा दिया गया था। कुछ विषयों में वह 
मनमाने करता ओर बाकी में अपने सलाहकारों तथा मंत्रियों से सहायता 
लेता जो उसकी स्वतंत्रता में बाधा नहीं डाल सकते थे | यद्यपि सलाहकारों 
तथा मंत्रियों के काये अलग-अलग थे, परंतु यह दोहरा प्रबंध दोष से खाली 
. न था। सलाहकार ओर मंत्रो एक दुसरे को प्रभावित किये बिना नहीं रह 
सकते थे । वास्तव में कंद्रीय कायकारिणी को कोई विशेष अधिकार न था । 
एक प्रंकार के सलाहकार धारा-सभा के प्रति और दूसरे प्रकार के भारत 
मंत्रों तथा सम्नाद के प्रति 'जिम्मेवार थे। विभाजित, कार्यकारिणी सभी 
प्रकार दोषपूर्ण मानी गई है।। जो कठिनाई १६३५ के पहिले भारतीय सूबों 
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में उपस्थित हुई थी वही केन्द्रीय कायकारिणी में उपस्थित होती। साइमन 
कमीशन अपनी रिपोर्ट में इस ख़तरे की चेतावनी दे दी थी। कोई 
राजनीतिश संघ कार्यकारिणी को ज़िम्मेवार कार्यकारिणी नहीं कह 
सकता था)। देश के लिये यह हितकर सिद्ध नहीं हो, सकती थी । 
राष्ट्रीय सरकार का तात्थय कायकारिणी के भारतीयकरण ,से है। 
अर्थात्‌ इसके सभी सदस्य भारतीय होने चाहिये। 
राष्ट्रीय लेकिन यदि वे सरकारी पदों से नियुक्त किये जाते हैं 
सरकार तो इसे राष्ट्रीय नहीं कहा जा सकता। रुच्ची राष्ट्रीय 
सरकार वह है जिसकी कायकारिणी के सदस्य गैर 
सरकारी व्यक्ति हों और जो धारा-समा के प्रति उत्तरदायी हो। वरतंमान 
कार्यकारिणी, जिसके सभी सदस्य मारत के प्रमुख राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय 
सरकार का प्रतीक है। 
केबिनेट मिशन ने केन्द्र में जिस अस्थायी कायकारिणी की स्थापना 
की थी वह भी भारतीय न थो । उसमें ८ स्थानों में ६ स्थान अंग्रज़ों को 
दिये गये थे । लगभग सभी सदस्य आई० सी० यस» थे। इसे तो 
नौकरशाहो कार्यकारिणी कहना अधिक उचित है । जिस राष्ट्रीय सरकार 
की माँग मारतवासी कर रहे थे वह इससे भिन्न थी । विधान-सम्मेलन के 
प्रतिनिधियों के चुनाव के बाद जो केन्द्रीय कायकारिणी बनाई गई है वह 
राष्ट्रीय कहलाने की हकदार है | कॉगस के प्रमुख नेता इसके सदस्य हैं। 
पं० जवाहर लाल नेहरू के प्रधान मन्त्रित्व में यह काय कर रही है। जब 
तक नया शासन-विधान कार्यान्वित नहीं किया जाता तब तक यही 
व्यवस्था रहेगी 


अध्याय ५ 


केन्द्रीय धांरा-सभा 

( (८7०४४ 7,2258प76 ) क्‍ 
_ किसी देश के शासन-विधान में घारा-सभा का स्थान महत्वपूर्ण हे । 
यहीं से शासन की मशीन आरम्भ होती है। 
थारा-सभा कायकारिणी विभाग इसी के बनायेहु ए. कानूनों की 
की देख-रेख करता है । न्यायालयों में फ़ेसले के सिद्धान्त 
आवश्यकता इसी के बनाये हुये हैं। धारा-सभा का मुख्य कार्य 
: क़ानून बनाना है। क़ानून के बिना कोई शासन 
नहीं चल सकता | जब तक समाज अपनी शैशव अवस्था में था तब तक 
रसम-रवाज़ काम दे देते थे । सभी सम्प्रदाय अपने रसम-रवाज़ रखते थे । 
सामाजिक विकास के साथ राजनीतिक संगठन की आवश्यकता हुई ओर 
कानून आदि बनाये गये | आरम्म में राजा अपने घोड़े से सलाहकारों के 
साथ कुछ नियम बना कर राज्य का कारोबार चला लेता था । राज्यों का 
विस्तार छोटा होता था । इनमें जो देश अधिक उन्नतिशील होता, और 
जहाँ के निवासी अधिक सभ्य ओर सुशिक्षित होते, वह सम्पूर्ण प्रजा की 
सम्मति द्वारा शासन का कार्य चलाता था। यूनान के प्रजातंत्र राज्य इसी 
प्रकार के थे । हमारे देश में हिन्दू काल में प्रजातंत्र अपनी चरम सीमा को 
पहुँच गये थे | चाणक्य ने अपने फोटिल्य-शास्त्र में इनका वर्णन किया 
है । राज्यों का विस्तार बढ़ने से इनको व्यवस्था में परिवतन करना पड़ा । 
कानून बनाने के लिए अलग यिभाग बना । आ्राज प्रजा के चुने हुए 
प्रतिनिधि धारान्संभाओं में आकर सम्पूर्ण देश के लिये क़ानून 
बनाते हैं। 

कानून बनाने के अतिरिक्त धारा-सभायं और मो काये करती हैं। 

राज्य की आमदनी और खच पर इसका अधिकार 
धारा-प्रभा के होता है। विभिन्न मदों में सहायता यही सभा देती 
अधिकार ओर है। मंत्रियों को नियुक्त करने, उन्हें निकालने तथा 
कक्तंव्य उनकी नीति निर्धारित करने का अधिकार इसी 
को है। यद्यपि यह सभा शासन के छोटे छोटे 
कार्यो को नहीं चलाती, परन्तु सरकारी नीति यही निर्धारित करती 
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है। यह सरकार को अपने श्रधिकार में रखती है। एक जिम्मेवार सरकार 
का तात्पय यह है कि कायकारिणी धारा-तभा की मातहती में कार्य 
करे । धारा-सभा के कार्यों को हम ३ श्रेणी में बॉँट सकते हैं :--- 

१--कानून बनाना । 

२--शासन की नीति निधोरित करना । 

३--सरकारी आय।व्यय पर अधिकार रखना । 

जहाँ तक पहिले प्रकार के कत्तव्य का सम्बन्ध है, यह बात स्पष्ट है 
कि कानून बनाने की जिम्मेवारी धारा-सभा को दी गई है। राज्य में कोई 
नियम तब तक वेधानिक नहीं समझा जा सकता, जब तक धारा-पभा 
उसकी मंजूरी न दे दे। कचहरियाँ उन उसूलों का प्रयोग नहीं कर 
सकतीं जिनकी आशा धारा-सभा की ओरे से उन्हें प्राप्त नहीं हे । दूसरे 
प्रकार का कत्तव्य शास्न की नीति निर्धारित करना है। इसी के द्वारा 
घारा-सभा सरकार को अपने अ्रधिकार में रखती है। इस कर्तव्य को 
पूरा करने के लिये उसे ४ प्रकार के अधिकार दिये गये हैं :--- 


१--धारा-सभा को अधिकार है कि वह राज्य में घटित होने वाली 
सारी घटनाओं पर अ्रपनी राय जाहिर करे। उसके 


प्रस्ताव सदस्य किसी घटना पर अपना विचार प्रगट कर 

( 70650!77078.) सकते हैं | इसका प्रत्येक सदस्य सरकार से शासन- 
सम्बन्धी प्रश्न पूछ सकता है| यद्यपि इससे सरकार 

बँध नहीं जाती, फिर भी वह इसके महत्व को मानती है। जनता के 

प्रतिनिधियों की राय को ठुकरा कर वह अपना काम सुचारु रूप से नहीं 

कर सकती । धारा-सभा जब सरकार को किसी बात की चेतावनी देना 

चाहती है तो वह उसी विषय का कोई प्रस्ताव पास करती है। इससे 
सरकार का कत्तव्य होता है कि वह इस प्रकार के प्रस्तावों पर विचार 

करे | वास्तव त में प्रस्ताव जनता के विचार होते हैं ! 

२--कायरूप में देश को कार्यकारिणी शासन को|चलाती है । धारा- 
सभा केवल नीति निधोरित करती है। ऐसी दशा में 

अविश्वास उसे अधिकार है कि वह कार्यकारिणी को अपने 

का प्रस्ताव वश में रक्खे | यदि वह धारा-सभा की इच्छा के 

विरुद्ध काय करे और उसकी टीका-टिप्पणी पर कुछ 

ध्यान न दे, तो धारा-सभा को अधिकार है कि वह उसके विरुद्ध अ्रवि- 

श्वास का प्रस्ताव पास करे | अर्थात्‌ वह जनता में इस बात की घोषणा 
कर दे कि मोजूदा शासन-प्रबन्ध उसकी इच्छा के विरुद्ध है। इसक 


केन्द्रीय धारा-सभा ७३ 


असर तात्कालिक होता है । या तो कार्यकारिणी भंग कर दी जाती है, 
अथवा धारा-सभा का नये सिरे से निर्माण होता है। 
३--धारा-सभा की कारवाशइयों में कुछ विशेष घटनाएँ पेश की 


जाती हैं । अर्थात्‌ जिस समय धारा-सभा की बैठक 
स्थगित प्रस्ताव हो रही हो उस समय भूचाल आ जाय, कोई ट्रेन 


( 304]0प077- . गिर जाय अथवा किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु हो 
770768 ) जाय॑, इत्यादि-इत्यादि, तो धारा-सभा का कोई 


सदस्य उठकर सरकार से प्राथना कर सकता है कि 
सब काम बन्द कर विशेष घटना पर ही विचार किया जाय । हो सकता 


है सरकार इसको मंजूरी न दे । ऐसी दशा में यह कहा जायेगा कि स्थ- 
गित प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया ग़या। यदि यह इसे मंजूर कर लेती है 
तो वतमान सभी कार्रवाइयों को कुछ धन्टों के लिये स्थगित कर दिया 
जाता है अर उतनी देर तक उसी विशेष घटना पर विचार किया जाता 
है | ऐसा इसलिये किया जाता है कि बड़ी-बड़ी घटनाओं पर सरकार का 
ध्यान तुरन्त आकर्षित करा दिया जाय । इससे उस घटना का महत्व बढ़ 
जाता है ओर सरकार की जिम्मेवारी उसके प्रति अधिक हो जाती है। 


४--धारा-सभा की बैठक में सदस्यों को इस बात की आजादी है 
कि ये किसी विषय पर सरकार से प्रश्न पूछ सके । 


प्रश्नोत्त। . इससे वे इस बात का अनुमान करते हैं कि सरकार 
[760607- कहाँ तक शासन-सम्बन्धी जानकारी रखती है। 
70९!]७४॥07 . इसके अतिरिक्त प्रश्नों से सरकार का ध्यान शासन 


की कमजोरियों को ओर आकषित कराया जाता 
है। जिस विषय पर कोई प्रश्न पूछ दिया जाता है उतसे सम्बन्ध रखने 


वाला विभाग अपने कार्यों में अधिक सावधान हो जाता है | यदि धारा- 
सभा के किसी सदस्य ने किसी सरकारी अफसर की नाजायज हरकतों के 
विषय में सरकार से कोई प्रश्न पूछ दिया तो उस अफसर को या तो अपने 
को पाक-साफ साबित करना होगा, अन्यथा नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा । 
इन प्रश्नों का इतना महत्व है कि सरकारी कमंचारी इससे डरते हैं। 


इसी लिये धारा-सभा की बैठक में पहला घन्टाः केवल प्रश्न पूछने के लिये 
निर्धारित किया गया है | 
शासन की नीति निधौरित करने के लिये धारा-सभा ऊपर लिखे 


किसी भी अधिकार का प्रयोग कर सकती है | उसका महान कर्त्तव्य सरकारी 
आय-व्यय को सँमालना है। वास्तव में यह उसके हाथों में एक ऐसी 
कुझ्ली दो गई है जिससे सरकार के सभी विभाग उसकी मुट्री में रहते हैं । 
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यह एक साधारण कहावत है कि जिसके हाथ में धन है उसी का नियम 
मानना होगा ।- धारा-तभा को वह अधिकार देकर उसे ऐसी अ्रवस्था में 
रख दिया गया है कि राज्य का कोई कमंचारी उसकी इच्छा के विरुद्ध काये 
न करे | नागरिकों पर तब तक कोई टक्‍क्त नहीं लगाया जा सकता जब 
तक धारा-सभा इसकी अनुमति न दे । उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई सर- 
कारी कम चारी प्रजा से एक कौड़ी वसूल नहीं कर सकता । किसी देश को 
ऋण लेने और देने का अधिकार धारा-सभा द्वारा दिया जाता है । साल 
भर की आमदनी और खर्च का व्योरा वही मंजूर करती है। जिस देश 
में उसे यह अधिकार नहीं है, वह प्रजातंत्रवादी कहलाने का दावा नहीं 
कर सकता | जनता का घन उसके प्रतिनिधियों को ख़् करने का अ्रघि- 
कार होना चाहिये | इसी के लिये इंगलैण्ड में कई वर्ष तक राजा ओर 
पालियामेंट में लड़ाई चलती रही जिसमें राजा को अपने प्राण से हाथ 
धोना पड़ा और पालियामेंट की विजय हुई । 


हमें देखना चाहिये कि भारतीय घारा-सभा कहाँ तक जनता की 
प्रतिनिधि रही है। हिन्दोस्तान १६४७ ई० तक एक 


भारतीय धारा- स्वतंत्र राष्ट्र नहीं रहा है । इस देश की धारा-सभा 
सभा का स्वरूप बृटिश पालियामेंट की मातहती में काम करती थी । 
इसके अतिरिक्त गवनर-जनरल को इतने अधिकार 

दिये गये थे कि वह इसे उपेक्षा की दृष्टि से देख सकता था। उसे स्वयं 
बहुत से सदस्यों को नामजद करने का अधिकार था। सदस्यों का निर्वांचन 
साम्प्रदायिक आवधार पर किया जाता था। इससे भारत की राष्ट्रीयता 
विभाजित हो जाती थी । निर्वाचन की कोई एक पद्धति ऐसी नहीं था 
जिससे साम्प्रदायिक भाव पैदा न हो । चुनाव संबंधी प्रश्नों पर एक सम्प्र- 
दाय दूसरे को अपना शत्रु समझता था । १६३७ ई० के बाद जब प्रांतीय 
शासन को बागडोर हिन्दोस्तानियों के हाथ में आई तो हिंदु ओर मुसलमानों 
की समस्या ओर उलमभने और भी स्पष्ट हो गई । कोई भी राजनीतिश 
साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति को श्रच्छा नहीं समझता । धार्मिक ओर 
जाती प्रश्न राजनीति को गन्दा कर देते हैं। भारतीय धारा-सभा के 
निर्वाचक तथा सदस्य दोनों के लिये सम्पत्ति की रुकावट लगाई गई थी। 
नागरिकता का क्षेत्र इतना संकुचिद था कि वारा-सभाश्रों में प्रजा के 
सच्चे प्रतिनिधि जाने से वंचित रह जाते थे । अधिकतर संख्या ज़मींदारों, 
तालुकेदारों तथा धनी-मानी लोगों की होती थो। भारतीय धारा-सभा 
कार्यका रिणी को अपने अधिकार में उस प्रकार नहीं रखती थी जैसे योरप 
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तथा अमेरिका के प्रजातंत्र राज्यों में रखती हैं। कायकारिणी विभाग का 
प्रधान, अर्थात्‌ गवनर-जनरल अनेक अधिकारों से विभूषित किया 
गया था | 


बड़ी धारा-तभा अर्थात्‌-कॉंसिल आफ स्टेट में कुल ६० सदस्य 
होते थे | इनमें ३३ जनता द्वारा चुने जाते थे ओर 
कीसल आफ़ बाकी को गवनर-जनरल नामजद करता था। 


स्टेट नामज़द मेम्बरों में सरकारी सदस्यों की संख्या २० 
(.०फालं ० से अधिक नहीं रहती थी | सिक्‍्ल, मुसलमान तथा 
5040८ अंग्रज--इनके लिये विशेष स्थान सुरक्षित रक्‍्खे 


गये थे । गेरसरकारी सदस्य कोंसिल की पूरी अवधि 
तक काम करते थे | सरकारी सदस्यों के लिये भी यही नियम था। परंतु 
गवनर-जनरल चाहता तो उन्हें थोड़े समय के लिये इसका सदस्य 
बना सकता था। नामज़द मेम्बरों की जगहें जब खाली होतीं तो वे 
गवनर-जन रल द्वारा भरी जाती थीं । लगभग सभी प्रजातंत्रवादी देशों में 
बड़ी धारा-सभा कभी बख़रास्त नहीं कि जाती। संयुक्तराष्ट्र अमेरिका, 
आस्ट्लिया, कनाडा, फ्रान्त, इज्ञलैर्ड आदि देशों में इसकी श्रवधि की 
कोई सीमा नहीं है । परन्तु हमारे देश में कोंसिल आफ़ स्टेट की अवधि 
५ वर्ष रकखी गई थी | इतने में भी गवनर-जनरल को अधिकार था कि 
वह जब चाहता इसे बर्ख़ास्त कर सकता था। किसी विशेष परिस्थित में 


यह इसकी अवधि को बढा भी सकता था । 
कोंसिल आफ स्टेट का सभापति इसी के सदस्यों में से गवनर-जनरल 


द्वारा नियुक्त किया जाता था । जब इसकी बंठक आरम्भ होती तो गवनर- 
जनरल इसके सदस्यों में से ४ श्रादमियों को नामजद करता था। सभापति 
की अनुपस्थिति में इन चारों में से कोई भी उसका स्थान ग्रहण करता 
था । आस्ट्रेलिया तथा दक्षिणो अफरीका में बड़ी धारा-समा का सभापति 
सदस्यों द्वारा निवांचित किया जाता है; परन्तु हमारे देश में बड़ी सभा 
को यह अधिकार नहीं दिया गया था। सरकारी ऐक्ट में कोंसिल आफ 
स्ट्ट के सभापति का वेतन निश्चित नहीं था। परन्तु कामन सभा के 
एक जिम्मेवार व्यक्ति के वक्तव्य से यह मालूम पड़ता है कि उसका वेतन 
४२,००० रुपया सालाना था । कोंसिल आफ स्टटठ का मंत्री तथा उसके 
सहायक गवनर-जनरल द्वारा नियुक्त किये जाते थे । 

. केन्द्रीय धारा-सभा की छोटी सभा का नाम लेजिस्लेटिव असे म्बली 
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ह था । इसमें कुल १४५ सदस्य होते थे । इनमें १०४ 
लेजिस्लेटिव जनता द्वारा चुने जाते थे ओर शेष गवर्नर-जनरल 
असेम्बली द्वारा नामजद किये जाते थे। नामजद मेंम्बरों में २६ 
सरकारी सदस्यों का होना आवश्यक था । असेम्बली 
की श्रवधि ३ वर्ष थी | गवनर-जनरल को अधिकार था कि वह इसकी 
अवधि घटा-बढ़ा सके | अविकतर प्रजातन्त्र राज्यों में छोटी धारा-सभी 
की अवधि ५ व रक्‍खी गई है | यदि हम अन्य देशों की छोटी धारा- 
सभा से असेम्बली का मुकाबिला करें तो खेंदेगे कि शायद ही कोई देश 
ऐसा मिले जहाँ इसके सदस्य नामजद किये जाते हों । संयुक्त-राष्ट्र अमे- 
रिका, इंगलेंड, फ्रांस, कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी अफ्रीका आदि 
देशों में छोटी सभा के सभी सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। हिन्दो- 
स्तान ही एक ऐसा देश था, जहाँ इस सभा के एक तिहाई से अधिक 
सदस्य नामजद किये जाते थे | इससे नागरिक की राजनी तक स्वतन्त्रता 
में बाधा पड़ती थी । चुने हुए सदस्य विभिन्न सूत्रों से आते थे । उनकी 
संख्या निम्नलिखित प्रकार से विभाजित की गई थी$--मद्रास १६; बम्बई 
१६; संयुक्तप्रान्त, १६; बंगाल, १७; पंजाब, १२; बिहार या उड़ीसा, 
१२; मध्यप्रान्त, ५६ आरसाम, ४; ब्रह्मा, ४; दिल्‍ली, ९; अजमेर मार- 
वाड़ा, १; संयुक्तप्रान्त से १६ सदस्यों में ८ हिन्दु, ६ मुसलमान, १ श्रेंग्रज 
ओर १ जमींदार था । इससे स्पष्ट है कि बड़ी सभा की तरह असेम्बली में 
भी साम्प्रदायिक निर्वांचन पद्धति थी । 
नामजद सदस्य दो प्रकार के होते थे, सरकारी अफसर ओर गैर- 
सरकारी व्यक्ति | गैर-सरकारी सदस्य असेम्बली की पूरी अवधि तक 
इसका सदस्य रहता था । परन्तु सरकारी सदस्य को गवनर-जनरल जब 
चाहे हटा सकता था | गवनर-जनरल की कायकारिणी सभा के सदस्य 
लेजिस्लेटिव असेम्बली या कोंसिल आफ स्टेट के सदस्य होते थे। वे 
जिस धारा-सभा के सदस्य होते उसी में' बोठ दे सकते थे। परन्तु उन्हें 
यह अधिकार था कि छीटी और बड़ी दोनों सभाओं में जब चाहें बैठ 
ओर “बोले । यद्यपि गवनर-जनरल असेम्बली का सदस्य नहीं होता, फिर 
भी वह इसकी कारवाइयों में हिस्सा ले सकता था। असेम्बली का 
सभापति इसके सदस्यों द्वारा उन्हीं में से चुना जाता था । परन्तु गवनर- 
जनरल से उसकी मंजूरी लेनी पड़ती थी। इसी तरह एक उपसभापति 
भी गवनर-जनरल की स्वीकृति से चुना जाता था। सभापति को आसन 
ग्रहण करने पर निष्पक्ष भाव से काम करना पड़ता था। जब तक वह 
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इस पद पर रहता तब तक किसी राजनीतिक दल से उसका सम्बन्ध नहीं 
होता था | उसका स्थान उसी प्रकार का था जैसे इंगलेंड में कामन सभा 
के सभापति का है | मत बराबर होने पर उसे निर्णायक मत देने का अधि- 
कार था | इससे जाहिर है कि असेम्बलो में सभापति के स्थान की नकल 
इंगलेंड की कामन सभा से की गई थी | समापति को ४००० रुपया 
मासिक वेतन दिया जाता था ।इड्जलेंड में कामन सभा के सभागतति को 
६२५० रुपया मासिक वेतन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उसे एक 
सुन्दर बंगला और मुफ्त रोशनी प्रदान की जाती है। उसके वेतन पर 
किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता । भारतीय असेम्बली के सभा- 
पति को वेतन के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिया जाता था | लेजिस्लेटिव 
ग्रसेम्बली का मन्त्रों तथा उत्तके सहायक गवनर-जनरल द्वारा नियुक्त 
किये जाते थे | वे तब तक कार्य कर सकंते थे जब तक गवनेर-जनरल की 
इच्छा होती थी । 
छोटी ओर बड़ो दोनों धारा-समाओ्रों के सदस्यों की योग्यता अलग 
अलग ठहराई गई थी । परन्तु कुछ बातें ऐसी था 
केन्द्रीय घारा- जो दोनों के लिये एक समान लागू थीं। प्रान्तीय 
सभा के सदस्यों धारा-सभा के सदस्यों पर भी ये लागू होती थीं । 
की योग्यता सदस्यों केलिये बृटिश मारत का नागरिक होना 
आवश्यक था। स्त्रियों इसकी सदस्या नहीं हो 
सकती थीं । कोई व्यक्ति दोनों घारा-सभाश्रों का सदस्य नहीं हो सकता 
था। किसो कचहरी से निकला हुआ: वकील इसका सदस्य नहों बन 
सकता था.। पागल तथा दिवालिये भी इसके सदस्य नहीं बन सकते थे । 
२५ वर्ष से नोचे की आयु का कोई व्यक्ति इसका सदस्य नहीं बन सकता 
था। रियासतों के राजा तथा प्रजा इसके सदस्य नहीं बन सकते थे। 
जिस व्यक्ति को कालेपानी अथवा १ वर्ष से अधिक जल की सजा हुई 
होती वह अपनी सजा की पूर्ति से ५ वष तक इसका सदस्य नहीं। हो सकता 
था । सरकारी कम चारी इसके सदस्य नहीं बन सकते थे | यदि नामज़द 
गैर सरकारी सदस्यों में से अपनी अवधि के बीच में कोई सरकारी पद 
प्राप्त कर लेता तो वह धारा-सभा से हटा दिया जाता था । परन्तु मन्त्रियों 
पर यह नियम लागू नहीं था।, उपरोक्त बाधाश्रों में से कुछ तो हटाने 
का श्रधिकार गवनर-जनरल तथा उसकी कोंसिल ओर प्रान्तीय गवंनरों 
को दिया गया था। 
उपरोक्त योग्यता के अ्रतिरिक्त कोंसिल आफ स्टेट तथा लेजिस्लेटिव 
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असेम्बली के सदस्यों के लिये कुछ अलग अ्रलग शर्तें थीं।येरयारतें 
निवांचन पद्धति के अ्रनुसार लगाई गई थीं | साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति 
होने के कारण निर्वाचन क्षेत्रों से सभी व्यक्ति चुनाव के लिये खड़े नहीं 
हो सकते थे | घारा-सभाओं का सदस्य वही व्यक्ति हो सकता था जो 
अपने निर्वाचन क्षेत्र में वोट देने का अधिकारी था । 
केन्द्रीय धारा-सभा के सदस्यों को चुनने का अधिकार सभी व्यक्तियों 
को नहीं था | इनके चुनाव में वह व्यक्ति वोट नहीं 
इनके निर्वांचकों दे सकता जो बृटिश भारत का नागरिक नहीं था। 
की योग्यता कोई स्त्री वोट नहीं दे सकती थी। पागल अथवा 
दिवालिये वोट देने के अधिकारी नहीं थे । २१ वर्ष 
से नीचे की आयु के व्यक्तियों कोी वोद देने का अधिकार नहीं था । 
कोई व्यक्ति दो निर्वाचन क्षेत्रों में वोट नहीं दे सकता था । इनके अति- 
रिक्त कोंसिल आफ स्टेट तथा लेजिस्लेटिव असेम्बली के सदस्यों के 
चुनाव में मत देने वालों के लिये अलग-अलग शर्तें थीं | प्रत्येक सूबे की 
शर्तें भिन्न-भिन्न प्रकार की थीं | जो व्यक्ति संयुक्तप्रान्त में कोंसिल आफ 
स्टेट के सदस्यों के लिये मत देने का अधिकारी था उसके लिये निम्न- 
लिखित योग्यतायें रखना आ्रावश्यक था :--- 
१--सदस्य के निवाचन क्षेत्र में वह निवास करता हो। 
२--कम से कम ५००० रुपया सरकारी मालगुजारी देता हो । 
३--अथवा उसे कम से कम ५४००० रुपये तक की मालगुजारी की 
जमीन माफी में दी गई हो । 
४--कम से कम १०,००० रुपये सालाना की उसे आमदनी हो । 
५--वह भारतीय धारा-सभा का सदस्य रहा हो। 
६--किसो यूनिवर्सिटी को कोट या सीनेठ का सदस्य हो । अथवा 
किसी यूनिवर्सियी का फेलो या अवैतनिक फेलो रहा हो । | 
७--उसे महामहोपाध्याय या शमशुलऊउक्मा की उपाधि दी गई हो। 
८--डिस्ट्रिक्ट बो्ड या म्युनिसिपल बोड का चेयरमैन या वाइस 
चेयरमन रह चुका हो | 
६--संयुक्तप्रान्त में चेम्बर आफ कामस का सभापति हो या 
रहा हो | । 
१०--कोआपरेटिव सेन्ट्रल सोसाइटी का सभापति या उप-सभापति हो। 
११--इनके अतिरिक्त मुसलमानी निवाचन क्षेत्र में केवल मसलमान 
वोट दे सकते थे । 
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लेजिस्लेटिव असेम्बली के सदस्यों के चुनाव में वोट देने के लिये 
मतदाताओं को योग्यता विभिन्न सूबों में «भिन्न-भिन्न प्रकार की थी। 
संयुक्तप्रान्त में दो प्रकार के निवाचन क्षेत्र बनाये गये थे। आम और 
खास । आम निवांचन क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी और ग्रामीण दो विभाग 
किये गये थे | शहरी निवाचन क्षेत्र में उसी व्यक्ति को मत देने का 
अधिकार था जो शहर के २ मील के घेरे में निवास करता हो; अथवा 
१८० रुपया सालाना मकान का किराया या उसका टेक्स देता हो; अथवा 
कम से कम १००० रुपया म्युनिसिपैलिठी को आय-कर देता हो । ग्रामीण- 
निवांचन-क्षेत्र में मत देने का अधिकार उसी को था जो १८० रुपया 
सालाना किसी शहर में, जो उस निवांचन क्षेत्र के अन्दर हो टैक्स देता 
हो; अथवा १४० रुपये का मालगुजार हो । खास निर्वाचन न्षेत्र में वही 
व्यक्ति मत देने का अधिकारी था जो कम से कम ५००० रुपया सालाना 
सरकारी मालगुजारी देता हो अथवा इतनी ही लगान की भूमि माफी 
में जोतता हो । 


धारा-सभा के सदस्यों का चुनाव हो जाने के पश्चात्‌ गवनर-जनरल 
इस बात की घोषणा करता था कि कब ओर कहाँ 
केन्द्रीय धारा- इसको पहली बैठक होगी । प्रत्येक धारा-सभा का 
सभा की कार्ये- मन्त्री हर एक सदस्य के पास इसकी सूचना भेज 
पद्धति ओर देता था। सभार्पति की आजा से इसकी बैठक समाप्त 
कानून का बनाना की जाती थी | आमतोर से छोटो और बड़ी दोनों 
धारा-सभाओं की बैठक ११ बजे दिन से ४ बजे 
शाम तक होती थी | कार्यवाही आरम्म करने के लिये छोटी सभा 
( 7,८2880ए८-५४९८४॥७०)४ ) में कम से कम २५७ सदस्य और बड़ी समा 
( (.0पपटां। 07 8080८ ) में १५ सदस्य अवश्य उपस्थित होने चाहिये । 
यदि इतने सदस्य उपस्थित न होते तो बैठक दूसरे दिन के लिये स्थग्रित 
कर दो जाती थी | दोनों घारा-सभाओं की पहली बैठक के आरम्म में 
प्रत्येक सदस्य को एक प्रकार की शपथ लेनी पड़ती थी । धारा-सभा का 
कार्य अँग्रजी भाषा में होता था; परन्तु सभापति को अधिकार था कि 
वह किसी सदस्य को हिन्दी या उदू में बोलने की आशा दे सके। 
संमापति की आशा सबको माननी: पड़ती थी । बाहरो लोग उसकी आशा 
से सदस्यों से अलग बैठकर इसकी कार्यवाही सुन सकते ये । 


त्येक बैठक (528४07 ) आमतौर से ३ या ४ महीने चलती थी । 
बैठक के आरम्भ में कार्यवाही का प्रा व्यौरा बना लिया'जाता था| किस 
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कार्यवाही के लिये कितने दिन खर्च किये जायेंगे यह भी तय कर लिया 
जाता था। अत्येक धारा-सभा का मंत्रो रोज कार्यवाही का व्यौरा तैयार 
करता था और इसको नक़ल हरेक सदस्य के पास भेज देता था। सारी 
कार्यवाही दो भागों में बाँ६ दी जाती थी--परकारी और गैर सरकार्री 
( 098८4 270 ०४०४८ ४! ) | रोज की बैठक का पहला घन्टा 
प्रश्न पूछने के लिये निश्वित रहता था | हर सदस्य सरकार से प्रश्न, 
पूछु सकता था । सरकार का तात्पयें गवनर-जनरल की कारयकारिणी सभा 
के सदस्परों से है। प्रश्न पूछने के लिये प्रत्येक सदस्य को १० दिन पहले 
इसकी सूचना सभा के सभापति को देनी पड़ती थी । इससे कायकारिणी 
सभा के सदस्य ठीक समय पर उत्तर देने के लिये तैयार रहते थे । इंगलेड 
की कामन सभा में सदस्यों को प्रश्न पछने की सूचना केवल एक दिन 
पहले देनी पड़ती है | सभापति को अधिकार था कि वह किसी प्रश्न को 
नामंजूर कर दे । कुछ विषय ऐसे थे, जिन पर कोई प्रश्न नहीं पृद्धु 
सकता था । भारतीय सरकार का विदेशों से सम्बन्ध, भारतीय रियासते 
हाईकोट में किसी मुकदमे को सुनाई आदि विषय इस कोडि में गिने 
जाते थे । किसी सरकारी पदाधिकारी के चरित्र के विषय में मो कोई प्रश्न 
नहीं पूछ सकता था। 

यह सम्भव नहीं था कि धारा-समा अपनी सभी कार्यवाही पूरी बेठक 
के सामने कर सके। न तो इसके लिये समय था ओर न सभी सदस्य इन 
पर राय देने की योग्यता रखते थे | इसलिये विभिन्न काये के लिये धारा- 
सभा की प्रत्येक सभा में अनेक कमीटियाँ होती थीं। सेलेक्ट कमीटी, 
सम्भिलित कमोटी, बिल के लिये दर्ख़ास्त सम्बन्धी कमीठी, सरकारो 
हिसाब-किताब सम्बन्धी कमीठी, इत्यादि कमीटियाँ थीं । प्रत्येक कमीटी 
में सदस्यों को संख्या कम-बेश होती थो । जब कभी धारा-सभा किसी 
विषय पर विचार करना चाहती तो वह कुछ सदस्यों की एक कभीटो 
उसके लिये बना देती थो । जो सदस्य जिस विषय का जानकार होता वह 
उससे संबंध रखने वाली कमीटी में रक्खा जाता था । छोटी या बड़ी धारा- 
सभा इस विषय का प्रस्ताव पास करती थी कि अमुक बिल सम्मिलित 
कमीटी ( ]०700 (०००॥77/(८८ ) को सुपुद कर दिया जाय । यदि यह 
प्रस्ताव दूसरी सभा को मंजूर होता तो दोनों घारा-सभायें बराबर सदस्यों 
को चुन कर एक सम्मिलित कमीठी बना देती थीं। कमीटी स्वयं अपना 
सभापति चुनती थो | कार्य करने का स्थान तथा समय, सब कुछ बड़ी 
चारा-समा ( (०एशाली ०06 5६80८ ) का सभापति निश्चित करता था । 
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कानून किस प्रकार बनते थे इस पर भी थोड़ा विचार करना 
चाहिये ।# इसके बनने का तरीका बहुत ही पेचोदा था। यह कई 
सीढ़ियों से होकर गुजरता था। ये सीढियाँ दोनों सभाओं में एक-सी थीं। 
जब कोई कानून धारा-समा में पश किया जाता तो इसे बिल कद्दते थे । 
जब दोनों धारा सभाये इसे पास कर देतीं तो यह ऐक्ट कहलाने लगता । 
जब गवनर-जनरल इस पर अपना हस्ताक्षर कर देता तो यह कानून कह- 
लाता था । श्रब प्रश्न यह है कि बिल केसे पश होते थे ओर किस प्रकार 
वे कानून बन जाया करते थे । बिज्ञों को दो कोटि में बॉँद सकते थे-- 
सरकारी ओर गेर सरकारी । जब सरकार स्वयं कोई कानून पास कराना 
चाहती तो अपने सदस्यों द्वारा उस आशय का कोई बिल पेश करवाती 
थी । इसे सरकारी बिल कहते थे । जो बिल धारा-सभा के अन्य सदस्य 
पश करते वे गेर सरकारी बिल कहे जाते थे । 

विल दोनों घारा-सभाओ्रों में आरम्म किया जा सकता था। धारा- 
सभा का कोई सदस्य इसे यश कर सकता था । जो सदस्य बिल पश करना 
चाहता उसे इसकी सूचना एक महीना पहिले अपनी धारा-सभा के सभा- 
पति को देनी पड़ती थी । साथ ही उसे बिल का उद्ृश्य भी पश करना 
पड़ता था। जब सभापति इसकी आज्ञा दे देता तो सदस्य एक निश्चित 
तिथि पर धारा-सभा की बेठक में इसे पेश करता था । इसके बाद वह 
सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया जाता । यदि गवरनर-जनरल की राय 
में बिल भारतीय नियम और शान्ति को मंग करता, तो वह अपने 
अधिकार से इसे उसी जगह रोक सकता था । यदि ऐसा न होता तो ,बल 
की कायवाही आगे को चलतो थो । बिल पेश करते समय सदस्य धारा- 
सभा से अनुरोध करता था कि निकट भविष्य में इस पर विचार करने के 
लिये कोई दिन निश्चित कर दिया जाय | यदि धारा-सभा के पास समय 
होता तो वह उसी दिन से उस पर विचार करना प्रारम्भ कर सकती थी। 
जैसा निश्चित होता पहिली बार बिल पर मोटे तोर से विचार किया जाता 
था | इस अवस्था में उतमें कोई संशोधन नहीं किया जाता। उसकी 
अथवा अन्य सदस्यों के राय से उसे सेलेक्ट कमीठी को सुपुद कर 


दिया जाता था । गे 
सेलेक्ट कमीटोी इस पर अच्छी तरह विचार कर इसकी रिपो” धारा- 


सभा को देती थी । तीन महीने के अन्दर वह अपनी रिपोट नहीं दे सकती 
थी । धारा-सभा चाहती तो तीन महीने के अंदर इसकी रिपोण ले सकती 








_ # भारतीय नये शासन-विधान में भी इसी प्रकार की व्यवस्था को 
जाती है। 
ग्र।० भा० शा०-- ६ 
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थी । टकक्‍्स सम्बन्धी बिलों पर यह ३ महीने वाला नियम लागू न था ॥ 
रिपोट मिले जाने पर बिल पेश करने वाला सदस्य उसे धारा-सभा को 
बैठक में पेश करता था । परन्तु उस पर ,किसी तरह के बहस-मुबाहिसे 
नहीं किये जा सकते थे। सिलेक्ट कमीटी के संशोधन और उसकी रिपोट 
सरकारी गजट में प्रकाशित कर दी जाती थी । इसकी छुपी हुईं एक एक 
प्रति धारा-सभा के प्रत्येक सदस्य के पास भेज दी जाती थी | इसके बाद 
बिल पेश करने वाला सदस्य धारा-सभा से अनुरोध करता था कि वहं 
इस पर विचार करे | संशोधन पेश करने के ,लिये सदस्यों को दो दिन 
पहिले से सभापति को सूचित करना पड़ता था । सभी संशोधनों पर क्रम- 
पूवक विचार किया जाता था । बिल की एक एक धारा पर अलग अलग 
विचार होता था । कोई संशोधन न हुआ तो बिल पश करनेवाला इसे 
पास करने का प्रस्ताव कर सकता था| बिल पास हो जाने पर सभापति 
उस पर अपनी दस्तखत करता था । जब यह क्रिया एक सभा में समाप्त 
हो जाती तो बिल दूसरी सभा में भेज दिया जाता था। वहाँ भी इसी 
क्रम से होकर उसे गुजरना पड़ता था । 

दूसरी सभा में बिना किसी संशोधन के बिल पास हो जाने पर गवनर- 
जनरल के हस्ताक्षर के लिये भेज दिया जाता था। परन्तु दुसरो धारा- 
सभा में अक्सर कुछ संशोधन किये जाते थे | यदि ये पहली धारा-सभा 
को मंजूर होते तो बिल पास समझा जाता ओर वह गवन२-जनरल के 
हस्ताक्षर के लिये मेज दिया जाता था। गवनंर-जनरल को अधिकार 
था कि वह उसे नामंजूर कर दे | उसके मन्जूर कर देने पर वह बिल 
कानून कहलाता था। 

बजट को पेश करने ओर उसे पास कराने का तरीका निम्नलिबित 
था। हमारे देश में सरकारी आमदनी ओर खर्च का साल पहिली अप्रेल 
से ३१ म्च॑ तक माना जाता है| हर साल जाड़े के महीने में केउ्द्रीय 
सरकार अग्रपनोी आमदनी ओर खच्च का ब्योरा तैयार करती थो। 
धारा-सभा के सामने यह चिट्ठा पेश किया जाता था। इसी को 
बजट कहते थें। इस पर विचार करने के लिये धारा-सभा कोई 
दिन तय करती थी | कम से कम-७ दिन पहिले इसकी सूचना सदस्यों 
को दे दी जाती थी । बड़ी घारा-सभा ((0फए7८ं! ० $03(८ ) बजट पर 
विचार तो करती थी परन्तु वह इससे आगे कुछ नहीं कर सकती थी। 
उसे बजट में संशोधन करने का कोई अविकरार न था। इसकी पूरी 
कायवाही छोटी घारा-सभा के ह्वाथों में रकखी गईं थी । बजट के पास होने 


' केन्द्रीय धारा-सभा परे 


को दो अवस्थाये थीं । पहली अवस्था में छोटी समा ( ,029907० 
4055८770[ए ) इस पर विचार करती थी और दूमरी अवस्था में वह 
विभिन्न मदों को पाम करती थी । अथमन्त्री ( 7970९ )(९॥79८॥ ) 
अन्त में बजट पर अपना एक वक्तव्य और इस पर किये गये प्रश्नों का 
उत्तर देता था । 

सरकारी विभागों फे लिये अलग-अलग रुपया मंजूर किया जाता 
था । अर्थ-मन्त्री चाहता तो २ या ३ विभागों का रुयया एक में मंजूर 
करा सकता था। गवनंर-जनरल मंजूरी पर बाद-विवाद करने के लिये 
ग्रधिक से अधिक १५ दिन का समय निर्धारित कर सकता था। एक 
मद पर दो दिन से अधिक बहस नहीं को जा सकती थी । /पन्द्रहृवे दिन 
पाँच बज शाम तक इसकी सारी कायवाही समाप्त कर देनी पड़ती थी । 
छोटो धारा-सभा इमदाद को काटने या कम करने का प्रस्ताव पेश कर 
सकती थी परन्तु वह इसे बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं कर सकती थी । 

जब कोई बिल एक धारा-सभा से पास होकर दूसरी सभा में भेजा 
जाता तो बहुधा एक सभा के संशोधन दुसरो सभा को मंजूर नहीं होते 
थे। दोनों सभाओ्रों में मतमेद होता था । इसे दूर करने के लिये ४ तरीके 
बनाये गये थे | 

१-दनों सभाओ्रों से बराबर बराबर सदस्य चुन लिये जाते थे । 

उनकी एक कमेटी बना दी जाती थी। वह अपने 


सम्मिलित में से किसी को सभापति चुन लेती थी | यदि 
महासभा सदस्यों के मत बराबर होते तो सभापति अपना 

णं॥ वोट किसी को नहीं देता था। बड़ी सभा 
(.07८४८7८८ ( ८०प्पाथी 06 5880० ) का सभापति कमीटी 


का स्थान और समय निश्चित करता था । कमीठी 
का फैसला दोनों सभाओं को मानना पड़ता था । 


२--मतमेद को दूर करने का दूसरा तरीका सम्मिलित बैठक थी।. 
इसकी सूचना गवनर-जनरल को दे दी जाती थी । 

सम्मिलित बैठक वह सरकारी गजट में इसे प्रकाशित करने की आशा 
ुणंा ॥४7४ देता था कि दोनों घारा-सभाश्रों कीं एक साथ बैठक 
की जाय | सभी सदस्य एके साथ बैठ कर प्रस्तुत 

बिल पर विचार करते थे । जो बात बहुमत से तै होती वह दोनों सभाश्रों 
को मामनी पड़ती थी। बड़ी समा का सभापति इसका समापति होता था । 
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३--जब कोई बिल धारा-सभा में पेश होता तो कुछू सदस्य इस 
बात का प्रस्ताव पेश कर सकते थे कि दूसरों धारा- 
सम्मिलित निर्वा- सभा के सदस्य अपने कुछ प्रतिनिधि सिलेक्ट 
चित कमीटी. कमीटो में भज दें । इससे दूसरो सभा को बिल की 
[ण7८ 520०८. प्राति मालूम होती रहती। उसके प्रतिनिधियों 
(07777 (0८८. को इत पर राय देने का मोका मिलता। इससे 
दोनों सभाओं में मतभद उत्मन्न द्वोने की सम्भावना * 
कम होती | बिल पर विचार करने के लिये पहिल्ली समा में जो ज्वायेट 
कमीटी बनाई जाती उतमें दोनों समाश्रों के बराबर सदस्य होते थे। इसका 
समापति इसो कमीटी द्वारा चुना जाता था; ओर उसे केवल एक वोट 
का अधिकार था । कर्मीठो का फ़ेसला दोनों समाओं को मान्य होता था । 
इसके अलावा एक शोर तरीका मतभेद को दूर करने के लिये बनाया 
गया था। दोनों सभाश्रों में मतभद होने पर गवनर-जनरल अपने विशेष 
अधिकारों का प्रयोग करता था । वह बिल को तसदीक ( (.८।४५ ) कर 
सकता था। इससे वह बिल अपने आप पास समझा जाता था। २६२४ 
ई० में लाड रीडिंग ने नमक-ऋर पर अपने इसी अधिकार का प्रयोग 
किया था । | 
. घारा-तभा के सदस्यों को कॉंपिल चेम्बर के भोतर बोलने को पूरी 
स्वतंत्रता दी गई थी । कोई कचहरी इसके लिये उस 
केन्द्रीय धारा सभा पर मुकदमा नहीं चला सकती थी। परन्तु उन्हें 
के अधिकार सभा की कार्य-पद्धति का ध्यान रखना पड़ता था । 
हरेक सदस्य को बेठक की पूरी अवधि तक लगभग 
१६) रोजाना भत्ता तथा अपने स्थान से दिल्ली तक आने-जाने का रेल 
का किराया दिया जाता था। बैठक के बीच में कोई सदस्य किसी अपराध 
के लिये गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था | 
हिन्दोस्तान की राजसत्ता पालियामेंट के हाथ में होने से केन्द्रोय धारा- 
सभा की सारी का रवाई अंतिम नहीं समझी जाती थी । इसके द्वारा पास 
किये गये क़ानून गवनर-जनरल अथवा पालियामेंट द्वारा रद्द किए जा 
सकते थे | फिर भी किसी एक दायरे के अन्दर केन्द्रीय धारा-सभा को कुछ 
. अधिकार प्राप्त थे। हिन्दोस्तान की सीमा के अन्दर जितने व्यक्ति अथवा 
संस्थाय थीं, उनके लिये वह क़ानून बनाने की अधिकारिणी थी । 
अवश्यकतानुतार नये कानूनों को बनाने तथा पुराने क़ानूनों को हटाने 
का उसे अधिकार प्राप्त था | लेकिन इसके लिये उसे पालियामेंट की 


केन्द्रीय धारा-सभा ट५्‌ 


अनुमति लेनी पड़ती थी । पालियांमेंट के विरुद्ध उसे कोई कार्य करने का 
अधिकार न था। भारत-मंत्री की आज्ञा के बिना केन्द्रीय धारा-सभा किसी 
न्यायालय को यह अधिकार नहीं दे सकती थो कि वह किसी योरप निवासी 
को प्राणदंड दे सके | गवर्नर-जनरल को इच्छा के विरुद्ध आ्िक विश्यों 
से सम्बन्ध रखता हुआ कोई बिल पेश नहीं किया जा सकता था । धारा- 
सभा धामिक विषयों पर तब तक विचार नहीं कर सकती थी जब तक 
गवनेर-जनरल को आज्ञा प्राप्त न ह )जाय । फौज सम्बन्धी नियम बनाने 
का अधिकार उसे उसी हालत में था जब गवनर-जनरल्न इसकी आशा दे 
देता । देशी रियासतों के मामलों में वह गवनर-जनरल की आज्ञा के 
बिना हाथ नहीं डाल सकती थी । गवनर-जनरल के आड्डिनेन्स को समाप्त 
करने का अधिकार उसे प्राप्त न था । 

यदि कोई बिल केन्द्रीय धारा-सभा में पेश था तो गवनंर-जनरल 
अपने अधिकार से उसे रोक सकता था । परन्तु उसे यह सिद्ध करना पड़ता 
था कि उपरोक्त बिल शान्ति में बाधक होता। कोई क़ानून धारा-सभा 
द्वारा तब तक पास नहीं समझा जात! जब तक गवनर-जनरल उस पर 
ग्रपनी अनुमति न दे देता | गवनर-जनरल की अनुमति प्राप्त होने पर 
भी पार्लियामेंट उसे रद कर सकती थी । इस अधिकार से मारतीय धारा- 
सभा का स्थान एक कठपुतली की तरह था । उसे पार्लियामेंट श्रोर 
गवन र-जनरल की इच्छा पर नाचना पड़ता था। इंगलैड के इतिहस में 
ऐसे अवसर बहुत कम मिलेंगे जब कि सम्राट ने पालियामेंट की 
कायवाहियों को रद्द कर दिया हो । इसके विपरीत हिन्दोस्तान का इतिहास 
इस प्रकार के उदाहरणों से भरा पड़ा है। गव्नर-जनरल को अधिकार 
था कि वह बने हुये कानूनों को रद्द तथा नये क़ानून पास कर सके | वह 
जब चाहता एलान कर सकता था कि अमुक क़ानून हिन्दोस्तान की बेह- 
तरी के लिये ज़रूरी है | धारा-सभा इससे सहम्त न हो, लेकिन वह क़ानून 
पास समझा जाता । १६२२ ई० में लाड रीडिंग ने अपने विशेष अधि- 
कारों द्वारा ऐसा क़ानून पाप्त किया था । धारा-सभा की इच्छा के विरुद्ध 
बिल (24८65 7700€८८०४ 8 ) पास कर दिया गया । १६२३ द० 
में उन्होंने दूसरा बिल भी अपने अधिकार से पास कराया। थारान्सभा 
बिरोध करती रही लेकिन नमक-कर १ रुपया ४ आने से बढ़ा कर २ 
रुपये ८ आना फी मन कर दिय गया था। 

प्रजातंत्रवादी देशों में सरकार की आमदनी और खच का अधिकार 
थारा-सभा को दिया गया है। यह अधिकार छोटी सभा के हाथों में 
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इसलिये रकवा जाता है कि वही प्रजा की सच्ची प्रतिनिधि है। परन्तु 
हिन्दोस्तान में उसे इस अधिकार से वश्चित रक्या गया था । यहाँ किसी 
सदस्य को गवनर-जनरल की आजा के बिना बजट में कोई रद्दोबदल का 
प्रस्ताव पेश करने का ग्रधिकार न था। केन्द्रीय सरकार में खच के कुछ 
ऐसे मदद बनाये गये थे, जिन पर धारा-सभा अपना मत प्रकट नहीं कर 
सकती थी। भारतीय सरकार के कर्जे की सूद, बड़े बड़े सरकारो अफसरों 
का वेतन, वे खर्च जो राजनांतिक प्रबन्ध, सेना तथा धार्मिक मद में. किये 
जाते थे--इन पर केन्द्रीय धारा-सभा की राय की कोई जरूरत न 
थी |: इन्हीं मदों में लगभग एक चोथाई रकम खच की जाती थी, परन्तु 
धारा-सभा इसमें हाथ नहाँ डाल सकती थी | यदि वह अपने अधिकार 
से किसी मद का खच घटा-बढा देती तो उसे रद्द करने का अधिकार 
गवनर-त्रनरल को दिया गया था । बृटिश साम्राज्य के अन्तगंत कनाडा, 
आस्ट्रेलिया तथा दक्विनी अफ्रीका में गवरनर-जनरल को इस प्रकार के 
ग्रधिकार प्राप्त नहों हैं । इसलिये कहा गया है कि १६१६ के शासन- 
विधान में आथिऋर तथा शामन सम्बन्धी अधिकार की दृष्टि से केन्द्रीय 
घाध-सभा अत्यन्त कमजंर थी। कहने के लिये शासन के सभी ज्ेत्रों में 
उसे अधिकार प्राप्त थे परन्तु वे दिखलाने के लिये थे । 


संघ-शासन-विधान में केन्द्रीय धारान्‍न्तभा का नाम संघ-घारा-सभा 
था | पहिले की तरह इसमें छोटी ओर बड़ी दो 
१६३४ के संघ समाये होतीं। बड़ी समा का नाम कॉसिल आफ 
शासन-विधान में स्टेट और छोटी का फडरल असेम्बली था । 
केन्द्रीय धारा- बड़ी सभा ( (०प्पला 0 50806 ) में अधिक 
सभा का स्वरूप से अधिक २६० सदस्य हं ते | इनमें १५६ बृटिश 
प्रान्तों से चुनुकर ओर बाकी १०४ सदस्य देशी 

रियासतों से राजाश्रों द्वारा नामजद होकर आते ।% 


सदस्यों की ठीक ठीक संख्या इसलिये नहीं बताई जा सकती कि वह 
मालूम नहों था कि कितनी देशी रियास  संघ-शासन 

कॉसिल आफ में शामिल होवीं । जो १५६ सदस्य बृटिश प्रान्तों 
स्टेट से चुनकर आते उनमें केवल १४० जगह प्रान्तों 

को दी गई थीं। बाकों १६ सदस्य के लिये 





न्‍सेवयानक>०-->नरनपनम«मनेक. 


# १६३४ का संघ-शासन-विधान पूरो तरह कार्यान्वित न होने के 
- कारण यह अंश भो [सद्धान्त रूप में ही रह गया | 
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प्रान्तीयता का बन्चन न था | इन १६ सदस्यों में ७ अंग्रेज, १ अंग्रेजी 
ईसाई, २ भारतीय ईसाई तथा ६ गवनर-जनरल द्वारा नामजद किये 
जाते । नामजद सदस्यों में अछृत और स्ल्ियाँ होतीं | १४० सटे निम्न- 
लिखित प्रकार से बॉँठी गई थीं --- 


मद्रास ,.-२० पश्चिमोत्तर प्रदेश ५. 
बम्वई ०१६, उद्गीसा ...४ 
बंगाल ,००२० सिन्ध ००५. 
यू० पी० ०२० बृटिश बिलोचिस्तान 2 
पंजाब 5 6, दिल्ली १ 
बिहार पर अजमेर मारवाड़ा .«०? 
सी ० पी० ओर बरार ...८ कुग हे 

आसाम बग जोड़ १४० 


जो १०४ सी देशी ग्यासतों को दी गई थीं उनका ठीक ठोक 
व्योग तब तक मालूम नहीं होता जब तक संघ धारा सभा बन कर 
तैयार न हो जाती | कुछ बड़ी बड़ी रियासतों को जो निश्चित स.८ दी 
थीं उनका व्यौरा इस प्रकार है :--हैदराबाद ५, मंसूर ३, काश्मीर 
२, व्वालयर ३; बड़ोदा ३, और ट्रावनकोर २7 | 
कौंसिल आफ स्टेट में जो १४० सदस्य सूबों से चुन कर आते 
उनका चुनाव प्रत्यज्ञ ( 972८: ) रूप से होता। नागारेक उन्हें स्वय 
चुनकर भेजते-। इस बड़ी सभा की कोई निश्चित अवधि नहीं थो। यदि 
गवनर-जनरल इसे बर्खास्त न करता तो यह समा स्थाई रूप से काम 
करती । हर तीसरे साल एक तिहाई सदस्य बदलते रहते। इस प्रकार 
प्रत्येक &£ वर्ष पर सभा के सभी सदस्य बदल जाया करते। इस सभा 
को एक सभापति तथा एक उपसभापति चुनने का अधिकार था। १४ 
दिन की इत्तला देकर इसके सदस्य इन्हें बहुमत से हटा सकते थे | संघ 
धारा-सभा उपरोक्त दोनों पदाधिकारियों का वेतन निश्चित करती। 
सदस्यों का वेतन श्रथवा भत्ता वही ते करती । 
फेडरल असेम्बली संध-धारा-सभा की छोटी सभा होती इसमें अधिक 
से अधिक ३७५४ सदस्य होते | इसमें २५० सूबों 
फेडरल असेम्बली से चुन कर और शेष १२४ देशी रियासतों से 
राजाओं द्वारा नामजद होकर आते। यद्य प देशी 


ी- देशी रियासतों की विलियन नीति के कारण इनका वैधानिक 
स्वरूप बदल रहा है। 
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रियासतों की जन-संख्या हिन्दोस्तान की जनसंख्या को एक चांथई थी, 
लेकिन उन्हें फेडरल असेम्बली में एक तिहाई सोटे दी गई थीं । 
जो २५० सदस्य बृटिश प्रान्तों से चुनकर आते उनमें ४ का 
स्थान प्रान्तीयता के आधार पर नहीं था । इन ४ सदस्यों में 
३ व्यापार मंडल के प्रतिनिध होते, और १ मज़दूरों का प्रतिनिधि होता । 
असेम्बली के सदस्य जनता द्वारा नही चुने जाते। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष 
( ॥707८८४ ) रूप से होता । प्रान्तीय घारा-सभाश्रों के सदस्य इन्हें 
चुन कर भजते | इस सभा की बनावट में यह सबसे बड़ा दोष माना 
गया था जो २४६ सीटे विभिन्न प्रान्तों में विभाजिंत की ग़ई थीं उनका 
व्योरा निम्नलिखित है :--- 


मद्रास . . ३७ पश्चिमोत्तर प्रदेश , « ४, 
बम्बई , ३० उड़ीसा ४ 
बंगाल ०३७ सिन्ध «०, 
यु० पी० ३७ वृटिश बिलोचिस्तान ...१ 
पंजाब «०३० दिल्ली «०-२ 
बिहार 55:8० ग्रजमेर मारवाड़ा » «१ 
सी० पी० ओर बरार ...१५ कुग बडे 
आसाम १० जोड़ २४६ 


जो १२४ सीटे देशी रियासतों को दी गई थीं उनकी ठीक ठीक 
संख्या तभी माल्ूम होती जब संघ-शासन-विधान कार्यान्वित होता । कुछ 
' बड़ी बड़ी रियासतों को निम्नलिखित प्रकार से सीट दी गई थीं :--- 

हेदराबाद ५६, मैसूर ७, टाविनकोर ५, ग्वालियर ४, काश्मीर ४ 
ओर बड़ीदा ३ । जो रियासतें बहुत छोटी थीं उन्हें दो-दो या तीन-तीन 
को सम्मिलित रूप में एक सदस्य भेजने का आधकार दिया गया था । 

१६१६ के शासन-विधान में केन्द्रोय धारा-सभा की छोटी सभा की 
अवधि ३ वष रक्‍वली गई थी । संघ शासन-विधान में छोठी धारा-सभा 
की अवधि ४ वर्ष रक्खी गई थी | गवनर-जनरल को अधिकार था कि 
वह जब चाहे इसे बर्खास्त कर दे। परन्तु ५ वर्ष से अधिक, वह इसका 
समय नहीं बढ़ा सकता था | इसका सभापति स्पीकर और उसका सहा- 
यक डिप्टी-स्पीकर होता । यदि किसी कारणवश ५ वष से पहिले यह 
बखांस्त कर दी जाती तो स्पीकर अपने पद पर तब तक बना रहता 
जब तक दूसरी फेडरल असेम्बली की पहली बैठक न होती । 

कोई व्यक्ति कोंसिल आ+क-स्टेट का तब तक सदस्य न होता जब तक 
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क्षेत्रफल वेल्स से भी बड़ा था | ऐसो दशा में किसी सदस्य के लिये यह 
सम्भव नहंं था कि तरह अपने निवांचन क्षेत्र का पूरा पूरा अध्ययन 
करता । किस” भारतीय राजनातिश ने कद सलाह दी थी कि ये बुराइयोँ 
फेडरल असेम्बलो में चुने हुए सदस्यों को सख्या बढ़ा देने से बहुत कुछ 
कम हो सकतो थो | उनका कहना था कि इसके सदस्यों को संख्या कम 
से कम ६०० होनो चा हये | बृटेन की जन-पख्यां हिन्दोस्तान की 3 है, 
फिर भी कामन सभा में ६२१ सदस्य हैं | केवल संघ-वारा-सभा के चन्द 
सुधारों से तब तक काम नहां चल सकता था जब तक समूचे संघ शासन- 
विधान में परिवर्तन न किया जाता | 
संघ-वारा-सभा की कायपद्धति उसी प्रकार की होती जो वतमान 
धारा-सभा की है । जब तक दोनों स भाश्रों से कम से कम 
काय-पद्धति ३ सदस्य उउस्थित न होते, तब तक कोई कार्यवाही 
आओऔर अधिकार सुरू नहों हो सकती थी। संघ-बारा-सभा को यह 
ह अधिकार प्राप्त था कि वह बटिश भारत तथा संघ 
में आने वाली देशो रियासतों के लिये क़ानून बनाती। परन्तु बृटिश 
पालयामेंट क्री मातहती में वह काय॑ करती । इसके अतेरिक्त गवनर- 
जनरल को अधकार था कि वह इसके पास किये कानूनों को रद कर 
देता | गबनर-जनरल के विशेषाविकारों तथा व्यक्तिवत जिम्मेत्वारियों के 
सामने इभ के अधिकार नाममात्र को रह जाते | सरकारी आय की ८० 
प्रतिशत ज़िम्मेवारी धारा-सभा के हाथों से बाहर रक्‍वी गई थी। 
आवश्यकता पड़ने पर संव-घारा-समा प्रान्तों के लिये क़ानून बना सकती 
थी। क़ानून बताने के त भी विषय ३ भागों में बाँठ गये थ | कुछ विषय 
केन्द्राोय घारा-सभा को, कुछ प्रान्तीय घारा-सत भा को और कुछ दोवों को 
सम्मिलित रूप से दिये गये थे । सारांश यह है कि भारतीय संघ धारा- 
सभा को वे अ्विकार प्राप्त नहां थे, जो दुनिया ओर तंघ-शासन के 
अन्दर उसे दिये गये हें । 
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यह बात निर्विवाद है कि १९४७ तक हिन्दोस्तान में एक उत्तरदायी 
शामन ( 7१८४[००॥80]6 (5०४०४॥॥7८7(६ ) की 
केन्द्रीय धारा सभा स्थापना नहीं हुई थी । इस देश का राजनीतिक 
ओर केद्रीय काय- इतिहास इस बात का प्रमाण कि यहाँ की 
कारिणी सभा सरकार जनता की आवाज की परवाह कम करती 
का सस्बन्ध थी । सर सुरेन्द्रना बनी के शब्दों में, “कार्य- 
कारिणी सभा उस पत्थर की चट्टान को तरह थी 
जिस पर कोई भी अपना सर तोड़ सकता था ।” १६१६ के शासन-विधान 
में कायकारिणी सभा ओर धारा-सभा के सम्बन्ध में कोई खास अन्तर 
नहीं पढ़ा | कायकारिणी पहले की तरह गैर जिम्मेदार बनो रही | १६३५ 
के संच शासन-विवान में भी इसकी गेर जिग्मेवारो वैसी ही बनी रही । 
गवनर-जनरल और उसकी कौंसिल अपने कामों के लिये पूरी तरह 
स्वतन्त्र थी। धारा-सभा उन अ्रविश्वास क्वा प्रस्ताव पास करती तो भी 
वे अपने पद से हटाये नहीं जा सकते थे। उसे यह अधिकार नहीं था कि 
वह उनके वेतन तथा भत्त के विषय में कोई परिवतंन करती । कायकारिणी 
सभा कौ सलाहों को मानने के लिये वह बाध्य थी। अपनी गल्लतियों 
के लिये इस देश की कायकारिणी बृटिश पालियामेंट के प्रति उत्तरदायी 
थी | पालियामेंट की इच्छा से असीम काल तक वह अपने स्थान पर 
बनी रहती। धारा-सभा की इच्छा विरुद्ध गवनर-जनरल कानून 
बना सकता था, आईिनेन्स जारी कर सकता था, बने हुए. कानूनों को 
रह कर सकता था तथा उसे बर्खास्त भी कर सकता था। इससे स्पष्ट 
है, कि इस देश की केन्द्रीय सरकार धारा-स भा के अधिकार में नहीं 
थी या दूसरे शब्दों में इस देश की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायों 
नहीं थी । जब तक जनता के प्रतिनिधि शासन में पूरा अधिकार नहीं 
ग्खते तब तक एक उत्तरदायी शासन को स्थापना नहीं हो सकती । 
संसार में प्रजातन्त्र की भावना बढ़ रही है | धारा-सभा में चुने हुए 
सदस्यों की संख्या अधिक कर दो गई थी | इस के आधथिक अधिकार भी 
पहले से बढ़ा दिये गये ये | कार्य-रूप में यह सम्भव नहीं था कि गवनेर- 
जनरल ओर वाइसराय बार बार उसके बनाये हुए कानूनों को रद्द करते। 
सरकार जनता की आवाज को अधिक काल तक नहीं डुकरा सकती थी। 
यह बात ठीक है कि हमारे देश की धारा-सभा को यह अधिकार 
नहीं था कि वह कायकारिणी को मंग करती, परन्तु उसका प्रभाव 
राजनी तिक ज्षेत्र में कम नहीं था । साधारण परिस्थिति में वह सब कुछ 
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कर सकती थी , परन्तु अपाधारण परिस्थिति उत्पन्न होने पर उसके 
अधिकारों की अवहेलना को जाती थी। कानूनी दृष्टि से भारत-सरकार 
धारा-समा से पूर्णतया स्वतंत्र थी, परन्तु काय रूप में वह जनता के 
विचारों से बँथो हुई थी । सर मलकम हेनी ने अपना विचार प्रगट 
करते हुए कहा था कि, “यद्यपि मारत-सरकार जनता के प्रति जम्मेवार 
नहीं है फिर भी वह उसकी आगाज पर विचार करती दहै।” धारा-सभा 
में जो प्रश्न पूछे जाते थे, अ्रथवा प्रस्ताव पेश होते थे, उनका प्रभाव कार्य+ 
कारिणो विभाग पर कम नहीं पड़ता था । 

धारा सभा का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से कायकारिणी सभा के ऊपर 
अधिक पढ़ता था। १६१६ के मान्टेग्यू चेम्सफ़ो्ड रिपोट में इस बात का 
जिक्र किया गया है कि अप्रत्यक्ष प्रभाव महत्वपूर्ण है । कार्यकारिणी सभा 
धारा-सभा के प्रति जिम्मेवार न होते हुए भी मनुष्यत्व से दूर नहीं जा 
सकती थी | जनता के प्रतिनिधियों के विचारों को टुकराने में उसे वहीं 
तक सफलता मिलती जहाँ तक जनता इसे सहन कर सकती थी । २०वीं 
सदी प्रजातन्त्र वाद का युग है। स्वतंत्रता ओर समानता के शब्द चारों 
ओर गू ज रहे हैं। ऐसी दशा में जनता की आवाज को ठुकराना खतरे 
से खाली नहीं है। 

देश को स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाने के पश्चात्‌ विधान परिषद धारा- 
सभा के रूप में काय. कर रही है। वह लोकमत का ध्यान रखते हुए 
अपने कार्य का सम्पादन करती है । भारतीय संघ ( [॥0 था ए।ञ०॥ ) 
के सम्विधान, धारा-सभा के स्वरूप ओर केन्द्रीय कार्यकारिणी से' इसका 
सम्बन्ध, इनमें पहिले से महान अन्तर होगा । उत्तरदायी शासन की 
स्थापना में जिन जिन बातों को आवश्यकता है उनका पूरा ध्यान 
रक्‍्खा जायगा । 


अध्याय दे 
केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार का सम्बन्ध 


बृटिश सरकार की यह नीति थी कि केन्‍न्द्रय सरकार की शक्ति 
अधिक से अधिक बढ़ाई जाय । बटेन को राज- 
दोनों सरकारों नीतिक शक्ति केन्द्रित करने में सबसे बड़ी सुविधा 
का दरजा यह थी कि जनता के अधिकार, नाममात्र को शेष 
रह जावेंगे। प्रान्तोय सरकारों को छोटे-मोटे अधि- 
कार देकर केन्द्रीय सरकार उन्हें अपनी इच्छानुमार चलाती रहीं है।बृटिश 
सरकार की दूसरी नीति हिन्दोस्तान को अधिक से अ्रधिक टुकड़ों में 
बॉटने की रही है। १६०४ ई० में जब बंगाल को २ टुकड़ीं में बाँटने 
की व्यवस्था की गई तो यह बात और भी स्पष्ट हो गई थी | लोगों ने 
इसका पूरी तरह विरोध किया और बंगाल विभाजित न हो सका। 
केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों का सम्बन्ध एक सा नहीं था। 
इनके सम्बन्ध को अच्छी तरह समभने के लिये हम इसे ४ भागों नें बाँट 
सकते हैं। इनका वर्शन आगे चलकर किया जायगा | एक बात हमें 
स्मरण रखनी चाहिये कि केन्द्रोय सरकार प्रान्तीय सरकारों को कम से 
कम शक्ति प्रदान करती थी | जिस वैज्ञानिक ढद्ग पर ओर स्वतन्त्र देशों 
में शक्ति विभाजन किया गया है, उस ढंग पर हमारे देश में इसे नहीं 
बाँटा गया था | भारतीय जनता ओर बृटिश सरकार में इस विषय पर 
बहुत बढ़ा मतभेद था| जनता बृठिश प्रान्तों को अधिक से अधिक स्वतं- 
'त्रता प्रदान करना चाहती थी, परन्तु बृटिश सरकार केन्द्र.य सरकार की 
शक्ति को किसी भी तरह कम करने पर तैयार न थी । 
ऊपर कहा गया दे कि केन्द्रीय सरकार ओर प्रान्तीय सरकार का 
सम्बन्ध एक-सा नहीं रहता । वह समय समय पर 
ऐतिहासिक बेदलता रहता है। यह सम्बन्ध ४ कालों में बाँठा 
सम्बन्ध जा सकता है :--- 


२--शाक्त संचय काल ( १७७२--- १८७० ) 
२--श'क्त वितरण काल ( १८७०- १६३७ ) 
३-प्रान्तीय स्वराज ( १६३७--१६४७ ) 
४--स्वतन्त्र भारत ( १६४७ से आरम्भ ) 
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१ --बृूटिश सरकार की योजना राजनीतिक शक्तियों को एक सूत्र 
बॉवकर एकात्मक राज्य स्थापित करने की रही 
शक्ति संचय काल है। प्रजा के बरोब के कारण यह नीति बहुत कुछ 
१७७२ से श्यछ० बदल गई थी, परंतु इसका सवथा परित्याग नहों 
तक किया गया था। इस देश का राजनीतिक विभाजन 
किसी वेशञानिक ढंग परन कर शासन की सुविधा का 
ध्यान रख कर इसे चन्द टुकड़ों में बॉँद दिया गया है । सूबों की संख्या 
घटाने बढाने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को दिया गया था| प्रान्तीय 
सरकारों को सब काम गवन -तनरल ओर उसकी कॉंसेल से पूछ कर 
करना पड़ता था। केंद्र थ सन्‍कार सारे हिन्दोध्तान के लिये कानून 
बनाती थो । इसके लिये वह बृेश पालियामेंट के प्रति जिम्मेवार थी । 
१७७४ के पहले बंगाल, मद्रास और ब-बई तीनों अहातों को अपना- 
अपना शासन काय चलाने का अधिकार दिया गया था। वारेन हेस्टिग्स 
के जमाने में १७७३ ई० में रेग्यूलेटिंग ऐक्ट के पास होने पर केन्द्रोय 
सरकार का शक्ति बढ़ी । कम्पनो न॑ धारे घारे राजनोतिक शक्ति गवनेर- 
जनरल और छुसकी कॉसिल को सॉप दिया । कुछ दिनों तक प्रान्तों के 
गवनर मनमानी करते रहे, लेकिन उनको ताकत घटती गई | १७६८ ई० 
में जब लाड वेलेजली हिन्दोस्तान का गवनर-जनरल हुश्रा, तो केन्द्रीय 
सरकार का रुतबा और भी बढा । उसने स्पष्ट कर दिया कि हिन्दोस्तान 
की रक्षा, टेक्स, लड़ाई झोर सन्धि, शासन, फोज--इन मामलों में एक 

मात्र अधिकार गवनर-तजनरल और उसकी कॉसिल को है। 

वेलेजली की नीति बृूटिश साम्राज्य को बढ़ाने की थी | उसके समय 
में संयुक्तप्रांत, कनाटक, कनारा, बुन्देलखंड, दिल्‍ली, उड़ीसा आदि सूबे 
बृटिश राज्य में शामिल किये गये। नये सूबे संधे केन्द्र य सरकार की 
मातहती में आते थे। वचद्द अपनी मर्जी से शासन की सुविधा के लिये 
लेफ्टिनेन्ट गवनरों तथा चीफ कमिश्नरों को नियुक्त करती थी। १८४४ 
ई० में बंगाल के शासन के लिये एक अलग गवनंर को नियुक्ति की गई। 
शासन की बड़ी बड़ी बातें जैसे, रक्षा, वाह्य सम्बन्ध, देशी रियाततों से 
सम्बन्ध इत्यादि विषय केन्द्रीय सरकार के हाथों में रक्खे गये | इनके 
अतिरिक्त <कसाल, विनिमय, पोस्टअआफिस, रेल, तार, डाक भी उसे 
सुपुद किये गये । बाकी विषय प्रान्तीय सरकारों को इस शर्त पर दिये गये 
थ कि गवनर-जनरल जब 'चाहता उनमें हाथ डाल सकता था। कानून 
ग्याय, पुलीस, जेल, घरेलू राजनीति, स्वास्थ्य, सफाई, नोकरी इत्यादि 

विषय प्रान्तीय सरकारों को दिये गये । शासन को सुव्यवस्थिति रूप 
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चलाने का बहा लेकर के-द्रोय सरकार जब चादइती प्रान्तीय विषयों में 
हाथ डाल सकती थी । कहद्दा जाता थ। कि छोटे-छोटे कामों में लगे रहने 
के कारण प्रान्तीय सरकारों का ध्यान उन बातों का ओर नहीं जा सकता 
था जिन्हें केन्द्रोय सरकार आसानी से सोच सक्रती थो। वह प्रान्तीय 
सरकारों का निर।क्षण भल्ी भाँति कर सकती थी। इनन्‍्हां कारणों से 
प्रान्त य मामलों में उसका हस्तक्षप बुरा नहीं माना जाता था। आज भी 
इन्हीं कारणों को लेकर वह प्रान्तीय मामलों में द्वथ डाल सकती है, परंतु 
इस हस्तत्षेव को जनता अश्रच्छा नहीं समझती । द 


कानूती मामलों में भी शक्ति संच्रय की नीति बर्ती गई | श्८०७ ई० 
के नियम के अनुमार ब 'पई तथा मद्रास के गवनरों को कानून बनाने का 
अझधेकार दे दिया गया । बृटठेश सरकार ने शक्ति सं वय की नांति में इसे 
बाधक समझ कर उनसे १८३३ ई० में इस अधिकार को वायिस ले 
लिया , गवन र-जनरल ओर उत्को को बेल को अधिकार दिया गया कि 
वे सारे सूत्रों के ,लगे कानूत बनावे | प्रान्तीय सरकार अउने लिये कोई 
कानूत नहाँ बना सकती था । यद्यपि १८६१ ई० में कानूत बनाने का 
अधिकार प्रान्तों को पुन: प्रदान कर दिया गया, फिर भी केन्द्रोय सरकार 
की शक्त कम न को गईं। स्थानीय मामलों में प्रान्तीय सरकारों को 
थोड़ी स्वतंत्रता मिली । किन्तु वह सब शक्ति त्रितरण की दृष्टि से नहीं 
किया गया । केद्धंय सरकार के भार को हलका करने के लिये उसे ऐसा 
काना पड़ा | प्रान्तोय घारा-पत भाश्रों को इस प्रकार के कोई अर घकार नहीं 
दिये गये जिनसे वे केन्द्रीय सरकार की आशा के बिना कोई ब;। काम कर सक। 
१६१६ केपहले येघारा-सभायें गवनर को कायकारिणी समा की एक 
बृहत्‌ रूप मात्र थों | 

केन्द्र य सरकार के लिये यह सम्भव नहीं था कि वह हिन्दोस्तान के 
शाप्तन का प्रबन्ध को एक स्थान से चला सके । उसे पथ्रान्तीय 5रकारों 
की आवश्यकतायें पूरी तरह मालूम नहीं होती थां । स्थानीय ष। में जितनी 
जानकारा प्रान्तीय स-कारों को था उतनो उसे नहीं हा सकती था। इतीलये 
उससे कानून बनाने के छोटे-मोटे अधिकार प्रानय सरकारों को सींप 
दिया । प्रान्तीय घार-सभाओ्ं को# यह अ्रधिक्रार न था कि वे पालियामेंट 
तथा केन्द्रीय धारा-तभा के बनाये हुए कानूनों में कई उलट-फ्रेर कर 
सके । जब कभी प्रान्तीय घारा-समायें घ मिंक तथा देशो रियासतों स- बं वी 


“बहु ही साव।(णु अथ म॑ इन्हें घ/द-तना केंद्रा जे सकता हू | 
आ० भा० श[२--७ ै 
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कानून बनाना चाहतीं तो उन्हें गवनर-जनरल से इसकी आशा लेनी 
पढ़ती थी | कार्यरूप में ये ग्राज्ञायं हर समय प्राप्त हो जाती थीं, परन्तु 
केन्द्रय सरकार ने इन बातो को अपने ही हाथ में रख रक्त था | 

केन्दय सरकार ने पहले से हो इतने क़ानून बना रबखे थे कि 
प्रान्यीय सरवां को इसका अवसर बहुत कम मिलता था। अविकार 
रखते हुए भी प्रान्तीय धाग-सभायें कुछ नहीं कर सकती थीं | जेल, 
विवाह-शादी, ठ के, सुचहनामे, व्यव्रत्य, नापतोल, योमा, दिवाला, 
खदानें, मिल, बिजली, मजदु, आ्रावागमन, स्वास्थ्य, ज़हर, कोढ़, पागल- 
पन, सवाई, धरम, दान देने वाज्ञों सं-थाये, खेल-कूद, भसिनेमा-थियेटर, 
मोटर, प्रावीन स्मारक--इन सबके लिये वह कानून बना चुकी थी | प्रांतीय 
सरकारों को इन्हें छुपन्ता मानना पड़ता था। इनके अतिरिक्त सारे हिन्दो- 
स्टान से सम्बन्ध रल्ने वाले विषयो पर उसका एकमात्र अ्विकार था । 
जिन छुटी छोटों बातों का ऊपर जिऊ किया गया है उनमें प्रान्ताय और 
वेन्द्रय दोनों सरकार हाथ डालने की अ्रविकारिणी थां । 


प्रान्तीय सरका- के ऊपर केवल केन्द्रीय सरकार का हुक्म चलता 
तो भो कुछ उत्तप था, लेकिन यहाँ तो भारत-मन्त्री को भी आशा माननों 
पड़ती था | कानूत बनाने के पहिले दोनों से ग्राश्ञा लेनी पड़ती थी। 
कायकारिणो वि-ाग का ग्रविकार इतना अधिक था #ि छोटे से छोटा 
बिल प्रान्तीय धारान्सभाश्रों में पेश नहीं हो सकता था। यदे ऊफ्िसी 
प्रात्तीय धारा सभा में कोई बिल पेश रहता ओर केन्द्र य सरकार उसे 
पसंद न करती तो वह ध्यत्त य सरकार को इस बात के लिये ब,ध्य करती 
थी कि वह धाग-7भा की अ्रमुक कारवाई को रोक दे | कर सम्बन्धी बिल 
धागन्सभाश्रों में केन्द्रीय सरकार को थाज्ञा के बिना पश नहीं हो सकते 
थे | प्रान्द.य धार-गगशा द्वारा पास किये गये कानूनों की अ्रन्तिम स्व कृति 
गवन*-जनरल से लेनी पड़ती थो । इसका परिणाम यह हुआ कि प्रांत य 
सरकार स्थार्न.य बातों का शान रखते हुये भी जनता को भलाई के लि 
कुछ नहां कर सकती थी। द 


'शासन ओर कानून के मामले में प्रांतीय सरकरों को स्वतंत्रता न 
थी | सरकारों आाय-अ्यय पर एकमात्र अ्विकार केन्द्र य सरकार का था। 
ईस्ट-इंडिया-कम्पनो के समय से हँं' रुपये-पैसे के मामले में वह सब कुछ 
समभी जाती थी | हिन्दोसस्‍्ताव के जितने टैक्‍स वसूल किये जाते वे सब 
कंद्रोंय सरकार के ख़जाने में श्राकर जमा हूं,ते थे। इसके बाद उसकी 
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ग्राज्ञा से ख़च किये जाते थे | कुछु समय तक प्रांतीय सतकारों को टेकत 
वसूल करने का ग्रावकार न था। लेकिन बदद मे उन्हें यह अधिकार 
दिया गया कि चद छोटे-मटे टकन वे वसूल करके क॒द्र य तरकार में 
मेत द | इसबे किये एक कोड़ी भी वे ख़र्च नहीं कर सकतो थीं. टाल 
यह है कि प्रतोय सरकार नाकर की भाँति सब कुड्ड वसूल करके कद्रोय 
सरकार को दे देती थां । वद जितना चाहती प्रांतीय सरकारों से वयूल 
कराकर माँग लेतो | प्रांतीय सरकारों को न इसमे कोई घाटा था थरोर 
ने मुताफा। शासन संबंबी ख़्च के लिये कंद्र ये सरकार अपनी ओर से 
प्रंतीय सरकारों को सहायता देती थी | इस सहायता में इस बात का 
ख्याल नहों रक्दा जाता था कि किस ग्रांत से कितने झयये की आमदनी 
हुई है | केंद्र य सरक'र जितनो जरूरत समझभतो उतननो प्रांतीय सगकारों 
को अलग ग्लग दे देतो थी | सभी त्रिषयों को तरद आशिक विषय में 
भी शक्ति नंचय अपनो चरम स,मा को पहुँव चुका था | | 


इतने बढ़े देश में शक्ति का इतना अधिक संचय जनता के लिये 
हानिक रक सिद्ध हुआ। प्रजा से मनमाना धन वसूल तो किया जाता 
लेकेन इसके बदले में उसे बहुत कम लाभ होता था । कारण यह है कि 
प्रांतीय सरकार के कम वारी कदर ये सरकार के शआज्ञा मात्र मानते थे। 
ग्राथिक शक्ति-संचय को हानियाँ कुछ द्वी दिनां में प्रत्यक्ष दिखलाई 
पड़ने लगीं | प्रजा की शारारिक, मान.सक ओर विचार संबंबी शक्तियाँ 
कमजोर होतीं गई -। कंद्रीय सरकार की आजा मानने के कारण प्रार्न्त-य 
सरकारे' जनता का भलाई को ओर से आँख चुराने लगीं। ज॒मका बेल- 
बाला इतना श्र थिक था कि प्रांतीय सरकारों कमदारी उसे चुपनाप मान 
लेते थे । १८७० ई० तक इस न ति के दुष्प॒रिशाम ज़ाहिर हं ने लगे थे । 
शामन के सूत्र को एक के हाथ में देकर बटिश सरकार हिन्दस्तान को 
तरफ से निरद्वन्द्र अवश्य हो गई थी, लेकिन शक्ति-मंचय की इतनी कड़ी 
नीति बहुत दिन! तक काम में नहीं लाई जा सक्कती थी। १८३७ ई० 
का गदर बहुत कुछ इसी का परिणाम था । 


२--१८६९ ३० में लाड मेय्रो वाइसराय के पद पर नियक्त किये 
गये | शक्ति संचय के दुष्प रेणाम उन्हें खटकतने 

शक्ति बितरण- लगे । उन्होंने देखा क्रि न तो इसमें कोई 
काल २८७० से गथिक लाभ है ओर न शमन में ही कई विशेष 
१६३७ तक सुविवा होती है | इसके विपरीत प्रान्तीय सरकाएँ 
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हर 


केन्द्रीय सरकार से अमंतुष्ट रहती हैं। उन्हें इतना भी अधिकार 
नहों है कि कंद्रोय सरकार को आशा के बिना थोड़ा भी धन 
ख़च कर सके | लार्ड मेय्रो के प्रयत्न से प्रांतीय सरकारों को कुछ 
आशिक अधिकार सांप दिये गये । शिक्षा, पुलिस, जेल, स्वास्थ्य, सफाई, 
कुछ नोकरियाँ, छाया वानए, रजिस्ट्री , सड़के', आवागमन, इमारते , इत्यादि 
विषयों का प्रबंत् कुडु शर्ता' के साथ उन्हें दे दिया गया।। इनकी आय 
को वे अपने सूत्रों में ख़्व कर सकऊतो थीं। इनके अतिरिक्त कुल सूबों को 
मिलाकर ४६८८७११५० झूाये की सहायता कंद्र य सरकार से निश्चित की 
गई । इस झयये को वे अपनी इच्छानुसार उपरोक्त मर्दों में ख़र्च कर 
सकते थे। इथके अ्र वेरिक्त वे अपने ख़्च के लिये नये यये टेक्स भी 
लगा सकते थे। शेष मर्दों की आमदनो कंद्रीय सरकार को भेजनी 
पड़ती थी । क्‍ 

लाई मेप्रो को योजना का यह तातय॑ नहीं था कि ब्ृटिश प्रान्तों को 
आधिक मापलों में स्त्रतंत्र कर दिया जाय । शामन की सुबत्रिधा के लिये 
कुड्ठ थ डे मे अपिका< इसलिये दे दिये गये कि कंद्राय सरकार की 
कठिनाइयाँ थे ड़ो हलकी हो जायेँ। जिन विभागों का प्रबंध प्रांतीय 
सरकारों को दिया गया वे कंद्रोय सरकार को मात्रहती से एकदम अलग 
न थे। गवनर-जन एल को यह अविकरार था कि वह प्रांतीय विषयों में 
हाथ डाञ्न सके | यत्र पे थोड़ी सी शक्ति त्रितरण से प्रांत य सरकारों की 
आज़ादी पूरो नहीं हुईं, परंतु किसी हृद तक उनके अधिकारों में वृद्धि 
अवश्य है गई । कंद्र य सरकार से उनका नाता बराबरी के दर्ज की ओर 
बढ़ने लगा। प्रांतीय सरकारे स्थानीय विषयों में दिलचम्पो लेने लगीं । 
उन्हें यह धीरे-घ.रे विश्वास होने लगा कि यदि वे शासन में योग्यता 
दिखजाय)गी तो उन्हें अर मी अविकतर मिलते जायगे | 

लाड जिटन के समय में (१८७७ ई० ) प्रांतीय सरकारों को कुड 
ओर अ बेकार प्रदान किये गये | श८७० ई० में जो विषय उन्हें प्रबंध 
करने के लिये दिये गये थे, उनमें वृद्धि कर दी गई। आबकारी, टिकट, 
कानून और न्याय तथा कुछ और नये विषय उनकी मातहलती में दे दिये 
गये । ये अधिकार सभी प्रांतों में एक से नहीं थे । नये विभागों के प्रबंध 
के लिये केन्द्रय सरकार ने प्रांतीय सरकारों की सहायता में कोई बृद्धि 
नहीं की । उमने उन्हें यह भ्रविकार दे दिया कि इन मर्दों से जो आय हो 
उसे कह खच करे। कमी पड़ने पर केन्द्र य सरकार, कुछ रुपये उन्हें मंजूर 
कर देती । लेकिन एक निश्चित आय से ऊपर यदे प्रांतीय सरकारों की 
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आमदनी होती तो उसका आधा हिस्सा कंद्र य सरकार के पाम भेज देना 
पड़ता था | वाम्तव में प्रांत य सरकारों को यह कोई अधिकार न था । 
बजाय इसके कि कद्रीय सरकार सीधे अपने कमंचारियों से न महकमों 
का प्रबंध कराते, उपने इन्हें प्रांतोय सरकारों की देखरेख में छोड़ 
दिया । केंद्रीय सरकार के अधिकार बहुत कुछ उसी के हाथों में थे । 
उपरोक्त नये विभागों की आमद॑नी के लिये प्रत्येक सूबे के साथ हर ५ वर्ष 
नके लिये एक ठ का होता था। यदि ठके की रक्रम से श्रधिक श्राय होती 
तो वह केन्द्र य सरकार की आय समभी जाती थी । आमाम और बर्मा 
के ऊपर ये निथरम लागू न थे । ये द॑ नों सूबे पिछड़े हुये समझे जाते थे । 
आसाम में भूमि-कर से जो आय हं'ती उमका कुछ हिस्से उसके ख़च के 
लिये दे दिया जाता था। इसी तरह बर्मा में भू म-कर के हिस्सा के अति- 
रिक्त जंगल-आय, चावल का निर्यात-कर तथा नमक-कर को आमदनी का 
एक हिस्सा उसे दे दिया जाता था । कंद्र य सरकार ने यह निश्वय किया 
कि प्रांतीय सरकारों को सहायता न देकर उन्हें यह श्रधिकार दे दिया जाय 
कि चंद विभागों की आमदनी वे गवयं ख़च कर सके | लाड लियन तथा 
जान स्टची के ये विचार क्रमशः लागू किये गये । 
लाड रिपन जो सबसे नक वाइसराय 'िने जाते हैं, प्रांतीय सरकारों 
की स्वतंत्रता के पूर्ण पक्षपातरी थे । अब तक प्रांतीय सरकारों से केन्द्र.य 
सरकार का संबब विभिन्न निद्धांतों पर कायम था। लाड रिपन को यह 
इच्छा हुई कि इस प्रकार का भेद-भाव हटा देना चाहिये | लाड मेयो के 
समय से जो सहायता देने की रकम चली आर रही थी वह बंद कर दी 
गई । प्रांतीय सरकारों को अधिकार दिया गया कि वे कुछ विभागों की 
आमदनी केन्द्र य सरकार को न भेज कर स्वयं ख़् करे । यदि इस पर 
भी कुछ कमी पड़े तो वह प्रांतीय सरकारो को आमदनों का कुछ और 
हिस्सा उनके ख़्च के लिये छोड़ देती। लाड रिपन के समय में 
( श्प्टर ई० ) एक नई योजना बनाई गई | सरकारी महकमे ३ श्र णयों 
में बॉँठ दिये गुये। रक्षा, वाह्य संबंध, चुज्ञ , <करूाल इत्यादि कंद्र य सरकार 
के हाथों में दे दिये ग्ये | इनका पूरा प्रबंध, आमदनी ओर ख़्च सब 
कुछ कद्र य सरकार? के ज़िग्मे किया गया। भूमि -कर, रजिष्टी तथा' जं॑गल--- 
इनकी आमदनी के-द्रीय और प्रांतीय दोनों सरकार में बाँठ दो जाती थी। 
इन विभागों का प्रबंध दोनों सरकारों को करना पड़ता था। कुछ छें ठे- 
मोटे विभाग एकमात्र प्रांतीय सरकारों के ज़िश्मे छोड़ दिये ग्ये | प्रांतीय 
सरकारे उन ज्ञि-मेत्रारियों से मुक्त कर दी गई जो उनकी सीमा से बाहर 
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थीं | स्थानीय प्रिषयों में राव बढ़ाने का अवसर उन्हें अ्रच्छी तरह दे 
दिया | फिर भी उनको अब था स्थाई न थो। 

१६०४ ई० में लाड कृतन ने इसकों ओर ध्यान दिया | उनके दिल 
में यह बात आई कि जब तक प्राल्तय सरकारों को काफ़ी रकम रूच 
करने का मोत्रा न मिले तब तक वे बढ़े पैमाने पर कोई कांप नहीं कर 
सकतीं | विषयों की विभाजन प्रणालः में उद्ट-फेर किया गया | केन्द्र य. 
आर प्रान्त य दोनों सरकारों को आमदनी ओर रूर्च के >िप्रय फर॑ 
से नश्चित किये गये । उन्हें ञ्र/श्वासन दिया गया क इस प्रवन्व में किसी 
विशेष परिस्थिति के गअ्रतरिक्त काई उलट फेर नहीं किया जायेगा। 
आधिक मायलों भें धांतीय सरकारें क्रितो हद तक स्वतंत्र कर दो गई, 
लेकिन श्र.र मामला में के द्रोय सरकार को शक्ति बनी रह | १६१० ई० 
में ज्ब लाड हाडिज्ञ दिन्दस्टान के वाइ्सराय हुये तो ब॒<श प्रातों को 
कुछ थ्ोर अविकार प्रदान .कये गये । १६०४ ई० के प्रबन्ध को १६१२ 
में स्थाई कर दिया गया | प्रांतीय सरकारें अपनी आमदनी श्रौर खच 
का जा व्योरा तैयार करती उनमे के-द्रय सरकार को हत्तत्षेप का श्रवि- 
कार न था । दोनों सरकारों में संघर्ष के अवसर कम कर दिये गये । 
१६१६ ई० के पहले केन्द्रीय ओर प्रांतीय सरकारों का सम्बन्ध निगन- 
लखित प्रकार का था :--- 

जिन विषयों का सम्बन्ध सारे हिद्दोस्‍्तान से था वे केन्द्र य सरकार 
के हाथों में गक्‍्खे गये। रहा, वाह्मय सम्ब व, चुड्डी, तार, डाक, टक्‍्साल, 
ग्रकाल, गेलवे तश' श्राबपशो-- वषय उनके जिनमे रक्‍खे- गये। 
इनका आ्ामदनी थ्रोर खर्च को जिम्मेदारों उती पर थो । वह जैमे चाहती 
इन विभागों पर शानन करतो | शिक्ष,, पुत्रात, जेत, छागाचाना, सड़क, 
इमारत, स्वात्थ्य शोर सहाई--ये विषय प्रांतीय सरकारों को दिये ग्ये । 
इनकी ग्रामदनां और खर्च उसके जिःमे की गई । जब कभी कई नीति 
चलानो होती अथवा प्रांतीय सरकारों को गलतियों को सुधारना होता तो 
बह उनमें हस्तक्षेप कर सकती थी। इन दोनों प्रकार के विषयों से परे कुछ 
ऐसे भी विषय थे जिनमें दोनों सरकारों को सा म.लत अ्रब्कार दये 
गये | भूमि-फर ,टिकट, ग्रावकारी, आय-क, जज्ग ल, २ढिष्ट्रो, 4७ ह-- 
ये ग्षिय दोनों का माउदती मे सम्मिलित रूप से रकखे गय | इन मरददों 
को आ्रामदनी दोनों सरकारों म॑ अनुआात से बांठ दो जाता थो। इनके 
रूच दाना सरकारों को देने पड़ते थ | स्थानौत प्रत्र4 में प्रिय सरकार 
हिल्‍्सा लेती भ्रीं ।शेष बात केरद्रय सरकार के हाथों में थी । इससे स्पष्ट. 
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है कि १८७० से १६१६ तक अर्थात्‌ लगभग ५० वर्षा में प्रांतीय सर- 
कारों को बहुत थोड़ी शक्ति प्रदान की गई। नयेनये टैक्स लग्व का 
आदविकार के-द्र य सरकार के हाथों में था। प्रॉतीय सरकार अपनी &ा य« 
दनी को नहीं बढ़ा सकती थीं। उन्हें टैकत स-बत्री बिच पर विचार 
करने का अ्रविकार न था। इसके लिये गबनः-जनरल क्रा श्राज्षञ! लेनी 
पड़तो थी | सलाद देने को इन्छा से क॒द्र/य सरकार ज्व चाहती दखल 
दे सकती थो। प्रांतीय सरकारों को श्रगतो आनदनी श्र/र खर्च को सू वी 
पहिले कंद्रय सरका( को भेजनी पड़ती थं, इसके बाद प्रां गैय धारा 
समाश्र' में इस पर विचार किया जाता था | 

प्रांतीय सरकार केन्द्रय सरकार का इच्छा से काम करती थीं। 
अपनी उन्नति के लिये वे उत्रार या कज नद्ठां ले सकती थीं। यदे 
प्रार्तय सरकारों को इस प्रकार का अभ्रविकार दे दिया जाता तो इससे 
हानि के बदले लाभ की सम्भादना अधिक थी | केन्द्रीब सरकार को भय 
था कि ऐसा कर से प्रांतीय सरकार को शक्त वह जायेगी। प्रांतीय 
नोकरियाँ केद्ध य सरकार के हाथों में रक्‍खे गई थीं। सूब के बढ़े-बढ़े 
कम चारों के द्ध य सरका' की सलाह से काम क ते थे। जनता प्रांत य 
सरकारों से संतु2 न थी। गआाथिक कमी के वारण उनको संतुष्ट रखना 
अमम्मव था | थ्रामदनी ओर ख्च के मामलों उनके हाथ इतने बाँव 
दिये गये थे कि वे इच्छा रखते हुये भी कई योजना काया नव नहीं कर 
सकती थीं। शावन, आयनआ्यय तथा वानून--इन तीनों म्यजलों में 
प्रांतीय सरकारों को बहुत थेड़े अधिकार दिय - ये थे । 

जमनो का बड्गी लड़ाई में हिन्दास्तानियों ने ब टशा सरकार को इतनी 
सहायता की कि उमके बदले मे उन्‍हें कुलु गतनी तक अ्रब्किर मिलना 
आवश्यक था। भारत-म्त्री की घषणा के अनुभार यह बात निश्चित 
ठह ॥ई गई कि “जहाँ तक हो सके स्थानिक संस्थाय्रों में जनता का पूर्ण 
अझविकार हं।। उनका नियंत्रण उन्हीं के द्वात दो और वाह्म नियंत्रण से 
उनको अ्र बकाधिक स्वाधीनता प्राप्त हो। प्रांत ही वह न्षेत्र है जहाँ से 
उत्तरदायों शासन की ओर क्रमश: पद रखना आारम्म किया जा सकता 
है। कुछ उरदायित्व के काम जनता को तुरत दे दिये जाने चा.हये 
ओर हमार। उद्दश्य यह है कि राज्यकाय में शौघ्र हों जनता को पूर्ण 
उत्तरदायित्व दे दिया जोय। इसका अर्थ यह है कि भारत-सरकार 
प्रांतों को अपने धर्म निर्माण, शामन, तथा गथ्रथ स बंती अधिकारों का 
उतना अंरा दे दे जिससे इसको अपनों जि-मे॥आरियों के पालन में 


१०४ ञ्रधुनिक भारतीय शासन 


किसी प्रकार की बाबा न ण्ड़े |” राष्ट्रीय भावनाओ्रों के उद्गार इतने 
बढ़ रहे थे कि बटिरा सरकार को कोई ऐसा बहाना नहों था जो 
हिन्दोस्तानियों को बहुत दिनों तक चकमे में डालता। कॉप्रेस इस बात 
पर तुली हुई थो कि स्थानिय क्षेत्रों में जनता को शजनीतिक अधिकार 
अधिक से अविक मिलने चाहिये | स्वयं बुटेन में कितने ही अंंग्रज़ 
हिन्दोस्तान के राजनोतिक स्वतंत्रता के पक्ष में थे । इसी के फल स्वरूप 
१६१६ ई० में भारत य शासन में परिवर्तन किया गया | इससे केन्द्रीय 
ओर ग्रान्तीय सरकारो के सम्बन्ध में भी अन्तर पड़ा । 
.. केन्द्रीय सरकार का दबाव प्रान्तीय सरकारों पर कम कर दिया गया । 
इनके बत्रट एक दूपरे से अलग कर दिये गये | जिस आधार पर दोनों 
सरकारों में विषय-व्रिभाजन किया गया था वह बदल दिया गया । संयुक्त 
. ज़िम्मेतारों के विषय तोड़ दिये गये । रक्षा, गह्य सम्बन्ध, देशी रियामतों 
से सम्बन्ध, रेलवे, जहाज़, तार, डाक, चूँगी आबकारी, नमक-कर,. 
आाय-कर, टठक्साल, ऋण, अफीम, लेखन अधिकार, आवागमन, 
अन्वेपण, अनुउन्‍्वान, धर, सरकारी कमचारियों की नियुक्ति, आबादी 
की गड़ना ह्त्यादि विषय केन्द्रीय सरकार के ज़िम्मे रक्खे गये। शिक्षा, 
स्वयत्त शासन, स्वास्थ्य ओर सफाई, दवा, जिंचाई, भूमे-कर, अकाल, 
खेतो, जंगल, व्यवनाय, पुलंस और न्याय, तोल बॉँद आदि विषय 
प्रान्तीय सरकारों को दिये गये | प्रान्तों में दोहरे शातन ( 70727८0ए ) 
का विधान जारी किया गया । अर्थात्‌ कुछ विषय गवनर ओर उ«के 
सलाहकारों के हाथ में रक्खे गये और बाकी भाग्तीय मन्त्रियों को दे 
दिये गये । जो विषय भारतीय मन्त्रियों को दिये गये उनमें केन्द्रोय सरकार 
हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। यद्यपि केन्द्रीय सरकार देश को शान्ति- 
रक्ता तथा सुव्यत्रस्थित शासन प्रबन्ध के लिये जिम्मेत्रार थी, फिर भी 
शाहन की सुवेधा का ध्यान रखते हुए वह भारतीय मन्सत्रियों के कामों में 
दख़्ल देना पसन्द न करती । जो विषय गवनरों के हाथ में रक्‍्खे गये थे 
उनमें वह हाथ डाल सकती थी । 

१६१६ के .शासन-सुधार में भारतवासियों को कुछ राजनीतिक 
अधिकार दिये गये | जनता को प्रान्तीय शासन में हिस्सा लेने का 
अवसर प्राप्त हुआ । यह स्वाभाविक था कि केन्द्रय सरकार प्रान्तीय 
विपयों के ज़िम्मेत से बहुत कुछ हाथ खींच लेती प्रार्न्त य. धारा- 
सभाओ्रों में चुने हुए सदस्यों का ब्रहुमत हुआ। ये धारा-सभायें जो 
कानून बनातीं उन्हें के-द्रय सरकार ठुकरा नहीं सकती थी.। जनता में: 


केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार का सम्बन्ध १०५ 


अधिकार और कत्तंव्य की भावना बढ़ रही थी । काँग्रेस के प्रयत्न से 
लोग स्वतन्त्रता के मूल्य को समभने लगे थे | जनता की मनवृत्त का 
ध्यान रखते हुए प्रान्तीय सरकारों की कारवाहियों का आदर करना पड़ता 
था । लोकमत के विरुद्ध केन्द्र य सरकार प्रान्त॑य मामलों में हस्तक्षेप 
करती रही, लेकिन इसके विरुद्ध देश में जो आन्दोलन हुआ उसका 
महत्व राजनीतिक दृष्टि से कम नहीं रहा | यह कहना बुग न होगा'*' 
१६१६ के बाद भारतीय जनता को जो राजनीतिक अ्रविकार मिला वह 
उसके गाढ़ पसीने को कमाई थी 


प्रान्तीय सरकारों को कर वसूल करने के कितने ही अधिकार दे दिये 
गये कुछ विषयों पर टैक्स लगाने के लिए, उन्हें गदनर-जनरल से 
आशा लेने की जरूरत न थी | कचहरियों में टिकट को फीस बढ़ा दी 
गई । कुछ नये टैक्स जारी किये गये । इससे प्रान्नीय सरकारों को शासन 
में उन्नति करने का अवसर प्राप्त हुआ । लेकिन केन्द्राय सरकार के दबाव 
अब भी कम न थे | खर्च के मामले में वह बहुत बड़ा हाथ रखती 
थी । केन्द्रीय मदों से जो आमदनो होती वह उतके खचे के लिये काफी 
न थी । इसे पूरा करने के लिये वह प्रान्तीय सरकारों से धन माँगती 
थी । प्रान्तीय सरकारों को अपनी आमदनी का कुछ दिव्सा उसे देना 
पड़ता था । श्रामतोर से लगभग १० करोड़ झयया प्रतिवर्ष केन्द्र य 
सरकार प्रान्तों से लेती थी। यदि यह लम्बी रकम प्रान्तीय सरकारे 
जनता की भलाई के लिये अपने अपने क्षेत्र में खर्च कग्ती तो शासन 
की व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित होती। परन्तु केन्द्रय सरकार इस 
रुपये को लिये बिना नहीं रह सकती थी।। प्रत्येक प्रान्त के हैसियत के 
अनुसार यह धन वसूल किया जाता था। लाड मेस्‍्टन के समभापतित्व में 
एक कम टी ने इस बात का फेसला किया क्रि किसे प्रान्त से कितना धन 
लिया जाय । संयुक्तप्रान्त को २४० लाब झरुयया देने के लिये निश्चित 
किया गया । सभी प्रान्तों ने लाड मेश्टन की इस योजना का विरोध 
किया । अन्त में १६२६ ई० में यह योजना बदल दी गई | 


१६१६ के शासन विधान में जिस हृद तक प्रान्तों को राजनीतिक 
स्वतन्त्रता प्रदान की गई वहाँ तक केन्द्रीय सरकार का अधिकार उनके 
ऊपर कम हो गया। श्राथेक और शासन प्रबंध में उन्हें कुछ 
निश्चित अधिकार दिये गये । यद्यपि प्रांतों को पूर्ण स्वत त्रता हासिल न 
हुई ले कन उनका कुकाव उस ओर कर दिया गया। कंद्रीय सरकार 


१०६० आधुनिक भारतीय शासन, 


किसी ने किसी रूप में प्रान्नीय सरकार को कायवाइयों पर कड़ी नज़र 
रखने लगी। दोनों सरकारों के इस सम्बन्ध से भारतीय जनता सम्तुष्ट 
नथी। , फ 
३--क प्रेस की राजनीतिक माँगों को पूरा किये बिना बटिश सरकार 
शान्ति से काम नहीं कर सकती था। सत्याग्रह 
ग्राग्दोय स्वराज आन्योलन के कारण देश के काने कोने में एक 
१६३७-४७. ऐी लहर फैलो कि उसको मांग टुक-ई नटथों जा 
सकती थां । इन्हें पूरा करने के लिये १८३५ ई० में 
संघशासन-ववान का निर्माय किया गया। इस शा«न-विवान के 
अन्दर कहाँ तक काँग्रेस का पूए ग्रज़ादा को माँ। पू ते की गई यह एक. 
दूसरा प्रश्न है| प्रान्योय स्व न्त्रा] (0.0 ४07०३ -०७५६०प5पाए ) का 
जन्म हुथ्रा | यह प्रान्तीय रव नत्र।॥ क्‍या था और कहाँ तक अपन नाम 
को साथक करती था, इन दानां बातों का विजार श्रथले श्रध्वाय में 
किया गया है | २७ महं ने इसे अमल में लाने के बाद इसको सारी 
भीतरी कमजारियाँ ज़ाहिर ह,ने लगीं । इसका विस्तृ। वन एक स्वतनन्‍त्र 
अध्यय में +िया गया है। केन्द्रीव आर प्रान्तीय सरकारों के स-बन्ध में 
'पत्वितन किये गये। यद्यप प्रान्तीय सरकारों को आज़ादी दे दी गई 
लेकिन शातन-विवान को बाराक़ियों को देवते हुए यद मानना पढ़ता 
है कि केन्द्रयः सरकार के अधिका( कम नहां थे। दोनों सरकातें में 
मालिक ओर सेत्रक का स-बन्त्र बना रहा | यदि ऐसा न होता और 
स्वनग्त्रता का तथ्य रहता तो काँग्रस सरकारों को इस्तीफा देने की नोबत 
न आरती । गव्नर-जनरल तथा केन्द्र य कार्यकारिणो सभा के अ्रविकारों 
को देखते हुए, आन्तीय स्व॒रात की बात॑ व्यथ थां। 
१५ अगस्त १४६७ ई० को भारतवर्ष पू्णरूपेण स्वतन्त्र घोषित 
कर दिया गया। स्वान्त्र॥ के पश्वात्‌ राष्ट्रीय 
स्वतन्त्र भारत सरकार ने सभीक्षेत्रां में नई नीति का श्रनुमरण 
किया, जि>के परिणाम स्त्ररूप राजनीतिक संगठन 
में अनेक परिवर्तन हुये आर होते जा रहे हैं । भारतीय रियापतों का 
प्रान्तों में विलेयन हं।ना केन्द्र य सरकार की सत्ता को बहुत कुछ कम 
करने का संकेर है। इसा प्रकार की अन्य तब्दीलियों से केन्द्र.य ओर 
प्रान्तीय सरकारों के सम्बन्ध में समान । का भाव बढ़ रहा है। प्रण्न्तों 
को वे सारे अधिकार प्रदान किये जा रहे हैं, जिनसे जनता की वास्तविक 
उन्नति में सहायता हो | नई नई योजनाओं का श्राश्रय लेकर प्रान्तीय 


केन्द्रीय तथा प्रान्‍्तीय सरकार का संबंध... १०७ 


सरकारें यह घिद्ध कर रहौ हैं कि राष्ट्र का कल्याण तभी होगा जब 
स्थान य संम्थायें अपनी रुत्ता का उपयोग स्वयं करेगी । शष्ट्रीय भावना 
को वृद्ध के साथ राष्ट्रय सरकार लेकमत का आदर करने के लिये 
बाध्य है | ऐसो स्थिति में कोई भी केन्द्र य सत्ता सीमित एवं यद्ध क्षेत्र 
में हो स्‍वी/र को जा सकती है। प्रान्तीय सरकार ही जनता की 
झाथिक और सांस्कृतिक उन्नति में सहायक होगी-- यह भारतीय लोकमत 
सनातन है और भविष्य में भी रहेगा । 


प्रान्तीय सरकार 
(7२०0 पापा, 50ए5एपशएटाप' ) 
अध्याय ३ 
गवनर क्‍ 

ब॒टिश काल में हिन्दोस्तान राजनीतिक दृष्टि से दो भागों में विभा+ 
जित किया गया था । एक भाग में देशी रियासते 
हिन्दोस्तान के थीं, जिनकी संख्या ६०० के लगभग थो । दुसरे भाग 
राजनीतिक में अँग्रज़ो सूबे थे जिन्हें बुटिश मार्त कहते थे। 
विभाग सूबरों की संख्या कुल १७ थो, पिन में ११ गवरनरों के 
सूबे ओर ६ चीफ कमिश्नर के सूत्रे थे। बंगाल, 
मद्रास, बम्बई, सयुक्तप्रान्त, मध्यध्ान्त ओर बरार, पंजाब, बिदार, उड़ीसा 
आसाम, सिन्‍्ब तथा पश्चिमोत्तर प्रदेश गवनंर के सूबे कहलाते थे। 
इनमें प्रधान शातक गवनर होता था । दिल्लो, अजमे/, मेरव्राड़ा, कुग, 
बंटिश बिलोचिस्तान, अंडमन और निकोबार तथा पंथ विपनोदा चीफ 
कमिश्नर के सूबे कहलाते थे। इन दोनों प्रकार के सूत्रों में राजनीतिक 
भेद था। १६३५ के शासन-विधान में गवनर के सूबों को प्रान्तीय 
स्वराज्य दिया गया था, परन्तु चोफ कमिश्नर के सूबे स्वतन्त्र नहीं थे । 
चीफ कमिश्नर द्वाग गवरनर-जनरल उन पर शासन करता था। चूँकि 
गवर्नर-जनरल चीफ कमिश्नरों का नियुक्ति करता था इसलिये वे सभी 
प्रकार से उनको मातहती में रहते थे | पाकिस्तान को स्थापना के बाद 
सूबों की संख्या, उनकी आबादी तथा क्षेत्रफल में परिवतंन किये गये 
हैं | भारत य संघ ( [00॥7 एगां० ) में सूबों की संख्या कितनी है 
और देश के विभाजन का उनपर शापन सम्बन्धी क्‍या प्रभाव पड़ा है, 

इसका वन उच्त स्थान पर किया गया है। 
गवर्नर के सूत्रीं में छुटो ओर बड़ी दो धारा-सभाएँ हैं । शेष सूबों में 
एक ही धारा-सभा है । प्रान्तों का विभाजन वैज्ञानिक नहीं है । उनकी 
सीमा निर्धारित करते समय भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा भाषा सम्बन्धी 
परिस्थिति का ध्यान नहीं रकखा गया है | बृठटिश सरकार को हिन्दोस्तान 
जीतने में लगमग एक शताब्दी व्यतीत करने पड़े । जो जो स्थान उसकी 
मातहती में आते गये वे प्रान्तों में सम्मिलित होते गये | लड्षई के ज़माने 
में ब॒टिश सरकार को इतना अवसर न था कि वह शान्तिपू्वक बैठ 
कर इनका वैज्ञानिक विभाजन करतो । कई वर्षों में टुकड़े-टुकड़े करके 
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बनाया हुआ मकान उतना अच्छा नहीं होता जितना एक निश्चित 
अवधि के अव्दर, एक खास नक्शे के ओधार पर, बनाया हुआ- होता 
है। यदि बृटिश सरक र हिन्दोस्तान को एक बार फ़तह्द कर लिये होती 
तो प्रान्तों का विभाजन आज किसी और तरह पर किया गया होता। 
परन्तु वह ऐसा न कर सको। जो ज़िले किसी एक सूबे में शरोक 
होने चाहिये वे आज दुमरे सत्रे में इसलिये शामिल किये गये हैँ कि वे 
बाद में फ़तह किये गये । शासन की सुविधा का ध्यान रखते हुए सरकार 
को ऐसा करना पड़ा | परन्तु विजय समाप्त होने के पश्चात्‌ बृटिश 
प्रकार उनका विभाजन नये सिरे से कर सकती थी। सिद्धान्त के विरुद्ध 
क्रैवल शासन की सुविधा का ध्यान रखते हुए. किसो देश का विभाजन 
करना उसकी राष्ट्रीयता को नष्ट करना है। 

कुछ सूबे भाषा ओर समाज की दृष्ट से इतने उलमे हुए हैं कि वहाँ 
लोकमत का अ्रभाव है । सिन्ध प्राह्त, जो श्८३६ ई० में फ़तह किया 
गया बम्बई में इसलिये शामिल कर लिया गया कि वह उ के करीब 
पड़ता था । विजय को धुन में धंटिश सरकार को उन्नति-अ्रवनति का 
ध्यान न था। सरकार की नोति बहुत दिनों तक “बाॉँदो ओर राज्य 
करो? (7)४946 274 ऐेप८ ) का रही है। राष्ट्रयता को कमज़ोर 
बन,ने के लिये ये अधूरे विभाजन बहुत कुछ ज़ि मेवार हैं। कितने 
ही सूबों में एक्रता का अ्रभाव है| यह प्रश्न कई बार उठाया गया है कि 
प्रांतों का विभाजन नये सिरे से किया जाय । आन्च् को एक स्वतन्त्र 
! ते बनाने की माँग बहुत ही प्राचोन है। कॉमग्रस ने भाषा प्रयुक्त 
विभाजन को सबसे उत्तम ठहतया है, परतु बुटेश सरकार ने इसे 
स्वीकार नहीं किया। इसका तालये यह नहां है कि १० को जगह 
हिंदोस्तान के ४० टुकड़े कर दिये जाँयं। सूबों की संख्या बढ़ाने 
से कोई लाभ नहीं है | राजनीतिक भावना के प्रचार के साथ प्रांतीय 
विभाजन का प्रश्न बढ़ रह्ा है। जो व्यक्त भाषा, जाति, संस्कृति, 
तथा रहन-सदन में किसी दूभरे प्रांत के निवासियों से मिलते जुलते हैं वे 
उसी प्रात से राजनीतिक सम्बंव रखना चाहते हैं | उनका विश्वास है कि 
उनकी आर्थिक तथा मानसिक अवनति का कारण राजनी तक विभाजन है। 

भाषा ओर जातीयता के आधार पर सूबों का विभाजन अनुचित 
ठहराया जा रहा है। इससे प्रांतीयता ओर साम्प्रदायकता के बढ़ने का 
भय है । विभाजन इस प्रकार होना चाहिये जिससे राष्ट्रीयताी की बृद्धि 
हो । कांग्रेस इस ५श्न पर गग्भीरतापूर्वक विचांर १२ रही है। दूबों को 
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वृद्धि से राष्ट्रीय एकता में बादा होगी ओर सरकारी खर्च बढ़ेगा। राज- 
नीतक विभाजन वहीं तक बढ़ना चाहिये जहाँ तक शासन”*की उपयो- 
गिता हो। यदे प्रांत की सीमा छेटी ओर वह स्वावलग्बी नहीं है 
तो इससे देश को हानि होगी | इसके विपरोत यदि एक ही प्रांत के 
अंदर ऐसे विभाग म॑ जूर हैं, जे स्वाउलम्बी होने के अतिरिक्त श्रपनी 
ग्ल+ संमन्‍्कृति रख्ते हैं तो उसे २या ३ टुकड़ों में बाॉँद देना चाहये। 
१६१७ ई० में कलकत्ता काँग्रस के ग्रवसर पर लोकमान्य तिलक़ ने 
कदा था कि “भाषा के उसूल पर देश का शतनीतिक विभ्जन प्रांतीय 
स्वराज्य' से कहीं आवश्यक है ।” वहों काँग्रेस ने यह भी फेसला किया 
कि क्षिव. एक अलग सूबा बना दिया जाय । कॉग्रस को भूतपूव नौ 
के अनुसार हिदोस्तान के २१५ राजनोतिक विभाग होने चाहिये.। 
अर्थात्‌ दिदोस्‍्तान में कुल २१ सूबों की आवश्यकता है। अरदाउ;लग्बी 
जगहों को स्वतंत्र सूबा करार देने से उसका सारा रूचे कंद्रोय स्स्‍कार 
को बर्दाश्त करना पड़ता है | १६३४ के संघ शासन-विधान के अनुमार 
तिव ओर उद्ेसा दोनों ऐसे स्वतंत्र सूबे बनाये गये हैं जो स्वावलभ्बी 
नहीं हैं । कंद्र य सरकार सिंध को प्रति-ष॑ लगभग १ करोड़ रझपया और 
उड़ीसा को ५० लाख रुपया देतो रहा है | 

कुडु लोगों की धारण है कि देश का वतंमान राजनीतिक विभाजन 
उपयोगी है । किसो भा उसू त को लेकर हम देश के टुकड़े कर तो 
ग्रनगनत हिस्से करने पड़गे। ऐसा करने से वे उन लाभों से वंचित 
हो जाबेगे जो उन्हें आज मिल रहे हैं। अधिक प्रांतों से प्रांतीय भावना 
बढ़ेगी । राष्ट्ह्ित की दृड्टि से प्रांतीयता का भाव हानिकर है। प्रांतों 
के विभाजन में इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनमें राजनं,तिक 
एकता के साथ सहयोग की ओर बातें बनी रहें। दो प्रांतों के बीच 
दरोवाल खड़ी करना निरी मूवता है । 

१६३५७ के शापन-विद्यान के पहिले हिंदोस्तान में कुल १५ सूबे 

थे। परतु १६३५ के शासन-विधान के अनुगएर 

१६३४ के शासन- कुल १७ सूत्रे बनाये गये हैं। सिंध को बम्बई 
विधान में प्रान्तीय से अलग करके एक नया सूबा मान लिया गया 

विभाजन ' दे। इसी तरह मद्रात, मध्यप्रांत तथा बिह 
-.. «+ '. उडद़ीता के कुछ हिस्सों को लेकर एक नया उड़ीसा 
ग्रंत बनाया गया है । १६३४ के ऐक्ट के अनुमार सम्राद नये. यूबे 
बना सकता था । उसे यह भो अधिकार था कि सूबे की सीमा घटा बढ़ा 
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सरके। इस प रतन से संघ धारानसभा के प्रतिनिधियों में उलट-फेर 
हीतो । चोफ कमिश्तरों के सूत्रों की सीमा भी इसो तरह बदली जा 
सकती थ॑ | सूत्र में बंआल प्रांत को जनसंख्या सबसे अधिक थी |# 
इसमें ५ करोड़ से कुडु अधिक मनुष्य निवास करतेथे। आबादी में 
दूसरा नम्बर नंयक्तप्रांत का है। लथभग ५ करोड़ व्यक्त इस प्रांत में 
रहते हैं। गव+।र के सूचों मं सबसे कम जन#ख्पा पह५३ ।मोत्तर प्रदेश को 
है जो पाकिस्तान में शवेक किया गया है। २४२५००३ मनुष्य इस प्रांत 
में नित्ात करते हैं। क्षेत्रफल में मद्रास प्रां। सबसे बढ़ा है। इसका 
क्षेत्ररतत १२६६६३ वर्ग मल है। क्षेत्रडल में दूसरा दजां संयुक्तप्रांत का 
. है। गवरन)ों के सूत्रा में सबसे कम त्ेन्रकल पश -मं.त्तर प्रदेश का है जो 
केवल १३४१८ वर्ग मील के घिरव में बसा हुआ है | चीफ कमिश्नरों 
के सूबों में दिल्‍ली का ज्षेत्रलल सबसे कम है, परन्तु इसको आबादी 
सबसे ग्रविक है। इसका ज्षेत्रडहल केवल ५७३ वर्ग मल और जनसंख्या 
सव्रा ३ लाख के करीब है। बिलोबिस्तान का क्षेत्रफल सबसे ञअ्र घक है। 
इसका क्षेत्रफल ५४ हजार वग मल और जनसंख्या साढ़े चार लाख की 
है | पंताव की जनसंख्या संयुक्तप्रांत की आंधी हे ओर इसका त्षेत्रफपल 
ग्रेट बटेत के बराबर है ।। मध्यप्रां। ओर बराबर भो इतना ही लम्बा 
चौड़ा है | बिह र की भी जनसंख्या ग्रट बटेन के बगबर है । 
गवर्नर का पद गवनर-जनरल से प्राचीन है। यह पद - ३०० वर्षों 
से चला आ रहा है | आरम्म में गवमरों के कार्य 
गवनर थोड़े थे । वे कम्पनी के व्यापार की देख-रेख के 
लिये यूबों में नियुक्त किये जाते थे । लेकिन इनकी 
जिम्मेवारियाँ बढ़ती गईं | इसकी जिम्मेतारी अपने प्रांतों में उतनी ही 
थी जितनी गव्नर-जनरल तथा वाइसराय की सारे हिन्दोस्तान में रही 
है | गवनर को नियुक्ति सम्राट द्वारा ५ वष्र के लिये को जाती थी |: 
सम्राट भारत सन्त्रों से इसकी सलाह लेता था। उपनवेशों के गबनरों 
की नियुक्ति वहाँ को कैबिनेट को सलाह से की जातो थो। सिविल 
सर्विम के सदस्य आमतोर से इस पद के लिये चुने जाते थे। हिन्दोस्तानियों 


# पाऊिस्तान की स्थापना से वह प्रांत पूरी ओर प.श्चमी दो 
हिस्सों में बॉँट दिया गया है | | 

[पंजाब भी अब दो हिस्सों में बाँठ दिया गया है। 

| श्रब इसको नियुक्त केन्द्रीय सरकार द्वार की जाती है |. 
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को यह पद बुत कम दिया जाता था। बंगाल, मद्रास ओर बम्बई 
अ्रद्वातों के भवनरों का दर्जा आर सूबों के गवन यों से ऊँचा समझा जाता 
था। ये बटेन की राजनीति में काफ़ी हिस्सा लिये हुये रहते ये |. इनके 
वेतन शअ्रन्य प्रांतीय गवनरों से अधिक होते थे | जब कभी गत्रनर-जनरल 
अवकाश ग इण करता था तो इन्हीं अ्रह्मातों के गुब्नरों में से किसी को 
उसके स्थान प९ काय करने का अवसर दिया जाता था। 

बटश काल में हिन्दोस्तानियों में केबल ला्ड सिनहा को यह पद 
दिया भय था। वे थाड़े समय के लिये बिंहार प्रांत के गवनर नियुक्त 
किये गये थे | कितो गवन के छुट्ठी लेने पर अ्रत्थायो रूप से काय करने 
का अ्रवतर कई भारतीयों को प्राप्त हुआ था। स्वतन्त्र भारत में आज 
सभी सूबों के गवनर भारतीय हैं, जो भारतीय राजनोति में श्रव्छी 
ख्याति प्राप्त कर चुके हैं | उनकी नियुक्ति में इस बात का 
ध्यान र्वया जाता था कि वे शासन सम्बंत्री कार्यो में अनुभव 
शाल हों। कुछ व्यक्ति कलेक्टर के पद से उन्नति करके गवनर हो 
जाते थे। नियुक्ति के समय इन्हें कुड्ु खास सलाहें दी जातो थीं कि वे 
शांति तथा प्रजा की भलाई के साथ बूटेन के हित का ध्यान रक्‍्खें। 
उन्हें नेक यत्री तथा आशापालन की शपथ लेनो पड़ती थी। यह 
शपथ गवनर-जनरल ओर गवनंर दोनों के लिये एक-सो होती थी । 

ऊपर कहा गया है कि अ्रह्मतों तथा अन्य-सूबों के गवरनरों के वेतन 
में अन्तर होता था। संयुक्तप्रांत, मद्रास, बम्बई ओर बंगाल प्रांत के 
गवनंतें में १२१०००० रु० हरेक को सालाना वेतन दिया जाता था | 
पंजाब तथा बिहार के गवर्नरों को ७००००० रुपया तथा मश्यप्रांव ओर 
उड़ासा के गवनर को 3२००० रुपया सालाना वेतन दिया जाता था । 
इसके अतिरिक्त बाकी सूबों के गढनरों का सालान। वेनन ६६००० रुपया 
था | वेपन के अतिक्त प्रत्येक गवनर को भत्ते दिये जाते थे। भारत- 
मंत्री इस भक्त को ना चित करता.था | ये भत्त कई शकल में दिये जाते 
थे। रहने के लिये बंगला, यात्रा के लिये श्रव्वल दजें की गाड़ी श्रथवा 
हवाई जहान, मोटरकार तथा अपने बंगले को सजाने के लिये 
“से जिन जिन सामानों की जरूश्त द्ोती थी वे सब उन्हें दिये जाते थे । 
लेकिन इसकी एक सीमा थी। पंजाब प्रांत के गवनर को ३०००० 
रुपये से अधिक भत्ता नहीं दिया जा सकता था । नियुक्ति के 
समय यदि वह इज्जलेंड में होता-तो वहाँ से श्िंदोस्तान आने का 
उसे पूरा खच दिया जाता था+। जब एक सूबे से दू+रे सूजे को उसकी 


गवर्नर ११३ 
बदली होतो उस समय भी उसे आने जाने का खर्च, दिया .जाता 
था | यह सारा ख्चे प्रांतीय खजाने से होता था। वेतन 
और भत्तों के अलावा कुछ ओर मी सुविधाये उन्हें दो जाती थीं। 
भत्त सह्दित संयुक्तप्रांत के गवर्नर को कुल ३२८५०० रुषया प्रतिवर्ष 
दिया जाता था । राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के बाद गवनरों के वेतन 
में विशेष कमी कर दो गई है । 

गवनर के. गवनर के अ्रधिकार ३ कोटि में बॉट गये थे;--- 
अधिकार 


१--विशेष अधिकार 

२--निजी अधिकार 

३--मंत्रियों से सम्मिलित अधिकार 

अपने सूबे में शांति तथा रक्षा की पूरी ज़िम्मेवारी गबनर को दी गई 
थी | प्रांतीय शासन का कोई विषय ऐसा नहीं था जिसमें उसे हाथ 
डालने का अधिकार न हो । जिन विषयों में वह अ्रपनी विशेष इच्छा 
से कार्य करने का अधिकारी था उनमें मंत्रियों से सलाह लेने की 
उसे आवश्यकता नहीं थी | ये विशेष अधिकार प्रांतीय स्वराज के भाव को 
बिगाड़ देते थे। मंत्रिगण इसमें कुछ नहीं बोल सकते थ। कुछ विषय 
ऐसे थ जिनमें वह मंत्रियों से सलाह लेते हुए भी उनसे बाध्य नहीं था। 
उनके विरोध करने पर भी वह मनमानी कर सकता था। उसके विशेष 
अधिकारों की संख्या १६ के लगभग थो | प्रांत में शांति को रक्षा के 
बहाने वह जब चाहे मंत्रियों के कार्यो में हस्तक्षेप कर सकताथा ॥ 

अल्पसंख्यक वर्ग की रक्षा के लिये उसे विशेष अधिकार दिये गये थ। 

प्रांतीय सरकारी कमचारियों की रक्षा का भार उसे दिया गया था। 
प्रांत में स्थित देशों रियासतों के शासक ओर शापित दोनों के अ्रधिकारों 
को रक्षा करना उमप्तका कत्तव्य था | इन विशेश अधिकरों के अतिरिक्त 
मध्य-प्रांत ओर बरार के गवनर को एक ओर अधिकार दिया गया था 
कि वह इस बात का ध्यान रक्‍्खे कि प्रांत का पूरा कर बरार को भलाई 
के लिये ठीक ठीक खर्च हो रद्द है अथवा नहों |.इसो तरह शकर 
में कनाल स्कीम तथा लाडबैरेज के प्रबंध का अधिकार सिंध 
प्रांत के गवर्नर को दिया गया था । प्रांत के जो विभाग 
पिछड़े हुए करार दिये गये थे उनकी देख-रेख उसे खसुपुर्द की 
गई थी । इन विषयों में वह श्रपमे मंत्रियों से सलाह ले सकता था परंतु 
आ० भा० शा०--८ 
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उसे मानने के लिये वाध्य नहीं था। इन विशेष अधिकारों में जो बुराश्याँ 
थीं उनका वर्णन गवर्नर-जनरल के विशेष अधिकारों में किया गया है |, 
जिस समय २६६७ ई० में प्रान्तों में मंत्रिपद ग्रहण का प्रश्न उठा था उस 
समय कॉँग्रस का भय ठीक था कि गवनेर मंत्रियों की सलाह को ठुकरा 
सकता था | संयुक्त प्रान्त तथा बिहार में राजनैतिक कैदियों के प्रश्न पर 
गवनरों और मंत्रियों में मतभद उत्पन्न हुआ । गवर्नर-जनरल की आशझ्म- 
नुसार गवनरों ने कुछ कैदियों को छोड़ने से इनकार कर दिया।. दोनों 
प्रान्तों के मंत्रिमंडलों ने त्याग-पत्र दे दिया | अन्त में सुन्नह की बात तै 
हो गई और मंत्रियों ने इस्तीफा वापिस ले लिया । 
बुटिश काल में गवनर अपने सूबे का प्रधान शासक होता था। 
प्रांतीय स्वराज्य उसके हाथ की कठपुतली थी । लोगों का यह अनुमान 
था कि गवनर जनता के बहुमत को ठकराने का साहस न करेगे। 
लेकिन यह आशा बेकार सिद्ध हुई। मंत्रियों के चुनने, उन्हें बुलाने 
तथा बर्खास्त करने कर अधिकार गवनर को दिया गया था यद्यपि 
इसके लिये वह बहुमत पार्टी के प्रधान से सलाह लेता था, परन्तु फिर भी 
मंत्रियों के चुनाव में उसकी राय सबसे ऊपर समभी जाती थी । मंत्रियों 
की सभा में सभापति का आसन वह ग्र हण कर सकता था ॥ मंत्रियों के जिम्मे 
विभिन्न विभागों को वही करता था । मंत्री तथा उसके सहायक मंत्री के 
लिये यह आवश्यक था कि वे अपने विभाग की पूरी सूचना समय 
समय पर गवनर को देते रहें । इसका तालय यह था कि शासन का 
प्रत्येक विभाग उसके प्रभाव से ख,ली नहीं रह सकता था। सभी प्रजा- 
तंत्रवादी देशों में कैबिनेट की बैठक का प्रधान प्रधान मंत्री होता है। 
यदि हमारे देश में भी इस प्रथा को लाना है तो गवनरों को मंत्रिमंडल 
के वादविवाद में हिस्सा नहीं लेना चाहिये। १६३५ के शासन-विधान 
में यह बात गवनरों की इच्छा पर छोड़ दी गई थी कि वे मंत्रिमंडलों में 
बैठे अ्रथवा न बैठ । यदि वे उपस्थित नहीं होते तो प्रेत्येक सूबे का प्रधान 
मंत्री मंत्रमंडल का सभापति होता। प्रान्तीय स्वराज के अन्दर क़ानून 
ओर व्यवस्था विभाग एक मंत्री को सुपुद किये गये थे। पालियामेंट भार- 
तीयों को यह अ्रधिकार देने के पक्ष में न थो। वह यह कैसे बर्दास्त कर 
सकती थी कि पुलिस विभाग की इतनी बड़ी जिम्मेवारी भारतीय मंत्रियों 
को दे दी जाय । इस कठिनाई को दुर करने के लिये गवनर को यह 
विशेष अधिकार दिया गया था कि वह पुलिस विभाग के नियमों में उलठ- 
फेर कर सके । विशेष अवसरों पर अपने अधिकार से वह इस विभाग में 
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दखल दे सकता था। इस विभाग को कारवाइयों की जानकारी के लिये 
वह जैसा चाहे नियम बना सकता था । ु 

संघ-शासन-विधान में बड़ी-बड़ी नोकरियाँ हिन्दोस्तानियों के हाथों 
से बाहर रक्‍खी गई थीं | यहों तक कि स्वयं प्रांत के बड़े-बड़े कमचारी 
मंत्रियों के अधिकार से अलग रक्‍खे गये थे | वे भारत-मंत्री की मातहती 
में काय करते थे | यद्यपि इन कमचारियों का वेतन प्रांतीय खजाने से 
दिया जाता था किर भी इनकी जिम्मेवारी मंत्रियों से श्रलग रकखी गई 
थी। गवर्नर को विशेष अधिकार था कि वह इन कमंचारियों की भर्ती, 
इनके तबादिले तथा इनके वेतनबृद्धि का फेसला करे। जिले के न्याया- 
धीश उसी व्यक्तिगत अधिकार द्वाग नियुक्त किये जाते थे। प्रांत में 
पब्लिक सविस कमीशन के प्रधान को वही नियुक्त करता था। कमीशन 
के सदस्यों की संख्या, समय तथा उसकी शर्तें वही निश्चित करता था। 
इन उदाहरणों से यह भली-माँति स्पष्ट है कि गवनर के अधिकार 
स्वच्छुन्द श्रोर सवंप्रधान थे | भारतीय नवीन शासन-विधान में गवर्नर 
के अधिकार बहुत कुछ बदल जायगे | वह एक वैधानिक प्रधान अधि- 
कारी के अतिरिक्त और कुछु न होगा । फिर भी उसके पद की महत्ता 
कम न होगी । 
अपने प्रांत की धारा-सभा को बुलाने का अधिकार गवनर को दिया 
हु गया था| वह जब चाहे उसे स्थगित तथा भंग 
कानूनी अधिकार कर सकता था । प्रांतीय स्वतंत्रता के विधान में 
वह प्रधान-मन्त्री से सलाह ले सकता था। उसे 
दोनों धारा-सभाओं में भाषण देने का अधिकार था। किसी बिल के 
सम्बन्ध में अथवा अपनी स्वतन्त्र इच्छा से वह कोई सूचना धारा-सभा 
को दे सकता था। जिन प्रान्तों में दो धारान्‍सभाओ्ों का विधान बनाया 
गया है उनमें यदि दोनों सभाश्रों में कोई मतभेद हो जाता तो गवनर को 
ग्रधिकार था कि वह उनकी सम्मिलित बैठक बुला सके | प्रांतीय धारा« 
सभाओं में जितने भी बिल पास होते थे उनकी स्वीकृति गवनर से लेनी 
पड़ती थी.। वह उसे मंजूर या नामंजूर कर सकता था । यदि वह चाहे 
तो किसी बिल को पुनः विचार करने के लिये धारा-सभा को वापिस कर 
सकता था। स्पीकर अ्रथवा सभापति की सलाह से धारान्सभा की 
कारवाइयों का नियम बनाने का अधिकार उसी को था। जब दोनों 
घारा-तभाओं की सम्मिलित बैठक होती.थी तो उसकी कारवाई का 
नियम वही. निर्धारेत करता था | 
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गवनर को विशेष अवसरों पर कानून बनाने के अधिकार दिये गये 
थे | जिन विषयों की जिम्मेवारी उसे दी गई थी उनके लिये वह्द अपनी 
इच्छानुसार कानून बना सकता था। इस प्रकार के कानून के दो तंरीके 
थे। या तो वह बिना किसी की सलाह के स्वयं कानून बनाता ; अथवा 
कानून का आशय लिख कर धाया-समभा में मेज देता। एक महीने के 
अन्दर धारा-प्रभा उसके पास इस प्रकार के बिल पर अपनी शय पेश 
करती । इसके पश्चात्‌ वह इसे कानून का रूप दे सकता था। उसके 
बनाये हुये कानूत उती प्रकार लागू समझे जाते जैसे धारा-सभा के। 
अंतर इतना ही था कि उसे अपने बनाये हुये कानूनों की यूचना गवनर- 
जनरल द्वारा भारत-मंत्री को देनी पड़ती। भारत-मंत्री इन्हें पालियामेंट 
को दोनों सभाओं में पेशे करता। याद धारा-सभा उसके बनाये हुए 
कानूनों में कुछ परिवर्तन करना चाहती तो नहीं कर सकती थी । गवर्नर कौ 
आशा के बिना वह इन पर विचार भी नहीं कर सकती थो । १६३४५ ई० 
तक गवर्नर का आड्डिनेंस जारी करने का अधिकार न था। केवल 
गवनर-जनरल इसे जारी कर सकता था ! परंतु १६३४ के शासन- 
विधान के अनुसार उन्हें आ्रा्डिनेंस जारी करने का अ्रधिकार दे दिया 
गया था । ये आईइनेंस दो प्रकार के होते थे। एक को वह अ्रपने 
मंत्रियों की सलाह से जारी करता था और दुसरे अपने श्रविकार से । जिस 
समय धारा-सभा की बैठक नहीं होती ओर गवनर कोई आर्डिनेंस जारी 
कर देता था तो, उसे धारा-सभा की बैठक आरम्भ होते ही उस 
आइडिनेंस को उसके सामने रखना पड़ता था। धारा-सभा की बैठक के 
६ सप्ताह बाद आ्डिनिस की शक्ति समाप्त समझी जाती थी। गवनर 
को एक प्रकार का ओर भी आडिनेस जारी करने का अ्रविकार था, 
जिसे धारा-स भा के सामने रखने की आवश्यकता नहीं थी। ६ महीने 
के लिये वह इन्हें जारी कर सकता था और फिर अगले ६ महदोने के 
लिये बढ़ा सकता था । 
धारा-पभा द्वारा पास किये गये कानूनों को गवनर रद्द कर सकता था । 
यह अधिकार उसे १६१६ ६० से दिया गया था। १६३५ के शासन- 
विधान में यह श्रोर भी सरल बना दिया गया था। बिना किसी रोक- 
टोक के वेह ऐसे कानूनों को रद्द कर सकता था। आर्थिक क्षेत्र में 
उसे बहुत से अधिकार दिये गये थे। प्रति वर्ष श्राय-व्यय का चिट्ठा 
प्रांतीय धारा-सभा के सामने पेश किया जाता है। धारा-सभा को खर्चों' 
के घठाने बढ़ाने का अधिकार तभी तक था जब तक गवनंर 
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शान्त रहता था। धारा-सभाद्वारा इनकार की गई रकम को भी वह 
स्वीकार कर सकता था किसी मद के लिये तब-तक सहायता नहीं माँगी 
जा सकती थी जब तक गवनंर की स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाती । बजेट 
में कुछ ऐसे मद रक्खे गये थे जिन पर धारा-सभा को बोट देने' का 
अधिकार नहीं था। वह अपने प्रांत में गवनंर की आशा के बिना 
कोई नया टैक्स नहीं लगा सकती थी । पहले के टैक्‍्सों को बढ़ाने का 
भी उसे अधिकार नहीं था । कोई प्रान्त गवनर की आजा के बिना कर्ज 


नहीं ले सकता था । । 
गवनरों को अपने प्रान्त में कुछ सरकारी कमचारियों को नियुक्त 


करने क! श्रधिकार दिया गया था | वह अपने प्रात में एक ऐडवोकेटन 
जनरल नियुक्त करता था | इसकी योग्यता इतनी, ज़रूरी होनी चाहिये 
थी कि वह हाइकोट का न्यायाधीश बनाया जा सके | यह अपने पद 
पर तब तक काम कर सकता था जब तक गवनेर को इच्छा होतो थी। 
इसका वेतन भी वही निश्चित करता था। गवनर जब चाहता इसे 
निकाल सकता था । ऐडवोकेट-जनरल का काम क़ानूनी मामलों में 
प्रांतीय सरकार को सलाह देना था। प्रांतीय धारा-समा में बैठने 
तथा बहस में भाग लेने का इसे पूरः अधिकार था | परन्तु वह धारा« 
सभा में किसी विषय प्रर वोट नहीं दे सकता था । इसके कामों को गवनर 
स्वयं निश्चित करता था। ब्रिटेन में जो स्थान अ्रटानीं जनरल का है 
वही प्रांत में ऐडवोकेट जनरल का था। मंत्री-मंडल से इसका कोई 
राजनीतिक सम्बन्ध नहीं था। ऐडवोकेट जनरल को अधिकार था कि 
वह प्रांत की दोनों घारा-समाश्रों में भाषण दे सके। आज भी इन्हीं 
अधिकारों से वह कार्य कर रहा है | 

अपने प्रात में शांति की व्यवस्था के लिये गवनर अपने विशेष श्रधि- 
कारों का प्रयोग करता था | यदि वह आवश्यक समझता तो सरकारी 
पदाधिकारों को अधिकार दे सकता था कि वह प्रांतीय धारान्सभाशओ्रों 
तथा इनकी किसी कमेटेयों में भाग ले सके | लेकिन उसे वोट देने का 
अधिकार न था । यदि कोई व्यक्ति क्रान्ति द्वारा अथवा किसी दूसरे तरीके ' 
से प्रांतीय सरकार के अ्रस्तित्व को मिठाना चाहता तो उससे बचने को 
कारवाई करने का अधिकार गवनर. को था। वह पुलिस विभाग के 
अफसरों को यंह सूचित कर सकता था कि यह समाचार गोपनीय रक्‍्खी 
'जाय । केवल इन्सपेक्टर जनरल या पुलिस कमिश्नर या कोई दूसरा 
पदाधिकारी जिसे गवनर-जनरल आजा हे, ऐसा कर सकता था। ऐसे 
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अधिकार यह सूचित करते हैं कि सरकार जनता में कितना कम विश्वास 
रखती थी । अपने दफ्तर.में क्रमंचारियों को नियुक्त करने का अधिकार 
गवनर को दिया गया था। उनका वेतन वही निश्चित करता था। 
आंतीय धारा-सभा इस खर्चे पर वोट नहीं दे सकती थी । 

इन अधिकारों से स्पष्ट है कि गवर्नर का स्थान १६३४ के संघ- 
शासन-विधान में बहुत ही महत्वपूर्ण था। शासन बनाने वालों का 
वसूल यह भली भाँति व्यक्त करता है कि वे कार्यकारिणी विभाग को पूर्ण 
स्वतंत्र रखना चाहते थे | इसीलिये गवनर को इतने अधिक अधिकार 
दिये गये थे | शासन को पूरी बागडोर इसके हाथ में रक्‍खी गई थी । 
आधिक, कानूनी तथा शासन सम्बन्धी सभी विषयों में वह हाथ डाल 
सकता था । मंत्रियों के होते हुए भी वह अपने विशष अधिकारों द्वारा 
धूर्ण स्वतंत्र था । उसके इन अधिकारों के सामने प्रान्तीय स्वराज कोई 
ध्र्थ नहीं रखता था । कॉम्रेस ने जब मंत्रिपद ग्रहण किया तो उसे यह 
आशा थी कि गत्ननर इन अधिकारों का प्रयोग जल्दी नहीं करेंगे | योरप 
की लड़ाई छिड़ते ही केन्द्रोय सरकार के हुक्म गवनरों को अपने अधि- 
कारों का प्रयोग करने के लिये बाध्य करने लग । ऐसी दशा में काँग्रेस 
मे उचित समझ कर त्याग-पत्र दे दिया। गवर्नर और गवनर-जनरल 
के स्थान अपने अपने क्षेत्र में एक-सते थे। दोनों विशेषाधिकारों से 
सुमज्जित थे। केन्द्रॉय सरकार में एक सुरक्षित विभाग बनाया गया था"। 
जिस पर एक मात्र अधिकार गवनर-जनरल का था । प्रान्तीय सरकार में 
पिछड़े हुए विभागों ( 25८|०१८० 07८४5 ) को छोड़ कर ऐसा कोई 
भी विभाग नहीं था। प्रांतों में गवन्‌र को धन सम्बंधी मामले में वे सभी 
विशेष अधिकार दिये गये थे, जो केन्द्र में गवनर-जनरल को थे। दोनों 
ही प्रजा के अविकारों से ऊपर रक्खे गये थे। आवश्यकता पड़ने पर 
दोनों अ्रपने स्वतंत्र विचारों से शासन का कार्य चलाते थे | वतमान समय 
में गवनर के भ्रधिकार कम नहीं हैं, परन्तु राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखने के 
कारण वह कोई काय ऐसा नहीं कर सकता जो प्रान्तीय हित के विरुद्ध 
हो । स्वतंत्र भारत के नवीन शासन-विधान में गवर्नर की क्या स्थिति है 
इस पर पुस्तक के अंतिम अ्रध्याय में विचार किया गया है | जंब तक 
नया शासन-विधान कार्यान्वित न होगा तब तक. उसकी क्रियात्मक उप 
योमिता पर प्रकाश नहीं डाला जा संकता ; 


है. दाकाममाताक १ कमाक ५ 


अध्याय ८ 
प्रान्नीय संश्रि-मंडल 

यद्यपि गवनर अपने प्रांत का सर्वप्रधान शासक है, फिर भी उसे 
सलाह देने के लिये मंत्रियों की एक समा बनाई 
मंत्रियों को. गई है। शासन को चलाने के लिये केवल एक 
आवश्वकता . व्यक्ति समथ नहीं होता । केन्द्रीय और प्रांतीय 
शासन में केवल दर्ज का अंतर है सिद्धांत दोनों 
के एक हैं | जो आवश्यकता गवनर-जनरल को अपने सलाहकारों की 
है वही आवश्यकता गवनंर को मंत्रियों की है । शासन में कोई सरकार 
जनता के विवारों को बहुत दिनों तक नहीं ठुकरा सकती । कुछ समय 
तक वह इसको अवलेहना भले ही कर ले; लेकिन यह शासन सवंप्रिय 
तभी बन सकता है जब जनता के प्रतिनिधियों की राय मान ली जाय । 
यद्यपि यह सुविधा प्रांतीय जनता को अ्रभी तक प्राप्त नहीं थी 
परन्तु शासन के ऐतिहासिक विकास को देखते हुए इसकी उन्नति 
क्रमशः इसो मार्ग पर होती रही है। संघ-रासन-विधान में प्रांतीय स्व- 
राज अधूरा रहा है, फिर भी इसको असलियत में किसो को संदेह नहीं 
होना चाहिये | जब हम क्तं॑मान प्रॉतीय शासन की तुज़ना १६०६ 
अथवा १६१६ के शासन-विधानों से करते हैं तो हमें यह बात स्पष्ट हो. 
जातो है कि जनता के अधिकार किस प्रकार क्रमशः बढ़ते गये हैं। 
इस वृद्धि का माप दंड धारा-सभाओञ्रों में जनता के प्रतिनिधियों को संख्या 
है । दो प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रान्तीय शासन में कहाँ तक 
हमें अधिकार दिये गये हैं । एक्क तो यह कि थधारा-सभाओं में जनता 
के चुने हुए प्रतिनिधियों को संख्या क्रितनी है। दूसरे यह कि इन 

प्रतिनिधियों को शासन में कहाँ तक हाथ डालने का अधिकार है । 
'प्रान्तीय शासन को उपयोगिता वहों तक है जहाँ तक वह स्थानीय 
समस्याओ्रों को दूर कर सके । इसके लिये य॑ह आवश्यक है कि स्थानीय 
जनता की पूर्श पूरी राय ली जाय । प्रांतीय शासन को चलाने के लिये 
गवर्नरों को एक एक मन्त्रि-मंडल दिये गयें हैं । कुछ तो शासन-प्रबन्ध 
में उसे सहायता पहूँवाने के लिये ओर कुडु जनता के अविकारों को 
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रक्षा के लिये ऐसा किया गया है । मंत्री धारा-सभाओ्रों के सदस्य होते 
हैं| प्रजा का उनमें पूर्ण विश्वास होता है । वे अपने काया के लिये 
सरकार तथा जनता दोनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जिस देश की 
प्रांतीय कार्यकारिणी सभा धारा-सभा के प्रति जिम्मेवार नहीं होती 
वह प्रजातंत्रवादीं होने का दावा नहीं कर सकता | यदि मन्त्रो न हों 
तो एकेतंत्रवाद को स्थापना हुए; बिना नहीं रह सकती। गवनर के 
स्वतन्त्र काया में कोई रुकावट नहीं हो सकती । मंत्री शासन का पूरा 
भार अपने ऊपर लेकर जनता की भलाई की चिन्ता करते हैं| एक श्रोर 
वे गवनर की निरंकुशता को रोकते हैं ओर दूसरी ओर उत्त रदायी शासन 
को दृढ़ करते हैं| यदि प्रांतीय धारा-सभाओ्रों के सदस्य जनता के !प्रति- 
निधि हों किन्तु कायकारिणी सभा से उनका कोई सम्बंध .न हो तो 
जनता का निर्वाचन अधिकार निरथक सिद्ध होगा । इन्हीं कारणों से हर 
एक प्रॉत में एक ऐसे मंत्री-मंडल की आवश्यकता पड़ती है जो सभी. 


प्रकार से शासन-प्रबंध के लिये जिम्मेवार हो । 
१६१६ के पहले सम्पूर्ण भारत १५प्रांतों में विभक्त था। बंगाल, 


ः मद्रास और बम्बई अह्वतों के गवनर को तीन तीन 
मंत्रियों की सदस्यों को एक कोंसिल उनकी सहायता के लिये 
सभा दो गई थो । ये सदस्य सरकारी कमचचा रियों में से चुन 
(०प्यणशी ०  लियेजाते थे | शासन के प्रत्येक काम में गवनर इनसे 
)६0,58275.. सलाह लेता था, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वह 
मनमानी भी कर सकता था । इन तीनों प्रांतों के 

अतिरिक्त ४ ग्रान्तों के प्रधान लेटिनेंट गवनर कहलाते थे। ये अपने सूबे 
का प्रबन्ध बिना कोंसिल के भी कर सकते थे। तीन प्रांत ऐसे फिट जिनका 
प्रधान कमिश्नर कहलाता था । ये पूर्णतया भारत-सरकार के आधोन 
कार्य करते थे। शेष प्रान्तों का प्रबन्ध भारत-सरकार की . देख-रेख में 
होता था । इनमें जनता के अधिकार शूल्य- के बराबर थे। १९१९ ई० 
के शासन-विधान के अनुसार गंवनर के प्रान्तों की संख्या ६ कर दी 
गई । शेष प्रांतों. का दर्जा वही बना रहा । इस शासन-बिधान में प्रांतों 
में दोहरे शासन ( /272/८7ए ) की नीव डाली गई । प्रांतीय विषय दो 
णियों में विभाजित कर कुछ विषय भारतीय मंत्रियों को दे दिये और 
शेष गवनर ओर उसको: कॉं'सल के हाथों में छोड़ दिये गये। गवनेर 
को कोंसिल में ४ सदस्य होते थे । इनकी नियुक्ति स॒म्नाद द्वारा होती थी 
इसके आधे सदस्य भारतीय होते थे। इनमें एक ऐसे सदस्य का होना 
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आवश्यक था जो कम से कम ११ वर्ष तक सरकारी नौकरी में रहा 
हो | कॉसिल की बैठक में गवर्नर सभापति का आसन ग्रहण करता 
था | आमतौर से उसे बहुमत का फैसला मानना पड़ता था। परन्तु वोट 
बराबर होने पर अथवा किसी विशेष परिस्थिति में वह इसके विरुद्ध भी 
काय कर सकता था | 


. कौंसिल के सदस्यों के अतिरिक्त गवर्नर के प्रान्तों में एक मन्त्रिमंडल 
होता था | जो विषय जनता की जिम्मेवरी पर दिये गये थे, उनका 
प्रबन्ध. इन्हीं मन्त्रियों के ज़िम्मे था| मन्त्री गवनर द्वारा चुने जाते थे । 
ये प्रान्तीय धारा-समा के चुने हुए सदस्यों होते थे । यद्यपि ये 
काययकारिणी सभा ( ?5८८प४४९८ (००णम० ) के सदस्य नहीं होते थे 
परन्तु शासन की सुविधा के लिये कुछ विषयों में कोंसिल के सदस्यों के 
साथ बैठकर विचार करते थे । मन्त्रियों तथा कौंसिल के सदस्यों की 
सम्मिलित ठक में गवनर सभापति होता था । सम्मिलित बैठक का 
फैसला कोंसिल तथा मंत्रि-मण्डल दोनों को मानना पड़ता था। दोनों 
विषयों के प्रबन्ध के लिये एक सम्मिलित रक़म रक्‍खी गई .थी परन्तु 
सुरक्षित विषयों पर अधिक ध्यान दिया जाता था। गवनर को यह 
अधिकार था कि वह मन्त्रियों की सलाह को माने या ठुकरा दे। मन्त्री 
उसेकी इच्छानुसार काय करने के लिये बाध्य थे। वह जब चाहता उन्हें 
हटा सकता था। उनका वेतन धारान्सभा द्वारा निश्चित किया जाता 
था । कॉसिल के सदस्य धारा-सभा के सदस्य नहीं होते थे, लेकिन 
उन्हें यह अ्रधिकार था कि वे उसको बेठक में शरीक हो .सके। . ये ५ 
वर्ष के लिये नियुक्त किये जाते थे । उनका वेतन सभी प्रान्तों में एक 
सा नहीं था | बंगाल, मद्रास, बंबई तथा संयुक्तप्रांत में प्रत्येक सदस्य 
को . ६४००० रुपये .सालाना; पंजाब, बर्मा, बिहार, उड़ीसा, 
६०००० रुपये सालाना ; तथा श्रन्य प्रांतों में ४९००० रूपये सालाना 
दिये जाते है । 

प्रांतीय सरकार केन्द्रीय सरकार कीं मातहती में काम करती थो । 
कुछ विषयों में प्रत्यक्ष रूप से और कुछ में अ्रप्रत्यक्ष रूप से वह हाथ 
डाल सकती थी । प्रांतीय कायका रेणी के दो हिस्से करने से शासन- 
प्रबन्ध की ज़िम्मेवारी दो जगह बँठ गई थी । अर्थात्‌ कॉंसिल के सदस्य 
आर मन्त्री किसी को भी पूरा उत्तरदायित्व प्रात्त न था। साथ ही एक 
की जम्मेबारी धाण-सभा के प्रति और दूसरे की गवर्नर के प्रति थी । 
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यह दोहरा प्रबन्ध सवथा दूषित था । १६ वर्ष तक किसी तरह. यह 
शासन-प्रबन्ध चलता रहा । जिन मन्त्रियों को कुछ विषयों को ज़िम्मेवारो 
दी गई थी उन्हें निकालने ओर भर्ती करने का अधिकार गबनर को 
था | ऐसी दशा में वे उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहों कर सकते 
थे। यही वजह है कि १६१६ के शासन-विधान से भारतीय-समाज 
'का कोई वग संतुष्ट न था | शासन-विधान में यह बात स्पष्ट कर दी 
गईं थी कि १० वष बाद अर्थात्‌ १६२६ ई० में शासन की सफलता 
और असफलता पर विचार किया जायेगा | किसी तरह ८ वर्ष. व्यतीत 
हुए थे कि १६२७ ई० में इसकी जाँच-पड़ताल आरम्म हो गई। 
:इसके पश्चात्‌ १६३५ ई० में एक संघ-शासन की योजना बनाई गई। 
प्रांतों की संख्या में उलट-फेर किया गया और उन्हें प्रांतीय स्वराज 
ग्रपंण कर दिया गया । यह प्रांतीय स्वराज कहाँ तक भारतीय जनता 
-को राजनौतिक अधिकार प्रदान करदा था, इसका वर्णन अगले अध्याय 
में किया गया है । प्रांतों से दोहरा शासन तोड़ कर एक मंत्रि-मण्डल 
की स्थापना की गई है। द 
१६३५ का शासन-विधान हमारे देश के लिये एक नई देन थी। 
जिस संघ-शासन की योजना पर हम वर्षा से विचार 
१९३५ के. कर रहे थे वह हमें दी गई। इसके गुण दोषों 
'शासन-विधान पर हम पिछुले अध्याय में विचार कर जुके हैं। 
में प्रात्तीय.. प्रांतीय शासन पर इसका क्या प्रभाव पढ़ा 
मंत्रिमंडल इस पर विचार करना है। संघ-शासन-विधान 
में प्रजातंत्रवाद की नकल की गई थी। प्रांतीय 
स्वराज्य इसका पहला क़दम था। अब प्रश्न यह है कि क्या प्रांतों 
में एक निर्वाचित धारा-सभा बनाई गई थी तथा प्रांतीय मंत्रि-मंडल 
इस सभा के प्रति उत्तरदायी था !१ यदि ये दोनों बातें ठीक हैं तो इसमें 
-प्रांतीय स्वराज की असलियत में कोई संदेह नहीं है । प्रांतीय म॑।त्रे- 
मंडल का अध्ययन करने पर ये दोनों प्रश्न हल हो जायगे। 
संघ-शासन-विधान में गवुन्तर को सलाह देने के लिये मंत्रियों की 
एक सभा बनाई गई थी । दोहरा शासन दूर कर दिया गया। कुछ 
"विषयों में उतको इच्छा सर्वप्रधान थी, परन्तु बाकी के लिये यह मंत्रियों 
से सलाह ले सकता थां | परन्तु उस सलाह से वह बाध्य नहों था । प्रांत 
की रक्षा और शासन को चलाने की ज़िम्मेव;री के नाते वह सब कुछ 
-करने का अधिकारी था ।'दोनों विषय एक दुतरे से सवंधा अलग कर 
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दिये गये थे कि किन विषयों में मंत्री सलाह दे सकते ये और किन में 
नहीं । दुसरे प्रकार के विषयों में वह जो उंचूल चाहता बतंता । इसलिए, 
मंत्रियों की सलाह का कोई मुल्य नहीं रद्द जाता । 
संघ-शासन-विधान में मंत्रियों को चुनने का अधिकार गवनर को 
' दिया गया था । कार्य रूप में वह छोटी धारा सभा ( 7,22890ए८ 
20 88९८7॥४०ए ) की बहुमत पार्टी के नेता को बुलाता था । एक जिम्मे- 
वार शासन की दृष्टि से यद्द प्रथा सराहनोय है। लगभग सभी 
प्रजातंत्रवादी देश के इस सिद्धांत को काम में लाते हैं। धारा-सभा में 
अनेक राजनीतिक दल होते हैं । सबके अलग-अलग उसूल और कार्य 
क्रम रहते हैं | इस उलभन को.दूर करने का सरल मांग यही है कि 
प्रधान राजनीतिक दल के हाथों में सरकार का काय दिया जाय । यदि 
. यह दल अन्य दलों के साथ सहयोग प्राप्त करके शासन को चलाये तो 
ओर भी अच्छा है। गवनर प्रधान दल के नेता को बुलाकर यह 
आजा देता था कि वह कुछ सदस्यों का एक मंत्रिमंडल बना ले। 
नेता आमतोर से अधिक से अधिक मंत्री अपने दल से चुनता था। 
मंत्रियों के लिये यह आवश्यक था कि वे छोटी या बड़ी धारा-सभा 
के सदस्य हों । यदि नेता चाहता तो अन्य दलों को सन्तुष्ठ रखने के 
लिए उनमें से भी एक या दो मत्री चुन सकता था। मन्त्रियों की 
संख्या निश्चित नहीं थी। केन्द्रोय कार्यकारिणी सभा में अधिक से 
अधिक १० मंत्री हो सकते थे, परन्तु प्रान्तों में इनकी संख्या पर 
कोई रोक नहीं थी । नेता द्वारा इस प्रकार जो सदस्य चुने जाते थे 
उनसे जो सभा बनती थी उसे मन्त्रि-मण्डल कहते थे। थोड़े-बहुत 
परिवतंन के साथ प्रान्तों में आज इसी प्रकार से मस्त्रि-मण्डल कार्य कर 
रहे हैं | द 
मन्त्रियों के चुनाव में नेता को अधिकार था कि वह किसी ऐसे 
व्यक्ति को मंत्रि-मंडल में शामिल करे जो धारा-सभा का सदस्य नहीं था। 
परन्तु ६ महीने के अन्दर उसे प्रांतीय धारा-सभा का सदस्य बन जाना 
आवश्यक था । ये मंत्री ऐसे होने चाहिये थे जिनमें धारा-सभा का पूर्ण 
विश्वास हो | गवनंर को इस बात का ध्यान रखना पड़ता था कि 
अल्पसंख्यक दल को मंत्रिमंडल में उचित स्थान प्राप्त हो । यह हो 
सकता. था कि मंत्रि-मंडल में उसे कोई स्थान न दिया जाय । ऐशो 
दशा में यह संम्भवं नहीं था कि गवर्नर प्रधांन दल की इच्छा के विरुद्ध | 
अल्पसंख्यक वग के किसी सदश्य को मंत्रि-मण्डल में शामिल कर सके । 
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ऐसा करने से वह अनेक कठिनाइयों में पड़ सकता था । जो दल शाप्न 
को चलाता उसके विरुद्ध कोई कार्य करके वह शान्तिपूबंक शासन 
नहीं कर सकता था | इतनी छोटी-सी बात के लिये वह अपने विशेष 
अधिकारों का प्रयोग नहीं करता | यदि किसी दल का बहुमत इतना 
प्रभावशाली नहीं था कि वह उसे प्रसन्न रखने की चिन्ता करता तो एक 
सम्मिलित मन्त्रि-मर्डल बनाया जा सकता था । २ या ३ दलों के सदस्य 
मन्त्रिमरडल में शरीक किये जा सकते थे। यहाँ पर गवनर अपने 
प्रभाव का उपयोग कर सकता था | कोई भी एक दल उसका विरोध 
नहीं कर सकता था । अल्पसंख्यक वर्गों की सहायता से वह साधारण 
बहुमत दल के विरोध से बच सकता था। 


शासन-विधान में मंत्रियों की योग्यता का कोई विधान नहीं बनाया 
गया था । इतनी शत जरूर थो कि उन्हें प्रान्तीय धारा-सभा का सदस्य 
होना चाहिये । ये मंत्री धारा-सभा के चुने हुए अथवा नामजद सदस्यों 
में से होते यह भी स्पष्ट नहीं किया गया था। प्रांतीय धारा-सभा की 
छोटी अथवा बड़ी सभा से ये चुने जाते थे । इनका व्यक्तित्व साधारण 
सदस्यों से ऊँचा समझा जाता था। जनता पर प्रभाव डालने के लिये 
यह आवश्यक था कि वे प्रसिद्ध राननीतिश ओर अपने दल के प्रमुख 
नेताश्ं में से हों। चरित्र ओर बुद्धि दोनों में उन्हें ऊँचा होना 
आवश्यक था । तभी वे अपने जिम्मेवारी को निबाह सकते थे | पुस्तक 
से बढ़कर सामाजिक विषयों का शान आवश्यक था। इंगलेंड की 
कैबिनेट में कितने ही मंत्रियों का वर्णन मिलता है जो कालेज 
तथा यूनिवर्सिटी का मुंह भी नहीं देखे हुए थे। परन्तु उन्हें अपने 
समय की राजनीतिक परिस्थिति का इतना अधिक ज्ञान था कि वे बड़ी 
योग्यतापूबंक अपने कार्य को सँभालते रहे । मन्त्री को किसी विषय का 
विशेष शान भले ही न हो किन्तु उसकी बुद्धि स्ंब्यापो और विस्तृत 
होनी चाहिये | उसका दृष्टिकोण इतना व्यापक हो कि वह विषयों 
को तुरन्त संमक जाय । .उसमें विचार करने की प्रचुर शक्ति होनी 
आवश्यक है | 


प्रांतों में मंत्रियों की सख्या निश्चित नहीं थी। उन्हें अपनी 
सुविधानुसार मंत्री नियुक्त करने का अधिकार था। आमतौर से बड़े 
सूबों में इनकी संख्या ७ और १० के बीच में* तथा छोटे सूबों में ३ 
और ६ के बोच में रक्‍्खी गई थो । जब तक प्रजा के. प्रतिनिधियों का 
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उनमें विश्वास' रहता तब तक वे अपने पद पर काय करत । यदि 
छोटी क्षमा भंग न की जाती तो मंत्री ४ दर 'तक अपने रथान पर 
बने रहते। १६१६ के शासन-विधान में इनके वेतन का नियम १६३५४ 
के तरीके से भिन्न था । जब सालाना आय-व्यय का चिट्रा प्रान्तों में पास 
किया जाता तो प्रत्येक मन्त्री का वेतन भी निश्चित कर दिया जाता था। 
प्रान्तीय घारा-पभा को यह अधिकार था कि वह इसे घटठा-बढ़ा सके। 
यहाँ तक कि वह उसे बिलकुल बन्द कर सकती थी । धारा-सभा और 
मन्त्रिमण्डल में भेद-नाव उत्नन्न होने पर मंत्रियों के वेतन पर आधात, 
किया जाता था | एक प्रकार से धारा-सभा के सदस्य मंत्रियों को जब 
चाहें हटा सकते थे ; क्‍योंकि कोई मंत्री अपना वेतन बन्द होने पर कार्य 
नहीं कर सकता था | संघ-शासन-विधान में वेतन का ढंग बदल दिया 
गया था । वह प्रांतीय धारा-सभा के ऐक्ट के अनुसार निश्चित किया 
जाता था । जनता के प्रतिनिधियों को अधिकार था कि वे जब चाहें इस 
ऐक्ट में संशोधन करे । इससे जनता को प्रान्त के सब से बड़े पदाधिका- 
रियों का बतन निश्वित करत्ते का अ्रधिकार प्राप्त था | 

संघ-शासन-विधान के अनुसार मंत्रियों का वतन प्रति वर्ष निश्चित 
नहीं किया जाता था । धारा-सभा -उनके पूरे समय के लिये एक बार 
इसे निश्चित कर देती थी । जब तक मंत्री अपने पद पर कार्य करते 
तब तक उन्हें यह वेतन एक सा मिलता रहता । यद्यप प्रति वर्ष धारा- 
सभा के सामने यह खच पेश किया जाता था लेकिन इस पर किसी 
प्रकार का वोठ नहीं लिया जाता । धारा-समा मंत्रियों के वेतन को घटाने- 
बढ़ाने पर विचार नहीं कर सकती थी। उसे यह अधिकार नहीं था कि 
वह उसका वेतन कम करके उन्हें अपने पद से हटा दे । यदि वह मंत्रि- 
मण्डल में विश्वास नहीं करती तो अविश्वास का प्रस्ताव करके उसे 
जब चाहे हटा देती | इस प्रस्ताव के पास होने पर मंत्रियों को स्वयं 
अपने पद से; हट जाना पड़ता था। यह नियम सभी प्रजातन्त्रवादी 
देशों में एक-छा पाया जाता है। यह इसीलिये बनाया गया है कि जनता 
अपनो इच्छानुसार अपना राजनीतिक प्रबन्ध करे । संघ शासन-विधान 
में प्रान्नीय जनता यह इतराज नहों कर सकती थी कि सरकार उनकी 
इच्छा के विरुद्ध काय कर रह्दो है। साधारण परिस्थिति में उसे यह कहने 
का अवधप्तर नहीं दिया गया था । 

प्रान्तीय शासन के कार्य कई विभागों में बाँट दिये जाते थे। प्रत्येक 
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मंत्री एक या दो विभाग का प्रधान होता था | गवनर को यह अ्रधिकार 
था कि वह मन्त्रियों का काय विभाजन करे | मन्त्रि- 
मन्त्रिमर हल की मण्दल की सभा का सभापति गवन र-जनरजल् होता 
कार्य-पद्धता था। उसे यह अधिकार था कि वह इसकी काय- 
' प्रणाली को जैसा चाहे बनाये । आमतौर से वह मंत्रयों 
की सलाह को मान लेता था, परन्तु उसे स्वतन्त्रा थी कि वह जब चाहे 
अपने व्यक्तिगति अधिकारों का प्रयोग करे | उसकी अनुपस्थिति में प्रधान 
मन्त्रो ( 2776 )(॥३४867 ) सभापति का आसन ग्रहण करता था | 
सावारणतया कार्य-यद्धति आदि यही निश्चित करता था। मन्त्री अपने 
विभाग का प्रबन्ध अपनी इच्छानुसार करते थे। कोई गम्भीर बात आ 
जाने पर पूरे मन्त्रिमण्डल से सलाह लेनी पड़ती थी। जहाँ तक 
शासन की नीति का सम्बन्ध है, कोई भी मन्त्री पूरे मन्त्रिमंडल की 
सलाह के बिना मनमानो नहीं कर सकता था। सभी विभागों की नीति 
मन्त्रिमंडल की बैठक में अच्छी तरह विचार को जाती थी । उसी के 
अनुसार विभागों का प्रबन्ध करना पड़ता था। इससे शासन की नोति 
एक समान बनी रहती थी। किसी एक विभाग का मन्त्री इस बात के 
लिये देषी नहीं ठहराया जा सकता था कि उसकी नीति ह्वानिकर सिद्ध 
हुई । पूय मन्त्रमंडल इसके लिये उत्तरदायी होता था। प्रधान मन्त्री 
इस बात का ध्यान रखता था कि सभी विभागों में एक ऐसी नीति बतों 
जाय जिससे प्रान्तीय शासन की एकता दृढ़ बनी रहे । विभागों का 
उत्तरदायित्व देते समय मन्त्रियों को योग्यता का ध्यान रक्खा जाता था। 
जिस विभाग को चलाने की योग्यता जो सबसे अधिक रखता उसे वही 
सुपुद किया जाता था । यदि प्रधान मन्त्री इस बात का ध्यानन रक्खे 
तो शामन का कार्य ठीक तरह नहीं चल सकता | इसकी तुलना बृटिश 
कैबिनेट से भी की जा सकती है। अन्तर इतना ही है कि बुटिश कैबिनेट 
को जो शक्ति प्राप्त है वह प्रांतीय मंत्रिमंडल को नहीं थी। . 
मंत्रिमंडल की सबसे बड़ी विशेषता इसका सम्मिलित उत्तरदायित्व 
था, जो आज मी है। यदि प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का शासन प्रबन्ध 
किसी ऐसे ढंग से करे जो और मंत्रियों को पसंद न हो तों यह निश्चित 
' है कि मंत्रिमंडल में एकता नहीं रह सकती | इसके साथ ही शासन 
प्रबन्ध ढीला पड़ जायेगा। इसीलिये प्रजातंत्रवादी देशों में सम्मिलित 
उत्तरदायित्व की-प्रथा प्रचलित है। सभी' मंत्री एक दूसरे के कार्य के 
लिये उत्तरदायी समझे जाते हैं । ब्रिटेन की कैबिनेट में २१ |के लगभग 
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मंत्री हैं । इनमें से. यदि एक कोई भूले करता है तो इसकी ज़िम्मेवारी 
पूरे मंत्रि-मंडल पर रक्खी जाती है। एक को ग़लती के कारण सारा 
मंत्रिमंडल भंग कर दिया जाता दहै। ऐसा इसलिये किया गया है. 
कि सारा मंत्रि-मंडल सरकार को एक इकाई मान कर शासन का काये 
करे | मंत्रियों की एकता से शासन के सभी विभाग एक दुसरे से 
मिले हुए काय करते हैं | इससे जनता को अधिक लाभ पहुँचता है । 
किसी देश को सरकार कई नीति नहीं रख सकती । यही बात सूबों 
भी पाई जाती है । यदि सभी मंत्री मनमानी करने लगें और मंत्रिमंडल 
की नोति एक न हो" तो प्रांतीय व्यवस्था शान्तिपू्वंक नहीं चल सकती ४ 
मंत्रिमंडल के सदस्य धारा-सभा की बहुमत पार्टी से इसीलिये नियुक्त 
किये जाते हैं कि उनकी नीति को दूतरे दल वाले विफल न कर सके।,. 
लेकिन इसका यह तात्पय नहीं है कि मंत्रो अपने कार्यों के लिए चारों 
ओर से बंधा रहता है| इतनी रुऋावर्ट होने पर भी उसे काफी 
स्वतंत्रा प्राप्त है। कभी-कभी मंत्रियों में भद-भाव उत्पन्न दो जाने 
पर आसानी से दुर कर दिया जाता है। यदि कोई मंत्री मं त्र-मंडल 
की नीति से सहमत नहीं है तो वह त्याग-पत्र देकर उससे अलग हो 
जाता है । 
साधारणतया मंत्री अपने स्थान से तभी पदच्युत किये जाते हैं जब 

घारा-सभा उनमें अ्रविश्वास का प्रस्ताव पास कर देती है। परन्तु 
गवनर को अधिकार था कि वह जब चाहे मंत्रि-मंडल को तोड़ दे। 
साधारण परिस्थित में वह ऐसा नहीं करता। जब प्रान्तीय शासन 
प्रजातंत्रवाद के सिद्धांत पर बनाया गया था तो यह आवश्यक था 
कि मंत्रि-मंडल अपने कार्यो के लिये धारा-सभा के प्रति ज़िम्मेवार 
हो | जब धारा सभा पूरे मंत्र-मंडल अथवा किसी एक मंत्री के प्रति 
अविश्वास का प्रस्ताव पास कर देती और वे अपने स्थान पर बने रहना 
चाहते तो गवर्नर विवश होकर उसे मंत्रि-मंडल अथवा मंत्री को अलग 
कर देता था । मध्य प्रांत और बरार में इसी प्रकार की एक धटना कॉंग्रंस 
मंत्रिमंडल के समय घटी थी। डाक्टर खरे इस प्रान्त के प्रधान 

त्नी थे | उन्होंने श्रपने सहकारी मंत्रियों को यह सलाह दी कि 
वे मंत्रिमरडल से त्याग-पन्र दे दे। साथ ही वे स्वयं त्यागनपन्न दे 
देना चाहते थे । उनका विचार एक दूसरा मंत्रि-मंडल बनाने का .था | 
: दी मंत्रियों ने त्याग-पन्न देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था 
कि काँम्रंस के जिन महाप्रभुओं ने उन्हें यह स्थान दिया हे उनकी आशा 
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के बिना वे त्याग-पत्र नहों दे सकते। डाक्टर खरे ने त्याग-पत्र दे 
दिया | ऐसो परिस्थित उपस्थित होने पर गवनर ने इन दोनों मंत्रियों 
को बर्खास्त कर दिया ओर डाक्टर खरे को यह अधिकार दिया कि 
वे दुसरा मंत्रिमंडल बना ले | इस पर कॉमग्रस का रुख कुछ अच्छा 
न रहा | डाक्टर खरे के विरुद्ध कॉँप्रस ने अनुशासन भंग करने का 
दोष लगा कर उन्हें मंत्रिमंडल से निकाल दिया। साथ ही. उन्हें यह 
भी आशा दो गई कि वे ३ वर्ष तक काँप्स के सदस्य नहीं बन सकते | 
हाँ के गवनर को भी इस मामले में काँग्रेस ने दोषी ठहराया । 


यदि शासन की दृष्टि से “खरे की घटना? (67472 72975046) 
का अवलोकन करें तो हम गवनर को दोषी नहीं ठहदररा . सकते । जब कि 
मंत्रिमंडल के सभी सदस्य त्याग-पन्न दे देते हैं तो एक या दो सदस्य 
प्रधान मंत्री की इच्छा के विरुद्ध अपने स्थान पर कैसे बने रह - सकते 
हैं । गवर्नर का यह कत्तव्य था कि वह उन्हें हटा दे | वह बहुमत पार्टो 
को, चाहे वह कॉग्रस हो या कोई आर, अपने ध्यान में रखते हुए 
मंत्रि-मंडल के कार्यों को दखता था । डाक्टर खरे के काँग्रस पार्टी का 
लीडर होने में कोई भी सन्देह नहीं कर सकता | यदि गवनर ने उन्हें 
ऐसा मान कर दोबारा मंत्रि-मंडल बनाने का अविकार दिया तो कोई 
बुरा नहों किय।। इसमें उसने शासन की अवहेलना न की । जहाँ तक, 
'डाक्टयर खरे के कामों का सम्बंव है उन्हें भी हम दोषो नहीं ठहरा 
सकते । शासन का काय ओर अ्रच्छी तरह चलाने के लिये यदि वे 
कोई नया मंत्रि-मंडल बनाना चाहते थे तो उनका ऐसा करना सवंदा 
उचित था | अरयनो पार्टी के एक नेता की हैसियत से मंत्रि-मण्डल 
बनाने का उहें पूरा अधिकार था। परंतु उन्हें यह काय॑ काँग्रस 
की आजा से करना चाहिये था | काँग्रस के सभी मंत्रिमडल उसकी 
एक कमी ठी ( (:0722255 ?८स्‍8767(47ए $00-(-०7०7(८९ ) 
के अधिकार में रक्‍्खे गये थे । उन्हें यह मुनासिब था कि उस कमीटी 
की राय से सब कुछ करे | डाक्टर खरे ने इस आशा का पालन नहीं 
किया इसलिये उनके ऊपर लगाया गया दोष स्वरा उचित था । 


इसी प्रकार की एक दूमरी घटना बंगाल में हुई । वहाँ के प्रधान 
मंत्री मिस्टर फज़छुलइक़ ने मिस्टर नवसेर अली को आशा दी कि 
वे मंत्र-मंडल से इस्तीफा दे दें। प्रधान-संत्री की आज्ञा मानने से 
उन्होंने इनकार कर दिया । गवनेर ने भी इस मामले में हाथ 
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डालना मुनासिब न समझा | इस पर प्रधान मंत्री ने पूरे मंत्रिमंडल 
का त्यागपनत्र पेश कर दिया। धारा-सभा को बहुमत पार्टी का 
फज़लुलहक़ में विश्वास था। उसने उन्हें दूसग मंत्रिमंडल बनाने को 
आज्ञा दे दी । नये मंत्रिमएडल में मिस्टर नवशेर अली शामिल नंहीं 
किये गये | 


>» यह हो सकता है कि धारान्मभा मंत्रिमंडल में विश्गम करे, 
लेकिन गवर्नर का उससे मतभेद हं। | ऐवी दशा में वह मंत्रिमंडल 
को भंग कर सकता था। संयुक्तत्रात ओर बिहार में राजनीतिक 
कैदियों को छोड़ने के विषय में उसमें तथा मंत्रियों में कुछ मतभंद 
छुआ था | मंत्रो यह चाहते थे कि सभी राजनीतिक कैदी एक साथ छोड़ 
दिये जायें परन्तु वह ऐसा नहीं करना चाहता था। कॉथ्रस के मं त्रयों 
ने इस पर त्पागन्पत्र दे दिया | अ्रन्त में सुलह का एक रास्ता निकाला 
गया । गवनरों ने यह वादा किया कि धोरे-धीरे राजनीतिक कैदी छोड़ 
विये जायेंगे । 
मन्त्रियों वे अधिकार और कत्तव्य का बहुत कुछ आभास उपरोक्त 
_ उद्धरणों से स्पष्ट हा जाता है । फिर भी इसका वि-तृत वर्णन प्रांतीय 
स्वराज्य” नामक अध्याय में किया गया है। यदि कांग्रेंस मंत्रियों को 
सूबों में कुछु दिन ओर शासन करने का अ्रवमर मिलता तो यह बात 
ओर स्पैष्ट हो जाती कि उनके अधिकार! को सीमा क्या थी | यह बात 
नियिवाद है कि गवनर मंत्रियों के कामों में जल्दी दखल नहीं डाल 
सकता था। मंत्री अपने ज्षेत्र में काभ्री अंश तक स्वतंत्र रक्‍खे गये 
थे। लेकिन इस कमी की पूर्ति उ* के विशेषाधिकारों से कर दी गई थी । 
बढ़े होसले के साथ काँग्रस ने मन्त्रियद स्वीकार किया था, परन्तु अंत 
में उसे निराश होकर इस्से त्यागपनत्र देना पड़ा। उसे यह भी अनुभव 
हुआ कि उतके पद ओर अधिकार तभी तक सुरक्षित थे जब तक 
वे शासन के छोटे छु,टे कामों में लगे हुए थे। अपनी चाल को कम 
करते ही तथा कोई लम्बा क़ृदम बढ़ाते ही उन्हें रोकने की व्यवस्था 
बनी हुई थी । यही सोच-विचार कर गत महायुद्ध के आरम्म होने पर 
कॉँम्रस ने शासन से श्रपने को अलग कर लिया था।' 


स्वतंत्रटाधआापि के पश्चात्‌ प्रांतीय शासन व्यवस्था में कोई 
महत्वपूर्ण बै ।निक परिवतन नहीं हुआ है ।|इत-।: 
वतमान मंत्रिमंडल अवश्य है कि सभी प्रान्तों में भारतीय गवर्नर. 
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नियुक्त किये गये हैं। सरकारी पदों पर भारतीय कमंचारी तेज़ी के 
साथ नियुक्त किये जा रहे हैं। जनता के अन्दर राष्ट्रीयता की नई 
लहर बढ़ रही है | विधान परिषद्‌ जिस नये सब्विधान का निर्माण 
कर रही है उपत्की रुप-रेखा को दे<ते हुए यह स्पष्ट हैकि- 
प्रांतों को शासन में पूर्ण स्वतन्त्रता होगी। प्रान्तीय' सरकार जनता 
के हित का अधिक से अधिक ध्यान रक्खे--इसका पूर्ण समावेश 
होगा । सरकारी कमंचारी कम वेतन लेकर जनता के सेवक होंगे । 
देशी रियाततों को समाप्ति के का एण प्रांतों के क्षेत्रबल और उनके 
अधिकार भी बढ़ जायेंगे | वतंमान मंत्रिमंडल प्रान्तीय उन्नति और 


00» 


विकास की नई नई योजनाओं के निर्माण में संलग्न हैं। 


अध्याय ६ 
 प्रान्तीय धारा-सभा 


ऊपर कट्दा गया हे कि बृुटिश सरकार की नीते आरम्भ से ही 
शासन को केन्द्र मूत्र करने को थी । प्रांतीय गवर्नरों 
पेतिहासलिक. तथा धारा-सनाओ्रों को बहुत थंड़े से अधिकार 
विकास दिये गये थे । हर मामले में उन्हें केन्द्र य सरकार 
से आशा प्राप्त करनो पड़ती थी। प्रांतीय धारा- 
सभाओं के पिछले इतिहास से यह जा<िर होता है कि वे केवल बड़े-बढ़े 
लोगों की एक दल विशेष रही हैं। श्८०७ ई० के पहले प्रांतीय 
सरकार को कानून बनाने का अ्रधिकार न था | किसी भी प्रांत में घारा- 
सभा न. थी । श्८०७ ई० में मद्रास तथा बम्बई अह्ातों के गवनंर ओर 
उसकी कोंसिल को यह अधिकार दिया गया कि वे अपने शासन को 
खुविधा के लिये छोटे-मोटे कानून बना सकते हैं। १८३३ ई० में यह 
अधिकार उनसे छोन लिया गया । जब गवनरों को किसी कानून की 
जरूरत महसूम होती तो वे गवर्नर-जनरल और उसकी कौंसिल को इसकी 
वूचना देते थे। केन्द्रीय सरकार उसके लिये ,कानून बना कर भेत्र देती 
थो | इनके उपरांत ३० वर्ष तक प्रांतीय सरकारों को कानून बनाने का 
किसी तरह का अधिवार नहों दिया गया । श्८६१ ई० में इंडिया 
कौंतिल ऐक्ट के अनुपार मद्रास तथा बम्बई प्रांतों को कानून बनाने का 
अधिकार फिर दे दिया गया। लेकिन यह शर्त लगाई गई कि इंसकी 
आशा वे गवनर-जनरल से ले ल। उपरोक्त प्रांतों में धारा-समाओ्रों 
की स्थापना नहीं की गई थी | प्रांतीय कार्यकारिणी सभाएँ ( ?70ए7टांबों 
एडट८प्रधंए्ट 2०णपटं] ) कानून बनाने का काय करतो थीं। इन्हीं 
में कुछ सदस्यों को संख्या बढ़ा कर उनसे यह काये ले लिया 
जाता था| 
१८६२ ई० में इसिदया कॉसिल्स ऐक्ट के अनु गर प्रांतीय धारा- 
समाएँ कुझु और बढ़ा दी गई । परन्तु सरकारी सदस्यों का बहुमत रक्‍्जा 
गया । मा्ले गिदे-सुधार के अनुमार १६१६ ई० में प्रांतीय धारा-समभाश्रों 
में सदस्यों को संज्या ओर बढ़ाई गई | यह निश्चित किया गया कि 
बड़े प्रांतो में ५० तथा छुं.टे प्रांतों में ३० सदस्य और बढ़ा दिये जायें। 
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गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रक्खा गया ।- श्रभी तक धारा-समभाओं 
के सदस्यों का चुनाव नहीं होता था। प्रांतों के ग्वनंर जिन्हें चाइते 
नामजद कर देत। माल णिठो-सुधार में श्रप्रत्यज्ञ निवांचन स्वीकार कर 
लिया गया | साम्प्रदायि+ प्रतिनि-त्व पढहिले पहल जारी किया गया | 
प्रांतों के गगनर इन धारा-स»ाश्रों के सभापति होते थे । कानून बनाने में 
इनका विशेष प्रभाव पड़ता था। गवनर तथा उसकी कायकारिणी की 
सलाह से ही कोई कानून बन सकता था। एक प्रकार से कायकारिग्शी 
हो कानून बनाने का कार्य करती थो। एक ही सभा कानून बनाने और 
उसे कार्यानिवत करने का काम बहुत समय तक नहीं ऋर सक्रती थी । 
देश में राष्ट्रीय भावना का प्रचार इतने जोरों से हो रह्दा था कि जनता 
पर किये गये इस राजनोतिक कुठाराबरात की योजना आगे को नहीं 
चल सकती थी। 

१६ १८ ई० में मान्टेग्यू चेम्तफ़ोड रिपोट में यह बात स्वीकार की 
गई कि प्रांतीय कोंसिल श्रपने दिमाग को खाली कर चुकी है| अरब 
उनसे लाभ को आशा रक्ती भर नहीं है। १६१६ ई» में हिन्दोस्तान के 
लिये एक नया शासन-वधान बनाया गया | प्रांतीय धारान्सभाश्रों को 
बनावट तथा उनमें कतंब्यों में महान्‌ परिवर्तन किये गये । सम्पूर्ण ब॒टिश 
भारत १७ प्रांतों में बॉँदा गया । मद्रास, बम्बई, बंगाल, संयुक्त-श्रांत, 
पंजाब, ब्रह्मा, बिहार ओर उर्ड़सा, बरार तथा मध्य प्रांत बड़े-बड़े सूबे 
ठह-ये गये । इन सूबों को गवनर का सूबा कहा गया । १६१६ के 
'श।स्नन-विधान के अनुपार बर्मा प्रांत गवनरों के सूबों में शामिल नहीं 
किया गया था | लेकिन २ जनत््ररी सन्‌ १६२३ ई० से वह एक गवर्नर 
का सूबा मान लिया गया। उपरोक्त ६ गवनरों के सूबों के श्रतिरिक्त 
बटिश बितोतिस्तान, दिल्जी, अ्रजमेर-मे वाड़ा, कुर्गं, मानपुर का 
परगना, पन्‍त प्रिपलोदा,, अदन तथा अंडमन और नीकोबार ८ चीफ 
कमश्नरों के सूबे ठहराये गये । प्रत्येक गवनर के सूबे में एक धारा-समा 
( ।,22848076 (०एयटी ) बनाई गई | धांतीय कॉयकारिणी सभा 
के सना सदस्य कौंतिल के सदस्य हृते थे | गवनर को यह अजिकार था 
कि वह इसमें उपस्थित हो और व्याख्यान दे सके। धारा-स» के सदस्य 
स्वयं अपना सभापति चुनते थे परन्तु उसे स्वीकार करने का श्र६कार 
गवनर को'था | ७० प्रतिशत सदस्य जनता द्वारा चुने हुये होते थे। 
सरकारी सदस्यों की संख्या २० प्रतिशत से अविक नहीं! हो सकती थी | 
तयुक्त प्रांत में घारा-सभा के सदस्यों की संख्या १२३ ठहराई गई। इनमें 
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१०० सदस्य जनता द्वारा चुने हुए होते थे श्रौर २३ गवनर द्वारा नाम- 
जद किये जाते थे | प्रांतीय धारा-सभा की अ्रवधि ३ वष रक्‍्खी गई 
लेकिन गवनर को यह अजिकार था कि वह इसकी अवधि घटा-बढ़ा 
सके | मताधिकार बढ़ा दिया गया। सा-प्रदायिक निर्वाचन भो पहले से 
अधविक कर दिया ग्या था । मान्टेग्यू चेम्सफंड रिपं. में साम्प्रदायक 
निर्वाचन दू.घत टहराया ग्या था । उनका कहना था कि इससे राष्ट्रीयता. 
में बाधा पड़ेगी और विभिन्न सम्प्रदाय एक दू.रे को अपना शत्रु सम- 
भने लगेंगे । किन्तु रिपोर्ट में पंजाब श्रांत में सिक्थों के लिये अलग 
निर्वाचन दिया गया था | 

१६ १६ के शासन-विधान के अनु पर सभी प्रांगों में निर्बानन क्षेत्र 
दिन्दू ओर मुललमान दो »थगो में बाँठ दिये गये । कुछ वर्था' के लिये 
धरा-त+्थ्रों में स्थान सुर क्षत कर दिये गये । अकछूुतों का यह अ्रधिकार 
दिया ग्या कि वे मुसलमान निर्वाचन क्षेत्र के श्रतिरिक्त दुसरे त्षेन्र में 
योट दे सकते हैं। उनके अधिकार! की रक्षा के .लये गवनंर उन्हें नाम- 
जद भी कर सकता था। मजदुरों को नामजद क*ने का विधान बनाया 
गया । इनके अतिरिक्त कुछ अ्रन्य वर्गों' तथा संस्थाओं को प्रथक्र निर्वा- 
चन के अधिकार दिये गये | प्रांतीय घारा-सभाश्रों के अविकार पहले से 
अधिक कर दिये। अपने प्रांत .की रक्षा तथा उसमें शां.त रखने के लिये 
उन्हें बहुत से अधिकार प्रदान किये गये । परंतु चन्द विषयों की एक 
ऐसो सू वी बनाई गई जिनमें गवनर-जनरल की अ्रज्ञा के बिना वे हाथ 
नहीं डाल सकते थे | इनके विषय में कानून बनाने का उन्हें कोई अ्रधि- 
कार न था | प्रांत य धाग-सभाये जो बिल पास करतीं उसकी स्व॑कृते 
गवर्नर तथा गवनर-जनरल दोनों से लेनी पड़ती थी । जो बिल धरम, भूमि- 
कर आदि से सम्बन्ध रखते थे उन्हें गवनर-जनरल को विचार करने के 
लिये रोका जा सकता था। गवनेर को किसी कानून के रद्द करने का पूरा 
ग्धिकार क | यदि धारा-सभा कानून को बनाने से इनकार कर देती तो 
बह अपने अ्रविकार से उसे पास कर सकता था । इस प्रकार के कानूनों 
तथा धारा-सभा द्वारा पास किये कानूनों का प्रभाव एक सा होता था। 
सम्पूर्ण प्रांतीय व्यय मतदायक श्रोर सतनिषेब ( ७४०(85]6 400 [र०॥- 
ए090)6 ) दो भागों में बॉँद दिया,गया था। ७५ प्र.तशत व्यय 
पर प्रान्ताय धारा-सभा को मत देने का अ्रधिकार न था । प्रान्त की रक्षा 
आर शान्ति. आदि के लिये गवनर मनमाना घन व्यय कर सकता था। 
इससे यह स्पष्ठ हे कि गवनरों के ड्रान्‍्तों में धारा-सभाय तो थीं लेकिन 
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उनके आपिकार नहीं के बराबर थे । उन्हें गवनर की दृच्छानुसार चलना 
पड़ता था । 

चीफ कमिश्नरों के आठों यूबों में केवल कुर्ग में धाग-सभा बनाई 
गयी थी*। इसमें वुल २० सदस्य रक्‍खे गये थे। १४ सदस्य जनता 
द्वारा चुने गये थे और बाफ़ी ५ को चीफ कमिश्नरों ने नामजद किया 
था। चीफ कमिश्नर गवर्नः»तनरल की मातहती में इन प्रांतों का 
शासन करते थे । १६१६ ई० के शापन-विय्रान से इन्हें कोई लाम 
नहों हुआ । 


१९३५ के शासन विधान में प्रांतीय धार-सभाओं में कुछ परे- 

बर्तन किया गया | # कुदु प्रांतों में छुटो बड़ी दो 

१६३५ के शासन- धारा-सभाएँ बनाई गई हैं । मद्रास, बम्बई, 

विधान में प्रान्तीय पश्चिमो बंगाल, संयक्त-प्रांत, बिहार, आसाम में 

धारा सभाय॑ दो धारा-सभाएँ हैं। उपरोद प्रत्येक प्रांत में-- 

बड़ी धरान्सभा का नाम लेजिस्लेटिब कॉसिल 

अर लछुेटीका लेजिस्लेटेउ-असेः्बली रक्‍्खा गया है। पूर्वी पंजाब, 

मध्पप्रांत और बरार तथा उड़ीसा में केवल एक-एक धारा-सभा बनाई 
गई है जिसका नाप ले जिस्लेटित असेम्बली रक्‍्खा गया है । 

१६३५ के पहले प्रांतों में दो सभाएँ नहीं थीं। केबल केन्द्रीय सर- 
कार में दो सभाओ्रों का विधान था । संघशासन-विधान में ६ प्रांतों को 
टी और बड़ी दो घारा-मभाएँ दी रई हैं। १६१६ ई० में मान्टेग्यू और 
चेम्सफोड ने प्रांतों में दो धारानभाशओ्रों की योजना पर विचार किया था। 
उनकी समझ में इसकी कई झावश्यकता न थी। लेकिन संघ-शासन 
में इसकी उपयोगिता मान ली गई थी । यह कहां गया था कि संघ-शासन 
विधान में प्रांतेय धारा-समाओश्रों के अधिकार बढ़ जाने से एक सभा 
काफी न होगी । श्राम जनता के अधिकार बढ़ा दिये गये ये । इसलिये 
यह आ्रायश्यक था कि एक बड़ी धारा-सभा द्वारा विशेष वर्गो' के अधि- 
कार सु छ्ित रक्‍्खे जाये । यह भी सम्मव है कि बड़ी धारा-सभा के न 
होने से छुटी सभा जल्दों में कानूनी महत्व को न समभे। जो कुछ 

#वतमान प्रांतीय धारा-सभाएँ १६३५ के शातन-विधान के अ्रनुसार 
ही बनाई गई हैं ! बंगाल और पंजाब के विभाजन के पश्चात्‌ सदस्यों 
की संख्या में श्रन्तर किया गया है । 


प्रान्तोय धारा-सभा १३५४ 


भी हो, शासन-विधान के बनानेवाज्नों ने यह स्वीकार किया है कि बड़ी 
धारा-सभा के जो जो गुण हैं उन सब को आवश्यकता कुछ बढ़े प्रान्तों 
को है। भारतीय जनता की आवाज प्रान्तों की दो धारा-सभाओ्रों के पक्ष 
में नहीं थो | लोगों का कह्दना था कि गवर्नर के विशेषाधिकारों के सामने 
इसका कई महत्व नहीं था। सम्मवत३ बड़ी धारु-पत्भा प्रान्तीय स्वराज 
में रंड़े अटकाने के लिये बनाई गई थी । ल.ड॑ देलिफेक्स ने इसे निर्रथक 
साबित किया था। बड़े-बढ़े ज़मोंदारों तथा सेठ-साहूकारों के हितों की 
रक्षा के लिये इसका निर्माण क्रिया गया था। 


कुछ भारतोय राजनीतिज्ञों का अनुपान है कि बटिश सरकार को यह 
भय था कि एक धारा-न्सभा रहने से कॉम्रस को बहुमत प्राप्त करने का 
अवसर आसानी के मिल जायेगा | यह भय बहुत कुछ ठीक था। आठ 
प्रान्तों को छोटी घारा-सभा में कॉप्रस ने जो बहुमत प्राप्त किया था 
उसे देखते हुए. यह बात स्पष्ट हो जाती है। स्वर्गीय सर तेजबहादुर सप्र ने 
चृटिश राजनीतिशों का ध्यान इस और दिलाया था कि प्रान्तों में दो 
धारा सभाओ्रों की कोई ज़रूरत नहीं है। पालियामेंट के कितने ही सदस्यों 
ने दो धारा-परमाश्नों की योजन का विरोव किया था ॥। लार्ड स्ट्र बोगी 
( 7,070 $(:300(]| ) का कहना था कि हिन्दोस्तान की वर्तमान 
परिस्थिति को देखते हुए इसे एक ऐी नीति की जरूथ्त हे जो शंकित 
ओ्रौर दब्बू न हो | भारतीय राजनीतिश प्रान्तों की दो धाग-प्रभाओ्रों वाली 
नोति के विरुद् रहे है परन्तु व्रिव्ञान-यरिष्र ने जिसके सभी सदस्य 
भारतीय हैं प्रान्तों में दो धारा-पमाओं के विधान को स्वीकार कर लिया 
हे [| ऐसा क्यों है यह हमारो समर में नहों आता । 
ऊपर कहद्दा गया हे कि संघ-शासन में केवल ६ प्रान्तों में दो धारा- 
सभाओश्रों का विधान बनाया गया था। बढ़ी धारा- 
लेजिस्लेटिब सभा का नाम लेजिस्लेटिव कौंतिल है। इसके 
कॉसिल . सदस्यों की संख्या भिन्न-भिन्न प्रान्तों में अलग- 
अलग है :--- 


+ >3+--२३००७ “न निकला ५ + “जी बैननननेल जन कमनन न, 


पकांप्रेस को बतमान नीति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि वह जिन 
बातों को बृटिश शासन में बुग ठहरातों *ही है उन्हीं को आज वह वतेने 
मे अपना गौरव समभतो है । प्रान्तों में दो धारा-सभाओ्रों की नीति, ३००) 
से ग्रधिक का वेतन तथा पुलोसों के अविक!रों को वृद्धि इसके चन्द 
उदाह्ण ई | , 
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संयुक्तप्रान्त :--कम से कम ५८ और अधिक से अधिक ६० 

बम्बरे ० कक. #॥ १9 २५ 9 99 १? १ २० 

मद्रास ;+-+कम से कम ५४ ओर अधिक से अधिक ५४६ 

बंगाल 9 9 ७ हिरे # 9 9 ७ छ्िे है 

बिहार ;--कम से कम २६ और अधिक से अधिक ३० 

आसाम. :--क्रम से कम २१५ ओर अधिक से अधिक २२ 

ये सदस्य प्रजा के प्रतिनिधि हंते हैं। संघ-शासन-विधान में 
मताधिकार का क्षेत्र बढ़ा दिया गया था। १६१६ के शासन-विधाभ 
में प्रान्तीय घारा-सभाओं के प्रतिनिधिय| के लिये बोट देने का अधिकार 
८७४४००० व्यक्तियों को दिया गया था, जिनमें ३६८००० र््रियाँ थीं। 
अर्थात्‌ केवल ३ प्रतिशत र्रियाँ मताधिकारिणी थों। सम्पति और शिक्षा 
की रुकावट लगाकर मताधिकार बहुत थोड़े से लोगों को दिया गया था। 
साइमन कर्माशन ने यह सिफारिस को थी कि मताधिकारियों की संख्या 
कम से कम १० प्रतिशत रक्खी जाय । पहली गोलमेज सभा का फैसला 
था कि २४ प्रतिशत लं'गों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिये | 
दुमरी गंलमेज सभा ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिए. एक कमेटी 
नियुक्त की जिमने वतमान मताधिकार को निश्चित किया थां। १४ 
प्रतिशा जनता को--२६,०००,००० पुरुष ओर ६,०००,००० स्तरियाँ-- 
बोट देने का अधिकार दिया गया है || 

लेजिसले टव कोंसिल में और भी सदम्य भर्ती किये जा सकते थे । 
गत्रन॑र को यह अविकार था कि वह किसी वर्ग विशेष की रक्षा के लिए 
ख़ासकर स्त्रियों के लिये, कुछ सदस्यों को नामजद करसके | निम्न,लखित 
संख्या में वह इन्हें नामजद कर सकता था। ऐगा इसलिये किया गया 
था कि प्रतिनिधित्व में विषमता उत्न्न न हो और सब वर्गो' के अधिकार 
बड़ी सभा में सुरक्षित रहें। बड़ी सभा में नामजदगी इस प्रकार हो. 
सकती थी :. - के 

संयुक्तप्रान्त :--कम से कम ६ ओर अधिक से अधिक ८ 

बम्बईर | 5३... 97979 9) ३ ११ १9. 99 २७ 

मद्रास ;+-- 9? ?/ . 9 |. 9१ 99 9० 

# बंगाल-विभाजन के पश्चात्‌ वहाँ की व्यवस्था बदल गई हे । 

+ राष्ट्रीय सरकार २१ वर्ष से ऊपर आयु के सभी ख्ली पुरुषों को, 
मताधिकार देने की व्यवस्था कर रही है । 


प्रान्ती। धारा-सभा १३७ 


बंगाल ;--कम से कम ६ और अधिक से अधिक ८ 
बिहार 7? 2 | ३ १) १) १22. 3४ 

आसाम :--०? ? ” ३ ११. 99 7 ७ 

संघ धारा-तमभा में बड़ी सभा की तरह प्रांतीय बड़ी धारासभा 
( 7,227880ए८ (007८। ) कभी बर्खास्त नहीं की जा सकता थी । 
एक तिहाई सदत्य हर तांसरे साल निकलते रहते । जिन निर्वाचन-्षेत्रों के 
सदस्य निकलते उन्हीं में से नये सदरय चुन लिये जाते | इस प्रकार 
कौं,सल स्थायों रूप से काम करती रहतो । ल्‍लाड सभा की तरह इसके 
सदत्य ध्थायों नहीं होते। इस व्यवरथा को दंषपूर्ण माना ग्या है ।बतंमान 
यु॥ में इतनी तेज़ के साथ लोगों के विचार बदल रह हैं कि किसी 
संगठन वा समाज को स्थायी करार देना उचित नहीं है। जनता अ्रपने 
प्रतिनिधियों में तब तक विश्वास करता है जब तक वे उसके विचार को 
कार्यान्त्रित करते हैं। प्रतिनवियों का चुनाव जल्दी हाने से जनता 
अपनों आवश्यकता को बदल सकती है। आज वह किसी अकार के 
विचार वालों में विश्वास करती है, कल किसी ओर में विस्वास करेगी। 
इस अंबसर से लाभ उटाने का उसे पूरा मोक़ा मिलना चाहिये ॥ 
निर्वा वन को भार समझ कर धारा-सभाश्रों के प्रतिनिधि सदैव के लिये 
चुन लिये जायें तो राजनीतिक अधिवारों का महत्व कम हो जाता है। 
प्रजातंत्रवाद का तात्पर्य है कि जनता अपनी आवश्यकतानुसार सरकारी 
नीति को बदलती रहे । जब धारा-तभा के प्रतिनिष्यों का £ वष तक 
कोई निकाल नहीं सकता तो वे नवीन विच्चारों को ग्रहण न कर अपने 
पुगने विचारों से जनता के ऊपर शासन करने की कोशश करंगे। 
लेजिस्लेटिव कोंसल में सदस्यों का कोरम १० रक्‍्खा ग्या था। बंगाल 
ओर बिहार में इसके कुछ सदम्य असे *बली के प्रतिनिधियों द्वारा चुने 
जाते हैं ।% 


न -िसिअिलन+-५कतन-नासननक कल - तन तन ने 


# १६४६ ६० में नये शासन विधान के कार्यान्वित होने पर यह 
सम्पूर्ण व्यवस्था बहुत कुछ बदल जायेगी । 


१३८ .... आधुनिक भारतं,य शासन 


प्रान्तीय ह,जिसलेटिव 








स्थानों का 
यह 
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कमी हो गई है। 


श्डर श्र धुनक भारतीय शासन 


अपेम्बनी के सदस्य जनता के प्रतिनित्रि हैं। इनमें कोई सदस्य 
नापजद नहों किया गया है आर सभी प्रत्यक्तं 
लेजिसलेटिब निर्वाचन द्वग चुने गये हैं । निर्वानन त्षेत्र साम्प्र- 
अरेम्बली दायिक आधार पर बनाये गये हैं। एक साम्प्रदायिक 
निवांचन च्षेत्र में किसो दुसरे सम्प्रदाय वालों को 
वोट देने का अधिकार नहीं रहा है| प्रत्येक सम्प्रदाय अपना अलग- 
अलग प्रतिनित्रे चुनते रदे हैं। स्त्रियों को श्रलग सम्प्रदाय मान लिया 
गया था। ४ अ्रग॒त्त सन्‌ १६३२ ई० को ब ठेश सरकार ने साम्प्रदायेक 
निर्वाचर्न को जो घोषणा की थी उसमें यूना पैक्ट में कुछु परिवर्तन किया 
गया । उसी आरवार पर मोजूदा निवाचन विवान बनाया गया है। पूना 
पैक्ट में अछुतों को भी धारा-स -्नों में अपने प्रतिनःथे मभेतने का 
अधिकार दिया गया। उनके लिये धारा-स»शभ्रों में कुछु स्थान सुग्क्षित 
कर दिये गये थे । यह काम इतना कुशलता-पूत्रक क्या गया था कि 
हिन्दू समाज में कोई कभजोरी नहा आने ५ई। कर प्रान्तों में स्त्रियों 
को धारा-समाश्रों में स्थान 4िया गया । बच्जाल में खास तौर से एक 
ऑँगरेजी ईसाई महिला के लिये, पंजाब में एक सिक्‍ख स्त्री के लिये ओर 
मद्रात में एफ ई ताई र््रो के लिए असे म्बली में स्थान सुक्षित रक्‍खे गये 
ये। असेम्बली का कोरम कुन सदस्यों की रखा का है रक्‍्खा गया है । 
वतंमान लेजिसलेटिव असेम्बली की अ्रवध ५ वर्ष रक्डी गई है। 
गवर्नर चादे तो इसकी कारंदवाइयों को अनिश्चित काल तक स्थगित 
अथव| ५ वर्ष पहले इसे बर्खाध्त कर सकता है। लेडहिन किसी भी दशा 
में वह इसकी आयु बढ़ा नहीं सकता | असे बली का सःपति स्पीकर 
कहलाता है। यह श्रसेन्बली के सदस्यों द्वारा चुना जाता है । इसकी 
अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर सभाप-ते का काम करता है। स्पोकर का 
पद स्थायी है। यदि किसो कारणवश असे बली ५ दर्ष से पहले बरलॉस्त 
का दी जाती है तो वह अपने पद पर तब तक बनां रहेगा जब तक 
दूसरी नई असेम्बली की बैठक में दूनरा स्पीकर न चुन लिया जाय । 
घारा-सभ इनका वेतन निश्वत कर । है प्रान्तीय मन्त्रियों को ६००० 
झयया महीना वेतन देने का आराम रदाज रहा है। लगभग यही वेतन 
स्पीकर को भी दिया जाओ था । काँग्रस मन्त्रियों ने केवल ४०० रुपया 
महीना वेतन लेना स्व्रीकार किया था श्रोर स्पीकर भी इत्ना हो वेतन 
लेते ये । इसके श्रतिरिक्त उन्हें मुफ़ महान श्रोर एक-एक मंटर दिये 
गये ये । इस बार यह ब्रेतन १४०० रुपया कर दिया गद्य है । 


प्रान्ती य धारा-सभा १४३ 


प्रत्येक देश में घारा-नभाओं का सदस्य बनने के लिये कुछ शर्तें 
लगाई गई हैं। जो व्यक्ति इन शर्तों' को पूरा कर 
आन्तीय धारा सकते हैं वे ही इनके सदस्य बन सकते हैं। यदि 
सभाओ्रों में कोई धोखा देकर क्रिसी धागन्सभा का सदस्य बन 
प्रतिनिधियों जाता है तो उसे एक बहुत बड़ी रकम जुर्माने के 
व योग्यताय रूप में देनी पड़ती है। जो लोग शर्तों को पूरा 
करते हैं शोर धाग-सभाश्रों के लिये उम्मीदवार 
खड़े होते हैं उन्हें कुछ रुपया बतौर जमानत के सरकारी खजनने में 
जमा करना पड़ता है। यदि एक निश्चित फीमदी से कम मतदाता 
उन्हें बोट देते हैं तो उनका रुपया सरकार जब्त कर लेती है। ऐसा 
इसलिये किया गया है कि वे हो व्यक्ति उम्मीदवार खड़े हों जिनका 
जनता में विश्वास ओर प्रभाव हो । उम्म दगारों को यह सास हिदायत 
कर दी जाती है कि वे एक निश्चित रकम से अ्रधिक प्रचार कार्य में 
खर्च नहीं कर सकते । चुनाव हो जाने के बाद सफल सदस्यों को अपने 
चुनाव का पूर खचे लिबकर सरकार को देना पड़ता है। यदि किसी 
सदस्य का खच॑ अधिक है तो वह अपने पद से हटा दिया जाता है। 
सभी व्यक्ति धारा-साभाश्रों के सदस्य नहीं बन सकते । उनके लिये निम्न- 
लिखित शर्तें लगाई गई हैं :-- 


१-- प्रत्येक सदस्य भारतीय प्रजा अ्रथग देश" नरेश हो। रियांसतों 
की प्रजा भी धारा-सभाओं में शामिल की जा सकती है, परन्तु इसकी 
व्यवस्था सरकार को विशेष रूप से करनी पड़ती है।# 

२--३० वर्ष से कम आयु का क ई व्यक्ति लेजिस्लेटिव कौंग्लि का 
_ सदस्य नहीं हो सकता । इसी तरह २५७ वर्ष से कम आयु का लेजिस्लेटिव 
ग्रसेम्बली का सदस्य नहीं बन सकता । 

३--सदस्य को अपने निवा वन-क्षेत्र में मतविकारी होना आव- 
श्यक है । 

इई--क ई व्यक्ति प्रान्तीय औ्रर संघ दोनों धारा-सभाश्रों वा सदस्य 
नहीं रह सकता। प्रान्तीय धारा-समाश्रों में भी दोनों का सदस्य रहना 
ग्वैध हे । | 


धू-यदि धारा-सभा का के ई सदस्य बिना किसी सूचना के ६० दिन 





#रियातातों के भविष्य को देखते हुये यह व्यवस्थ। बदल जायेगी । 


१४४ आधुनिक भारतीय शासन 


तक लगातार इसको बैठक से गैरदाजिर रहे तो वह अपने स्थान से इटा 
दिया जाता है। ु 
६--धारा-सभा का सदस्य कोई सरकारी नोकरी नहीं कर सकता । 
७--यदि कोई गैर व्यक्ति धारा-तभा को बैठक में हिस्सा लेता है तो 
पता चलने पर उसमे ५०० रुपया रोज के हिसाब से जुर्मा । रिया जाता 
है। यह रक्रम प्रन्तीय सरकार की आमदनी समभी जाती है। 


८--वैतनिक सरकारी कमंचारी सरकागी आज्ञा के बिना धारा- 
सभाश्रों के लिये उम्मोदवार नहीं हो सकते । 

&--पागल श्र दिवाजिये धारा-परभाश्रों के सदस्य नहीं बन सकते | 

१०--जो फोजदारी के जुम में सजा काठ चुका है अथत्रा जिसे 
आजमन्म काले पानो की सजा दी गई है, वह धारा-सभा का सदस्य नहीं 
बन सकता। 


११--प्रान्तीय स्व्रगाज की स्थापना के पहले जिन्हें दो वर्ष की जेल 
की सजा दी गई है अ्रथत्रा जो काले पानी को सज़ा भोग चुके हैं वे 
अपनी रिहाई के ५ वर्ष बाद तक प्रान्तीय धारा-सभाश्रों के,सदस्य नहीं 
बन सकते । 


जैसे धारा-सभाश्रों के लिये सभी व्यक्ते उम्मीदवार नहीं हो सकते, 

बेसे ही सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार 

लेजिसलेटिव नहीं है | केन्द्र य ओर प्रान्त.य धारा-सभाश्रों में 

कोॉंसिल के. सदस्यों के चुनाव में वोट देने को शर्त मिन्न भिन्न 

सदस्यों के लिए हैं। प्रान्तीय धार-सभाश्रों में भो छोटो और 

बोट देने का बड़ी सभा के लिये वं:ट देने वालों में भेद किया 

अधिकारी गया हे । जो व्यक्ति कोंमिल के सदस्यों को वोट 

कोन है? देने के अधिकारी हैं उनकी यं-ग्यता सभी प्रान्तों 

में एक-सी नहीं है । संयुक्तप्रान्त में उनकी योग्यता 
निम्नलिखित रही है :--- 


१--मतदाता को अपने निर्वाचनच्तेत्र में निवास करना आवश्यक 

है।या तो वह निश्वित रूप से वहाँ रहता हो 

निवास सम्बन्धी श्रथत्रा कमी-कमी निवास करता हो। वहाँ उसका 
योग्यतायं निजी मकान होना जरूरी है । 


प्रान्तीय धारा-सभा ... श४ऋऔ 


२० वाधारण योग्यताय : 

अ--जो पिछुले वर्ष ४,००० रुपये या इससे अधिक आय पर सरकार 
को टक्‍्स दिये हो 

ब--जिसे राय बहादुर, खाँ बहादुर, दीव।न बहादुर, सरदार बहादुर 
या इसी तरह का कोई ओर खिताब मिला हो [| 

स--जो २५० रुपया मासिक्र सरकारी पेंशन पाता हो । 

द--जो भारत को किसों धारा-सभा के सदस्य हों अथवा रहे हों । 
जो किसो इकज़ क्यू टेव कौंमिल के स (स्य अथवा मन्त्री हों। जो किसी 
विश्वविद्यालय के बाइस चांसलर, चांसलर, फेलो, प्रो० वाइस चांसलर, 
कोट या सीनेट के सदस्य हों अथवा रहे हों। जो संघ न्यायालय, 
हाईकोट, चीफ़ कोट अ्रथवा जुदीशियल कमिश्नर की कोट के न्यायाधीश 
हों या रहे हों। जो कलकत्ता, बन्बई ओर. मद्रास कारपोरेशन के मेयर 
ओर शेरिफ़ हों या रहे हों। जो संयुक्त प्रान्त की किसी म्युनिसिपैलियी 
या डिस्ट्रिक्ट बोड के गैर सरकारी सभापति हों या रहे हों। जो किसी 
सेन्ट्रल कोआपरेटिबव सोसाइटी के गेर सरकारी सभापति हों या रहे हों। 
. य--जों १००० रुपया या इससे अधिक सालाना मालगुजारी 


देते हों 
र--जो १,००० रुपया सालाना तक की ज़मीन माफी में जोतते हों । 


ल--जो कम से कम १,४०० झाया सालाना तक के काश्त- 
कार हों । 
३--वेट देने के लिए स्त्रियों को कुछ विशेष सुविध्यय दी गईं हैं । 
जिन स्त्रियों के पतियों में निम्नलिखित योग्यताये पाई 
स्त्रियों की विशेष जाती हैं वे वोट दे सकती हैं :-- 
योग्यताये 
अआर--जो गत वे १०,००० रुयये या इससे अधिक आय पर इनकम 
टेक्‍्स दिये हों । 
 ब--जो ४,००० रुपया सालाना सरकारी मालगुजारी देते हों । 
स--जो ५,००० रुपये सालाना मालगुजारी की जमीन माफ़ी में 
रखते हों । 
द--जिसे राय बहादुर, खोँ बहादुर, सरदार बहादुर, दीवान 
बद्दादुर था इसी तरह को कोई पदवी मिली हो । 
+ स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत सरकार ने सरकारी उपाधि देने 


की प्रथा को बन्द कर दिया है । 
आ० भा? शा०--२ ० 
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य--जो २५० रुपया या इससे अधिक सरकारी पंशन पाता हो । 
४--हरिजनों के लिए. भी कुछ विशेष योग्यताये' निश्चित की गई 
हरिजनों की हैं, जो निम्नलिखित हैं :--- 
विशेष योग्यताय 
अ--जिसने गत वष २,००० रुपये या इससे अधिक आमदनी पर 
इनकम टक्‍स दिया हो । 
ब--जो २,००० रुयये सालाना मालगुजारी की ज़मीन माफी में 


रखता ह । 
स--जो ४०० रुपये या इससे अधिक का काश्तकार हो । 


द---जिसे गवनर की ओर से कोई उपाधि # मिली हो । 
प्रान्तीय कोंसिल की तरह असेम्बली के निर्वाचकों की योग्यताये' 
विभिन्न प्रान्तों में अलग-अलग ठहराई गई हैं । 
लेजिस्लेटिव निर्वाचन के पहिले एक सूची बनाई जाती है। 
असेम्बली के जिसका नाम इस सूची में रहता है वे ही वोट दे 
सदस्यों के लिए. सकते हैं। सूची में उन्हीं का नाम शरीक किया 
वोट देने का जाता है जो चन्द शर्तों को पूरा कर सकते हैं। 
अधिकारी वोटरों की सूची में शामिल होने के लिए ६ 
कौन है? प्रकार की शर्तें बनाई गई हैं। इनमें से किसी 
एक शर्ते को अवश्य पूरा करना पड़ता है। यदि 
ऐसा न हो तो अयोग्य व्यक्ति निर्वाचित होंगे | शर्ता की मात्रा उतनी 
ही रक्‍खी गई है जिससे निर्वाचक भले ओर बुरे को पहचान सके । 
लगभग सभी प्रान्तों में ये शर्तें किसी न किसी रूप में लगाई गई हैं। ये 
शर्ते निम्नलिखित हैं :--- 
१---निवास सम्बन्धी योग्यता । 
२--टेक्स सम्बन्धी योग्यता । 
३--सम्पत्ति सम्बन्धी योग्यता । 
४--शिक्षा सम्बन्धी योग्यता । 
५-.सरकारी नोकरी सम्बन्धी योग्यता । 
६---सि्रियों की विशेष योग्यताये । 
संयुक्तप्रांत में इन योग्यताओं का माप क्‍या है इसका वर्णन नीचे 


किया गया है :--- 
अ--प्रत्येक निर्वाचक के लिये यह आवश्यक है कि वह अपने 


७.0... जज ज++++तञ >> >+ तह जता: तल ++ततत+्त+3ज जनक 


# उपाधियोँ देना अब गवनरों तथा भारतीय सरकार ने रोक दिया है 
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निवोचननत्षेत्र में निवास करता हो | श्रर्थात्‌ वहाँ उसका निजी घर हो 
जिसमें वह स्थायी रूप से रहता हो । 

ब--अश्रथवा जो म्युनिसिपैलिणी को कम से कम १४० रुपया 
सालाना आमदनो पर टक्‍्स देता हो । २ 

स--अथवा जो सरकार को इनुकम टैक्स देता हो। यानी उनकी 
आमदनी २,५०० रुपया सालाना से ऊपर हो 

द--अथवा जो २४ रुपया सालाना किराये के मकान में रहता हो 
या ऐसा उसका निजी मकान हो। 

य---अथवा जो कम से कम ५ रुपया का सरकारी मालगुजार या 
१० रुपये का काश्तकार हो | 

र--अ्रथवा जो कम से कम दर्जा ४ या इसी के बराबर कोई दूसरी 
परीक्षा पास हो । 

ल--अश्रथवा जो स्थायी ( ०४०७४ ) सेना से अवकाश ग्दह्दीत 
हो, या पेंशन पाते हों, या बना कमोशन के अफसर या सिपाही हों । 

ऊपर कही गई ७,योग्यताञओं में कम से कम एक की पूति किये 
बिना कोई असेम्बली के लिये निर्वाचक नहीं बन सकता। ख्तरियों को 
कुछ खास सुविधाये दी गई हैँ | यदि ऊपर लिखी योग्यताओों को कोई 
स्रीपूरा करती है तो वह निर्वाचक बन सकती है। इनके अतिरिक्त कुछ 
और भी योग्यतायं उनकी सुविधा के लिये निश्चित की गई हैं जो 
निम्नलिखित हैं :-- । 

अ--जो स्थायी ( २०८४०४४ ) सेना के अफसर या बिना कमीशन 
के अफसर या सेनिक की विधवायें अ्रथवा माताये हों । 

' ब--जो निर्धारित सीमा तक साक्षर हों। 
स--जो ऐसे व्यक्तियों की पत्नियाँ हों जिनमें निम्नलिखित योग्यताये 


१-- जो अपने निरवांचन-त्षेत्र में कम से कम ३६ रुपया सालाना 
मकान किराया देता हो या ऐसा एक निजी मकान रखता हो । 

२--जो २०० रुपये सालाना आमदनी पर म्युनिसिपैलियी को टैक्स 
या सरकारी इनकम टैक्स देता हो । 

३--जो कम से कम २५ रुपया सालाना सरकारी मालगुजारी देता हो । 

४--जो कम से कम ५० रुपये का काश्तकार॑ हो । 

५--जो स्थायी सेना से अवकाश प्राप्त किये हो या पेंशन पाता हो 
या बिना कमोशन का अफसर या सिपाही हो। 
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ऊपर कहा गया है कि लेजिस्लेटिब कॉसिल की कोई निश्चित 
अवधि नहीं है । यह सभा स्थायी रूप से कार्य 
पग्रान्दीय धारा- करता है। असेम्बली की श्रवषि ५ वष रक्वी गई 
सभनाओं के. है। यदि गवनंर चाहे तो इससे पहले ही बर्खास्त 
सभापति कर सकता है। दोनों धारा-सभाश्रों की सालाना 
बैठक आ्रावश्यक है प्रत्येक धारा सभा की बेठक 
६ महीने से अधिक के लिये स्थगित नहीं को जा सकती | गवनर जब 
चाहे दोनों धारा-समाओरों में व्याख्यान दे सकता है। कों.सल का समभा- 
पति प्रर्सीडेन्ट कहलाता है। इसकी अनुपस्थिति में सहायक-प्रसीडन्ट 
सभापति का आसन ग्रहण करता है। असेम्बलो का सभापति स्पीकर 
कहलाता है। इसकी अनुपस्थिति में सहायक स्पीकर सभापति का आसन 
ग्रहण करता है । ये चारों पदाधिकारी क्रमशः अपनी अपनी धारा-सभा 
के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं । जब कभो भ्रसीडंट का स्थान खाली होता 
है तो कोंमिल के सदस्य अपने में से किसी को प्रर्सीडन्ट चुन लेते हैं । 
स्पीकर तथा सहायक स्पोकर अपने पद पर तब तक काये कर सकते हैं 
जब तक वे असेम्बला के सदस्य हैं। वे किसी भी समय अपने पदों से 
इस्तीफा दे सकते हैं । इसकी सूचना गवनर को देनी पड़ती हे । यदि 
असेम्बल। के सदस्य स्पांकर से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे बहुमत से ईसे हटा- 
कर इसकी जगह दूसरा स्पीकर चुन लेते हैं। असेम्बली बर्खास्त होने पर 
भी स्पीकर अपने पद पर बना रहता हैे। वह अपने पद पर तब तक 
आरूढ़ रहता है जब तक नई असेम्बली की पहली बैठक न हो जाय | 
स्पीकर और प्रसोडन्ट दोनों पदाधिकारियों को वेतन दिया जाता है। 
इनका वेतन मन्त्रियों के बराबर होता है। प्रार्न्तनीय धारा-सभा इसे 
निश्वित करतो है | स्पीकर के लिये यह आवश्यक है कि वह अपने 
पद पर आते हो किती पार्टो से सम्बन्व न रक्‍खे । उसे निष्पक्ष भाव से 
काय करना पड़ता है। 


' संघ-शासन विधान में सभी विषय ३ कोटि में बाँट दिये गये थे । 
कुछ विषयों में कानून बनाने का अधिकार केवल 

प्रान्तीय धारा- संत्र धारा-तभा को था। प्रान्तीय धारा-सभाएँ उनमें 
सभाओं के. हाथ नहीं डाल सकती थीं । क्लछ विषय प्रान्तीय 
अधिकार और सरकारों की मातृइती में दिये गये थे। उनसे 
कक्तव्य सम्बन्ध रखने वाले कानून प्रान्तीय धारा-सभाश्रों 
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में बनते थे । तीसरी कोटि में वे विषय ये जिन पर दोनों मरकारें अ्रपना 
विचार प्रकट करतीं थी । दोनों घारा-सभाये' इनके लिए. कानून बना 
सकती थी | संत्र सरकार जब चाहतो प्रांन्तीय धारा-सभाओं की कार- 
वाइयों में दखल दे सकती थी | जब कभी संघ और प्रान्तीय विधानों में 
कोई मतभेद उत्न्न होता तो संघ-धारा-सभा के कानून को मानना 
पड़ता । प्रान्तों के कानून बनाने का अधिकार प्रान्तीय घारा-सभाओं 
को रहा है | लेकिन आवश्यकता पड़ने पर संघ-धारा-सभा भी इनके लिये 
कानून बना सकती थी | साधारण परिस्थिति में वह प्रार्न्त य घारा-सभाओं 
की कारवाहयों में हाथ नहीं डालती थी परन्तु गवरनर-जनग्ल को किसी 
अशान्ति या कुव्यवस्था का भय होता तो वह संघ धारा-सभा को प्रान्तों 
के लिए कानून बनाने की आशा दे सकता था । 

भारतीय स्वाघोनता के पूर्व प्रान्तोय धारा-सभाये' अनेक बन्धनों से 
बंधों हुई थों। उन्हें वह स्वतन्त्रता प्राप्त नहों थी जो स्विटज़रलैण्ड 
के केन्टन्स तथा संयुक्तराष्ट्र अमेरिका की रियासतों को प्राप्त है। गवर्नर 
के विशेष अधिकारो के सामने उनकी एक नहीं चलती थी। जो कुछ 
भो सीमित ज्षेत्र उन्हें कानून बनाने के लिए दिये गये थे उनमें भी गवनर 
को दखल देने का अधिकार था । कुछु मामलों में प्रान्ती य धारा-सभाओं को 
विचार करने को मुमानियत थी । कोई भी प्रान्तीय धारा-सभा फेडरल को८ 
अ्रथवा हाईकोट के जज के चरित्र पर वादविवाद नहीं कर सकती थी । 
यदि कोई बिल प्रान्तीय धारा-सभा में पेश होता और उस पर विचार जारी 
रहता तो गवनर अपने अ घकार से उस वादविवाद को रोक सकता था । 
धारा-सभा के सदस्यों को विवश होकर सारी कारवाई उसी जगइ रोक 
देनी पड़ती । गवर्नर के विशेष अधिकारों पर विचार करने का अधिकार 
प्रान्तेय घारा-सभाओं को प्राप्त नहीं था। पालियामेंट द्वारा पास 
किये गये कानून पर तथा गवनंर-जनरल के कानूनों पर कोई भी प्रांतीय 
घारा-सभा गवनर-जनरल की आशा के बिना विचार नहीं कर सकती 
थी । गवनर-जनरल द्वारा जारी डिये गये फरमानों ( (0707५70८$ ) 
पर प्रान्तीय धारा-सभाश्रों को विचार करने का अधिकार नहीं था | इसी 
तरह गवनर के फरमान भी उनके हाथ से बाहर रक्‍खे गये थे । 
पुलीस सम्बन्धी किसी कानून को चदलने का अधिकार भी उन्हें प्राप्त 
नहीं था। गवनर को अ्रनुमति के बिना प्रान्तीय धारा-समभाश्रों में किसी 
नये कर लगाने की चर्चा नहीं-उठ सकती थी | यदि कोई . नवीन कर- 
संबंधी बिल पेश करना होता तो पहले गवर्नर को श्राशा लेनी पड़ती 
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थी। प्रांतीय सरकार को कर्ज लेने का अधिकार तब तक नहीं था जब 
तक गवनर इसकी आशा न देता | आमदनी ओर खर्च सम्बन्धी सभी 
बिल गवनर की अनुमति से प्रान्तीय धारा-समाञश्र में पेश किये 
जाते थे । 


जब कोई बिल दोनों प्रांतीय घारा-सभाओ्रों द्वारा पास हो जाता था 
तो इसका अन्तिम निर्शयय गवनर के हाथ में रहता था । वह 
बिल पर दस्तखत करने से इनकार कर सकता था । ऐसी हालत में वह 
नामंजूर समझा जाता और धारा-सभाओं का परिश्रम व्यर्थ जाता था। 
किसी बिल को वह इस बात के लिए अपने पास रोक सकता था 
कि उस पर गवनर-जनरल की राय जरूरी थी | पालियामेंट जब चाहती 
प्रान्तों के लिए कानून बना सकती थी या किसी प्रांतीय कानून को हटा 
सकती थी | प्रान्तीय धारा-सभाओं को संघ धारा-सभा की तरह कोई 
ऐसा कानून बनाने का श्रधिकार नहीं था जिसका प्रभाव सम्राट, 
पालियामेंट अथवा गृह सरकार के किसी उच्च पदाधिकारी पर पड़ठग 
हो। फोज, सेना, जहाजी बेड़ा, वेदेशिक विभाग आदि से सम्बन्ध रखने 
वाले कानून प्रान्तीय घारा-समाओं में नहीं बन सकते थे । प्रांतीय धारा- 
सभा ऐसा कानून पास नहीं कर सकती थी जिससे अंग्रजी तिजारत को 
धक्का लगे | इससे स्पष्ट है कि प्रांतीय धारा-सभाओं के अधिकार 
बहुत ही संकुचित थे । “प्रांतीय स्वराज्य” नामक अध्याय में इस विषय पर 
प्रकाश डाला गया है कि जनता को कहाँ तक अपने लिए कानून बनाने 
का अधिकार हे । 

प्रान्तीय धारा-सभाये' अपनी काय-पद्धति स्वयं बनाती रही हैं | जब 
कभी गवनर के निजी अधिकारों .से सम्बन्ध रखने वाले विषयों पर 
विचार करने की आवश्यकता होती तो गवनेर स्वयं स्पीकर की सलाह 
से इसकी काय-पद्धति का निर्माण करता था। प्रान्तीय धारा-सभाये' 
किसी देशी रियासत के मसले पर तब तक विचार नहीं कर सकती थीं 
जब तक गवनर की राय में इसकी आवश्यकता न होती । भारत-सरकार 
तथा ग्रह-सरकार के सम्बन्ध अथवा किसी देशी राजा के चरित्र के विषय 
में ये बिचार नहीं कर सकती थीं। प्रान्तों के जो विभाग पिछड़े हुये 
(>>टप१९१ 07 ?4॥:0ए 75८प१०० 27८०5) करार दिये गये थे 
उन पर एकमात्र अधिकार गवनर का था। प्रांतीय धारा-सभाओ्रों द्वारा पास 
किये गये कानून इन क्षेत्रों में तमी लागू होते थे जब वह इसकी श्रावश्यकता 
समभता था । प्रान्तीय घांरा-सभाश्रों की कार्य-पद्धति को कोई कचहरी 
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दोषपूर्ण नहीं ठहरा सकती थी । इसके सदस्यों को १६३७ ई० तक वेतन 
न देकर रोज़ाना के हिसाब से भत्ता दिया जाता था। घारा-समा स्वयं 
इसे निश्चित करती थी। धारा-सभा के स्थान तक जाने का रेल का 
किराया भी सदस्यों को दिया जाता था| कांग्रस मन्त्रि-मण्डलों ने भत्ते 
को रकम घटा कर प्रत्येक सदस्य को २०० रुपया मासिक वेतन देना 
निश्चित किया है । नियम की पाबन्दी करते हुये प्रान्तीय घारा-सभाश्रों 
में प्रत्येक सदस्य को बोलने की पूरी इजाज़त दी गई है | इसके लिये उन 
'पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती । इसके अतिरिक्त सदस्यों 
को और भी थोड़ी बहुत सुविधायें दी गई हैं। 
प्रान्तीय धारा-तभा की सभो कारवाई अँग्रज़ी भाषा में होती रही 
है परन्तु यदि कोई सदस्य चाहता तो अपनी मातृ- 
प्रान्तीय धारा भाषा में अपना विचार प्रकट कर सकता था। 
सभा की  श्रार्थिक बिल को छोड़कर कोई बिल छोटी या 
कार वाई बड़ी धारा-सभा में पेश किया जा सकता था । 


जब तक कोई बिल दोनों धारा-सभाओं द्वारा पास 
नहीं हो जाता तब तक वह पास नहीं समझा जाता था। यदि कोई बिल 


किसी धारा-समा में पेश है ओर उठ्त पर वाद-विवाद हो रहे हैं; परन्तु 
किसी कारणवश बीच में ही वह सभा बर्खास्त कर दी जाती है तो वह 
बिल खतम नहीं समझा जाता था । जब कभी इसे धारा-सभा की बैठक 
होती तो इस पर विचार किया जाता था। मान लीजिये कोई बिल 
तेजिस्लेटिव कौंसिल में पड़ा हुआ है ओर अमी तक तह लेजिस्लेटिव 
असेम्बली में पेश नहीं है, लेकिन इसी बीच भें असेम्बली बर्खास्त हो 
जाती है, तो वह बिल वहीं खतम नहीं हो सकता। जब कभी असेम्बली 
की बैठक होती तो उस बिल-पर विचार किया जाता। यदि कोई बिल 
प्रान्तीय असेम्बली में प्रेश रहता या यहाँ से पास होकर प्रांतीय कॉसिल 
में भेज दिया गया होता परन्तु इती बीच में असेम्बली बखोस्त कर दी 
जाती तो वह बिल उसी जगह खतम हो जाता था यदि कोई बिल गवनर 
के विशेष अधिकररों से सम्बन्ध रखता तो गवनर दोतों प्रान्तीय धारा- 
सभाओं की सम्मिलित बेठक बुलाता था । बहुमत का निर्णय मान्य 
समभा जाता था। घारा-सभा द्वारा पास किये गये कानून को गवनर 
किर उसे विचाराथ धारा-सभा में भेज सकता था। धारा-सभा 
को उस पर विचार करना पड़ता था । गवनर-जनरल कों यह 
अधिकार था कि वह गवर्नर की इस बात की आजा दे कि श्रमुक 
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बिल प्रान्तीय धारा-सभा में पुनः विचार करने के लिए, वापिस कर दिया 
जाय । यदि बिल धारा-सभा द्वाग फिर उसी रूप में पास कर दिया जाता 
तो वह गवनर-जनरल के पास विचार करने के लिए भेज दिया जाता 
था। वह उसे सम्राट की अनुमति के लिए भेज देता था। इन सीढ़ियों 
से गुजरने में बिल को वर्षो' बीत जाते थे। प्रांतीय धारा-सभाश्रों द्वारा 
पास होने पर यदि बिल गवनर-जनरल के हाथों से बच गया तब भी 
सम्न'ट उसे नामंजूर कर सकता था। परन्तु गवनर .या गवनर-जनरल 
की मंजूरी से १९ महीने के अन्दर सम्राट को अपना निर्णय देना 
पड़ेता था । 

आधिक बिल केवल लेजिस्लेटिव असेम्बली में पश किये जाते ये । 
प्रतिषष प्रांतीय घारा-सभा अथवा सभाओं के सामने अश्रगले वष के 
आयन-व्यथ का ब्योरा ( 5002० ) पश किया जाता था | असेम्बली 
के सदस्यों को अधिकार था कि वे इसकी हर एक मद पर विचार करे । 
परन्तु व्यौरे में. कुछ ऐसी भी मद शामिल रहती थीं जिन पर उन्हें अपना 
मत देने का अधिकार नहीं था । वे इन्हें घटा-बढ़ा नहीं सकते थे । वे 
मर्दे निम्नलिखित हैं :--- 

१--गवनर का वेतन तथा इसके आफिस का ख़च । 


२--कज़ का यूद, जिसे प्रत्येक प्रांतीय सरकार को देना आवश्यक 
था। । 


३--मन्त्रियों तथा एडवोकेट जनरल का वेतन और इनकु मत्ता। 

४--हाईकोट के जजों का वेतन श्रोर इनका भत्ता । 

५--पिछड़े हुये विभागों का खर्च । 

&६--किसी न्यायालय के निर्णय के अनुसार दी जाने वाली रक़म । 

७--कोई और ख़ब जो शासन-विधान और प्रांतीय धारा-सभा 
द्वारा घोषित किश गया हो 


ऊपर की सात मदों पर प्रांतीय घारा-सभायं ( ॥,028[90ए८ 
455८770]८5 ) विचार कर सकती थीं, लेकिन इन पर न वे अपना 
मत प्रकट कर सकती. थीं और न वेट दे सकतीं थीं। बाकी आम- 
दनी असेम्बली को इच्छानुसार ख़बें की जाती थी। यदि ये समायें 
किंधी खर्च को घटा-बढ़ा देतीं तो उसे नामंजूर करने का अधिकार 
गवनर को था । प्रांतीय घाग-सभाओं में कोई मलमेद उत्पन्न हो जाता 
तो वह केन्द्रीय धारा-सभाश्रों की तरह दूर किया जाता था। 
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विधान परिषद द्वारा जो शासन-विधान तैयार किया जारहा है 

उसमें धारा-सभाओं की कार्य-पद्धति क्‍या होगी और 

भविष्य की कार्य उनके श्रघिकारों की सीमा कितनी होगी--यह 

पद्धति भविष्य का विषय है। वतंमान समय परिवतन को 

गोद में है और शासन सम्बन्धी कायवाहियों को 

सरकार अपनी सुविधानुसार चला रही है | परंतु भविष्य में कोई निश्चित 

कार्य-प्रशान्षी अपनानी होगी। भूतकाल तथा वर्तमान की पद्धतियों में 

अनेक ऐसी बातें हैं जिन्हें श्रपनाना कोई बुरा न होगा । अधिकारुज्त्षेत्र 

चाहे जितना विस्तृत कर दिया जाय, परंतु कार्य पद्धति की मूल बाते 

एक-सी होती हैं। जब हम शासन-विधान के निर्माण में विदेश 

की अनेक बातें अ्रपना रहे हैं तो काय-पद्धति में भी, इसका आश्रय 
लेना होगा । 


अध्याय १० 


प्रान्तीय स्वराज्य 


( ?20णाप्रटॉं3। 00707 ) 


प्रान्तीय स्वराज का ठीक अथ कुछ गम्मीर है | यदि सभो सूबों को 

पूरी आजादी दे दी जाय तो पूर्ण स्वतन्त्रता का 

परिभाषा कुछ अर्थ ही नहीं रह जाता । यहाँ पर प्रान्तीय 
स्वराज और पूर्ण स्वराज का तात्पय एक है। 

साधारण तोर पर प्रान्तीय स्वराज के दो श्रथं लगाये जाते हैं। दोनों में 
इतना कम अन्तर है कि कोई बात स्पष्ट नहीं होती । एक अ्रथं तो यह 
है कि प्रान्तों में केन्द्रीय सरकार का कुछ हाथ न हो, तभी उन्हें स्वतन्न्र 
कहा जा सकता है । केन्द्रोय सरकार प्रान्तीय विषयों में तब तक हृस्त- 
क्षेप न करे जब तक प्रान्तीय सरकार किसी ऐसी नीति का आश्रय न ले 
जो राष्ट्रीय दृष्टि से हानिकारक हो। जब इतनी स्वतन्त्रता ध्रान्तों को 
मिल जाय तब हम कह सकते हैं कि हमारे देश में प्रान्तीय स्वराज की 
स्थापना को गई है । प्रान्तीय स्वराज का यह अथथ बहुत कुछ ठीक है, 
परन्तु इसमें एक कमो है। यदि भारतीय प्रतिनिधियों को कोई अधिकार 
न दिया जाय ओर प्रान्तीय शासन गेर जिम्मेवारी के सिद्धान्त पर काम 
करता रहे तो केन्द्रेय सरकार के हाथ खींचने पर भी जनता को कोई 
लाभ नहीं हो सकता | प्रान्तीय स्वराज का दूसरा अ्रथ है “एक उत्तरदायी 
शासन! । अर्थात्‌ मन्त्रिमण्डल प्रान्तीय धारा-सभा के प्रति जिम्मेवार 
हो | धारा-सभाश्रों में जनता के प्रतिनिधि होते हैं | यदि, शासन की 
बागडोर उनके हाथ में रहे, तो एक जिम्मेवार शासन की स्थापना 
होगी । जनता को यह कहने का अधिकार नहीं रह जाता कि प्रान्तों में 
उसकी इच्छा के विरुद्ध काय हो रहा है। ज्वायंट पालियामेंदरी कमेठी 
की रिपोर्ट के अनुसार प्रान्तीय स्वराज का अर्थ यह है, “प्रान्तीय स्वराज 
का तात्यय शासन-विधान की उस शक्ल से है जिसके अन्दर गवनर के 
घूबों में कार्यकारिणी तथा धारा-सभा केन्द्रीय सरकार से स्वतन्त्र होक' 


प्रान्तायथ स्वराज 


अपना सा|मा के अन्दर शासन का काय चलायेगी ।?% यह परिभाषा 
इतनी अस्पष्ट है कि कोई स्पष्ट बात मस्तिष्क में नहीं बैठती | मालूम नहीं 
आन्तीय सरका१ की निहित सीमा क्या है १ इसके अन्दर कट्दीं भी एक 
जिम्मेवार शासन की चर्चा नहीं की गई है । 
प्रान्तीय स्वराज का ठीक अर्थ एक उत्तरदायों शासन से हे । प्रांतीय 
जनता स्वयं अपना राजनीतिक प्रबन्ध करे ओर अ्रपने' प्रतिनिधियों 
द्वारा सरकारी अफसरों पर अधिकार रक्खे--इसका नाम प्रान्तीय स्वराज 
है। काय-कारिणी सभा के सदस्य घारा-सभा के प्रति जिभ्मेवार हों। 
अतएव प्रांतीय स्वराज का दोहरा श्र्थं ठीक नहीं है। एक का तात्पर्य 
केन्द्रीय और प्रांतीय सरकार के सम्बन्ध से है और दुसरे का तात्पय एक 
स्वतन्त्र शास्नन ( 50[6 60ए७:४77८7६८ ) है। इसमें कोई संदेह नहीं 
कि प्रान्तों में एक जिम्मेवार शासन तब तक स्थापित नहीं हो सकता 
: जब तक केन्द्रीय सरकार का दबाव कम न हो जाय । यदि केन्द्रीय सर- 
कार प्रांतीय मामलों में हाथ डालती रहे तो स्वतंत्र शासन का कोई अर्थ 
ही नहीं है | यह हो सकता है कि शासन की कोई कड़ी मशीन बनाकर 
न्द्रीय सरकार अपने हस्तक्षेप को कम करदे और इसी का नाम प्रांतीय 
स्वराज रख दिया जाय । जनता के प्रति कोई जिम्मेवार शासन न बना 
कर केउल केन्द्रीय सरकार के दद्ूल को कम कर दिया जाय । शाब्दिक 
अर्थों में इसे कोई प्रांतीय स्वराज कह लें, परन्तु स्वराज तो वहीं है 
जिसके अन्दर प्रजा स्वयं अपना शासन करे | यदि प्रांतों में एक जिम्मे- 
वार शासन स्थापित कर दिया जाय ओर केन्द्रीय सरकार दखल देती रहे 
तो एक ऐसा समय आ सकता है जब सरकारी मशीन फेल कर जाय । 
या तो सरकार प्रांतीय. स्वराज को समाप्त कर दे या अपने दग्नल को 
कम करे | १६३७ दे० में ऊपर से दिखलाने के लिये प्रांतीय स्वराज 
को स्थापना कर दी गई थी, परन्तु.भीतर से केन्द्रीय सरकार की शक्ति वैसी 
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ही थी । २७ महीने के कॉम्रेस मंत्रिमएरडलों से यह बात स्पष्ट हो गई 
थी। 
जब कोंग्रस की स्थायना को गई थो तो लोगों का यह अनुमान था 
कि बृटिश सरकार धीरे-धारे हमारी राष्ट्रीय माँगों 
प्रान्तीय स्वराज को पूरा कर देगी । पूर्ण स्वराज की कल्पना किसी 
की मांग को भी न थी * कुछ समय व्यतीत हने पर बृटेन 
की साम्राज्यवादी नीति का पता चलने लगा 
हिन्दोस्ता नेयों को कौई'अ्रधिकार देने को वह तैयार न था। श्रंग्रज़ों को 
आधिक लाम की श्रमिलाषा इतनी अ्रधिक थः कि किसी भी ्षेत्र में हिन्दो- 
स्तानियों को स्वतंत्र कर वे अपने स्वार्थ पर धक्का नहीं पहुँचा सकते थे । 
इधर हिन्दोस्तान में राष्ट्रीय भावनाओं की वृद्धि हो रही थी । १६०४० 
में कोंग्रेत ने इस आराय का एक प्रस्ताव पास किया कि शासन की 
मशीन में भारतीय कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक हिस्सा लेना 
चाहिये । १६०५ ई० में फिर यह प्रस्ता। दोहराया गया | इसका ताले 
यह था कि बड़ी-बढड़ी सरकारी नोकरियों तथा धाग-सभाओं में काम 
करने का अवसर हिन्दोसतानयों को भो मिले | १६०६ ई० में काँग्रस ने 
यह स्पष्ट कर दिया कि उसका उदृश्य बृटिश साम्राज्य के अ्रन्तगंत 
हिन्दोस्तान को एक स्वतन्त्र राष्ट्र बनाना है| वंग-भंग के प्रश्न ने आग 
में घी का काम किया | सारे हिन्दोस्तान में स्वतन्त्रता की लहर फैल 
गई | काँग्रेस अपनी नीति पर डठी रही । उसकी माँग उपयुक्त थी । 
देश की राजनीतिक पाटियों ने यह स्वीकार किया. कि देशोन्नति के लिये 
स्वतन्त्रता से बढ़ कर कोई दूमग मार्ग नहीं है। इस समय कॉम्रस दल 
में दो बड़ी कमजोरियाँ उत्पन्न हो गई थीं | सूरत की कॉम्स के बाद वह 
दो दलो में विभाजित हो गई। मुसलमान श्रभमी तक उससे अलग थे । 
१६१० ई० में इलाहाबाद काँग्रेस में सर विलियम वेडरवन ने इस बात 
का प्रयत्न किया कि कॉग्रस में आपसी भेदभाव मिटा दिये जायें और 
मुसलमान भी इसके उद्श्य में शामिल हों। १६३५ ६० तक इसमें सफ- 
लता प्राप्त न हो सकी । परन्तु इसके कुछु ही दिन बाद लीग और 
काँग्रस दोनों ने अपना उद्दश्य एक बना लिया कि उन्हें - बृटिश साम्राज्य 
के अन्दर हिन्दोस्तान में एक स्वतन्त्रु सरकार स्थापित करना है। तब 
से बराबर दोनों की यह माँग बनो रहो कि हिन्दोस्तान को पूर्ण स्वतन्त्रता 
मिलनो चा हेये। परन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ दोनों दलों में भेद-भाव हस 
सीमा तक पहुँचा कि पाकिस्तान की स्थापना हुई | 
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१६३० ई० तक हिन्दोस्तान को स्वतन्त्रता का अश्स एक था । इस 
दे विचार पैदा नहीं हुये थे । लेकिन गेलमेज 
आन्तीय॑ स्वराज सभा के बाद प्रान्तीय स्वराज पर दो विभिन्न मत 
पर विभिन्न भत वाले दल उठ रुड़े हुये । यह मेद-भाव लन्दन में 
ही उत्पन्न हो गया था। एक दल का कहना था 
कि केन्द्रेयं सरकार की शक्ति ' कमजोर नहीं होनी चाहिये। प्रान्तों पर 
इसका प्रभाव वैसे ही दृढ रहना चाहिये जैसे आज है । इस दल के 
नेताओं ने दक्षिणी श्रफ्रीका तथा अ्रमेन्‍्का का उदाहरण देकर यह सिद्ध 
किया कि केन्द्रीय सरकार की शक्ति दृढ़ रखते हुये भी प्रान्तीय रवराज 
को स्थापना हो सकती है। इस दल वालों को यह सन्देह था कि यदि 
प्रान्तों को स्वतन्त्रता प्रदान कर दी गई ओर केन्द्रीय सरकार का हाथ 
उनके ऊपर से जाता रहा तो बहुत सम्भव है कि हिन्दोस्तान को राष्ट्रीय 
एकता नष्ट हो जाय । इससे स्पष्ट होता है कि यह दल बृटश सरकार 
गी “शक्ति एकोकरण” ( (श८70०)॥5$८0 छ०ए८: ) में विश्वास . 
करता था | इसका कहना था कि बटठश सरकार इस बात का ध्यान न 
'रक्खेगी ,तो हिन्दोस्तानियों की लगभग एक सदी की कमाई मिट्टी में ,मल 
जायेगी। हिन्दोस्तान में साम्प्रदायक्र भेदभाव का उदाहरण देकर यह सिद्ध 
किया गया कि केन्द्रीय सरकार की शक्ति कम-करने से आपसी भगगड़ों में 
वृद्धि होगी और तरह-तरह के बैमनस्य पदा होंगे । उपरोक्त बिचार से 
स्पष्ट है कि इस दल को हिन्दोस्तानियों को राजनीतिक कुशलता में 
विश्वास नहीं था । इस भय से कि कहीं आपस में कुछ भेद उत्पन्न न 
हो जायें हमेशा दासता की जंजीर में बंधे रहना उन्हें अ्रच्छा था । 
दूसरे दल ने इस केन्द्रीय शक्ति के संचय पर प्रकाश डालते हुये 
यह साबित किया कि जब तक केन्‍्द्रोय सरकार की श,क्त कम न होगी 
तब तक प्रांतीय स्वराज्य की स्थापना नहीं हो सकती | यह संभव नहीं 
है कि बटिश सरकार सारी शक्ति अपने हाथों में रक्‍खे और साथ 
ही यूबों को स्वतन्त्रता भी दे दे। ऐतिहासिक उद्धरणों से यह बात 
साबित की गई कि शासन की बागडोर को एक सूत्र में बाँधने से जो 
देश को हानि पहुँची है वह जल्दी पूरी नहीं हो सकती । इससे जनता 
के अधिकार का अ्रस्तित्व मिटा दिया गया है | वह भीगी बिल्ली की 
तरह कूपमंडूक हुये बैठी है। उसे इतना भी शान नहीं है कि उसके 
नमक की श्रसली कीमत क्‍या है। प्रांतीय सरकारों को कठपुतली की 
तरह नचाने से जनता का श्रात्म-विश्वास कम हो गया था। प्रजा के 
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व्यक्तित्व ए्र इस नीति से श्राघात पहुँचा। जब तक मशीन के पुर्जे 
आजादी के साथ अश्रपनी जगह पर काम नहीं करते, तब तक वह ठीक 
तौर पर काम नहीं कर सकती । केन्द्रीय सरकार ने सम्पूर्ण राजनीतिक , 
शक्ति अपने द्वाथों में लेकर हमारे परिश्रम को व्यर्थ कर दिया था। जो 
भारतीय जनता किसी समय अपना शासन स्वयं करती थी ओर बड़ा से 
बड़ा अफसंर उसके कामों में दखल नहीं दे सकता था, वह कसिल में 
थोड़े से प्रतिनिधि भेजने के लिए तरतती थी | जो अपनी सारी कमाई 
अपनी इच्छानुसार खच कर सकती थी वही छोटे-छोटे कामों के लिये 
केन्द्रीय सरकार की सहायता पर मुह ताकती थी। यह दल चाहता 
था कि प्रांतीय सरकार एक जिम्मेवार सरकार करार दी जाय | गवनर 
केंधल नाम-मात्र के लिए कायकारिणी का प्रधान रहे | प्रांतीव विषय 
हिन्दोस्तानी मंत्रियों को दे दिये जायँ। आमदनी और खर्च की पूरी 
जिम्मेवारी उन्हें दे दी जाय | प्रांतों में प्रत्येक सरकारी कर्मचारी प्रांतीय 
सरकार की इच्छा से भर्ती किये जायँ। उन्हें हटाने का भी अधिकार 
इसी को हो । तात्पय यह है कि इस दल की माँग एक सच्चा प्रान्तीय 
स्वराज स्थापित करने को थी । 

प्रांतीय स्वराज के समथक : उपरोक्त दोनों दल अपनी-अपनी माँग 
के लिये पूरी प्रयत्न करते रहे । केन्द्रोय शासन की शक्ति को दृढ़ रखने के 
पक्षपातियों को यदि बटिश सरकार का सहायक कहें तो कोई अनुचित 
न होगा | अब इन दोनों दल वालों की बातों पर बृटिश सरकार 
को विचार करना था । पालियामेंट यह नहीं चाहती थी कि केन्द्रीय 
सरकार की शक्ति कम हो। उसे संघ-शासन-विधान बनाने की उतनी 
चिन्ता न थी जितनी केन्द्रीय ओर प्रांतीय विषयों के विभाजन की । इसी 
पर उसकी राजसत्ता का सारा दारोमदार था। वह अपने ही द्वाथों से 
अपना अहित केसे कर सकती थी । साथ ही वह हिन्दोस्तानियों को 
सन्तुष्ट भी करना चाहतो थी | इसी उधेड़बुन में ३ वर्ष बीत गये । अंत 
में सब विषयों की एक सूची बनी जो केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों में 
बाँट दी गई । बहुत से आवश्यक अधिकार जो प्रांतीय सरकारों को 
मिलने चाहिये थे, केन्द्रीय सरकार को दे दिये गये। फौज और खजाने 
पर हर देश का भाग्य निभर रहता है । वे केन्द्रीय विषयों" की सूची में 
शामिल कर दिये गये। यदि पालियामेंट चाहती तो बृटिश राजनीतिशों 
की इस भावना को बदल सकती थी, परन्तु उसने ऐसा करना उचित 
न समझा । प्रत्येक अ्रंग्रज स्वभाव से ही .हिन्दोस्तान में एक दृढ़ केन्द्रीय 
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शासन को पसन्द करता था। पालियामेंट ने अपने जीवनकाल में कछ 
देशों को स्वतन्त्रता प्रदान किया था। इसी तरह वह हमारे देश को भी 
उसी दिशा में ले जा सकती थी 


कनाडा कई सूबों से मिलकर बना है। स्वयं क्रनाडा एक प्रान्त भी 
है। ९८४० ई० में उसे अकेले स्वतन्त्रता प्राप्त हुई थी । धीरे-धीरे 
अन्य प्रान्तों को स्वतन्त्रता दे दी गई। अर्थात्‌ समुचे कनाडा में कई 
स्वतन्त्र सरकारे' कायम हो गई' । सबको जिम्मेवार शासन दे दिया गया 
परन्तु बहुत दिनों तक यह व्यवस्था कायम न रह सकी । अंग्रज और 
फ्रांसीसी दोनों जातियों के लोग इसमें निवास करते थे। घरेलू' भगड़ों 
के कारण वे आपस में मिलकर न रह सके। सभी प्रांतों में ये दोनों 
जातियाँ आपस में लड़ने लगी। दोनों अ्रपने को विभिन्न राष्ट्रवादी 
समभने लगीं । इस बुराई को दुर करने के लिए, श८८७ ई० में समूचे 
कनाडा के लिये एक संघ शासन-विधान बनाया गया। इस उद्धरण से 
हमारे दो तालये हैं ; एक तो यह कि दो या दो से अधिक राष्ट्रवादी 
किसी संघ-शासन की स्थापना कर सकते हैं। शासन-विधान की बुराइयों 
के कारण वे थोड़े समय तक आपस में भले ही लड़ते रहें, परन्तु अन्त 
में दोनों एक हो सकते हैं | दुसरा यह हे कि संघ-शासन के लिए यह 
आवश्यक है कि इसकी इकाइयों पूरी तरह स्वतन्त्र कर दी जायें | यदि 
हमारे देश में सच्चे संघ-शासन की स्थापना करनी है तो प्रान्तीय स्वराज 
आवश्यक है । हिन्दु, मुसलमान, पारसी, ईसाई आदि विभिन्न सम्प्रदाय 
इसमें बाधक नहीं हो सकते । 


आस्ट्रेलिया में मी अलग अलग सूबे आबाद होते गये | ज्यों-ज्यों 
उनकी आबादी बढती गई ओर उनके निवासियों की योग्यता का परि- 
चय मिलता गया, त्यॉ-त्यों उन्हें आज़ादी मिलती गई | १८२५ से १८६६ 
ई० तक यह सिलसिला जारी रहा । इसके पश्चात्‌ स्वार्थ और सम्पर्क 
में मतभेद होने के कारण उनमें आपसी भगड़े आरम्म हुए.। सबने 
फैसला किया कि एक संघ-सरकार बनाई जाय जो सबको एक सूत्र में 
बॉँधकर चलावे । ५८६६ ई० में सभी प्रान्तों के प्रतिनिधियों ने इकट्ठ 
होकर एक संघ-शासन-विधान का निर्माण किया । बृटिश पार्लियामेंट ने 
खुशी-खुशी उसे स्वीकार कर लिया | बूटिश साम्राज्य का एक अंग होते 
हुँये भी यह देश आ्राज पूरी तरह आज़ाद है। इन दोनों देशों पर नज़र 
डालते हुये यह स्पष्ट दै कि संसार में कोई संघ-शासन-विधान ऐसा नहीं 
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है जिसकी इकाइयाँ परतन्त्र हों अ,र केन्द्रीय सरकार की कड़ी देख-रेख 
में रकक्‍खी गई हों। | 
भारतोय राजनीततिजों में चाहे जितना भी मतभेद रहा हो, परन्तु हर 
एक इस बात से सहमठद था कि हिन्दोस्तान को अधिक से अधिक स्वतन्त्रता 
मिलनी चाहिये। जब वृटिश सरकार ने इस बात का वादा किया कि 
वह प्रान्तीय ज्षेत्रों में उसे तजुरबा करेगी तो फिर इसमें गोलमाल की 
बाते ठोक नहीं थीं | प्रान्वीय स्वराज को रूप रेखा का उतना महत्व नहीं 
था जितना शासक्रों की सच्चाई और नेकनीयती का ।# कॉाँग्रत का 
चुनाव में हिस्सा लेने का मुख्य उदृश्य यही था कि प्रान्तीय सरकार को 
अच्छी तरह चलाया जाय । वह शाभन में कोई रुकावट पैदा करना 
नहीं चाहता थी । मन्त्रिपद ग्रहण करने के बोद भो जब-जब अड़ चने 
आर, उसने उन्हें बड़ो खूबी के साथ निबाहा । जिन प्रान्तों में कांग्रेस 
का बहुमत नहीं था वहाँ की भी सरकारों ने काँग्रस की नीति का 
अनुसरण किया | तात्पयय यह है कि सभी प्रान्तों में नया प्रान्तीय 
स्वराज बड़ी तत्परता से चालू किया गया। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई 
सभी मिलकर इसे चलाने की सच्चो नीयत रखते थे | लेकिन हर समय 
उन्हें यह भय रहता था कि गवर्नर तथा गव्रनर-जनरल से उनको मुठभेड़ 
न हो जाथ । 
१६३७ ई० में संघ शासन-विधान प्रान्तों में कार्यान्वित किया गया । 
 चुनात्र में काँग्रेस ने दिल खोल कर हिस्सा लिया । 
प्रान्तीय स्वराज परिणाम यह हुआ कि ६ प्रान्तों में काँग्रेस का बहुमत 
का क्रियात्मक रहा । संयुक्त प्रान्त की छोटी धारा-सभा के लिये 
रूप. कांग्रेस के १३८ सदस्य चुने गये। कुल जगरहें 
ह २२८ थीं। इसी प्रकार शेष पाँचों यूबों में कांग्रेस 
के सदस्यों की संख्या बहुमत से कहीं अधिक थी । संयुक्त प्रान्त, मध्य- 
प्रांत और बरार, बम्बई, मदरास, बिहार और उड़ेसा--इन सूबों में 
छोटी सभा में कांग्रस का. बहुमत रह्दा | पंजाब, बच्धाल, सिंध, आसाम, 
ओर पश्विमोत्तर प्रदेश, इनमें इसका बहुमत न हो सका । कुछ समय 
बाद आसाम और पश्चिमोत्तर प्रदेश में भी कांग्रस का मन्त्रिमर्डल 
स्थापित हो गया । ह 
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झुनाव फरवरा १६३७ में समाप्त हो गया | श्र प्रश्न यह छठा कि 
सन्त्रिमएडल बनाये जायें। कांग्रत ने चुनाव में विजय तो प्राप्त की 
परन्तु अभी तक उसने यह ते नहीं किया था कि मनन्‍त्रपद ग्रहण करे 
या नहीं | कांग्रस में इस विषय में दो रायें थों। कुछ ले.ग॒मन्त्रिपद 
ग्रहण करने के पक्ष में थे ओर दूमरे इसका विरेध करते थे। उनका 
“कहना था कि जो संशथा . बृ टश सरकार से लड़ने के लिये बनाई गई 
है। झ्रोर जो आरम्म से उसका जिरोध करती आ रही है, वह सरकार 
की अध'नता में काम नहीं कर सकती । साथ हो उसे शासन-विघान की 
कमज़ारियों दिखाई पड़ रही थां। उसका कहना था कऋ्रि प्रान्तीय 
स्वराज एक नि ढेंग है और कांग्रेस उसे चलाकर कोई लाभ नहीं 
उठा सकती । परन्तु पक्षपाती दल धन सब दलीलों के रहते हुये भी 
मन्त्रिपद ग्रहण करने के पक्ष में था। उसकी यह दर्ल,ल थी कि. यदि 
सरकार को चलाने की नीयत न था तो चुनाव में हिस्सा लेने की क्‍या 
अवश्यकता थी | शासन को चलाकर उसे यह अनुभव करना था कि 
कहाँ तक इसके अन्दर स्वतन्त्रता का रूप है । यदि दूसरी पार्टियाँ घारा- 
सभा में बहुमत प्राप्त कर लेतीं और अपनी इच्छानुसार शासन को 
चलातीं तो सम्भत्र है प्रजा की आँख बहुत दिनों तक बन्द रक्‍्खी 
जाती | सरकार को चलाने में एक ओर भी लाभ था। प्रान्तीय 
जनता के दिलों में यह भाव उत्पन्न करना था कि राष्ट्रीय सरकार 
विदेशी सरकार से किन मामलों में भिन्न हो सकती है | २७ 
महीने तक, अर्थात्‌ जब तक काँग्रस ने प्रान्तीय सरकार को चलाया, 
जनता के दिमाग से विदेशी राज का पर्दा हट गया था। चारों ओर 
प्रम ओर सहानुभूते के भाव दिखाई पड़ने लगे थे। जिन कामों को 
चूटिश सरकार अपने १५४० वष के जीवन ने नहीं कर पाई थी, उसे 
कॉम्रस ने २ वर्षों में कर दिखा4था । ,परन्तु शासन की कमजोरियों को 
वह केसे दूर कर सकतो थी । 

मन्त्रिपद ग्रहण करने में एक ओर कठिनाई थी। संघ-शासन को 
काँग्रस पहले ही इनकार कर चुकी थी । कड़े से कड़े शब्दों में उसने इसे 
बेकार और दोषपूर्ण ठहराया था | इतनी बुराई करने के बाद यदि वह 
उसी शाप्तन को कार्यान्वित करती तो इससे बढ़कर शर्म की बात कोई 
दूसरी न थी । राजनीति उलट फेर का घर है । इसलिये इसे कूटनीति का 
दूसरा भाई कहा गया है। कॉाँग्रस की अकल उस जगह पर आकर रुक 
जाती थी कि गवनर के विशेष अधिकारों के सामने वह कर ही क्या सकती 
झा० भा० शा०--११ 
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है| इधर काँग्रेस का एक वर्ग इस बात के लिये लालायित था कि कुछ 
समय तक प्रान्तीय शासन को चलाना चाहिये | पद का लोभ सबसे बड़ा 
होता है। अन्त में कॉग्रस ने, एक राजनीतिक बहाना ढंढ़ निकाला । 
चन्द शर्तोीं' के साथ उसने मन्त्रिपद ग्रहण काना स्वीकार किया परन्तु 
साथ ही उसने यह भी एलान किया कि वह शासन चलाने नहीं बॉल्क 
उसे तोड़ने जा रही है ।# पक्षपात छोड़कर आज हम दावे के साथ यह कह 
सकते हैं कि कोंग्रस शासन को चलाने के लिये गई थी,. तोड़ने के लिये 
नहीं । जो कुछ भी हो, वह इस बात पर कमर बाँध चुको थी कि प्रान्तीय 
सरकार को चलाना चाहिये। १५ मार्च सन्‌ ९१६३७ ई० को दिल्‍ली में 
काँग्रस की वर्किज्ञ कमीटी की बैठक हुई । महात्मा गाँधी के विचारों के 
अनुसार यह तै किया गया कि कॉमग्रेस प्रान्तीय सरकार को इस शर्तें पर 
चलावे कि गवनर उसके कायों में अपने विशेषाधिकारों का श्रयोग तब 
तक न करें जब तक मन्त्री अपनी सीमा के अन्दर काय करते रहें। 
अर्थात्‌ गवनर इस बात का आश्वासन द कि वे मन्त्रियों के कामों में 
खनायास हस्तक्षेप नकरंगे। वे श्रपने व्यक्तिगत अधिकारों को तभी काम 
में लायं जब कोई असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हो जाय | इस आश्वासन 
से प्रान्तीय स्वराज की सीमा नहीं बढ़ी; परन्तु रुकावट की बहुत बड़ी 
शंका जाती रही। 
संघ-शासन का प्रधान, गवनर-जनरल, कोंग्रस को असंतुष्ट नहीं 
करना चाहता था। उसने अपने एक व्याख्यान में यह जाहिर किया कि 
नये शासन-विधान की रचना भारतीय, प्रजा की भलाई के लिये की गई 
है | किसी के दिल में इस बात की शंका उत्पन्न नहीं होनी चाहिये कि 
कोई कमंचारी मन्त्रियों के कार्मों में दखल देगा | कारण यह है कि 
ब्रियिश सरकार अपनी सहयोग वाली नोति से अलग नहीं रह सकती । 
जिन प्रान्तों में कॉग्रेस का बहुमत था वहाँ के गवनरों ने कॉम्रस 
के नेताओं को निमन्त्रित किया । शासन की नीति के अनुसार वे इन्हें 
बुलाने के लिये बाध्य थे। नेताओ्रों ने अश्वासन की माँग पेश को। इस 
प्रकार का सुलहनामा संसार के किसी भी देश में श्रब तक नहीं. हुआ था । 
गवनंरों को ऐसा करने का कोई अधिकार न था । अत॒एव अपना कत्तव्य 
समभ कर उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि इस प्रकार का श्राश्वासन- 
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देने में वे संथा श्रसमर्थ हैं। संयुक्तप्रानं के गवनर की ओर से एक 
घोषणा प्रकाशित की गई कि, भारतीय शासन-विधान तथा आदेश! 
पत्रों से गवनर की जिम्मेवारियाँ बहुत ही स्थष्ट हैं। इस प्रकार की माँग 
पूरा करने का अधिकार उसे बिलकुल नहीं हे ।# अन्य प्रान्तों के गवनरों 
ने भी इसी प्रफार की मजबूरियाँ जाहिर कीं | नतीजा यह हुआ कि कॉँग्रेस 
ने मन्त्रिपद ग्रहण करने से इनकार कर दिया। ३० माचे सन्‌ १६३६ ई० 
को महत्मा गाँधी ने अपने एक- वक्तव्य में कहा कि आश्वासन का सूत्र 
उन्हीं का बनाया हुआ था। उन्होंने इस बात पर खेद प्रगट किया कि 
इतनी छोटी सी बात को मानने से गवनरों ने इनकार कर दिया । इधर 
गवनरों को साधे भारत मन्त्री ओर पालियामेंट से सलाहेँं मिल रही थीं । 
भारत मन्त्री, लाड जेटलैण्ड ने लाड सभा में भाषण देते हुये अपने 
खयाल का इजहार किया था कि पार्लियामेंट ने गवनरों को जो 
जिम्मेवारियों दी हैं उन्हें वे बिना उसकी मर्जो के दुर नहीं रह सकते ।”भै 
कॉग्रेस भी अपनी माँग पर डटी रही । उसे पार्टो की बहुमत शक्ति का 
भरोसा था । शासन के श्रीगणेश में ही यह रस्साकसी बड़े जोरों के 
साथ चलने लगी । श्रभी यह शुरू भी नहीं हुआ था कि इसकी कम- 
जोरियों के आसार दिखाई पड़ने लगे । जिस शासन-विधान के बनाने 
में वर्षों व्यतीत हुये थे, और लाखों रुपया खच हुआ था, उसे बिनां 
किसी जाँच पड़ताल के बदल देना ठीक न था। 

१९३५. का शासन-विधान फेल न कर जाय, ऐसा सोचकर 
गवर्नरों को यह आशा दी गई कि वे अल्प-संख्यक दल से एक मन्त्रि- 
मण्डल बना लें । गवनरों ने अपने प्रान्तों में इस प्रकार का मन्त्रिमएडल 
बनाकर शासन को चलाना आरम्म कर दिया । ६ प्रान्तों में मन्त्रिमंडल 
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की स्थापना हो गई और सब काम सुचारु रूप से चलने ल्गा। ऋल्प- 
संख्यक दल की सरकार ( [76८773 ॥(779$0725 ) बहुमत पार्दी के सह- 
योग के बिता नहों चल सकती था। पत्र-पत्रिकाओं में इस विषय पर टो का- 
टिप्पणी होने लगो कि गुड़िया मनत्रमएडल ([70८४॥7 2४]7580९5 ) 
नियम के विरुद्ध है। इसमें कोई संदेह नहीं !क गबनरों को आदेश 
पत्रों (॥7900॥0670 ०६ 08:8ए0८(078$ ) के अनुभार ऐसा करने का 
आधिकार दिया गया था, परन्तु प्रान्तीय स्वराज श्रार प्रजाटन्त्रवाद की 
दृष्टि से यह काय सव था निन्दर्न य.था। यदि गुड़ेया-मनन्‍्त्रम्डलों की 
रथापना -के बाद प्रान्तीय अ्रसेम्बली की बैठक बुला ली जाती तो सरकार 
का सारा मजा किरकिरा हो जाता। कॉाप्रस बहुमत से उनके विरुद्ध 
अविश्वास का प्रस्ताव पास करती और मन्त्रियों को हटना पड़ता। 
परन्तु शासनब्वेिघान के अनुसार गइउनरों ने इसे रोकने का प्रयत्न किया। 
६ महीने तक प्रान्तीय धारान्पभाश्रों की बैठक नहीं बुनाई गई | इससे 
काँग्रस को अविश्वास का प्रस्ताव पास करने का अवसर न मल सका । 
६ माह व्यतीत होने पर घारा-सभा को बुलाना जरूरी था, श्रन्यथा 
शासन-वधान फल कर जाता । 

२६ माच सन्‌ १६३७ ई० को लन्दन में रेडियो पर भाषण देते हुए 
लाड लाथियन ने काँग्रेस को यह सलाह दो कि वह बिना किसी 
आश्वासन के मन्त्रियद ग्रहण कर ले | इधर ८ अश्रेल सन्‌ १६३७ को 
भारत मनत्री लांड जेटलेंड ने लाड सभा में एक वक्तव्य देते हुये गुड़िया 
मन्त्रिमंडल की खूब तारीफ की । १० अप्रेल सन्‌ १९३७ को महात्मा 
गाँधा ने पुलद का एक रास्ता बटिश सरका९ के सामने रक्खा । उनका 
कहना था कि इस बात के लिये ३ न्यायाधंर युक्त कर दिये जाय कि 
गवनर इस प्रकार का आश्वासन दे सकते हैं श्रथत नहों। पालयामेंट 
में एक वक्तव्य देते हुए बटलर ने इस सलाह को ठुकरा दिया | ६ मई 
सन्‌ १९३७ ईं० को लाड जेटलड ने इत बात की घोषणा की कि नये 
शास्नन-विधान की मनशा प्रान्तीय शासन का सूत्र भारतीय मन्त्रियों के 
हाथों में देना है । इससे काँग्रेस को कुछ तसढुली हुई प्रौर उसने यह 
स्व्रीकार किया कि यदि मन्त्रियों और गवनरों में हृद दर्जे का मतभेद 
उत्पन्न हो जाय .तो गवनर उन्हें निकाल दें। महात्मा गंधों ने भी यही 
माँग पेश की | २१ जून सन्‌ १६३७ को वाध्सराय का जो वक्तव्य प्रका- 
शित हुआ उससे सुलइ का राघ्ता काफी साफ हो ग्या। जुलाई के 
पहले सप्ताह में कॉम्रत, वक्रिज्ञ कभीटी- ने यह तय किया कि काँग्रेस अब 
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मन्त्रिपद स्वीकार कर ले। इसके फलस्वरूप ६ प्रान्तों में काँप्रस मन्‍्त्र- 
मंडल की स्थापना हुई | 

गु ड़या मन्त्रिमंडल बर्खास्त कर दी गई। कॉशरेंस, शासन का काये 
चलाने लगी | रुकावट की पहली सीढ़ी किसी तरह समाप्त हुई | 
यद्याि कॉग्रस की माँग पूरी नहीं हुई थो, फिर भी गदनर मन्त्रियों की 
कारवादयों में जल्दी दखल नहीं दे सकते थे। इससे प्रान्तीय स्वराज की 
सीमा कुछ और विस्तृत मालूम पड़ने लगी। कहा जाता है कि गउनरों 
के अ्श्वासन से काँग्रेस ने प्रान्तीय स्वराज के अर्थ को एक दम बदल 
दिया ।# कॉअंस और गवनर दोनों को एक दूसरे के प्रति अधिक श्रद्धा 
उतन्न हो गई । शासन की बागडेोर कॉग्रस के हाथ में आते ही हिन्दो- 
सतान का राजनीतिक वातावरण बदल गया । जो काँग्रेस आरम्म से ही 
बृटिश सरकार का विरोध करती आ रही थी वही अब शासन को 
कार्यान्त्रित करने लगो । उसके लिये यह जरूरी था कि वह सभो सूबों 
में एक प्रकार की नीत को चलाती | विभिन्न प्रान्तों के मन्त्रिमं इल 
मनमानो न करके उसके उद्दश्य को सामने रकक्‍्खें--शसकी देख-रेख के 
लिये सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुलकलाम अआ्रजाद और 
डाक्टर राजेन्द्र प्रगद, इन तीन आदभमियों की एक कर्माठो ( 7७ 
737/477९८7707ए $0७-(०07770८6 ) बना दी गई। शाप्तन को 
चलाने में काँप्रेस ने अपने सामने ३ उद्श्य रकखा :--- 

१--शासन का खचे घटाना और नोकरशाही को बेजा हरकतें दूर 
करना । ” 


२--द्वोन दुखियों को आशिक सहायता देना ; दरिजनों श्रोर दलित 
जातियों को उठाना । 


३--जनता को अधिक से अधिक राजनीतिक अधिकार प्रदान करना 
ओर उसके दिमागं में स्वदेशी सरकार का नक्शा खींचना । 

उपरोक्त उद्दश्यों की पूर्ति के लिये नये नये काय-क्रम बनाये गये | 
इनमें श्रघक्र से अधिक रक़म लगाने के लिये कॉँग्रती मन्‍्त्रयों ने अपना 
वेतन केवल ५०० रुपया मासिक निश्चित किया। हमें याद रखना 
चाहिये कि इसके पहिले मन्त्रियों को लगभग ५००० रुपया वेतन दिया 
जाता था । यदि कांग्रेस के मन्त्री चाइते तो इतना ही वेतन ले सकते 

थे, परन्तु आप जनता की भत्ताई का ध्यान रखते हुए उन्होंने केवल 
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५०० रुपया मासिक लेना स्वोकार किया । हिन्दोस्तान के सभी सूबों की 
समस्या एक है। सबके सामने एक ही प्रकार के प्रश्न उपस्थित थे | 
अर्थात्‌ किसानों की उन्नति, बेकारी को दूर करना, घरेल्लू कारोबार की 
वृद्धि, साक्षरता का प्रचार, ग्रामसुधार, मद्य-निषेध, दलितोद्धार, स्वायत्त 
शासन का सुधार आदि विषयों को ओर सबका ध्यान आकषित था। 
परन्तु काँग्रस सरकार जल्दी से जल्दी इन्हें आरम्म करना चाहती थी 
काँग्रस सरकारों ने राजनीतिक केदियों को छोड़ने का अघ्ताव पास 


किया । कितने ही केदी जेलों से बाहर निकाले गये । जो शेष रहे उन 
भी धीरे धीरे छोड़ने की व्यवस्था की गई। ग्राम-उद्योग-तंव को स्थापना 
की गई । इससे गाँवों की उन्नति पर विचार किया जाने लगा। घरेलू 
कारोबार की बृद्धि की गई। तरह तरह के काम-घंधों को खोज हुईं। 
कितने ही बेकार आदमियों को काम दिया गया । हरिजनों की भलाई के 
लिए, अलग स्कूल श्रौर कारखाने खोले गये । उनके लड़कों को सरकारी 
वजीफ दिये गये । कालेजों और विश्वविद्यालयों में उनकी फोस माफ कर 
दी गई | किसानों की उन्नति के लिए हर जिले में बीज गोदाम खोले 
गये । उनकी खेती के लिए. सरकार को ओर से श्रधिक से अधिक इमदाद 
दी जाने लगी | उनके लिए तरह तरह के कानून पास किये गये | लगान 
में कमी कर दी गई; कजे अदा करने का तरोका बदल दिया गया और 
पिछले कज माफ कर दिये गये। जमींदारों की हिदायत की गई कि वे 
रिआया पर किसी प्रहार का बेजा दबाव नडालें | हरी, बेगार, हथियावन 
आदि सब बंद कर दिये गये | सरकारी अफसरों को चेतावनी दी गई कि 
दावत और डालियाँ न लें। सरकारी महकमों में घूसखोरी को रोकने 
का प्रयत्न किया गया | पुलीस को बेजा हरकतों को हर त.ह से कम 
किया गया । शिक्षा-प्रचार के लिए, तरह तरह की योजना काम में लाई 
गई । संतानों को साक्षर करने का विधान बनाया गया। गाँवों में स्कूल, 
रात्रि पाठशालायें, तथा लाइब्र रियाँ ववोली गई । बेसिक शिक्षा का प्रचार, 
पुरानी शिक्षा-प्रणाली में सुधार तथा नशीली चीजों को दूर करने का 
प्रयत्न किया गया । मजदूरों की उचित मजदूरी का विधान बनाया गया । 
पाम्प्रदायिकता- का भाव कम किया गया। तात्पयय यद्द है कि कॉग्रस 
प्रकार ने जनता की भलाई के लिए कोई कसर बाकी न रक्‍खी | जहाँ 
तक उसकी शक्ति थी और जितनी अधिक रकम वे इन कार्यों में खर्च 
फर सकते थे वहाँ तक करने का प्रयत्न किया। इतनी माथापच्चो करने 
र भी जनता में असन्तोष की मात्रा कम न हुई | इसका कारण कॉग्रेस 
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को कमी नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे कारण पहले से ही उपस्थित कर दिये 
'यये थे जो जनता के दिमाग से नहीं निकल सकते थे। 

काँग्रेस जनता की भलाई के लिए. जितना कर सकती थी उससे कहीं 
अधिक किया | शासन-विधान के अन्दर जितनी गुज्जाइस थो और उसके 
पास जितना रुपया था, सब भलो भाँति प्रयोग में लाये गये | थोड़े समय 
तक लोगों का विचार बदल गया था | जिन सरकारी कमंचारियों को लोग 
काटू समभते थे, वे ही उन्हें फकुककर सलाम करने लगे । जिन व्यक्तियों 
को जेल की हवा खानी पड़ी थी ओर जिनके ऊपर डंडों को चोट पड़ी 
थी, उन्हीं की आवाज पर प्रांतीय सरकार का काम होने लगा। जिन 
दफ्तरों में लोगों को जाने की श्राशा मुश्किल से मिलती थी वे आम 
जनता के लिये खोल दिये गये । प्रांतीय धारा-सभा की कारवाइयों का 
व्योरा सुनने के लिए घारा-सभा के बाहर कितने ही सूबों में लाउड स्पीकर 
लगा दिये गये | इक्केवान और मजदूर भी थोड़ी देर विश्राम करके 
“अपनी सरकार” की कारवाइयाँ सुन सकते थे। लोगों के मुँ ह से विदेशी 
सरकार की आवाज़ बन्द हो गई थी ओर अपनी सरकार” तथा “हमारी 
सरकार? इस प्रकार के शब्द सुनाई पड़ने लगे थे। काँग्रस आन्दोलन 
सरकार को भले ही खठके; परन्तु उसके नेताश्रों तथा कमंचाहियों से 
सलाह मशविरा लेना पड़ता था। इसमें थोड़ा भी सन्देह नहीं कि सरकारी 
ऐक्ट के अनुसार प्रान्तीय सरकारों को गवनंर तथा मन्त्री चलाते थे, 
लेकिन कायरूप में यह बात नहीं थो । ऊपर से कॉग्रस इन सरकारों को 
चलाती रही । वर्किज्ञ कमोटी का फैसला कॉग्रेस मंत्रियों को मानना पड़ता 
था । सरकारी ऐक्ट में काँश्ोस का नाम भले ही न हो परंतु २७ महीने 
तक उसी की तूती बोलती रही | लोगों को यह विश्वास हुआ कि कॉग्रस 
कोई हुल्लड़बाजी की संस्था नहीं है, बल्कि इसके अन्दर शासन चलाने 
का पूरा माद्दा मौजूद है । मन्त्रियों ने जिस योग्यता का परिचय दिया 
'उसकी प्रशंसा पार्लियामेंट तक में को गई | १६ अप्रेल सन्‌ श्८३८ ई० 
को पेशावर में भाषण देते हुये हिन्दोस्तान के वाइसराय ने यह कहा 
कि, “प्रान्तीय स्वराज का पहला वर्ष निहायत अच्छाई के साथ व्यतीत 
हुआ है | प्रान्तीय धारा-सभाओ्रों ने अपनी योग्यता का आश्चयंजनक 
परिचय दिया है ।”% 
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इन सारौ नेकनीयती के बावजूद कांग्रस सरकार की टीका-टिप्पणी 
होती रहो । इसकी वजह यद्द थी कि उसक्ता एक दल सरकार चलाने के 
पक्त में नहीं था | जगह जगह पर सभाओ्रों तथा मीटिंगों में उसके मुंह 
से ये शब्द निऋलते रहे कि कांग्रस अपने आदश से नीचे गिर गई। 
पालियामेंट की मातहती में काम करना उनके लिये एक बहुत बड़ा 
अपमान था । लेकिन जो दल शामन को चला रहा था उसने भी कुछ 
ऐसी ग़लतियाँ की थों जिनका परिणाम उसी के लिये घातक सिद्ध 
हुआ । जिस समय असेम्बली के सदस्यों के चुनाव हो रहे थे उस समय 
“कांग्रस सदस्य अपनी पूरो ताकत से विजय प्राप्त करना चाहते थे । कितने 
ही अनुचित तरीके काम में लाये गये । ग़लत बातों का प्रचार किया 
गया । नागरिकों को व्यथ के आश्वासन दिये गये। कुछ कछांग्रस 
उम्मीदवारों ने तो यहाँ तक कह डाला की चुनाव से एक वर्ष के अन्दर 
जनता को पूर्ण स्वराज प्रात हो जायेगा । साथ हो उनकी सारी आर्थिक 
कठिनाइयाँ दूर हो जायेगी । किसानों की सभी तकलीफ़ों को दूर करने 
का मानो कांग्रेस ने टीका सा ले लिया था। उसे यह ख्याल नथा कि 
शासन की मशोन कहाँ तक उन्हें इन वादों को पूरा करने का मौका 
देगी | बड़े-बड़ो आशायें लेकर लेगों ने कांग्रस को वोट दिया और 
चुपचाप उनकी पूर्ति की बाट जोहते रहे । 


जब चुनाव समाप्त हो गया ओर कांग्रस को शासन का भार चलाना 

पड़ा तो उन्हें मालूप हुआ कि उनको प्रतिशाये कूठी थीं। उनके हाथों 
में इतनी रक़॒म न थी कि माजगुजारी और लगान को वह एक दम माक 
कर देती | कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती । थोड़े समय के: 
अन्दर ब्रेकारो अ्र.र अ्ररिक्षा दुर.नहीं को जा सकती थी । शान्ति की 
स्थापना के लिये सरकार को सभी तरह के उपायों का श्राश्रय लेना पड़ा ॥ 
जगह-जगह पर गोलियाँ चलाई गई' और लोगों को सजायें दी गई। 
लोग भौचक्के-से रह गये। उन्हें यह उम्मीद थी कि उनका कुज़ एक 
दम माफ कर दिया जायगा; साथ ही वे कुछ भी करें लेकिन कांग्रेस 
सरकार चुपचाप देखती रहेगी । ये दोनों बातें असम्भव थीं । न तो जनता 
को ऐसी उम्मीद करनी चाहिये थी और न॑ कांग्रस को इस प्रकार की 
आशाये दिलानो चाहिये थी। तालय यह है हि लोग कांग्रस सरकार 
को स्वर्ग का फरिश्ता समझ बैठे थे । उनका अनुमान था कि सरकार 
की बागडोर द्वाथ में लेते ही वह सभी प्रकार की तकलीफों को छ मन्तर 


प्रान्तीय स्वराज १६६. 


से हटा देगी। कितनी गलत धारणा थी! लेकेन इसकी ज़िम्मेवारी 
स्वयं कांग्रेस पर है। उसने विजय प्राप्त करने के लिये प्रारन्तय स्वराज 
की स्‍्वग की सीढी करार दिया था । यह्दी वजह है कि कांग्रस के साधा« 
रण उम्मीदवारों के सामने बड़े-बड़े जमोदारों और राजनीतिज्ञों को मुँह 
की खानी पड़ी । 


कांग्रेस सरकार के समय में लड़ाई-भकंगड़ों की एक हवा बह चली 
थी । इसका कारण यह नहीं था कि सरकार की नीति भयंकर थी, बल्कि 
घ्वतन्त्रता की भावना का यह एक जीता जागता नमूना था। अब तक 
लोग आशाहीन होकर सरकारों कमचारियों की धौँस को सहन करते 
रहे । किसान और मजदूर निराश होकर जमींदारों ओर मिल मालिकों 
के सामने चू तक नहीं कर सकते थे। उनकी आवाज सरकारी दफ़रों 
तक नहीं पहुँच सकती थी । लेकिन कांग्रेस सरकार के आते हो उनके 
दिलों में आशा -का संचार हुआ। वर्षों से सोई हुई भावना पुनः 
जाण्त हो उठी । इसलिये येह स्वाभाविक था कि वे अपने अधिकारों 
की माँग पेश करते । बेजा हरकतों से लाभ उठाते रहने के कारण 
उनके विरोधी दल इस अपमान को नहीं सहन कर सकते थे । उन्हें यह 
खयाल न था कि दलित जातियाँ मी किसी समय अधिकार ओर समानता 
की माँग पेश करेंगी । ऐसी दशा में यदि कांग्रस का एक बहुत बड़ी कठि- 
नाई का सामना करना पड़ा तो कोई आश्चय की बात नहीं है | विदेशी 
सरकार की धाऊ कुछ समय के लिये दुर हो गई थी। इसलिये वह 
किसी के अत्याचार को अब सहन नहों कर सकती थो | रही बात हिन्दू 
और मुसलमानों के साम्प्रदायिक भंगड़ों को । दोनों सम्पदायों में बैर 
विरोध की भावना बढ़ने लगी | जगह-जगह पर साम्प्रदायिक दगे उठ 
खड़े हुये । इसके . लिये भी कांग्रेस सरकारें जिम्मेशरार नहीं ठहराई 
जा सकतीं। इसके मूत्र में अधिकारों ओर आशाओ्रों को वही भावना 
छिपी हुईं थी जो अन्य वर्गा में थी | मुतलिम लंग गलत बातों से 
कॉँग्रस को दोषी ठहरराना चाहती थो, परन्तु उसे इस बात का मोका 
नहीं मिला । कॉम्रेस सरकारों को नीयत शुरु से अखीर तक सचाई ओर 

ईमानदारी को रही । मर 


प्रान्तीय स्वराज में अनेक अड़चन उपस्थित हुईं । मध्यप्रान्त में 
डाक्टर खरे (॥ट॥87८ 3075006 ) को चन्द गलतियों से कॉँग्रस 
मन्त्रियों को इस्तोफ़ा दे देना पढ़ा। यह अश्न इतना बढ़ा कि सारे 
हिन्दस्तान में सनसनी सी फेल गई। खैर किसी तरह मामला बाल-बाल 
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बच गया ओर कांग्रेस सरकारों को इस्तीफ़ा देने को नौबत न आई । 
इसी प्रकार राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के विषय में गवनरों ओर 
मन्त्रियों में मतमेद उपस्थित हुआ । मालूम पड़ा कि अरब कांग्रेस सरकारी 
जिम्मेवारों से हाथ खोंच लेगी, परन्तु यह प्रश्न भी किसी तरह ठल गया । 
अन्त में योरप को लड़ाई आरम्म होते ही काँग्रेस सरकारों के सामने 
कुछ ऐसे मसले पेश हुये कि उन्हें विवश होकर त्यागपत्र देना पड़ा । 
प्रान्तों के गवनर अपने निजी अधिकारों द्वारा शासन को चलाते रहे। 
कुछ थोड़े से सलाइकार उनको सहायता के लिये नियुक्त कर दिये गये.। 
लड़ाई के बाद आज फिर कोंग्रेस प्रानन्‍्तीय शासन को चला रही है। 
उसकी पिछली सब योजनाये काम में लाई जा रही हैं। स्वतन्त्रता के 
पश्चात राष्ट्रीय सरकार अपनी पूरी शक्ति से देश की उन्नति में 
तल्‍लीन है। 
१६३५ के संघ-शासन-विधान में प्रान्तीय स्वराज की व्यवस्था तो 
की गई थी परन्तु इसका महत्व दूसरी ओर से कम कर 
प्रान्तीय स्वराज दिया गया था। गवनरों को इतने विशेषाधिकार 
श्र गवनरः के प्रदान किये गये थे कि उनके सामने मन्त्रियों के 
विशेषाधिकार! अधिकार सूर्य के सामने दोपक की तरह थे। गवर्नर जब 
चाहते उनके कामों में हस्तक्षेप कर सकते थे। यहाँ 
पर उनके विशेषाधिकारों की चर्चा विस्तृत रूप से नहीं की जा सकती। 
पिछले अ्रध्याय में इसका वर्णन किया गया है । ये अधिकार इतने 
ग्रधिक थे कि आवश्यकता पड़ने पर वह अकेले ही शासन को अपनी 
इच्छानुसार चला सकता था । यदि मन्त्री निकाल दिये जाते और धारा- 
सभाये बर्खास्त कर दी जातीं तो उसकी शकल किसी तानाशाह से 
कम न होती ।* उन्हें जो आदेश पत्र (॥#80फ7८गा ०06 
[750पए८7075 ) दिये गये थे उनकी सहायता से वे प्रान्तीय शासन 
को चलाने के लिये एक़-मात्र जिम्मेवार थे | मन्त्रियों की कार्य-कुशलता 
पर उतना, विश्वास नहीं किया गया था जितना उसकी अ्रकेली इच्छा 
पर | मन्त्री अपने कामों के लिये धारा-सभा के प्रति उत्तरदायी श्रवश्य 
थे, परन्तु गवर्नर की जिम्मेवारों केन्द्रोय सरकार के प्रति थी । जिस 
प्रान्त का प्रधान शासक अपने कायों के लिये धारा-सभा के प्रति 
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प्रान्तीय स्वसज १७१ 


जिम्मेवार नहीं था वह स्वराज प्राप्ति का दावा नहीं कर सकता था | जब 
तक जनता को आवाज का शासन में मूल्य नहीं था तब तक एक जिम्मेवार 
सरकार की स्थापना केसे कही जा सकती थी । १६३७ का प्रान्टीय स्वराज 
शर्तों ओर रुकावटों से घिरा हुआ था । शासनं-विधान को देखते हुए 
प्रजा के श्रधिकार नहीं के बराबर थे । जब कभी प्रान्तीय सरकारे' किसी 
बड़ी. योजना को कार्यान्वित करतीं तो उनके हाथ पैर बाँध दिये जा 
सकते थे | के० 2० शाह लिखते हैं “शासन की महत्वपूर्ण बातें भारतीय 
अन्त्रियों के हाथों से छीन ली गई थीं ।”* नये शासन-विधान में ये 
कमजोरियों न रहें, इसका ध्यान रकक्‍खा जा रहा है | 


प्रान्तीय सरकार की मातहती में काम करने वाले अफसर मन्न्रियों 
के अधिकार से बाहर रक्‍खे गये थे | यदि मन्त्री किसी अफसर के विरुद्ध 
कोई कारवाई करते तो वह गवर्नर के पास इसकी फरियाद कर सकता 
था । ऐसी नाजुक परिस्थिति में मन्त्री अपने ही आधीन कर्मचारियों को 
इस बात के लिये प्रेरित नहीं कर सकते थे कि वे अमुक तरीके पर काम 
करे ॥ प्रान्तीय विभाग की बड़ी बड़ी नौकरियाँ केन्द्रोय सरकार की मुट्ठी 
में रखी गई थीं | खच के सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकारों को पूरी आजादी 
हासिल नहीं थी । यहाँ तक कि सामाजिक सुधारों तक म॑ गवनर 
दखल दे सकता था । मन्त्रियों की सलाहें जब चाहे ठुकरा सकता था। 
किसी भी दृष्िठ से प्रान्तीय स्वराज की योजना पूर्ण नहीं थो । 


ऊपर कह्या गया है कि ब्‌टिश भारत दो प्रकार के सूबों में विभाजित 
| 
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१७२ आधुनिक भारतीय शासन 


किया गया था । गवनरों के सूबों की संख्या ११ 
सीफ कमिश्नरों थो ओर बाकी ६ चीफ कमिश्नर के वूबे कहलाते 
के सूबे ओर थे ।# बटिश बिलोचिस्तान, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा 
प्रान्तीय स्वराज कर्ग, अंडमन, नीकोबार और पंथ विपदे ला चीफ 
कमिश्नर के सूबे कहलाते थे अर इनका प्रधान 
चीफ कमिश्नर कहलाता था । वह सं.घे गव्नर-जनरल के प्रति जिम्मेजार 
था | प्रत्येक प्रान्त में एक चीफ कमिश्नर रहता था | जो अपनी इच्छा- 
नुसार शासन करता था । शासन सम्बन्धी सलाहें उसे गवनर-जनरल से 
लेनी पड़ती थीं | कुगग को छोड़ कर अन्य चीफ कमिश्नरों के सूबों में 
कोई धारा-सभा नहीं बनाई गई थी | सारी जिम्मेवारी चीफ कमिश्नर 
को दी गई थी । इन सूबों में प्रांतीय स्वराज की कोई चर्चा ही नहीं थी । 
संघ कार्यकारिणी तथा संघ धारा-सभा द्वारा जितनी आशज्षाये प्राप्ट शैतीं 
वे सब चीफ कमिशनरों के सूबों में लाग को जातीं। केवल बृटिश बिलो- 
चिस्तान में गवनर-जनरल के निजी आजा के बिना वे लागू न होतीं । 
दिल्ली ओर अजमेर मेरवाड़ा को केन्द्रीय धारा-समा में प्रतिनिधत्व दिया 
गया था । कुग की लेजिस्लेटिव कौंसिल को अधिकार दिया गया था 
कि वह केन्द्रीय धारा-सभाओ्रों में दो सदस्य चुन कर भेज सके। श्रंडमन 
ओर नीौकोबार को एक भी प्रतिनिधि भेजने का श्रविकार नहीं था | 
चीफ कमिश्नरों के सूबों को किसी प्रकार की राजनीतिक त्वतन्त्रता 
नहीं दी गई थो । हिन्दोस्तान पहले से ही दो भागों में विभाजित किया 
गया था | बूटिश भारत ओर देशी रियासतों, में जो राजनीतिक भेदभाव 
किया गया था उसके दुष्परिणाम हमारी नजरों के सामने मोजूद हैं। 
रियासतों में जिम्मेबार शासन का नाम मी नहों था वहाँ की प्रजा 
राजनीतिक अधिकारों को नहीं जानती थी । बटिश सरकार उनके मामलों 
में दखल देने से इसलिये इनकार करती थी कि उत्तके सुलहनामों में 
फरक पड़ता । बृटिश सूबों को तो उसने थोड़ी बहुत श्राजादी दी थी, 
लेकिन रियाप्ततों के मामलों में हाथ डाल कर वह अपनी शर्तों को भंग 
करना नहीं चाहती थी । देशी रियासतों की बात तो छोड़ दीजिये, स्वयं 
बठिश प्रांतों को सरकार ने दो श्रेणियों में बॉट रक्‍्खा था। गवनरों के 
सूबों में जनता को कुछ अधिकार प्राप्त थे, लेकिन चीफ कमिश्नरों के 
सूबे केन्द्रीय सरकार को मर्जी पर चलाये जाते थे। उनमें रहने वाले 


# पाकिस्तान की स्थापना के बाद भारतीय सूबों की संख्या कम हो 


गई है। 


प्रान्तय रवराज .  शृ७छ३ 


निवासी राजनीतिक स्वतन्त्रता के उतने ही प्यासे थे जितने गवनरों के 
सूबों में | उनकी संख्या मले ही कम रहो हो, परन्तु उनकी आजादी 
की भावना को कुचला नहीं जा सकता था । पूर्ण स्वतन्त्रता के बाद 
प्रान्तों का ही नहीं, वरन्‌ प्रांत ओर रियासतों का भी भेद-भाव दूर किया 

ना रहा है। 
इसी तरह हिन्दोस्तान के कुछ हिस्से 'पिछड़े हुए! ( 84८एब:० 
97223 ) घोषित कर दिये गये .थे। ये हिस्से 


पिछड़े हये मद्रात, बंगाल, पंजाब, श्रासाम, पश्चिमोत्तर प्रदेश, 
आग ओर संयुक्तप्रांत)। बिहार, मध्यप्रांत व बरार, तथा 
पानतीय उड़ीसा प्रांतों में थे। इनका शासन प्रबन्ध गवनर 
स्वराज अपने अधिकारों द्वारा करते थे। इन विभागों में 


निवास करने वाली जनता को कोई राजनीतिक 
अधिकार नहीं था। यद्यपि यह भाग किसी न किसी प्रांतीय सरकार को 
अधीनता में रकखे गये थे, फिर भी प्रांतीय मंत्रिमंडल इनके कामों में 
हाथ नहीं डाल सकते थे | इनमें रहने वाले व्यक्तियों को आजादी का 
लेश मात्र भी नहीं दिया गया था। यदि इन विभागों के निवासी अन- 
पढ और असमभ्य थे तो बटिश सरकार अपने १५० वष के जीवन में 
इन्हें सम्प बना सकती थो । इनको राजनीतिक स्वतन्त्रता की जिम्मेवारी 
बटिश सरकार के ऊपर थी । स्वतन्त्र भारत में हर पि&ड़ो हुई जाति को 
ऊपर उठाने का विशेष रूप से प्रयत्न किया जा रहा है + उसके राजनी- 
तिक अधिकारों को रक्षा का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय सरकार भली भाँति 
अनुभव करती है। 
स्वतन्त्रता से पहले याद कोई विदेशी इस देश का भ्रमण करता 
और उसे यह मालूम न होता कि सभो यूबे एक 
परिशिष्दड ही सरकार के अधिकार में थे तो उसे यह सन्देह 
... होता कि भारत में दो विदेशी सरकारों का राज्य 
था। एक का अधिकार गवनर के सूबों पर ओर दुसरी का चीफ कमिश्नर 
के सूबों पर था । यह दलील बहुत ही नाजुक है कि अन्य प्रांतों को 
सहानुभूति. उनके साथ थी । हमारी सहानुभूति, इटली, इज्जलैंड 
अबीसी निया, स्पेन आदि सभी देशों से है। जब तक वे हमारी बराबरी 
में खड़े नहीं होते तब तक उन्हें हम अपना भाई नहीं समझ सकते | 
प्रांतीय स्वराज को चलाकर इस बात की परीक्षा कर ली गई थी कि 
इससे हिन्दोस्तान अपने राष्ट्रीय [उद्ृश्य पर. नहीं पहुंच सकता 
था । प्रान्तीय सरकारों तथा लोकमत की परवाह न कर 


२१७४ आधुनिक भारतीय शासन 


इस देश को विश्वव्यापी युद्ध में सम्मिलित कर देना प्रान्तीय स्वराज के 
सवथा प्रतिकूल था। इन बातों को भुलाकर' भावी शासन-विधान की 
आशा से कांग्रेस फिर शासन को चलाने लगी थी । १६४७ में राष्ट्रीय 
सरकार ने १६३५ के संघ-शासन-विधान में कुछ परिवतन कर प्रान्तीय 
सरकारों को इस बात का अवसर प्रदान किया कि वे जनता के हित में 
अपनी सम्पूर्ण शक्ति को लगावें | तब से प्रान्तों में नये जीवन का संचार 
हुआ ओर ग्रामीण जनता में राजनीतिक सन्देश पहुँचाने का उसे अब- 
सर मिला । प्रान्तीय मन्त्रिमंडल स्वतन्त्र राजनीतिक वातावरण से लोक- 
हित की अनेक योजनाश्रों को कार्यान्वित करने भें तलल्‍लीन हैं। इधर 
१६४६ के अन्त तक भावी शासन-विधान भो तैयार हो जायगा, जिसमें 
प्रांतीय शासन की अवस्था और भो दायित्वपूर्ण एवं ठोस होगी । 


स्वायत्त-शासन 
(7,006, #छाए-60एफारपधएर' ) 


अध्याय १९ 


प्रान्तीय विभाग 
( [097709] 2[एा॥0०7 ) 

प्रत्येक प्रान्त कमिश्नरियों में बॉँठा गया है.। शासन की सुविधा के 
लिये इसका विभाजन नितान्त आवश्यक है। 
प्रान्तों का भारतीय सूबे इतने बड़े हैं कि इनका शासन-प्रबन्ध 
विभाजन इन्हें एक इकाई मान कर नहीं किया जा सकता। 
कुछ प्रान्त तो यूरोप के कितने द्वी देशों से कई 
गुने बड़े हैं । बंगाल का क्षेत्रफल फ्रांस के बराबर रहा है। प्रत्येक का 
क्षेत्रर्ल लगभग २००००० वर्ग मील है। मद्रास का क्षेत्रफल ग्रेट बुटेन 
तथा आयरलेड से £ गुना बड़ा है। दोनों १४०००० वग मील में फेले 
हुये हैँ । पश्चिमोत्तर प्रदेश ओर अवध का क्षेत्रफल फ्रांस से आधा 
है | पंजाब की जनसंख्या जम॑नी तथा बम्बई ओर सिन्ध प्रांत की स्पेन 
के बराबर रही है। प्रत्येक प्रानन्‍्त लगभग ८ या ९ कमिश्नरियों में और 

कमिश्नरियाँ जिलों में विभाजित की गई हैं । 


हिन्दोस्तान में कुल २६६ जिले रहे हैं। इनका क्षेत्रल तथा 
जनसंख्या अलग अलग है। कुछ जिले बहुत |ही बड़े और कुछ बहुत 
छोटे हैं | बच्ञाल प्रान्त के मैमनसिंह जिले में स्विटजरलेंड से अधिक 
आदमी रहते हैं | विजगापद्टम जिले का क्षेत्रफल और आबादी डेन्माक से 
अधिक है। संयुक्तप्रान्त के कुछ जिले न्यूजीलेंड बड़े हैं। तिरहुत 
कमिश्नरी की जनसंख्या कनाडा से अधिक है । हिन्दोस्तान में सबसे बड़ा 
जिला विजगापट्टम है । इसका क्षेत्रफल १७१६८ वगमील है। दूसरा 
नम्बर थारपारकर (बम्बई) जिले का है। सम्पूर्ण जिलों का ओसत क्षेत्र 
फल ४०७४ वर्गमील ओर श्रौसत जन-सख्या १०००००० है। बहुत 
कम जिले हैं जिनका क्षेत्रफल १४०० वर्गमील से कम है। शायद ही 
किसी जिले की आबादी ४००००० से कम है। इन जिलों की जलवायु 
तथा पैदावार एक-सी नहीं है। एक जिले में कुछ भाग उपजाऊ 
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श्रौर कुछ ऊपर हैं। हर जिल में शहर ओर देहात की बोलचाल में 
अन्तर मिलंगा | ग्राथिक €ष्टि से कुछ जिल सम्पन्न और'कुछ ग्रब हैं। 
कुछ जिले इतने घने बसे हैं कि हर व्यक्ति को २ एंकड़ तक भूमि खेती 
के लिए नहीं मिलती । क्‍ 
जिले का प्रवान ज़िलाधीश कहलाता है। कुछ प्रांतों में यह 
कलक्टर और कुछ में डिप्टी कमिश्नर कहलाता 
कलेक्टर या है। अपने ज़िले में वह सरकार का प्रतिनिधि 
जिलादीश है| ञ्राम तौर से वह सिविल सरविस का एक 
सदस्य होता है । प्रान्तोय सिविल सरविस के 
सदस्थ भी इस पद पर नियुक्त किये जाते हैं। वेतन की दृष्ट से 
कलेक्टर का स्थान अपने ज़िले में सबसे बड़ा नहीं है, परन्तु अविकार 
की दृष्टि से इससे बढ़ कर कई दूपमरा पदाधकारी नहीं होता। इसे 
दोहरे अधिकार प्राप्त हैं । कलेक्टर की हैसियत से उसे श्रपने ज़िले में 
मालगुज़ारी वसूल करने का अधिकार दिया गया है, परन्तु वह भू म-कर 
को घटा-बढ़ा नहीं सकता | भूवाल, अकाल, महामारी आदि विपत्तियों 
के समय मालगुजारी घटाने को तिफारिस वह प्रांतीय सरकार से कर 
सकता है । मजिस्ट्र 5 के नाते वह जिले को छोटो कचहरियों का निरीक्षक 
होता है । पुलोत के कामों को देख-रेख तथा उन्हें सलाह आदि देने का 
उसे पूरा अबिकार प्राप्त दे। अपने जिले की सम्पूर्ण भूमि से वह 
परिचित होता है | मालगुतारी वसूल करते समय उसे छोटे-बड़े सभी 
लोगों से मिलने का अवभर मिलता है । जिले में शांति रखने की एक- 
मात्र जिम्मेवारी इसो पर है । इसीलिये साल के कई महोने वह श्रपने 
जिले का दौरा करता है। इस दोड़ान में वह जिले की इर तहसील में 
लोगों से मिलता है, उनको हालत पूछुता है ओर वहाँ से सब प्रकार 
की जानकारी हासिल करता है | 


जिले में शामन के लिए कई विभाग बनाये गये हैं । उनका सम्बन्ध 
प्रान्तीय सरकार से है| पुलीस, आबपाशी, सड़क तथा इमारतें, खेती 
व्यवसाय, अस्पताल, तथा फैक्टरों आदि विभिन्न पदा्िकारियों की 
मातहती में रक्वी गई हैं, लेकेन इसके प्रधान कलक्टर की राय से 
झपना काय करते हैं। अपने अपने कार्यो' को सूचना ये उसे देते रहते 
हैं। यदि ऐवता न हो तो वह इतनी बड़ी जिम्मेवारी को नहीं निबाह 
सकता । प्रत्येक विभाग का प्रधान अपने कार्यो 'के लिए स्वतन्त्र.होते 
हुए भी अपने आपको कलेक्टर से नीचे. समझता दै। कलेक्टर की 
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मातहती में काम करने वाले पदाधिकारी सीधे जनता के सम्पक में रहते 
हैं | इनकी देख-रेख के लिए. उसे बहुत ही सचेत रहना पड़ता है । कुछ 
तो इनके कार्यो की देख-रेत्र के लिए और कुछ अपने जिले का अध्ययन 
करने के लिए. वह एक सिरे से दुमरे सिरे तक घूमता रहता है । यद्रपि 
उसका निश्चित निवास-त्थान ,शहरनमें होता है, ।फरं भी वह ग्रामीण 
बातों से अनभिश नही रहता । साल के ६ महीने उसे इन्हीं देहातों में 
बिताने पड़ते हैं। जिले के रस्म-रवाज, वह; की बोली, उसकी आथिक 
परिस्थिति तथा लें'गों की सम्यता--इन सब से वह भली भ।ते प रंचित 
होता है | पालाडे के कथनानुसार वह प्रांतीय सरकार रूपी शरीर का 
विभिन्न अंग है ।# 

कलेक्टर का रुतबा अपने जिले में इतना बढ़ा होता है कि साधारण 
लोग इसे सरकार के नाम से सूचित करते हैं। उनका विश्वास है कि 
वही इनका एकमात्र शासन-कर्त्ता है। किसी तरह की सहायता या 
छूट की आवश्यकता पड़ती है तो वे इसी का आश्रय लेते हैं | किसानों 
की मालगुजारी में कठिन से कठिन परिम्थिति में तब तक कोई छूट नहीं 
दी जा सकती जब तक वह इसकी सिफारिस न करे] विभागों की वृद्धि 
के कारण तथा आवागमन की सुविधा होने से उसके कक्षव्य आज 
ओर भी बढ़ गये हैं। कागजी कारवाइयों इतनी अधिक बढ़ गई हैं 
कि उसे बाहर जाने का श्रवसर बड़ी कठिनाई से मिलता है। इससे 
उसके अधिकारों पर कुछ आघात पहुँचता है । कहा जाता है कि कलेक्टर 
के अच्छे दिन अब चले गये | लेकिन अब भी वह अपने जिले का 
सम्राट है। अधिकारों से बढ़कर उसका प्रभाव अपने जिले पर कहीं 
अधिक पड़ता है | जिले का बड़े से बड़ा जमींदार अथवा सेठ साहूकार 
उसकी आजा नहीं टाल सकता । यदि कलेक्टर का व्यक्तित्व बड़ा है ओर 
वह श्रपने चरित्र तथा आन्तरिक गुणों से पूर्ण है तो श्रपने जिले में 
किसी देवता से कम नहीं माना जाता । कुछ कलेक्टरों के नाम जनता में 
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इतने अधिक प्रसिद्ध हैं कि लोग उनकी अनुपरिस्थिति को अभी तक 
अनुभव करते हैं| गाँव में अभी तक यह कहावत प्रचलित है कि क्या 
तुम कलेक्टर हो ?? इसका तात्पय यह है कि ग्रामीण जनता के लिये 
कलेक्टर से बढ़कर कोई दूसरा पदाधिकारी नहीं जान पड़ता | 

सरकारी विभाग में यही एक ऐसा पदाधिकारी है जिसे जनता 
श्रौर बढ़े अफसर दोनों के सम्पक में आने का अवसर मिलता है। अ्रपने 
जिले की असलियत से यह मलि भाँति परिचित रहता है। जिले की 
उन्नति के लिये इसे सब कुछ करने का अधिकार है। यदि यह शासक 
अद्वितीय॑ योग्यता का हुआ तो अपने जिले को अद्भ्ृत उन्नति कर 
सकता है। आजमगढ़ जिले में एन० सी० मेहता का नाम तब तक 
अमर रहेगा जब तक मेहता पुस्तकालय की एक एक ईंट बाकी रहेगी । 
इससे भी बढ़कर उनको प्रखर बुद्धि से जो लाभ वहाँ के किसानों को 
पहुँचा वह सवदा स्मरणीय है | कुछु अंग्रज कलेक्टरों ने भी इसी प्रकार 
की अमर कीर्ति से अपने जिलों को लाभ पहुँचाया है । उपके क्षेत्र 
बहुमुखी हैं | अपने जिले में भूमि विभाजन, कर्ज से किसानों की छूट, 
भंगड़े का निपटारा, अकाल-पीड़ितों की सेवा, इत्यादि इत्यादि कार्य उसे 
करने पड़ते हैं | ग्रामीण जीवन में उसका व्यक्तित्व सबसे महत्वपूर्ण 
माना जाता है ।# पुलीस, जेल, म्युनिसिपलटीज, सड़क, शिक्षा; स्वास्थ्य, 
सफाई, दवा, कस, इत्यादि इत्यादि कार्यो' की देख-रेख उसे करनी 
पड़ती है। इन कार्यो' को देखते हुए उसे कई प्रकार की जानकारी रखनी 
होती है। [' केवल किताबी शान से काम नहीं चल सकता । एक ओर 
उसे लोगों की जान-माल की रक्षा के लिये शान्ति की व्यवस्था करनी 
पड़ती है, ओर दूसरी ओर व्यापार, शासन, न्याय तथा धन-धान्य की 
वृद्धि का उपाय सोचना पड़ता है। 

१६१६ ई० तक कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट बोड का सभापति होता था 
परन्तु श्रब ऐसा नहीं है। स्वायत्त शासन ( 7,0८४] $९#060एलाए॥- 
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दे दिया गया | इससे कलेक्टर को बहुत सी छोटी-छोटी बातों से अवकाश 
मिला । अब उसे इन कार्यो' की ओर एक साधारण नजर रखनी 
पड़ती है। जब कभी प्रान्तीय सरकार डिस्ट्रिक्ट बोड अथवा म्युनिसिपल 
बोड के कार्यों से असंतुष्ट होती है तो इनका भार कलेक्टर को सुपुद 
कर दिया जाता है | इन बोर्डों' की मीटिंगों में वह जब चाहे बैठ सकता 
है। इसके लिये उसे किसी की आशा लने की आवश्यकता नहीं है । 
यदि वह उनके कार्यो से असंतुष्ट है और उसकी समझ में इनकी कार्य- 
वाहियों से जिले की शान्त तथा उन्नति में बाधा पड़ती है, तो वह इसकी 
सूचना प्रान्तीय सरकार को दे सकता है। यदि कलक्टर का काय अपने 
जिल में अत्यंत सराहनीय है और उसे शासन के अनेक अनुभव प्राप्त 
हैं तो वह कमिश्नर अथवा गवरनर का पद प्राप्त कर सकता है। 


जिले का कलक्टर अपने हृद भें किसी बादशाह से कम नहीं है । 
उसकी प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मान का जिसने अध्ययन किया है वह इसे 
अच्छी तरह समझ सकता है | उसके सरकारी अधिकार भले ही सीमित 
हों; बरन्तु जिले की जनता-उसके साथ रहती है । बड़े बड़े धनी-मानी 
लोग उसको मुट्ठी में होते हैं। किसानों की हालत वह भली-मभाँति 
अध्ययन कर उसमें काफी उन्नति कर सकता है। छोटे छोटे ग्राम-व्यव- 
साय को वह उंन्नति दिला सकता है। अपने रचनात्मक विचारों को 
कार्यान्वित करने के लिये वह सामग्री एकत्र कर सकता है । लकिन साथ 
हो यदि वह आराम-तलब हुआ, और रात दिन अपने बंगल में पड़ा रहा, 
तो उसके विचारों से जिल को कोई लाभ नहीं हो सकता। उसे अत्यंत 
परिश्रमी ओर दृढ़ विचार वाला होना पड़ता है। कागुजी कारवाइयाँ 
उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं जितनी . बाहरी देख-रेख | उसे हर समय इस 
बात पर नजर रखनी पड़ती है कि जिले में कोई खास दलबन्दी अथवा 
बैर-भाव तो नहीं पेदा हो रहे हैं । विशेष कर वतंमान राष्ट्रीय उत्थान के 
यग में उसे और भी सचेत रहना पड़ता है। एक ओर तो उसे जनता 
की सेवा का ध्यान होता है ओर दूसरी ओर अपने बड़े अफसरों की 
आशाये माननी पड़ती हैं। उसे हर प्रकार के लोगों से मिलने का 
अवसर पड़ता है। सबसे मानसिक अध्ययन की छाप उसके मस्तिष्क 
पर गहरी पड़ती है। “2 

राजनीतिक संग़ठन को मशीन . उत्तके हाथ से बाहर है | जिल की 
सीमा में वह कमी-बेशी नहीं कर सकता। शासन प्रबन्ध के ढाँचे को 
बदलने का उसे अधिकार नहीं है । फिर भी श्रपने प्रभाव से वह जिल 


१८० आधुनिक भारतोय शासन 


में बहुत कुछ कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा म्युनिसिपल बोड के 
_ ऊपर उसके व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव पड़ता है। इन दोनों के सहयोग 
से जिले को शिक्षा, सफ़ाई, सड़क तथा शान्ति में विशेष रूप से वृद्धि 
की जा सकती है ; जिले के सभी सरकारी कर्मचारियों पर अधिकार होने 
से वह. जिस प्रकार की व्यवस्था चाहे कर सकता है। इच्जी नियर, डाक्टर, 
पुलीस सुपरिन्टेन्डेन्ट, खजानची इत्यादि सब उत्तकी सलाह से काम 
करते हैं । य द वह किसी वस्तु में विशेष रुचि रखता है तो उसके प्रचार 
के लिये वह बहुत कुछु कर सकता है। अगर उसके दिमाग में कोई 
लाभदायक योजना आवे तो वह आसानी से काम में लाई जा 
सकती है। द 
अपने जिले में प्रधान कार्यकारिणी के श्रतिरिक्त उसे न्याय विभाग 
का भी कुछ काय करना पड़ता है। वह पहले 
कलेक्टर के. दर्जे का मजिस्टू2 कहलाता है । जिले में जितने 
न्याय सम्बन्धी  मजिस्ट्रट हैं वे सब इसकी मातहती में कार्य करते 
अधिकार हैं । मजिस्ट्रूट की हेसियत से उसे यह अधिकार है 
कि किसी अपराधी को दो वष्ं जल और १००० 
रुपया जुर्माना कर सके | ऐसा इसलिये किया गया है कि अपनी सीमा 
के अन्दर वह पूर्ण शान्ति रख सके । यदि लोगों को इसका भय न हो, 
तो कोई इससे प्रभावित नहीं हो सकता । जिले ' के सारी पुलीस इसके 
अधिकार में है । वह जिसे चाहे गिरफ्तार कर उतस्त पर कोई अभियोग 
लगाकर मुकदमे चला सकता है। पुलीस सुपरिन्टेन्डेन्ट उसे इस बात 
की सूचना देता रहता है कि जिले में शांति की क्‍या व्यवस्था है, या 
अपराधियों की मात्रा कितनी है। थानों की मदद से गाँव गाँव की 
रिपोट उसे हर समय मिलती रहती है। यदि पुलीस किसी व्यक्ति को 
अपराधी ठहराये तो कलेक्टर तुरन्त मुकदमा चला कर बड़ी आसानी 
से उसे जल में डाल सकता है-। ऊपर कहा गया है कि कलेक्टर की 
है सयत से उसका काम सारे जिले की मालगुजारी वसूल करना है॥ 
लेकिन इसके अलावा उसे प्रान्तीय सरकार को भूमि तथा खेती सम्बन्धी 
ओर भी सलाहें संमय समय पर देनी पड़ती हैं। किसानों को समस्या 
भारत की समस्याओं की ३ है | इसी से हम अनुमान कर सकते हैं कि 
हिन्दोस्तान की बेहतरी में कलेक्टर का कितना हाथ है। किसानों ओर 
जमींदारों के बीच में जितने झगड़े पैदा' होते हैं उनका निपठारा यही 
करता है। 


प्रान्ताय [वभाग स्प्ज्र्‌, 


पुलीस और जल दोनों उसके हाथ में रक्खे गये हैं। उसके न्याय 
सम्बन्धी अधिकारों की रक्षा अन्य न्यायाधीशों से अधिक हो सकती है । 
गाँवों के लोग पुलीस को सरकार का दाहिना हाथ समभते हैं। लाल 
पगड़ी उनके लिये काल के समान थी। राष्ट्रीय भावना के कारण यह 
भय बहुत कुछ कम हो चला है, लेकिन फिर भी इस विभाग की कड़ा- 
ईयों से हर आदमी डरतो है। जहाँ तक जेल की बात है, राजनीतिक 
कैदियों को छोड़ कर बाकी सभी लोग इसे नरक समभते हैं। कोई व्यक्ति 
ऐसा न होगा जो खुशी खुशी जल का जीवन पसन्द करे। अपराध 
करने पर भी लोग जेलों में जाने से डरते हैं। कलेक्टर इन दोनों 
कजियो को अपने हाथ में रखता है। किसी की हिम्मत नहीं है जो 
उसकी आशाशों का उल्लंघन करे । 


कलेक्टर को न्याय सम्बन्धी अधिकार पहले पहल लाड कानवालिस 
के समय में दिये गये । उसने पहले इसे बंगाल प्रान्त में आरम्म किया 
ओर फिर बाद में इसकी नकल और सूबों में की गई। न्यायाधीश और 
कलेक्टर के पद एक में जोड़ दिये गये | कलेक्टर का पद वारेन हेस्टग्ज 
के समय से आरम्म किया गया है | जब कम्पनी ने बंगाल की दीवानी 
अपने हाथ में लो तो उसे इस पद की आवश्यकता हुईं । बहुत दिनों 
तक मजिस्ट्ूट ओर कलेक्टर के स्थान एक दूसरे से भिन्न थे। कलेक्टर 
को आरम्म, में कोई मुकदमा फेउला करने का अधिकार न था। अपने 
जिले में उसका पद मजिस्ट्रूट से बड़ा होता था। उसकी तनख्वाह भी 
अधिक थी। मजिस्ट्रेट तरक्की करके कलेक्टर हो जाया करते थे। 
मजिस्ट्रूट को उतना अनुभव नहीं होता था जितना कलेक्टर को । इससे 
काम में असुविधा होती थी। इस कमी को दूर करने के लिये दोनों का 
पद एक में शामिल-कर दिया गया । तब से बराबर ये दोनों पद एक के हाथों 
में चले आरा रहे हैं। कहा जाता है काय रूप में वह मुकदमे फैसले करने 
का काम कम करता है, उसका कार्य अन्य मजिस्ट्रूटों की कारवाइयों की 
देख-भाल करना है । सारांश यह है कि कलक्टर स्वयं किसी सरकार से 
कम नहीं है ।+ 
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जिले में सरकारों खज़ाने पर उसका अधिकार होता है । भूमि-कर 
सम्बन्धी रुपये-पैसे की श्रतील उसके पास की जाती है। यद्यवि उसे 
अव्वल दर्जे के मजिस्ट्रंट का अधिकार दिया गया है, परन्तु उसकी 
इजलास में बहुत कम नये मुकदमे पेश किये जाते हैं । कारण यह है कि 
उसके पास इतने अधिक काम हैं कि वह दफ्तर में बैठकर उन्हे पूरा 
नहीं कर सकता । अकसर अपने जिले में उसे इधर उधर जाने की 
आवश्यकतायें पड़ती हैं। उसके इजलास में अपल के मुकदमे अधिक 
श्राते हैं | तहसीलदारों को तथा अन्य मजिस्ट्रटों के फैसलों की श्रर्पाल 


इसके यहाँ को जाती है। 
कलेक्टर की जिम्मेबवारियों की कोई सूचों नहीं बनाई जा सकती | 


जिले की मालगुजारी ओर न्याय के अतिरिक्त 

कलेक्टर की उसे और भी काम करने पढ़ते हैं। चीजों का 
अन्य भाव उसे समझभना पड़ता है ओर इसी हिसाब 
जिम्मेवारियाँ से वह खेती की श्रमदनी का अनुमान करता है। 
प्रान्तीय सरकार को अच्छे ओर बुरे मौसमों की 

उसे सूचना देनी पड़ती है | खेती के लिये किसानों को वह कज देता 
है। अपने जिले की एक एक बात उसे धान्तीय सरकार को बतानी 
पड़ती है ।। किसी किसी जिल में उसे छोटी छोटी रियासतों का भी 
प्रबन्ध करना पड़ता है। यदि किसी ताल्लुकेदार की हैसियत नाबालिग 
के हाथ में है तो कलक्टर को उसे सँभालना पड़ता है । बड़े बड़े विशेषश 
अपनी जानकारी को पुष्ट करने के लिए. उससे सलाहें लते हैं। जिले 
में अनेक सभाये तथा संगठन बनते रहते हैं। वह इनकी कारवाश्यों में 
शरीक हो सकता द्वै । फिर भी किसी न किसी प्रकार से इनके कामों की 
और उसे नजर रखनी पड़ती है। उसे यह अधिकार है कि बह किसी 
भी सभा-सोसाइटोी में हिस्से ले सके | कोई संगठन उसे निमंत्रित भत्ते 
हो न करे, परन्तु वह अपने अधिकार से उसकी पूरी जानकारी हासिल 
कर सकता है। जब कोई विशेष व्यक्ति किसी जिले में पदापंण करता 
है तो उसकी सूचना सबसे पहल कलेक्टर को दी जाती है। उसका 
स्वागत करने का अधिकार उसे पूरा पूरा दिया गया दे | यदि वह खाली 
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नहीं है तो अपनी इच्छा से इस कार्य को किसी और को सुपुर्द कर सकता 
है। जिल में जो कुछु भी आपत्तियाँ आयें उन सबको उसे निवारण 
करना पड़ता है। रोम-निवासयों की एक कहावत के अनुसार सरकार की 
सारी ज़िम्मेवारी उसके ऊपर रक्‍खी गई है |#& वह कामों को भले ही 
कुछ सहायकों में विभाजित कर दे, परन्तु अपनी जिम्मेवारी को वह 
नहां बॉद सकता । 

रजिस्ट्रार की हैसियत से कलक्टर को शादी के लिये बुलाया जा 
सकता है। कोई स्त्री या पुरुष विवाह करने पर राजी है तो वे उसके बंगले 
पर जाकर अपनी इच्छा प्रकट कर सकते. हैं। एक ओर उसे फोजो 
पोशाक में चोर और डाकुओं का पीछा करना पड़ता है, लड़ाई और 
दंगों को शान्त करना पड़ता है, ओर दूसरी ओर किसानों की बेहतरी 
सोचनी पड़ती है, जिले के सभी समुदायों की भलाई का ध्यान रखना 
पड़ता है, अकाल और महामारी में उन्हें सहायता पहुँचानी पड़ती है 
तथा शांत और गंमीर भाव से बड़े से बढ़े लोगों की खुशी में शरीक 
होना पड़ता है। हर अ्रदना-अआला से उसे तरह तरह की बातें दरियाफ्त 
करनी पढ़ती हैं । 

प्रातःकाल वह, लोगों से मिलने-जुलने में अपना समय व्यतीत करता 
है । यदि अवसर मिला तो कुछ बाइरी जाँच-पड़ताल भी करता है। 
रोज़ वह कचहरी जाता है, लेकिन न्याय विभाग के अन्य कमंचारियों 
की तरह वह १० से ४ तक वहाँ नहीं बैठ सकता । अधिक से अधिक 
३ या ४ घण्टे वह कचहरी में मुकदमों की कारवाई सुनता है। कचहरी 
के बाद वह डाक पर नजर डालता है। जितनी चिट्ठियाँ आई रहती हें 
उन सब के जवाब भले ही न लिखे, परन्तु उन्हें समभने की जिम्मेवारी 
उसे दी गई है | इनके अलावा. उसे स्वयं कुछु अपनी निजी चिट्ठियाँ 
भजनी पड़ती हैं । जब इससे फुरसत मिली तो निमंत्रण-पत्रों की ओर 
उसकी नजर जाती है । कई जगहों से सभा-पुसाइटियों में शरीक होने 
के लिये निमन्त्रण पत्र श्राये रहते हैं। यदि उसे आवश्यकता महसूस 
होती है तो सब काम बन्द करके एक दो जलसों में शरोक होता है । 
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कलेक्टर के लिये यह असम्भव है कि वह सब्‌ में शरोक हो सके $ 
सरकारों फरमानों के अतिरिक्त, जनता का इत्तला. पर भी उसे नजर 
रखनी पड़ती है। उसका टेलीफोन सबेरे से ११ बजे रात तक फंसा 
रहता है। उसकी चिट्टियों की टोकरियाँ भरी रहती हैं। कानूनों. में 
रहोबदल की सूचनायें इतनी अधिक आती हैं कि उस पर उसे घण्टों 
विचार करना पड़ता है। जिले में हर समय सरकार को ओर से कोई 
न कोई योजनाये कार्यान्वत दषोती रहती हैं। इन सब में उसे 
अपनी सलाह देनी पड़ती है | घाग-सभाओं में जितने प्रश्न पूछे जाते 
हैं अ्रथवा प्रस्ताव पास किये जाते हैं उनमें बहुतों का जवाब उसे देना 
पड़ता है | 


इन तमाम बातों से स्पष्ट है कि कलेक्टर को कागजी कार्यवाहियोँ 
अधिक करनी पड़ती हैं | जिल की दौड़ानमें भी चिट्टियों का पुलिन्दा 
उसका पं छा नहीं छोड़ता । इससे शासन में मदद भल हो मिले. लकिन 
जनता की वास्तविक भलाई में बाधा पड़ती है। अपनी दोड़ान में ही 
उसे जनता से सम्पक प्राप्त करे का अवसर मिलता है। वहीं उसे 
अपने मातहत कमचारियों की देख रेख्व करनी पड़ती है। श्रच्छा होता 
कि उसका अधिकतर समय जनता की भलाई और सरकारी कर्मचारियों 
की कार्य कुशलता में व्यतीत होता । परन्तु सरकारी कागजात वहाँ भी 
उसका पीछा नहीं छीड़ते। उसका ध्यान गाँवों की और कम जाने पाता 
है | यदि उसकी दोड़ान में कागज) कार्यवाहियाँ किसी और को सुपुर्द कर 
दी जायें तो वह जिले को अधिक लाभ पहुँचा सकता है। दौड़ान में ही 
उसे हर प्रकार की स्वतन्त्रता रहती है ।* एक बार किसी कलेक्टर ने 
एक फोजी पेन्शनर से पूछा, 0म्हारे पड़ोस में शान्ति तो है।” पेन्शनर 
ने जवाब दिया, “चारों ओर अ्रशान्ति है। श्राप समभते हैं कि 
जिला आपकी बषौती है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिये 
कि आजकल दरिद्र नारायण का राज्य है।” इस जवाब से कलेक्टर 
भीचक्का-सा रह गया ओर पेन्शनर को साथ लेकर दौरा आरम्भ 
कर दिया । 

इस प्रकरण को समाप्त करने के पहले यह आवश्यक हैकि कलेक्टर 


डिक ५ 
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के दोहरे अधिकार पर एक दृष्टि डाली जाय। 
कलेक्टर के आज लगभग ८० वर्षो से इस विषय पर वाद-विवाद 
दोहरे अधि- हो रहे हैं, परन्तु अभी तक इसका अन्तिम निर्णय 
कारों की. नहीं हुआ | यह कद्दा जाता है कि कलेक्टर ओर 
मीमांसा मजिस्ट्रेट के पद एक व्यक्ति को नहीं मिलने 
चाहिये | इससे प्रजा की स्वतन्त्रता में बाधा पड़तो 
है, साथ ही उसके अधिकारों पर आघात होता है। जो व्यक्ति कार्य- 
कारिणी घिभाग का प्रधान हो वही अंतिम फैसला भी दे यह बात कुछ 
समझ में नहीं आती । भारतीय और अरँग्रेज दोनों इस बात से सहमत 
हैं कि ये दोनों पद एक दूसरे से अलग होने चाहिये। श्८६६ ई० में 
बटेन के कुछ प्रसिद्ध राजनोतिशों ने, जिनमें लार्ड हावह्मउस, सर रीचड 
गाथ, सर चाल्स सारजेन्ट के नाम उल्लेखनीय हैं, भारतमन्त्री से यह 
प्राथना की थो कि कलेक्टर और मजिस्ट्रूट पद एक दूसरे से अलग 
कर दिये जायें । इन दोनों प्रकार के कत्तंव्यों को एक के हाथ में रहने 
से जो हानियाँ हो सकती हैं उनका वर्णन किया गया था| कुछ लोगों ने 
इसका विरोध श्ली किया था | तबसे बराबर इस पर वादविवाद होते 
रहते हैं ओर जितनी बातें पक्ष और विपक्ष में कही जा सकती हैं, लगभग 
सभी कही जा चुकी हैं। उन सबके उल्लेख की यहाँ आवश्यकता नहीं 
है। जो लोग इसके पतक्तपाती हैं वे कहते हैं कि इन दोनों पदों को एक 
के साथ में रहने देना चाहिये। इससे न्याय में सुविधा होती है ओ्रोर 
जिले का शासन अधिक मजबूती ओर कुशलता-पूबंक किया जाता है। 
कलेक्टर की शक्ति इससे दूनी बढ़ जाती है। यदि ये दोनो प्रकार के 
कार्य अलग कर दिये जायें तो बेकार का ख्च बढ़ेगा। लेकिन ये दर्ल ले 
मलत ठहराई गई हैं और बहुमत से यह बात निश्चित की गई है कि 
ये दोनों पद दो व्यक्तियों को मिलने चाहिये। 
किसी राजनीतिश का कहना है कि थोड़े समय तक एक सीमितत्षेत्र 
में इन दोनों पदों को अलग करके यह अनुभव कर लिया जाय कि कहाँ 
तक इस प्रश्न में जान है। १६०८ ई० में सर हारबे एडमसन ने 
वाइसराय की कोंसिल में यह घोषित किया था कि सरकार इन पदों को 
अलग करने पर विचार करेगी । कुछ गैरसरकारो सदस्यों ने एक प्रस्ताव 
भो पास किया था कि सरकार इन्हें अलग कर दे। परन्तु सरकार को 
नीति में कोई फरक न पड़ा। २४ फरवरी सन्‌ १६०६ ई० को संयुक्त- 
पन्‍्त के न्याय विभाग के मन्‍्त्री डाक्टर कैलाशनाथ काटजू ने. प्रान्तीय 
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असेम्बली में यह प्रस्ताव पश किया कि ये दोनों पद एक दुसरे से 
अलग हं।ने चाहिये | अ्रतेम्बती के कुछ सदस्यों ने इसका काझी विरोध 
किया | एक सदस्य ने तो यहाँ तक कह डाला कि “यह योजना एक 
खिचड़ी हे ।?। परन्तु कांग्रस के सदस्यों ने इसका पूरा पूरा समर्थन किया। 
वे इस बात पर जोर देते रहे कि न्याय ओर हुकूपत का प्रबन्च अलग 
कर दिया जाय |? सदस्यों का यह भी कहना था कि “जिस तरीके पर 
अदालत में फैसले किये जाते हैं उनमें हर हालत में गैर इन्ताफी होती 
है। पुलोस के चालानी मुकदमों में मजिस्ट्ूट को आजादी के साथ 
फैतला करना कठिन हो जाता है | एक कान्स्टेबुल की बात रखने के 
लिये मजिस्ट्रूट और सुपरिन्टेन्डेन्ट. पुलीस तक इन्साफ का गला घोटने के 
लिये तैयार हो जाते हैं । न्याय संबंबी मामलों का फैसला मुन्तफों की 
अदालतों द्वारा कराया जाय । क्योंकि वे कलेक्टर के असर से बाहर रहते 
हैं। जो अदालत वारंट जारी करती है, ओर जिसके जरिये से गिरफ्तारियाँ 
होती हैं, उसे फेतला का अधिकार नहीं मिलना चाहिये।!” 
सच्ची बात यह है कि कायकारिणी और न्याय को एक में शामिल 
करने से एक बहुत बड़ी बेइंसाफी की गई है। बृटिश सरकार की नीति 
अधिकार को एक सूत्र में बाँवने की रही है। कलेक्टर को यह अधिकार 
देकर यह बात आसान कर दो गई है कि जब जिसे जरूरत समभी जाय 
कानून के शिकंजे में फंखा लिया जाय | एक ओर तो कलेक्टर पुलीत 
से गिरफ्तारी करवाता है और दूसरी ओर खुद उसका फेसला करता हे। 
अर्थात्‌ जो व्यक्ति मुकदमा चलाता है वही स्वयं जज बन कर उसे 
फेसला भी करता है । इससे पुलीस के अधिकारों की बुद्धि होती हे और 
इंसाफ में फरक पड़ता है। कलेक्टर के सभी मुकदमे ईश्वर के वाक्य 
समझे जाते हैं | कांग्रस आरम्म से ही इस बात की माँग पश करती 
रही है कि ये दोनों पद एक दूसरे से अलग कर दिये जायें | १६२२ ई० 
में स्‍्ठुअट कमीठो इस कार्य के लिये नियुक्त की गई थी कि वह इस पर 
गहराई के साथ विचार करे । कमीठो ने यह फेसला किया कि इन दोनों 
प्रकार के अधिकारों को अलग करना निहायत जरूरी है। कमीटी के 
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कथनानुतार सरकार का खर्च इससे ३ या ३ २ जास रुपया सालाना बढ़ 
जाता है, परन्तु प्रान्तीय सरकार इतने खर्च को बर्दाश्त कर सकती हे । 
जब यह बात सर्वसम्मति से मान ली गई है कि सरकार के तीनों 
विभाग--कायका रिणी , व्यवस्थापिका ओर न्‍्याय--अलग अलग रहने 
चाहये तो फिर उन्हें एक में मिलाने की क्‍या आवश्यकता है ! संयुक्त- 
प्रांत की छोटी घारा-सभा में किसी सदस्य ने इसका उत्तर 'देते हुये कहा 
था कि बृटिश गवनमंठ ओर कांग्रस गवनमेंट के तज में जमीन वे 
आसमान का फरक है। अरब तक जो कानून बने हैं वे सब के सब 
वृ.टश गवन मेंट के बनाये हुये हैं ओर उनमें ख़ास तोर से इस बात का 
ख़याल रक्‍खा गया है कि वे कोन कोन से जरिये अ्रथ्वा कानून हो 
सकते हैं, जिनसे हम अपनी रिश्राया को कानूनी शिकंजों में जकड़ कर 
उनको किसी किस्म की आज़ादी न दे ।” 

बृटिश शासन समाप्त हो गया | भारतीय जनता एक स्वतन्त्र वाता- 
वरण में रह रही हे। इसलिए उन तमाम कानूनों में संशोधन होने 
चाहिये जिनसे हमारी राजनीतिक स्वतन्त्रता में बाचाये पड़तीं हैं । देश 
ओर विदेश के प्रमुख राजनीतिशों का यह मत है कि 'ज़िले का शासन- 
प्रबंध सम्पूर्ण भारतवर्ष के शासन प्रबन्ध की बुनियाद है ।॥ इतना 
स्वीकार करते हुये भी यदि ज़िले के प्रवान शासक के अधिकारों में 
सुवार नहीं किया जाता तो यह हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। इधर 
कुछ वर्षों से कागजी कारवाहियों की वृद्धि के कारण जिले का शासन 
ओर भी लापरवाही से किया जाता है। कलेक्टर को दोड़ा लगाने की 
फुरतत कम मिलती है | इससे वह जनता की असली दशा से अनभिज्ञ 
रहता है। अतएव उसके पद में दो प्रकार के सुधारों की आवश्यकता 
है । एक तो उसे मजिस्ट्रेट का काम न दिया जाय । मुक़दमे फेसला 
करने के लिये दूसरे पदाविकारी नियुक्त किणे जायें। दुसरे प्रकार का 
सुधार यइ होना चाहिये कि उससे काग्रजो काम कम कराया जाय । उसे 
ज़िले का दोड़ा करने का अ्रधिक से श्रधिक मोका मिलना चाहिये, 
ताकि वह जनता के सुल्ल-दुख की हालत से परिचित 'हो सके। इन 
सुधारों के अतिरिक्त ज़िले का प्रधान शासक केवल हिन्दोस्तानियों को 
बनाना चाहिये | विदेशी हमारे रस्म-रवाज़ों को उतना नहीं समझ 
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सकते जितना एक हिन्दोस्तानों | कलेक्टर को अकसर अ्ंग्रजी भाषा 
से अनभिश किसानों ओर जमींदारों से मिलने का मोका मिलता है । 
वह किसी तरह अपना काम भले ही चला ले, परन्तु रस्म-रवाज, 
रहन-सहन, संस्कृति, धरम, जातीय भाषा, संगठन आदि से अनभिश 
रह कर कोई पदाधिकारी जनता की सच्ची भलाई नहीं कर सकता । 
प्रत्येक जिले में ३ से ८ तक तहसील होती हैं । इनको जिम्मेदारी 
तहसीलदार को रहती है। उसे सहायक मजिस्ट्रेट 
ज़िले का विभा- भी कहते हैं| इनका काम मालगुजारी वसूल करके 
जन तथा अन्य कलेक्टर के पास भेजना होता. है| इसके अलावे 
कमंचारी ये मुकदमे भी फैसला करते हैं। हर तरह से ये 
कलेक्टर को मातहती में काम करते हैं। कुछ 
मुक़दमों को फैसल करने का अधिकार अ्वैतनिक मजिस्ट्रेट को है जो हर 
तहसील में चार होते हैं। तहसील को परगना हाकिम भी कहते हैं। 
तहसीलदार परगना हाकिम भी कहलाता है| तहसील का विभाजन 
थानों में किया गया है | थाने का मालिक थानेदार कहलाता है। हर 
गाँव की खबर थानेदार को रखनो पड़ती है। गाँवों के प्रबन्ध के लिये 
हर गाँव में एक ग्राम पंचायत होती है। इसमें ५ या ७ सदस्य होते 
हैं । गाँव का मुजिया इसका प्रधान होता है। रात में गाँव को रखवाली 
करने के लिये चोकौदार रक्‍खे गये हैं। एक चोकीदार ५ या ६ गाँवों 
की रखवाली करता है। इसका पद पैत्रिक होता है। सरकारी विभाग 
में काम करने वाले कमचारियों में यही एक ऐसा कमचारी है जिसका 
पद पैत्रिक ( ॥7८7८00797ए ) है । गाँवों की खेती का व्योरा रखने 
तथा खेतों को पड़ताल आदि करने के लिये पटवारी होता है। इसका 
पद कभी कभी पैत्रिक होता है। एक पटवारी के मर जाने पर उसके 
लड़के को आमतोर से यह पद दे दिया जाता है। पटवारी को गाँव 
का खज़ानची ( ५॥॥82८ ४८८००7०४४7४ ) भो कहते हैं। किसो 
समय में यह हर गाँव की आमदनी और खर्च का. हिसाब रखता था, 
परन्तु अब ऐसा नहीं है। आरम्म में इसे वेतन नहीं दिया जाता था। 
गाँव के प्रत्येक घर से इसे अन्न और कुछ पैसे दिये जाते थे। लकिन 
अब इसे २५ या ३० र० मासिक वेतन दिया जाता है । इस प्रकार गाँव 
से लेकर ज़िल का शासन-प्रबन्ध किया जाता है । इन विभिन्न पदाधि- 
कारियों का सूदछुम वर्णन इसलिये किया गया है कि यथास्थान फिर इनका 
विस्तृत वर्णन किया जायगा । 


अध्याय ९२ 
स्थानीय स्वराज 


( [,0८8) &86|-(०07ए९८४४7९॥६ ) 


स्थानीय स्वराज अथवा स्वायत्त-शासन का स्वरूप सभी देशों में 
'एक सा नहीं मिलता । कहीं-कह्ठीं तो एक ही देश 
स्थानीय स्वराज में स्थानीय संस्थाओं को सभी जगह एकन्से 
को अधिकार नहीं दिये गये हैं। प्रत्येक व्यक्ति वा 
आवश्यकता संगठन की आज़ादी उसकी योग्यतानुसार दी जाती 
है | साथ ही यह भी निश्चित है कि जब तक 
स्वतन्त्रता प्रदान नहीं की जाती तब तक कोई संस्था अपने आपको 
उन्नतिशील नहीं बना सकती। इन्हीं दोनों कारणों से स्थानीय स्वराज 
की व्यवस्था की गई है | यदि सभी काय सरकारी कर्मचारी करते रहें, 
आ्रोर जनता को किसी प्रकार की जिम्मेवारी न दी जाथ, तो शासन 
में अनेक बुराइयाँ पैदा हो जायेंगी । नोकरशाही से हमें काकी हानियाँ 
उठानी पड़ती हैं । जनता जितनो ही कूप-मंडूक होती है उतनी ही नौकर- 
शाहो उसके लिये घातक सिद्ध होती है। कोई सरकार, चाहे वह 
जनता की ही क्‍यों न हो, अपने आपको इससे वंचित नहीं रख सकती । 
राज्य का विस्तार काफी बड़ा. होता है । खास कर वर्तमान युग में राज्यों 
की सीमा इतनी बड़ी है कि नोकरशाही की धोंस से बचना मुश्किल 
है | कुछ तो इसकी बुराइयों से बचने के लिये और कुछ राज्य की 
उन्नति के लिये स्थानीय स्वराज की व्यवस्था की गई है | यदि ज़िल 
का शासन-प्रबन्ध कलेक्टर ऋोर तहसीलदारों को सोंप ढिया जाय 
तो सरकार की शक्ति कमज़ोर नहीं हो सकती लकिन जनता को इस बात 
का अवसर नहीं मिल सकता कि वह अपनी घरेलू बातों को अपने 
आप देखे । ह ; 
राज्य की सीमा बड़ी होने से सरकार एक स्थान से उसका प्रबन्ध 
अच्छी तरह नहीं कर सकती । हर समय सतक रहने के अतिरिक्त उसे 
व्ययं मो अधिक करना पड़ेगा । इतने पर भी जनता तब तक सन्तुष्ट नहीं 
रह 'सकती जब 'तक उसे शांसन सम्बंधी कुछ अधिकार न दिये जायें। 
अधिकारों के प्रयोग के लिये उसे एक ऐसा क्षेत्र मिलना चाहिये 


१६० आधुनिक भारतीय शासन 


जिसमें वह उन्हें कार्यान्वित कर सके। उदाहरणतः डिस्ट्रिक्ट तथा 
म्युनिसिपल बोड का प्रबन्ध जनता को इसी लिये दिया गया है कि वह 
इन्हें अपने अधिकारों का क्षेत्र बनाये | साथ ही सरकार को भी कुछ 
आसानी हो। जिन कामों के लिये सरकार को पैसे ख्च करने पड़ते, 
और सकड़ों नोकर रखने पड़ते, उन्हीं कामों को श्न बोर्डो' के अन्दर 
लोग अपने शोक से करने के लिये तैयार रहते हैं। मुहल्लों तथा गाँवों 
की सफाई रखना सरकार के लिये उतना जरूरो नहीं हे जितना वहाँ 
के निवासियों के लिये | यदि लोग सफाई के महत्व को सेमक जायें तो 
वे अपने आप गन्दगी से पहरेज करने लगेंगे। सफाई-इन्सपेक्टर की 
कोई खास जरूरत न होगी । यदि लोग गन्दगी के दास हों तो सेकड़ों 
इन्सपेक्टर उन्हें साफ़ नहीं रख सकते। स्थानीय स्वराज इसी आत्म- 
निर्भरता की शिक्षा देता है दैनिक जीवन की आवश्यकताय सबको 
मालूम हैं। आवश्यकता इस बात की है कि लोगों में इतनी जिम्मेवारी 
आरा जाये कि वे बिना किसी डर-भय से उन्हें पूरा करने लगें। इस 
प्रकार के भाव तभी पैदा होंगे जब जनता को धर्चरे-धरे सभी राजनीतिक 
जिम्मेवारियाँ सोंप दी जाये | जहाँ तक स्थानीय विषयों का सम्बन्ध है, 
यह बात निर्विवाद है कि जनता इनका प्रबन्ध अ्रच्छी तरह कर सकती है। 
अपनी शिक्षा, सफाई, दवा तथा इस तरह की छोट-छोटी चीजों के 
लिये उसे पूरी आजादी मिलनी चाहिये। सरकार स्थानीय संस्थाओं को 
इतनी रकम दे कि वे अपने क्षत्र को एक सुमंगठित राष्ट्र के मानिन्द बना 
सके । यदि राज्य का कोना-कोना इसी प्रकार के शासन के अन्तगंत 
आ जाय तो सरकार की चिन्तायें बहुत कुछ दूर हो जायें । 

सरकार को सबसे बड़ी चिन्ता आन्तरिक व्यवस्था ओर वाह्म 
आक्रमण की होतो है। पहली चिन्ता को दूर करने के लिये उसे तरह- 
तरह के कानून बनाने पड़ते हैं, कचहरियों की स्थापना करनी पड़ती है 
ओर अनेक कमनचारी नियुक्त करने पड़ते हैं। वाह्य आक्रमण तो कभी- 
कभी होते हैँ, ओर इसके लिये उतका फौजी विभाग काफी होता है । 
किसी आसाधरण परिस्थिति में जनता की मदद लेनी पड़ती है, परन्तु 
ऐसे अवतर बहुत कम आते हैं। राज्य की नींव आन्तरिक व्यवस्था,पर 
कायम है। यह व्यवस्था तब तक नहीं की जा सकती जब तक जनता 
ओर सरकार दोनों का सहयोग प्रौप्त न हो । कुछ कामों को सरकार अपने 
कर्मचारियों से कराये ओर इसके लिये वह प्रजा से टैक्स वसूल' करे। 
लेकिन स्थानीय कामों को वह वहीं के निवासियों को सुपुर्द कर दे । 
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इसके लिये जितने पैसे की जरूरत हो सरकार उतने की व्यवस्था करे। 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि बहुत कुछ काम बिना पैसे के ही हो सकता 
है। सरकार को इसके लिये बेगार कराने की आवश्यकता न होगी । लोग 
अपनी खुशी से इन कामों को करेंगे। मान ल॑जिये गाँवों के मामूली 
भंगड़ों को फैसल करने के लिये पश्चायते बना दी जाती हैं। इसके 
अलावे पंचायत को गाँव को सफाई तथा पूरें प्रबन्ध की जिग्मेब्वारी सौंप 
दो जाती है। उसे उचित साधन भी प्रदान कर दिये जाते हैं। ऐसा 
करने से कचहरियों की आवश्यकता कम होगी । ४० प्रतिशत मुकदमे 
गाँवों में ही तै हो जाया करेंगे | वकील, मुख्तार, पुहरिर तथा न्याया- 
लयों के अन्य कमचारी को जो पैसे मिलते हैं वे जनता की ही जेब में 
रहेंगे । इससे बढ़ कर शासन की उपयोगिता हो ही क्‍या सकती है। 
इसी तरह की ओर भी जिम्मेवारियाँ स्थानीय संस्थाओं को सौंप कर 
सरकार आन्तरिक प्रबन्ध से बहुत कुछ निश्चिन्त रह सकती है। ' 

_ स्थानोय स्वराज सुपंगठित राष्ट्र की पहचान है। जिस मात्रा में 
सरकार जनता का विश्वास करेगी उसी हृद तक वह उसे शासन-प्रबन्ध 
में आजादी प्रदान करेगी । जो सरकार जनता की भलाई से उदासीन है 
वह शासन की उपयोगिता पर ध्यान नहीं दे सकती | स्थानीय स्वराज 
की स्थापना से सरकार का खर्च घटाया जा सकता है। कम से कम खर्चे 
करके वह अधिक से अधिक लोकप्रिय बन सकती है। वहुत से टैक्स 
जो प्रजा से वसूल किये जाते माफ कर देने होगे । एक पन्यथ दो काज 
होगा | प्रजा का धन बचेगा और उसकी जिम्मेवारी बढ़ेगी | तीसरे, देश 
की आंतरिक व्यवस्था सुदढ़ होगी । जनता को इस बात का अवसर 
मिलेगा कि वह अपने विचारों का प्रदशन करे | शासन का भार संभालने 
से उसे अनेक प्रकार की ट्रेनिंग हासिल होगी। छोटी-छोटी बातों से 
हटकर उसका ध्यान बड़ी बातों की ओर आकषित होगा | जनता के 
अन्दर आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बन के भाव पैदा होंगे । तात्पय यह 
है कि जनता और सरकार के बीच में सहयोग को एक ऐसी दोवार खड़ी 
होगी जिससे ग्रशान्ति और कुव्यववस्था का प्रश्न जाता रहेगा । स्थानीय 
स्वराज का त्षेत्र कम है; लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही व्यापक हे। 
बड़ी से बड़ी बातों को जनता अपने सहयोग से सुलझा सकती है। स्थानीय 
संस्थाओं का जाल देश के कोने-कोने में फैला हुआ है। सच्चे प्रजातंत्र- 
वाद की उन्नति तभी हो सकती है जब सरकार के आनन्‍्तरिक प्रबन्ध 
इन्हीं संस्थाओं द्वारा कराये जायें। वह केवल इस बात की देख-रेख 
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रखे कि ये आपम में मिल कर काम करती रहें | जब कभी इनमें मत- 
भेद उत्पन्न हो जाय तो वह इसे दूर कर दे । इससे यह स्पष्ट है कि सरकार' 
का कार्य जनता की जिम्मेवारी के रूप में परिणत हो जायगा। सरकार 
स्वयं गोणु हो जायगी । चारों ओर स्थानोय संस्थायें दिखाई पड़ेंगी । 
स्थानीय स्वराज सरकार की परोशानियाँ कम करने के अतिरिक्त 
जनता के अन्दर स्वाभिमान और लोक-ज्ज्जा का भाव पेदा करता है। 
हर काम में लोगों की आम शिकायत रहती है कि यह और अच्छी 
तरह किया जा सकता है| जब वही काम उन्हें सुपुद कर दिया जाता है 
तो फिर उन्हें टीका-टिप्पणो का अवसर नहीं रह जाता । जनता को 
सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यों में रुचि दिलाने के लिये स्थानीय 
स्वराज निहायत जरूरी है। उदासीनता पतन की जड़ है | जहाँ की सर- 
कार जनता की इस मनोवैज्ञानिक चित्तबृत्ति का ध्यान नहीं रखती , वह 
सैदेव असफ्ल रहती है । किसी क्षेत्र के निवासी केन्द्रीय तथा प्रान्तीय धारा- 
सभाओं से उतना सम्पक नहीं रखते जितना अपनी स्थानीय संस्थाओं 
से। स्थानीय बातों का प्रभाव उनके जीवन पर तत्काल पड़ता है। हर 
बात उनकी नजरों के सामने रहती है | कोई किसी को धोखा नहीं दे 
सकता। प्रत्येक जिले के निवासी आधथिक, धार्मिक, सामाजिक तथा 
व्यावहारिक सम्बन्ब के कारण आपस में मिले-जुल रहते हैं। सबको 
रहन-पहन का पता चलता रहता है। सरकार उन बातों को सेकड़ों 
रुपये खर्च करके नहों जान सकती जिन्हें वहाँ के निवासी रोज देखते 
रहते हैं | अतएव न्याय की दृष्टि से भी स्थानीय स्वराज नितांत आव- 
श्यक है। किसी स्थानीय घटना का अध्ययन सरकार उतनी अच्छाई के 
साथ नहीं कर सकती, जैसे ग्राम पश्चायर्ते अथवा जिला वा म्युनिसिपिल 
बोड कर सकते हैं| सरकारों महकमे में कभी-कभी घूसखोरी का जिक्र 
आता है | छोटी-छोटी बातों. में सरकारी कमंचारी घूस लकर बातों को 
इधर से उधर कर देते हैं। लकिन ग्राम-संस्थाओं के अधिकारों की दृद्धि 
करने से इस तरह की बुराइयाँ पेदा नहीं हो सकतीं । यदि . किसी म्युनि- 
सिपलिटी के अन्दर कोई सदस्य घूस लकर काम करता है तो वह शीघ्र 
निन्‍्दा का पात्र समझा जाता है, ओर उसे सावजनिक कामों में स्थान 
नहीं दिया जाता । दुश्चरित्र ओर अन्यायी व्यक्ति स्थानीय कार्यों के 
लिये अ्रयोग्य समझे जाते हैं | सरकार' उन्हें इतनी बारौकी से महीं पह- 
चान सकती जितनी जनता उन्हें पहचानती «है | इसीलिये कहा जाता है 
कि सरकारी कामों को शुरू रखने का एकमात्र इलाज स्थानीय स्वराज है। 
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स्थानीय स्वराज एक्र ऐसा विषय है जिस पर कोई निश्चित राय नहीं 
दो जा सकती । कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं 
'स्थानीय स्वराज कि इस शब्द का कुडु अर्थ नहों है। जिस भाग 
का तात्पयं. को पूर्ण स्व॒तन्त्र कर दिया जाय उसे स्थानीय और 
प्रान्ताय कहने की क्‍या आवश्यकता है ओर यदि 
उसका सम्बन्ध ऊपर की शक्ति से है तो फिर उसे स्वराज कैसे कहा जाय। 
इसःलिये कहा जाता है कि किसी स्थानीय संस्था को पूर्ण स्वराज नहीं 
दिया जा सकता । लेकिन ऐसा हो स़कता है कि ऊपरी शक्ति उन स्थानीय 
बातों में हाथ न डाल जिन्हें स्थावीय संस्थायें करने को योग्यता रखती 
हैं। जो संत्था व संगठन जिस कार्य को अधिक कुशलता-पूत्रक कर 
सकता है उप्ते उतका शासन-प्रबन्ध मिलना चाहिये। इससे कार्य सुगम 
हो जाता है ओर जनता को अपनी बुद्धि लगाने का अवसर मिलता है। 
किसो देश में स्थानोय संस्थाश्रों का त्षेत्रकल निश्चित नहीं किया जा 
'-सकता। भौगोलिक परिस्थिति इसका फैसला करती है । फ्रांस में ३८००० 
के लगभग स्थानाय संस्थायें ( ("०:रग्रपा7८$ ) हैं जो स्थान म्यु नेसि- 
पल बोड और इडिसिट्रक्ट बोड. को प्राप्त हैं वही इन्हें भी मिला हुआ है। 
सब क, क्षेत्रतल अलग-अलग है । कुछ संस्थाओं ( (.०07707८5 ) 
का क्षेत्रफल केपल १० एकड़ है ओर कुछ ४०० वग मोल के घेरे में 
फैली हुई हैं। हमारे देश में भी .इसी तरह का फरक दिखाई पढ़ेगा। 
सभी शहरों में म्युनिसिपल बोड हैं | कुछु की आबादी लाखों में है ओर 
कुछ हजार तक हो सीमित ॥ 
स्थानं.य स्वराज की परिभाषा करते हुए एक राजनीतिश लिखत। है, 
स्थानीय स्वराज का तात्पय उप सरकार से है जिसके अन्दर सारी 
जनता को प्रतिनिधित्व द्वारा शासन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो ।” 
यह परिभाषा बहुत ही व्यापक है। जब समी स्थानीय विषयों में जनता 
को पूरी आजादी मिल जायगी तो पूर्ण स्वतन्त्रता इससे कोई अ्र॒लग 
चीज नहीं रह जाती । स्थानीय स्वराज की दूसरी परिभाषा इस प्रकार की 
गई है, “कुछ विषयों में स्थानोय संस्थाओं को अपनी इच्छानुसार शासन 
करने का अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। इस सीमित ज्षेत्र के 
अन्दर जनता स्त्रय॑ अपना प्रबन्ध करतो है। इसी का नाम स्थानीय 
स्वगज है।” वास्तव में स्थानीय स्वरात्र का तालय घरेलू स्वतन्त्रता 
से है। जैसे हर आदमी अपने घर में खाने, पीने, पहनने के 
लिये स्वतन्त्र है; उसी तरह स्थानोय विषयों में भी उसे कुछ सुवेधायें 
आ० भ्रा० शा०-- १३ 
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दे दी जाती हैं। जिस त्षेत्र में कुछ व्यक्ति निवात करते हैं वह उनका 
एक वुटह्त्‌ कुद्ध व बन जाता है। वहाँ को छोट -उ्लटो बातों से उ अच्छी 
तरह परिचित रहते हैं । इमोलिये प्रजा की हितैषों सरकार उन्हें यह 
अधिकार दे देती हे कि वे चन्द विषयों का प्रबन्च अपने श्रात़् कर लें । 
के-द्रय_तरकार भी उन्हें कर सकती है, परन्तु: वह एक वत्रिदेशी 
पश.ने की तरह करेगी | बहुत सम्भव है उस क्षेत्र के लोग उप्से सवंथा 
अतसंतुष्ट रहें । 

इससे भो बढ़कर स्थानीय स्वराज एक बहुत बढ़े उद्दश्य को पूर 
करता है। जनता की यद्व॒ प्रबल इच्छा रहती है कि अधिक से श्रविक 
राजन तिक अधिकार उमे प्राप्त हों दतंमान प्रज्ञतन्त्रवाद के अन्दर चाहे 
जितनी भी कमजं 4ियाँ म.जूद हों, परन्तु इसका श्रन्‍्तम उद्द श्य यही 
है | लेकिन कोई भी सग्कार प्रजा को वहीं तक जिःमेबारों दे सकतो है 
जर्दाँ तक वह इसे +बाहने की क्षुतता रखती है | स्थान.य स्वराज इसको 
पहली साढ़ां है। इसी से प्रजा को जिम्मेवारी तथा कार्य कुशलता कौ 
परीक्षा हंती है। जः व्यक्त १० रझयये को अच्छी तरह रूच कर सकता 
है उपे ५० रुपये ख्च करने का अग्रवसर मिल सकता है, परन्तु जिसके 
अन्दर ४ पैये सँथानने की ताफत नहीं है वह किती बड़ो रक्तम की 
जिम्मेव।रा कैसे ले सकता है | यदि वह चाहे तब भी उसे कोई नहीं दे 
सकता । ४७0 तरह जब स्थान य विषयों का श्रधिकार जनता को दिया 
जाता है तो यह ग्राशा की जाती है कि वह इन्हें अच्छी तरह चला- 
येगो । कुछ दिन व्यतीत होने पर इसके काये अपने श्राप जाहिर हंने 
लगते हैं। जनता को स्वयं इस बात का पता चल जाता है कि शासन के 
कार्य में फ्ितवना कठिनारर्याँ उत्न्न हो सकतो हैं अ.र उन्हें दूर करने को 
कहाँ तक योग .ठा उसके अन्दर मौजूद है । 

स्थान य ग्वत्र का तालये जनता को अधिक से अधिक संतष्ठ 
करना है । दू 'रे ल.ग॒ मारो श्रावश्यकताओं को उतना नदों सम्क सकते 
जितना हप स्वयं समभते हैं। इसलिये यह अच्छा हंग। की हम आने 
पड़ाशियों की सलाह से श्रपना प्रबन्ध स्वयं करे | गरेलू बाते छुटो हं।ती 
हैं, लके। वे बड़ी बड़ा बातों से कम महत्व नहां रखतों | यदि ऊ़िसी 
कुटम्ब का संगठन बिगड़े जाय ओर सब लोग अलग अलग होकर 
मनमानी करने लगे तो सम्भष है अन्य कुट्ठम्बों पर भी इसका घुरा प्रभाव 
पढ़े | गाँव के गाँव इस उद्ाइरण सेबुरे बन सकते हैं। यह बात सरकार 
के वश से बादर है कि जनता की इच्छा «ये विदद्ध वह उप्ते बाँव कर 
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रक्ले । इसीलिये स्थानीय संगठन का महत्व किसी बढ़े राजनीतिक 
संगठन से कम, नहीं है ' धात-सभा के बर्जल हो जाने से, तथा कि 
फरमान के जारी कर देने से हपारे जावन पर उतना प्रनात्र नहां पड़ता 
जितना घरेलू भाड़ों तथा स्थानीय घटनाश्ों से । हिन्दोस्टान के प्रार्चान 
सामाजिक अथवा राजनीतिक संगठन की ओर आँख उटाकर देख तो 
पता चलेगा कि सभी बाते स्थार्नय समझी जातो थों । जब कभी कोई 
फैसला होता तो स्थानोय रसम-रत्रात का ध्यान रक्ज़ा जाता था । लेकेन 
आज ऐसा नहीं होता । इसकी व्यवस्था थ्रात्र दुसरे ढंग पर को गई है । 
यही वजह है कि न्याय और सच्चाई को अ्रनेक व्यवस्थ्व करने पर भी 
जनता असन्तुए २हती है। स्थानाय जनता # यह अ्रद्विकार ध्राप्त होना 
चाहिये कि वह अपनी शिक्षा का उचित प्रबन्ध कर सके अपनों सुत्रिधा 
के अनुसार सड़के' बना सके, तथा अपनों उन्नति के लिये तरह तरह के 
कार्य कर सके | इन कामों में लगे रहने के कारण शासन में अ्रधिक्र से 
ग्रधिक व्यक्तियों का सहयंग प्राप्त होगा । राजा ओर प्रजा छा भेद-भाव 
नाममात्र को बाऊ़ी रहे || रथानोय स्वराज ही पंचायती राज कहलाता 
है । इस प्रकार की सरकार अधिक दृढ़ और स्थार्या समझी जातो है । 
' डिस्ट्रिक्ट बोडे तथा म्युनिसियल बं.ड के अन्दर बहुत-मी बुगश्याँ 
मंजूद हैं | पिडले वषं। में इनका इतिहास बड़ा हो 
स्थानी स्वराज हृदय-विदारक रहा है। १६३७ ई० म जब काँग्रेस 
में सुधार ने प्रान्तीय शासन को अपने हाथों में लिया तो 
उभका ध्यान इन बुराधयों +) श्र र श्राक्षित हुआथ्ा। 
सुवार की अनेक योजनाये' पेश की गई । सबने इस बात पर ज़ोर दिया 
कि स्थार्नय संस्थाञओ्रों का संगठन बदलना चा हये । मध्यप्रान्त के स्वायत्त 
शासन-विभाग के मन्त्रो श्रीयुत डी० पी० 'मश्न ने जो योजना पेश की 
वह विचार करने योग्य है | खेद है कि कॉँव्स अभी उसे कार्यान्व्रत न 
कर सक, थो कि उसे इस्तीफा दे देना पड़ा। सयुक्तप्रानतन, ब-बई तथा 
अन्य प्रान्तो में भे सुधार की नई नई य.जनाये पेश की गई थीं | सब में 
इस बात पर जोर दिया ग्या था कि जब तक रथारनय संस्थाश्रों का रूप 
न बदल दिया जायगा तब तक जनता अपने अ.घ।,।र से लाभ नहों उठा 
सकती । श्रीयुत डी० पी० मिश्र लिख्त हैं, सारे हिन्दोस्तान में स्थानीय 
संरथाश्रों की दशा अत्यन्त शोचनांय है। कुछ इने-गिने दो चार वाडों 
को छोड़कर बाक़ो सब की आ्राथिक दशा बड़ी हो डावॉँड ल है <थानीय 
संस्थायं ताने की निशान बन गई हैं। व्यक्तिगत इनम लड़ाई-भाग़े 
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आमतौर से पाये जाते हैं| सदस्यगण जनता के पैसे का दुरुपयोग करने के 
साथ हो साथ अपना अमूल्य समय व्यथ की बातों में खोते हैँ | दलबंदयों 
में पड़कर योग्य से योग्य कमंचारी निकाल बाहर कर दिये जाते हैं। परि 
णाम यह है कि स्थानीय संस्थाय बड़ी हा गैर जिम्मेवारी के साथ काम कर 
रही हैं ।” काँग्रस सरकार का विचार है किस्थानाय बंडे' में सम्मिलित 
निर्वाचन पद्धति जारी कर दी जाय जिससे साम्प्रदायिक कठुता दूर हो। 

सयुक्तप्रान्त में स्वायत्त शासन के सुधार के लिये जो कमीटी बनाई 
गई थो उसने वर्तमान संगठन पर शोक प्रकट किया | कमीठी की राय में 
“स्थानीय संस्थाओ्रों की दशा, विशेषकर गाँवों ओर कस्बों में बहुत दी 
निराशाजनक है । जो मशीन इन्हें चला रहा है उससे जनता की 
सावंजनिक उन्नति नहीं हो सकती | इसके विपरीत लोगों की रहन-सहन 
में उन्नति करने के लिये यह सभी प्रकार से असफल रही हैं |” स्थानीय 
संस्थाओ्रों ने जितनी लापरवाही श्रोर गैर जिम्मेवारी से काम किया: हे 
उसका बुरा प्रभाव आम जनता पर साफ दिखाई पड़ता है। लोग 
कमंचारियों के व्यवहार से अत्यन्त असन्तुष्ट हैं। किसी भी जिले में 
चेयर मेन तथा बोड के मेम्बरों की हालत दरियापत की जाय तो पता 
चलेगा कि सभी लोग उनसे असन्तुष्ट हैं। जो संस्थाये' जनता की अधिक 
भलाई के लिये बनाई गई थीं, ओर जिनके प्रबन्ध की पूरी शक्ति उन्हीं 
के हाथों में सोप दी गई थी, उन्हीं के कारण आपत में वेर-विरोध की 
वृद्धि हो, यह बात कुछ उलटी सी जान पड़ती है | कमीठी ने यहाँ तक 
कहा था कि “जला और ग्यु नस्पिल बोड की कारवाशयों में रत्ती मर 
भी दम नहीं है | दोनों ही अकमर्य तथा भगड़े के घर हैं ।” 

बम्बई में जो कामीटी इस कार्य के लिये बनाई गई थो, उसकी आवाज 
कुछ नम्न रही । उसने यह जाहिर किया कि संत्तार के सभी देशों में 
स्वायत्त शासन को दशा शोचनीय है | हिन्दोस्तान भी उसी लहर में बह 
रहा है। ऐसा एक भी देश दिखाई नहीं पड़ता जिसकी स्थान संस्थायें 
पाक साफ हों, ओर जिनकी कारब्राइयों से जनता सन्तुष्ठ हो | कमीटी का 
यह विचार है कि स्थानीय संस्थाओं में पैसे की कमो के कारण अनेक 
बुराइयाँ अपना घर कर गई हैं। यदि आज इनकी आर्थिक दशा ठीक 
कर दी जाय तो इनका काय सुनारु रूप से चलने लगेगा । 

इन तमाम योजनाथों श्र कमीटियों के वित्रार से यह साफ जाहिर 
है कि कुछ न कुछ सुवार करने की आवश्यकता नितान्त जरूरी है। इन 
सबका सारांश यह है कि :--- 
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१--मोजूदा स्थानीय संस्थाओ्रों की मशीन दोषपूर्ण हे | इसका 
पुनसंगठन होना चाहिये । 
२--इन संस्थाओं के कमंचारी अयोग्य श्रोर श्रनभिश हैं। इनकी 
उचित ट्रनिंग होनी चाहिये । 
३--इनका आशिक सुधार होना चाहिये । 
यदि ये तीनों बुराध्याँ दूर कर दी जायें तो स्वायत्त शासन अपने . 
उद्देश्य को पूरा कर सकता है । अब प्रश्न यह है कि क्या स्थानीय संस्थाय 
इस कमी को दूर करने की शक्ति रखती हैं ? क्‍या उन्हें यह अधिकार 
प्राप्त है कि वे अपने संगठन को जैसा चाहें बना ले? क्या अपने 
कमचारियों को नियुक्त करने तथा निकालने के अ्रविकार उन्हें प्राप्त हैं ! 
क्या वे अपनी आथिक परिस्थिति को ठीक करने के लिये मनमाना टैक्स. 
लगा सकती हैं ! अथवा कर्ज ले सकती हैं ? ये प्रश्न जब तक इल न 
होंगे तब तक यह कहना अत्यन्त कठिन है कि स्थानीय स्वग़ज की मौजूदा 
बुगइयों के लिये दोषो कोन है । इन्हें जानने के लिये यह आवश्यक है 
कि स्थानीय संस्थात्रों की ताकत ओर उनके अधिकार पर दृष्टि डाली जाय । 
स्थानीय संस्थाओत्रों के अधिक्रार सीमित हैं। वे श्रपनी परिस्थिति 
ठीक करने तथा अपने को अधिक कार्यकुशल बनाने 
स्वायक्त शासन के लिये आजाद नहीं हैं। उन्हें कज लेने का 
की सीमा अधिका! नहीं है। जहाँ तक संगठन की बात है, 
वे रत्ती भर भी इसमें परिवर्तन नहीं कर सकतीं । 
जनता की यह आम शिकायत रहती है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अथवा 
म्युनिसिपल बोड उनके लिये स्कूल नहीं खोलते । हर गाँव को यह आशा 
रहती है कि वहाँ कोई न कोई स्कूल खोल दिया: जाय । छोटे छोटे कस्बों 
के लिये बिजली ओर सीमेंट की सड़क चाहिये। सड़कों के दोनों किनारों 
पर पड़ होना जरूरी है ।ये आशाये बुरी नहीं हैं, और जनता की माँग 
के लिये बहुत कुछ यथाथ हैं। इससे पता चलता है कि वह अपने 
जीवन को उठाना चाहती है। श्रव वह दब्बू ओर अ्रपने अधिकारों से 
ग्रनभिश नहीं है । लेकिन प्र श्न तो यह है कि स्थानीय संस्थाये कहाँ तक 
इन माँगों को पूरा कर सकती हैं। जब तक हम उनकी शक्ति का अन्दाज 
न कर लें। तब तक हम उन्हें दोषो नहीं ठहदरा सकते | काँअ्रेंस सरकारों 
ने इसे स्वीकार किया था कि इन संस्थाञ्रों के श्रधिकार इतने कम हैं कि 
ये जनता की माँग को पूरा नहीं कर सकतीं | वतेमान समय में जनता में 
जो असन्तोष इनको ओर से फैले हुये हें उन्हें दूर करने की शक्ति.. इनमें 
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नहीं है। यहो सोचकर कांप्रस ने यह विचार प्रकट किया था कि स्थानीय 
प्रबन्ध की सारी बातें इन मसंस्थाश्रों को दे दो जायें। जब तक ऐसा न 
होगा तब तक इनकी जि-मेदारी बंटी रहेगा । गेर जिल्‍मेवारी रह कर कोई 
संगठन अपने उद्ृश्य को .पूरा नहीं कर सकता | 

स्थानीय स्वराज का ज्षेन्र अत्यंत संकण है। शिक्षा, सफाई और 
आवागमन इन तीनों बातों को छोड़कर उनके हाथ पर बँघे हुये हैं। 
परिडत मिश्र का कहना है कि जत प्रकार प्रान्तों के विषय २१ विभागों 
में बाँटे गये हैं उसी प्रतञार प्रत्येक जिले का कार्य २१ विभागों में बाँट 
दिया जाय । जिले की एक कोंसेल इन विभागों का प्रबन्ध प्रान्तोय सर- 
कार की देख-रेस्र में करे | इससे काय में सुविधा होगी ओर संर्थाये' 
अपनो जिसमेबरारी को अर घक्क महसूस करेगी । प्रान्तीय धाग-समभा स्था- 
नीय संस्थाय्ों के जिये कई कानून पास करने का कष्ट न करे। इन 
मामले में वे अपना व्यर्थ का समय आर रुपया बर्बाद न करे स्थानोय 
कोंग्लि ( [08070 (०प्ाार्थ। ) अपनी सुविदानुगार इन, नियमों को 
बना ल। मंत्रीमंडल तथा घाग-सभा का जो स्थान प्रान्त में है वही जिले 
की कोंसिल, का्यकाण्णिी कर्मंटी तथा इसके सभावत को हो। संयु क- 
प्रानन्‍्त की कर्म टो ने भी: इस येजना की सराहना की थी | उसने इस 
बात की सिफाबदिश की थ कि यदि ग्थान य संस्थाय्रों की सकल बनाना है 
तो उनका संगठन प्रारन्त.य सरकार के ढंग पर होना चाहिये! जिले की 
कातिल छु टे पमाने पर उन तमाम कामों को करने के लिये आ्राजाद हं.गा 
जो प्रान्तेय सरकार आज कर रहो है। 

१६१६ से लेकर १६२७ ६० तक स्थानीय संअथाओं को असफलता 
पर द प्टपत करते हुये पंडित मिश्र लिखते हैं कि संस्थाओं की आजादी 
के बावजूद ₹नहें चन्द बातों से इस कदर दूर रक्वा गया कि हर कदम 
पर इन्हे मुंह की रानी पड़ी। ये संत्याये' किसी यंग्य व्यक्ति कौ 
मातहनी में नथीं ! प्रान्तेय सरकार का दोहरा शासन उन्हे इस बात का 
अवसर नहीं देता था कि वेश्रपने अन्दर से यं'ग्य व्यक्तियों को खोज 
निकाले' । जिले में इस प्रकार के बिभाजन को कई जरूरत नहीं है | यह 
सिद्धान्त गलत है कि कुड् मापलों में सरकारों कमचारों अपना हाथ रक्‍्ख 
ओर बाको जनता के द्वाथों में रहें | इस दो श्रमली हुकूपत से प्रजा को 
जो हानि हुई है उपका जीता जावता उदाइरण" प्रजा के अ्रसंतं प्र रूप में 
हमारे सामने मोजूर हैं। सारे श्रधिकार जिल को कौंतिल को हों। वही 
योग्य, से योग्य कमंचारियों को खे,ज़ कर अपना कार्य कराये । 
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स्थानीय स्वराज अभी तक पूर्ण नहों है ।,नारिक शिक्षा के अरभात्र 
के कारण स्थानीय जनता में उतर बातों का करी है जो शासन को चलाने 
के लिये आवश्यक है यही वजह है कि डिस्ट्रिक्ट तथा म्युनित्रिपल बंध 
की कारवाशइयों से लोग असंतुष्ट रहते हैं। इनको भीतरी कमजोरियों की 
बहुत कुछ जिम्मेवारी सरकार के ऊरर है। उसका यह फर्ज है कि वह 
जनता को अधिक येग्य और कार्य-कुशल बनाये । स्थानीय संस्थाओं 
के सुधार के लिये चन्द बाते निहायत जरूरी हैं । पहली चीज तो यह 
है कि सरकार सबके लिये नागरिक शिक्षा का उचित प्रबन्ध करे | छोटी 
कच्चा से हो नाःस्किता की शिक्षा दी जाय । कोरे क्िताबी शान 
से भोल-भाल बच्चे भ्रच्छे नागरिक तथा यंग्य शातउक नहीं बन 
सकते । हर गाँव में अनेक प्रकार की पञ्दायत रथापित की जायें! ग्राम 
के सभी तजुरोकार ओर येग्य व्यक्तियों की एक कोंसिल बनाई जाय । 
- वहों इन क्रम ठियां के कामों की देख भाज करे और मुक़दमों का फेठला 
करे | सरकारी कमंचयारी स्थानीय संस्थाओं की आशा! के बिना क्रिसौ 
कार्य में दःल न दे । यदे संस्थाये' किसी काप में लापरवाही करे तो 
सरकार उन्हे' चेतावनी दे सकतो है। सरकार पेसे से इनको पूरां मदद 
करे | हर ज्लि का शासन वहां के निवाप्तियों को सुपुरं कर दिया जाय | 
थेड़े से सकारो कववारों उनका देव-रेख के लिये रब दिये जायें । जिन 
विषयों में सरकार कुछ सुधार करना चाहे उन्हें! वह सलाद के रूप 
में स्थार्नय संस्थाओं को दे सकती है। य॑ंग्य ओर विशेष जानकारी 
रखने वाले व्यक्तियों को वह इस काय के लिये नियुक्त कर सकती है 
कि वे रथानीय बातों को स्वोज करके शान को अधिक सुविवा- 
जनक तथा सरल बनावे । रथानोय संस्थाय' सरकार के इस कार्य में 
काझे मदद दे सकती हैं इससे ग्राम-ज्यवताया तथा अनेक ऐश ी बातों 
में उन्नति हो. सकती है. जिनकी ओर सरकार ओोध्यान देने का 
अवप्तर नहीं मिलता | ताभ्न हो इन संत्यात्र| में सन्मिलित निवांचन 
पद्धति भी आवश्यक है | 
स्थानीय स्वराज के लिगे हिन्दोस्तान प्रसेद्ध है | बूटेश राज्य से 
पल हिन्दू ओर मुप्तलमान दोनों कालों, में यहाँ 
आचीन भारत पचायती राज की व्यव्रस्था थी । हृतका विश्तृत् 
ओर स्थादीय वर्शन उद्बीसवें अध्याय में क्रिया गया है| आम 
'स्वराज आर शहर दोनों के लिये दी प्रदशार की सप्याये 
भी । शहरों के प्रबन्ब के लिये कई कमाटिय, होती 
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थीं। सबके ऊपर एक प्रधान कमीटी होतो थी | मोहन्जोदारों और हरप्पा' 
नामक शहरों को खुदाई से पता चलता है कि शहरों का प्रबन्ध कितनी 
उत्तमता-पूवंक किया जाता था। उनमें सफाई, रोशनी, सड़कों आदि 
को व्यवस्था आजकल से अच्छी थी | शहर एक खास नकशे के अनुमार 
बसाये जाते थे। घरों की बनावट में इस बात का ध्यान रक्खा जाता 
था कि हर भ्रक्रार की सुविधाये इनमें मौजूद हों। दूकानों की व्यवस्था 
एक नियम के अनुसार की जाती थी | एक प्रकार की चीज एक ही जगह 
बिक सकती थी । चारों ओर ऊँची ओर मजबूत दीवार थीं | पाटलिपुत्र 
के वन में इस प्रकार की दीवारों का जिक्र किया गया है। शहर में 
प्रवेश करने के लिये एक या दो फाटऋ होते थे। इन पर पहरे की 
व्यवस्था रहती थी। रात में पहरेदार इनकी रखवाली करते थे । आधुनिक 
वैज्ञानक साधनों के न होते हुये भी यह व्यवस्था आजकल से करतीं 
अच्छी थो । शहर विभिन्न प्रकार के बगीचों ओर बाठिकाओं से भरे 
होते थे। कोई आदमी बिना प्रयोजन शहरों में नहीं रह सकता था।,. 
हर नये यात्री का नाम और पूरा पता लिख लिया जाता था। शहरी 
लोगों का जीवन नियमित था | रात और दिन दोनों समय घन्टे बजाये 
जाते थे। विशेष खतरे के समय एक खास घंटे से लोगों को इसकी 
सूचना दो जाती थीं। चीजों का भाव ठोक करने के लिये अ्रलग-अलग 
कम॑टियाँ होती थी । सड़ी-गली चीजें बेचने की सख्त मुमानियत थी। 
दुकानदार अपनी चीजे उचित माव से महँगा नहीं बेच सकेता था ।' 
हर शहर में एक कोतवाली ओर कुछ सिपाही रहते थे। प्रबन्ध का साय 
काम शहर के निवासियों को सुपुर्द किया गया था । आम तौर से शहर 
नदियों के किनारे हुश्रा करते थे । इससे व्यापार में सुविधा होती थी । 
गाँवों के प्रबन्ध के लिये स्थानीय पञवायतें बनी हुईं थीं | हर गाँव में 
एक बड़ी पश्चायत होती थी। इसके नीचे कमीटियाँ होती थीं। इन्हीं को 
सब काम ,सुपुद किया गया था । प्रत्येक गाँव में एक क्लक॑) एक मुखिया, 
दो पहरेदार तथा तरह-तरह के पेशे वाले रहते थे। सबको अपने 
अ्रपने काम की जिम्मेवारी दी गई थी । गाँवों का जीवन सामूहिक था । 
नाई, धोबी, दर्जी, बढ़ई, सुनार श्रादि पेशें बाले सबकी भलाई के 
लिये काम करते थे। ग्राम-पञचायते' इनकी देख-रेख करती थीं । प्रत्येक 
गाव स्वावलम्बी ओर सुखी था। बादशाह तक को गाँव के मामलों में 
हाथ डालने की इजाजत न थी। सरकारी ऋकमचारी ग्राम-पञ्चायतों 
की इज्जत करते थे। सरकारी महकमे में इन पत्चायतों को बात बड़े 
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वतमान स्थानीय “प्राचीन ग्रामीण संस्थाओ्रों की रचना संकुचित 

संस्थाओं का दृष्टिकोण से को गई थो । इनका कत्तव्य बहुत 

बिकास ही साधारण था ओर इनके श्रन्दर जातीयता की 

प्रधानता थी । इनका - काम प्रजा से टेक्स वसूल 

करना, ओर जान-माल को रक्षा करना था। इससे नागरिक शिक्षा में 

कुछु भो सहायता नहों मिज्ञतो थो आर न शात्तन का हो भार इलका 
होता था।. 


इस प्रकार के कथन में कोई दम नहीं है। प्राचोन स्थानीय संस्थाश्रों 
की प्रशंसा विदेश्यों तक ने को है। जो संगठन इलजारों वर्षा से 
चला आ रहा था, ओर जिसे तोड़ते की हिम्मत शेरशशाह और अकबर 
ऐसे योग्य शासकों ने नहीं को, उसे संक्रुचित ओर बेकार कहना एक 
घोर अन्याय है। में यह मानता हूँ कि बटिश राज्य के अन्दर 
स्थानीय संस्थाग्रों का संगठन किसी आर तरह का है, लेकिन इसका 
तातये यह नहीं है कि मंजूदा सभी चर.जे पहले से अच्छी हैं। 
रत्न तिक स्वतन्त्रता को आवाज आज़ काफी बुनन्द है, लेकिन इसका 
यह श्रथ नहीं है कि बृटिश राज्य के पहने हिन्दोस्तान में गुलाम बसते 
थे अर उन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त नथे। इस तरह को धारणायें 
गलत हैं श्रोर जो लंग प्राचीन इतिहाम से परिचित नहीं हैं उन्हें 
सभी च.ज बृूठेश राज्य को देन मालूप पड़ती हैं । 


ऊपर कहा गया है कि बृ टेश राज्य की नीति कुछ ओर रहो है। 
हर मामले में विदेशीपन की बू हमारे देश में मौजूद है । यह स्वाभाविक 
हे कि “यथा राजा तथा प्रजा! अ्रँग्रजों का ग्रागमन समुद्र मार्गों से 
हुआ | व्यातार की सुविधा के लिये उनका ध्यान शहरों की ओर अकषित 
हुआ | १६८७ ई० में कोट आफ डा रेक्‍्ट्स ने ईस्ट इंडिया कम्पनी को 
यह आशा दी कि वह मद्रास शहर में एक कारपोरेशन की स्थापना 
करे | इस कारपं रेशन के सभी सदस्य नामजद किये गये थे। इसमें 
हिन्दोत्तानी ओर श्रेग्रज दनों थे । इसके , बाद १७२६ ६० में कलकत्ता, 
मद्रास ओर इम्बई में मेयर कट की स्थापना की गई। इनका काम 
शासन प्रबन्ध करना न था, बल्कि न्याय करने के लिये इनकी रचना 
को गई थी। १७७२ ई० में रेग्यलेन्गि ऐक्ट, के अनुसार स्थातीय 
झफसरों तथा संस्थाओं का यह अ्रविकार दिया गया कि वे अपने अ्रवीन 
हिस्तों से टैक्स वसूल कर सकते हैं। १७६२ . ६० में. गवन र-जनरल को 
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यह अधितवार दिया गया कि वह कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास. में शांति 
जनत्र ( 3050283 ० ५))6 2९8०० ) की स्थापना करे। इनका : 
काम शहर की सफाई, सद्कों की रद्धा तथा इसी तरह की स्थानंय 
बातों की देर-रेख करना था। 

१८५६ ई० में बम्बई को म्युनिसिपलिटों में कुछ तबदीलियाँ को 
गईं | १८६२ ई० में फिर इसमें कुछु परिवतन किये गये । पब्ले के 
ख्नुसार शहर के प्रबन्ध वा भार शांति-जज और एक वैतनिक कमिश्नर 
को दिया गया था। परन्तु दूमरे ऐक्ट में दो निर्वाचित सभाओं को 
शासन का भार सोप दिया गया। पहिली सभा में ६४ सदस्य थे। आधे 
जनता द्वारा निर्वाचित किये गये और बाकी शांति-जज्ञ तथा सरकार 
ने नामजद क्या था | एक सभा वा नाम कारपोर शन श्र २ दुमरी: का 
शहर कींसिल (097 (०प्रा70) ) था। इसमें कुल १२ सदस्य 
थे | इसमें ८ कासपोगेशन द्वारा चुने गये थे अर बाकी को सरकार ने 
मामजद फ़िया था। म्युनिसिपत .कमिश्नर के अधिकार पहले को तरह 
"बने रहे। आधथिक विषयों में शहर कॉडिल प्रधान ठहृगई गई थो | 
१८५४० तथा १८५४६ ई० में गबनर-जनरल को कोंसल ने दो ऐसे कानून 
पास किये जिनका सम्बन्ध अन्य शहरों को स्युनिसिपलिटियों से था। 
लाड्ड मेत्रो के समय में स्थानीय संस्थाओं पर थ्रविक ध्यान दिया गया । 
उसका विचार था कि इन्हें अपना प्रबंव करने को पूरी आजादी 
मिलनी चाहिये। 

स्थार्न य स्वगज की स्थापना लार्ड रिपन के समय से मानी जाती 
है! १८८२ ई० में उसके एक प्रस्ताव के फलस्वरूप ग्यु नसिपलिध्यों का 
ढाँचा और उनका कत्तंव्य बदल दिया गया। उसने अपना उद्श्य 
जाहिर करते हुये यह कहा कि, “स्थानीय संस्थाय्रों का उद्देश्य जनता 
को राजनीतिक शिक्षा देना है। इससे यंग्य व्यक्ति अपने आप आगे 
बढ़कर शासन में हाथ बटायेंगे।” यहाँ तक तो म्युनिमिपलिटों की 
बात रही । रिपन का ध्यान ग्राम पद्चायतों, तथा जिला बोडं। को तरफ 
भो गया. | १८७० ई० तक डिस्ट्रक्ट बोड को स्थापना नहीं हुई थी। 
शहरों में ग्युनिसिपलिटियाँ काम: करती थीं, परंतु गाँवों के प्रबंध की 
कोई स्थान य व्यवस्था न की । पंचायते तो थीं, ले+न बृटिश सरकार 
उन्हें पुनः जीवित करने के पक्ष में न थो। उत्का हर काम शहर से 
ही आरम्म होता है। कमांटियो, दफ्तर, कचदरियाँ, स्कूज,. 
लाइब्ररो आदि सब कु3 शहर में हो होने चाहिये। यहो वजह . 
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कि गाँव की पंचायतें ब॒ठिश राज्य में टूटती गई । १८७० ई० में लाडे 
मेयो के समय में यह प्रस्ताव पास किया गया कि विभिन्न प्रान्तों में 
स्थानीय संस्थाश्रों को कुछ शासन प्रबन्ध के अ्रधिकार दे दिये जाये। 
आधिक च्ेत्र में उन्हें छुंटे मोटे श्रधिकार दिये गये थे। परन्तु अभी 
तक इनका कोई ठीक रूप नहीं बना था। लाड रिपन के समय में 
सबका पुनसंगठन किया गया | सारे हिन्दोस्तान में जिला बडा की 
स्थापना की गई । समय समय पर नये नये कानून पास किये गये और 
इन बं डी की बनावट में सुधार हंते गये । 

जिला बडा में गेर सरकारी सदस्यों की संख्या क्रमश' बढती 
गई ओर इनके अधिकार ओर कर्तव्य भी घंरे धंरे बदलते गये। 
निर्वाचन को प्रथा चलाई गई । उन्हें आशथिक मामलों को कुछ स्वतन्त्रता 
देकर स्वावलम्बी बनने का अवसर दिया गया । कुछ विभागों के टैक्स 
उन्हीं की मर्जी पर छोड़ दिये गये। उन्हें खो करने का अधिकार 
इन्हीं बंडी को दिया गया। प्रांतीय सरकारों ने अपने प्रान्तों में 
इनको स्थापना ओर वृद्धि की | भारत सरकार इसमें हाथ नहीं डालती 
थी । इसीलिये विभिन्न प्रान्तों की स्थानीय संस्थाओं का स्वरूप 
अलग अलग दिखाई पड़ता है। उनके अधिकार ओर कत्तव्यों में भी 
फरक दिखाई पड़ते हैं। १६१६ ६० तक इतने कानून पास करने पर 
भी इन संस्थाओं का संगठन सन्‍्तेष-जनक न था। १६०६ ई० में 
इनकी जाँच के लिये एक कमीशन ( 2८८८॥४श्रीड400॥ (0०घा7- 
4580॥ ) नियुक्त किया गया | उसकी रिपोट में यह बात जाहिर की 
गई कि स्थानीय संस्थाओं को शक्ति कम है ओर इन्हें श्रधिक स्वतन्त्र 
रखने की आवश्यकता है। भारतीय शासन का विकास इतना धीरे 
धीरे हुआ है कि ,छोटे छेटे अधिकारों को आराप्त करने में जनता को 
वर्षा इन्तजार करना पड़ा है | जिला बोडाो की हालत १६१६ ई० तक 
पहले ह्टी की तरह बनी रही । 

१६१८८ ई० में भारत सरकार की ओर से एक विशष्ति प्रकाशित 
की गई जिसका उद्दश्य यह था कि जिला बो्डों से सरकारों . अफसरों 
का हाथ हटा दिया जाय । अभ्रब तक जिले का कलेक्टर बोड का 
सभापति होता था और हर मामले में जनता को दबाना पड़ता था। 
टैक्स लगाने तथा सफाई रखने में भी सरकारी कर्मचारियों की मर्जी 


पर निर्भर रहना पड़ता था। कहने के लिये जिला बो्ड की र 
खी गई भी लेकिय छर मायने में साकारी कर्मनयारियों की माने 
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पड़ती थीं। उनकी मर्जी के ख्लिफ चलने का साइस जनता को नहीं 
होता था | १६१८ ई० के सुधार में इस बात की सिफारिश की गई कि 
बडी को कुछु और अधिकार प्रदान किये जाये | निर्ताचकों को संख्या 
बढ़ा दी जाय और सरकारी अफसरों कः धाँत दुर कर दी जाय । श्रव 
तक बोडौा के चेयरमेन सरकार द्वाग नामजद किये जाते थे, ( जो 
आमतौर से कलेक्टर होता था ) लेकिन अब यह सिफारिश की गई कि 
बोड क़े सदस्य स्वयं.इन्हें निर्वाचित कृरें । इसी के फलस्वरूप १६१६ 
ई० के शासन-सुवार में स्वायत्त शासन का विभाग प्रान्तीय सरकार को 
मातहती में एक मन्त्री को सॉप दिया गया । कलेक्टर का हाथ बो्ड के 
कामों से हटा दिया गया । 

प्रान्तीय सरकार स्वायत्त शासन में अधिक रुचि लेने लगीं। 
जब से यह विभाग भारत॑य मन्त्रियों को सौंप दिया गया तब से इसकी 
उन्नति बराबर होती गई है। १६२२ ई० में संयुक्तप्रान्त में डिस्ट्रिक्ट 
बंड बिल पास किया गया। इसके अनुसार बंडा को टैक्स लगाने की 
अधिक शक्ति प्रदान को गई । पंजाब प्रान्त में ग्राम-पंचायत या 
इम्प्रवमेंट ट्रव्ट कायम किये गये । बिहार तथा उड़ीसा में भी इसी तरह 
के सुधार किये गये । मध्यप्रान्त, आताम, बंगाल, 'बम्बई आदि प्रान्तों 
में स्थानीय संस्थाओ्रों में अनक सुआर हुये । स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ इन 
संस्थाओं में तरह तरह के सुवार सोचे जा रहे हैं । 


अध्याय १३ 
'.. स्थानीय संस्थाएँ 


स्थानीग्र संस्थाये दो प्रकार की हैं | कुडु तो शहरों के लिये ओर 
कुछ ग्राप्रों के, लिये । चु.क दनों की समस्याये' 
स्थानीय और भौगोलिक परित्थति भिन्न भिन्न है श्सलये 
संस्थाये'।... इनके संगठन, कार्य तथा दृष्टिकोण में भी भेद 
है। ग्राम में काय करने वाली सं-थाश्रों का नाम 
सभी सूत्रों में एकसा नहीं है। बृट्श प्रान्तों में दर जिले में डिस्ट्रिक्ट 
बंड स्‍्थापेत किये गये हैं परन्तु आगाय में इसका नाम ताल्‍्लुफा बंडे 
है ।मयुक्तप्राल में ग्रामों के लिये दो प्रकार की स्थानोय संस्थाये' बनाई 
गई हैं :-- 
१--डिस्ट्उट बेड और 
२---्रा म-पं चायते 
इमो प्रकार शहरों के प्रबन्ध के लिये ४ प्रकार की स्थानीय 
संस्थाये हैं :--- 
१--कारप रेशन 
२--म्युनिमिपैलिटी 
३-5 प्रगमेंट ट्रस्ट श्रोर 
४-पंट ट्रस्ट 
जहाँ तक इन मंस्थाओं की संख्या का प्रश्न है इनमें किसी प्रकार के 
उलट-फेर की जरूरत नहीं है और न गांवों तथा शहरों में दस बीस 
अन्य संस्थाश्रों को आश्यकता है यदि इन्हीं ६ संस्थाओं का 
सगटन ओर श्नके काय ठक हो जाये तो रथानंय जनता को इनसे 
काफी भलाई हो सकते है | अभी तक इन संस्थाओं में ग्रनेक कमज.रियां 
हैं। जब तक हम इन्हें दुर न करेंगे तब तक इनके महत्व को समभना 
कठिन ' है। हमारे ही भाई और पड़ोसी इनमें काम करते हैं। वे 
हमारी समत्याग्रों से भी भाँति परिचित हैं। उनकी श्रोर हमारो 
दोनों की समस्याये एक हैं। फिर भी उनसे हमें लाभ नहीं पहुँवता | 
इसका कोई न कई कारण जहूर है । व्यक्तियों को हम दंषी इसलिये 
नहीं टहरा सकत कि बारी बारी से सबको इनमें काम कंरने के 
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अवसर मिलते हैं। यदि दो-चार व्यक्त बुरे हुये तो यद्द सम्भव हो 
सकता है, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इन संस्थाश्रों में श्राते ही 
लोग की दृष्टि बदल जाती है। सबसे बड़ी कमजोरी मशोन की होती . 
है। जैता संगठन होगा वैसी ही कार्य-पद्धति होगी। इन संस्थाओं के 
संगठन में कुछ ऐसे सुधार होने चाहिये जिससे इनमें श्राने वाले व्यक्तियों 
को सच्चाई और ईमानदारी से काम करने का अ्रवसर मिले । आरम्भ में 
इनमें काम करने दाले कमचारी सरकार द्वारा नामजद किये जाते थे । 
उनका काम ग्रान्तीय सरकार के हुकमों को तामील करना था । परन्तु अब 
यह बु।ई दूर कर दी गई है। लगभग सभी सदस्य जनता के प्रतनिधि 
होते हैं । प्रत्येक संस्था का अलग-अलग वर्रान करने से इनके संगठन 
ओर कार्य-पड्धति को ठीक ठक जान।री हो सकती है। पहले ग्राम- 
संरथात्रों पर त्रिचार किया जायगा | 
डिस्ट्रिवट बंडॉ को रथापना १८७० ई० के बाद हुई है । पहल गाँवों 
वा शासन पंचायतों द्वारा होता था। शामन की 
डिस्टिक्ट बोर्ड बागडोर को एकत्र करने के लिये, हर जिले में 
को स्थापना गाँवों के प्रबन्ध के लिये एक संस्था बन'ई गई | 
इमी का नाम डिम्ट्रिक्ट बोड है। बोर्ड शब्द से 
तीन बोेडो का ग्याभास होता है। किसी भी संगठन का नाम बंडे 
रक्‍खा जा सकता है, परन्तु यहाँ पर जिले में जो बोड' स्थापित किये ग्यये 
हैं वे तीन प्रतार के हैं :--- 
१-- प्रत्येक जिले में गाँवोी' का प्रबन्ध करनेवाली सबसे बड़ी स्स्‍्था 
जिला बोड कहलाती है। जिला बोड को मध्य- 
जिला बोड था प्रांत में जिला कोंसिल कहते हैं। 
डिरिटक्‍ट बोड 
२--इसे सब्र-डिबवीजनल बेड भी कहते हैं। इसका दर्जा जिला 
' ड से छोटा होता है । ताललुका बंड सभी प्रान्तों 
तारलुका बोड में नहीं पाये जाते हैं। ४० या १०० गाँवों के 
संगठन से इनकी उत्पत्ति इं ती है । 
३--प्रत्येक गाँव अथवा दो चार गाँबो' को देख-रेख के लिये 
' लोकल बंड बनाये जाते हैं। वास्तव में इन्हे >्रम- 
लोकल बोर्ड पंचायत कहा जाय तो कोई गलती न हो- । 
संयक्तप्रांत में जिला बो्ड ओर ग्राम-पंचायतें पाई जाती हैं। इनके 
श्रतिरिक्त कोई दूरूरा संगटन गांवों के शासन-प्रबन्ध के लिये नईीं बनाया 
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गया है | हिन्दोस्तान गाँवों का देश कहा जाता है । लगभग ७ लाख गाँव 
इ्टिश भारत में पाये जाते हैं। ६० प्रतिशत व्यक्ति गाँवों में निवास 
करते हैं ।केवल नोकरी पेशे वाले तथा व्याग़री शहरों में रहते हैं। यदि 
पता लगाया जाय तो उनका भी स्थान थ,ड़े दिन पहले किसी न किसी 
गाँव में मिलिग | हमारे देशवासियों का मुख्य पेशा खेती है।७३ 
प्रतिशत जनता खेती करके अपना गुजर करती है। खेती की सुविधा 
गाँव में ही है, क्योंकि खेत शहरों में नहीं लाये जा सकते। शहरों में 
तो रहने तक को जमीन न हीं मिलती खेतो करना तो दुर रहा । इसीलिये 
लोगों को गाँवों में रहना पड़ता ”है | कोई भी भारतीय सरकार गाँवों की 
अवदहेलना नहीं कर सकती | उसकी आमदनी का मुख्य जरिया माल-* 
गुजारी है | किसानों की ही आय पर सरकार का खचे निभंर है। इन्हीं 
की देख-रेख तथा मलाई के लिये जिला बोडो को स्थापना की गई है| 
भारत में कुल २०७ डिस्ट्रिक्ट बोड है । इनमें ४८ वेवल संयुक्त- 
प्रान्त में हैं | संयक्तप्रांत को छोड़ कर छुछ प्रान्तों 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में डिस्ट्रिक्ट बोड के नीचे ताल्‍लुका बंर्ड स्थापित 
का संगठन. किये गये हैं| इनकी संख्या ५८४ है। मद्रास प्रांत 
में इन दोनों बोड्ड। के अतिरिक्त यूनियन बोड बनाये 
गये हैं, जिनकी संख्या ४५४ है | जिला बोड स्थापित करने का अधिकार 
प्रान्तीय सरकार को है । बिना उसकी आज्ञा के कोई इिस्ट्रिक्ट बोड 
ग्पना काम बन्द नहीं कर सकता । 

१६१६ ई० के शासन सुधार में स्वायत्त शासन (],0८४-$८/ 
(507८॥7776८7६ ) का महकमा प्रांतपथ सरकार के एक भारतीय मंत्री 
को दे दिया गया । तब से इसके संगठन में ओर भी सुधार होते गये । 
बतंपान समय में इसका संगठन निम्नलिखित प्रकार से किया गया है । 
प्रांतीय स्वराज के स्थापित होने से जिला बोड में नामजदगी का तरीका 
दूर कर दिया गया है | शहरों को छोड़कर प्रत्येक जिला कुछ त्रिर्वांचन 
क्षेत्रों में बॉँद दिया जाता है। हर ज्षेत्र से दो या तीन सदस्य चुन लिये 
जाते हैं | इस प्रकार ४० या ४५ के लगभग जो चुने; ए. सदस्य आते हैं, 

उन्हीं को डिस्ट्रिक्ट बेड का सदस्य कहते हैं । इन्हीं की कमीटी डिस्ट्रिक्ट 
बोड कहलाती हैं। इनके साथ ही एक व्यक्ति बोड का प्रेसीडंट भी चुना 
जाता है, जिसको अवधि ४ व रहती है | जिला बोड का चुनाव ४ वर्ष 
के लिये होता है, परन्तु-प्रांतीय सरकार इसकी अवधि को बढ़ा सकती 
है | गत मद्दायुद्ध के समय प्रान्तीय स्वराज को विफलता तथा युद्ध के 
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कारण, बोडो की अवधि बढ़ा दी गई थी । इसीलिये बोड का नया चुनाव 
गत अप्रल मास में हुआ । 

डिस्ट्रिक्ट बोड के सदस्यों का चुनाव अश्रब सम्मिलित निर्वाचन 
पद्धति से किया जाता है। हिन्दू और मुसलमानों के लिये निर्वाचकों की 
संख्या भिन्न भिन्न नहीं होती | मुमलमान सदस्यों तथा हरिजनों के लिये 
कुछ स्थान निश्चत कर दिये गये हैं । 

डिस्ट्रिक्ट बोड अपना सब काम कमोरियों द्वारा करता है | जब बो्ड 
की पहली बैठऊ होती है तो विभिन्न कार्यो' के लिये भ्रलग अलग कमी टियाँ 
बना दी जाती हैं| हर कमीटी में ३या ४ सदस्य रख दिये जाते हैं | बोड 
के सभी सदस्य बैठकर कमीटियों का निर्माण करते हैं । हर कमीटी अपना 
एक सभापति रखती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, सड़क, पानी इत्यादि- 
इत्यादि कमी टियाँ होतो हैं । इन सबमें शिक्षा कमीटी बड़ी समझी जाती 
है। इसका सभापति शिक्षा विभाग का चेयरमैन कहलाता है । जिले भर 
के अपर तथा मिडिल स्कूल इसी की देख-रेख में कार्य करते हैं। प्रतिवर्ष 
कितने ही नये नये स्कूल और सैकड़ों अध्यापक इसकी मर्जी से खोले तथा 
भर्ती किये जाते हैं | इसीलिये शिक्षा विभाग का चेयरमैन जिले के कामों 
में बहुत बड़ा ह्वाथ रखता है ।# यदि यह योग्य ओर. अनुभवी हो तो 
अपने जिले की काफी उन्नति कर सकता है | इसी तरह हर विभाग को 
देखरेख के लिये एक कमीटी होती है । प्रतीडेन्ट इन सबका प्रधान होता 
है। बोर्ड के सदस्यों की बैठक महीने में एक बार होती है । आवश्यकता 
पड़ने पर यह किसी भी समय बुलाई जा सकती है। 

प्रत्येक बोड का एक मंत्री होता है। वास्तव में सब कामों की देख- 
रेख यही करता है। बोड के कमंचारी इसकी अध्यक्षता में काय करते 
हैं । इसका स्थान वेतनिक होता हे । इसके अ्रतिरिक्त एक इंजीनियर, एक 
डाक्टर ओर एक स्वास्थ्य-निरीक्षक इत्यादि कमंचारी बीड द्वारा नियुक्त 
किये जाते हैं । बोड के दफ्तर में अनेक क्लाक और चपरासी भीः भर्ती 
किये जाते हैं । प्रसोडेन्ट और सदस्यों को छोड़कर बाकी सभी बैतनिक 
होते हैं। जिले में दौरा करने के लिये इन्हें वेतन के अतिरिक्त भत्ते भी 
दिये जाते हैं । यद्यपि प्रसीडेन्ट को वेतंन नहीं दिया जाता फिर भी दौरे के 
समय इसे प्रति मील के द्विसाब से भत्ता दिया जाता है । बोड के सदस्यों 
को ७४) मामिक तथा प्रेसीडेन्ट को ५००) मासिक पुरस्कार देने के लिये 


# नई शिक्षा योजना में चेयरमैन के अधिकार बहुत कुछ कम कर 
दिये गये हैं | 
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विचार किया जारहा है । जो भी व्यक्ति इस पद पर आते हैं उनकी इच्छा 
धन की नहीं होती । केवल पद के लोभ से अथवा काम करने की इच्छा 
से लोग प्रेसीडेन्ट बनने की ख्वाहिश रखते हैं। इसके चुनावः के समय 
बोड में काफ़ी चहइल-पहल रहती १ कभी कभी तो इसके लिये भगड़े 
फसाद तक हो जाया करते हैं| दलबन्दियों का होना तो एक साधारण- 
सी बात दै । वास्तव में इन पदों पर पहुँच कर योग्य व्यक्ति जिले की काफी 
सेवा कर सकते हैं, परन्तु कुछु लोग इससे श्रनुचित लाभ उठाने को 
इच्छा से वहाँ जाते हैं । उनका उद्ृश्य अपने मित्रों अथवा सम्बन्धियों 
को नौकरी तथा ठेकेदारी दिलाना होता है । हर साल बोड में लाखों' 
रुपये के ठीके दिये जाते हैं। इनमें काफी मुनाफे ओर बचत की गंजा 
इश रहती हे | यद्यपि बोड का यह नियम है कि कोई सदस्य स्वयं ठीका 
नहीं ले सकता, फिर भी दूसरों के नाम पर लोग ईंससे अनुचित लाभ 
उठाते हैं। प्रंसीडंट को अपने पद की रक्षा के लिये सदस्यों को खुश 
रखना पड़ता है । इन्हीं कारणों से बो्डो' के काम बड़ी गैर जिभ्मेवारी से 
किये जाते हैं | कभी कभी तो प्रान्तीय सरकार को इन्हें सचेत करना पड़ता 
है। फिर भी यदि कोई सुधार न हुआ तो वह इसे जिले के कलेक्टर की 
मातहती में दे देती हे । 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सदस्य बनने के लिये हर उम्मीदवार को कुछ 
शर्ते पूरी करनी पड़ती हैं। उसके लिये अपने निर्वाचननत्षेत्र में निर्वाचक 
होना आवश्यक है । कुछ ऐसी भो शर्ते रक्‍्खी गई हैं जिनसे कुछ व्यक्ति 
अयोग्य ठहराये गये हैं | बोड के सदस्यों के लिए. निम्नलिखित शर्तें 
ठहराई गई हैं :-- 
१-- प्रत्येक निर्वाचक के. लिये भारतीय नागरिक रोना आवश्यक है। 
२--उसकी आयु कम से कम २२ वंष होनी चाहिये । 
३--उसे अपने जिले का स्थायी निवासी होना चाहिये । 
४---वह कम से कम २४ रुपये का मालगुजार हो। या 
५---५० रुपये का काश्तकार हो। या 
६--जो सरकार को इनकम टेक्‍्स देता हो । या 
७---जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को टेक्स देता हो । या 
. &--जो हिन्दी या उद्‌ की मिडिल परीक्षा अथवा अँग्रजी की 
न्ट्रन्स पराक्षा पास हो । 
' आमतोर से सदस्यों के लिये जो निषेध बुनाये गये हैं वे निवाचकों 
पर भी लागू होते हैं । पागल और दिवालिये इसके चुनाव में वोट नहीं दे. 
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सकते। जो पिछले साल का जिले का टेक्स न दिया हो वह बोट नहीं दे 
सकता । जिन्हें ६ महीने से अधिक की सजा मिली हो अथवा देश- 
निकाला दिया गया हो वे बोट नहीं दे सकते | जिन्हें नम्बर १० के जुर्म 
में अपराधी ठहराया गया है वे वोठ नहीं दे सकते प्रान्तोय सरकार को 
यह अधिकार है कि वह इन प्रतिबन्धों को हटा कर किसी व्यक्ति को वोट 
देने का अधिकार प्रदान कर सके । निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त बोड 
में कुछ विशेष वर्गों के लोग भी नामजद किये जात रहे हैं। कांग्रस सरकार 
ने चुनाव के मामले में अनेक परिवर्तन किया है। 
कोई संस्था अपने काय में तमी सफल हो सकती है जब उसके पास 
काफ़ी पैसे हों | खास कर वह संस्था जिसे सभी काम 
डिस्ट्रिक्ट बो्ड पैसे से करने हैं गरीब रह कर जनता को सेवा नहीं 
का आय कर सकती । डिस्ट्रिक्ट बोड की जिम्मेवारी का क्षेत्र 
आर व्यय बहुत बड़ा है। जिले में रहने वाले सभी प्रकार के 
” लोगों की उन्नति का उसे ध्यान रखना पड़ता है । 
सबके स्वास्थ्य ओर शिक्षा का प्रबन्ध करना पड़ता है। ऐसी दशा में 
बोड के पास एक लम्बी आय होनी चाहिये । वर्तमान समय में इसकी 
ग्राय के निम्नलिखित जरिये हैं :-- 
१--सरकारी सहायता -प्रान्तीय सरकार जितना रुपया भूमि-कर के 
रूप में जिले से वसूल करती है उस पर फी रुपया एक आना के हिसाब 
से यह डिस्ट्रिक्ट बोड को दे देती है। मालगुजारी के साथ ही यह रकम 
बयूल कर ली जाती है ओर बाद में सरकार इसे बोर्ड के पास भेज देती 
है । संयुक्तप्रान्त के जिला बोड अपनी आमदनी का ४६४८ भाग सर- 
कारी सहायता से पाते हैं | 
२--कभी कभी प्रान्तोय सरकार किसी विशेष योजना को कार्या 
न्वित करने के लिये जिला बोर्डा' को कुछ रकम दे दिया करती है। इस 
तरह की सहायता स्थायी नहीं होती । 
३--डिस्ट्रिक्ट बोड जिले के जमींदारों अथवा काश्तकारों पर कर 
लगा सकते हैं । कुछु निश्वित रकम से ऊपर जिनकी आय होती है 
उनसे बोड सालाना कुछ टेकक्‍्स वसूल करती हे । 
४--देहात के बा जारों तथा नुमायशों पर कुछ टैक्स लगाया जाता है। 
५--देह।तों में चलने वाली सवारियों पर टेकक्‍स लगाये जाते हैं । 
पोटर गाड़ी, इक्का तथा श्रन्य सवारियों पर कुछु निश्चित दर से टैक्स 


तगा दिया जाता है । 
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६-नदी, तालाब, घाट आदि को आमदनी बंड की आय 
समभी जाती है। 

७--जिले भर के स्कूलों से जो फीस आती है वह बोर्ड की आम- 
दनी समभोी जाती है। 

८--सड़कों के किनारे जो पेड़ होते हैं उनसे जो आमदनी होती है 
वह बोड की आय समझो जाती है। 

६--इन आमदनियों के अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट बोड की जिले से कुछ 
और भी थोड़ी बहुत आमदनी हो जाया करती है | हर सूबे में तथा हर 
जिले में इस प्रकार के जरिये भिन्न-भिन्न होते हैं । 

इस अकार डिस्ट्रक्ट बंडो को अपने आधे खर्चे के लिये प्रान्तीय 
सरकार पर निर्भर करना पड़ता है ओर बाकी के* लिये जिले की ग्रामीण 
जनता पर | प्रकृति भी इन बो्डों की आमदनी में काफी सहायक हो 
सकती है । यदि जिले में बहुत सी नदियाँ, तालाब अथवा जंगल हैं तो. 
इनसे उत्तको आमदनी बढ़ सकती है। डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के अन्दर रहने. 
वाले व्यक्तियों की संख्या २२ करोड़ से कुछ अधिक है । परन्तु इन बोर्डा' 
की कुल वाषिक आमदनी केवल १७ करोड़ रुपये है। अर्थात्‌ जिला 
बो्डों' को प्रत्येक व्यक्ति लाभग १३ आना पैसे प्रति वष देता है। खर्चे 
को देखते हुये यह आमदनी बहुत थोड़ी हे । वैसे तो लोगों ने बोड की 
आमदनी बढ़ाने के लिये तरह तरह के जरिये,सोचे हैं, लेकिन हर मामले 
में जन्नता की जेब खाली करना ठीक नहीं है । कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप 
से ग्रामीणों पर टैक्स लगाकर बोड की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, 
लेकिन यह सिद्धान्त गलत है । गाँवों में रहने वाले किसान और मजदूरों 
की हालत आज ऐशो नहीं है कि अप्रत्यक्ष टैक्स लगाकर उनसे कुछ 
ओर लिया जाय। अ्रच्छा द्वोगा कि प्रान्तीय सरकार जिला बोर्डा को 
एक आना फोी रुपया भूमि-कर न देकर दो आना फी रुफ्या देवे । इससे 
बोडों' को आय लगभग ड्योढ़ी हो जायगी । इसके अलावे जब जिला 
बोड सभी प्रकार की सवा रेयों पर टैक्स लगाती है तो रेलवे पर भी एक 
लम्बी रैकम टैक्त के रूप में लगाई जा सकती है। जिस जिले में जितनी 
कम या वेश रेल हैं, उसो हिताब से बोड रेलवे कम्पनियों से टेक्स 
वसूल' करे प्रान्तीय सरकार को रेलवे बेड से इस रकम को दिलाने का 
प्रयत्न करना चाहिये। बोर्डों की आमदनो का तीसरा जरिया यह हो 
सकता है कि जिले में कुछ ओद्योगिक कार्यो की दृद्धि की जाय । गाँवों 
में व्यवसाय की 'कमी है । डिस्ट्रक्ट बोड तरह तरह के व्यवसाय खोलें 


स्थानोय संस्थाये २१३ 


और उनसे यथा उचित टेक्स वसूल करें | इन जरियों के अलावा बार- 
बार किसानों और मजदूरों की जेब टटोलना इस विकट गरीबी में एक 
बहुत बड़ा अन्याय है।.... 
डिस्ट्रिक्ट बोडों' को निम्नलिखित खर्चे बर्दाश्त करने' पड़ते हैं :--- 
१--जिले में लेअरं कच्षा से लेकर मिडिल स्कूल तक का खच । 
२--$षि की उन्नति के लिये पानी का प्रबन्ध करना पड़ता है। 
इसके लिये कुये और तालाब बनवाने पड़ते हैं । 
३--बोड के कमचारियों को वेतन देना पड़ता है। 
४--स्वास्थ्य तथा बीमारियों के लिये अस्पतालों ओर डाक्टरों का 
प्रबन्ध करना पड़ता हे । 
५--सफाई की देख-रेख के लिये अफसर नियुक्त करने पड़ते हैं, 
तथा नुमायशों ओर मेलों का विशेष प्रबन्ध करना पड़ता है। 
६--जिले में सड़क बनवानी पड़ती हैं और उनके किनारे पेड़ 
तथा फल-फूल लगवाने पड़ते. हैं । 
७--अकाल तथा महामारी के अवसरों पर विशेष रूप से खच का 
प्रबन्ध करना पड़ता है । 
८--इनके अतिरिक्त व्यवसाय की उन्नति के लिये कुछ रुपये 
खच्च करने पड़ते हैं । 
स्थानीय संस्थाओं के कतव्यों का वर्णन करते हुये प्रो० कन्हैया- 
लालजी व्‌र्मा लिखते हैं, “स्थानीय स्वराज्य 
डिस्ट्रिक्‍्ट बोडे की संस्थायें तरह - तरह के काम करती हैं। 
के कतंद्य उन सब का अलग - अलग हाल लिखने के 
लिये बहुत ज्यादा जगह की जरूरत है। 
अतएव सुविधा के लिये हम उनका वर्णन निम्नलिखित ४ समूहों 
करगे :--- 
(१ ) सावजनिक स्वास्थ्य के काम ; 
(२ ) साव जनिक॑ सुभीते के काम ; 
( ३ ) सावंजनिक रक्षा के काम ; और 
( ४ ) सावजनिक शिक्षा के काम | 
प्रोफेसर वर्मा के इस कार्य-विभाजन से मैं सर्वधा सहमत हूँ । 
डर क्ट बोंड के कतव्यों की कोई निश्चित सूची नहीं बनाई जा 
सकती । कारण यह; है कि जो संस्था जनता की सेवा के लिये बनाई 
गई है उसके. कतंव्य गिने नहीं जा सकते | यह बात बोड की शक्ति और 
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कार्य-कुशलता पर निर्भर है कि वह कहाँ तक अपने जिले की उन्नति 
कर सकता है। यदि कोई डिस्ट्रिक्ट बोड चाहे तो अपने उद्योग से 
जिले की श्रनेक प्रकार से उन्नति कर सकता है। भौगोलिक परिस्थिति 
तथा श्रार्थिक प्रबन्ध के अनुसार इसके कतंव्य भिन्न भिन्न हैं। 
अध्ययन की सुविधा के लिये इसके कतंव्यों को हम दो भागों में बाँट 
सकते हैं | एक आवश्यक और दुसरे अनावश्यक । पहली कोटि में 
वे कतंव्य हैं जिन्हें करने के लिये अत्येक जिला बोड बाध्य हे । 
यदि इनके करने की ज्ञमता उसमें नहीं है तो उनकी स्थिति कायम 
नहीं रह सकती । प्रान्तीय सरकार को विवश होकर उसका प्रबन्ध अ्रपने 
हाथों में लेना होगा । दूसरे प्रकार के कतंव्य वे हें जिनका करना और 
न करना बो्ड की इच्छा पर है । यदि वह इन्हें करता है तो उससे 
जिले की अ्रच्छी उन्नति हो सकती है। लगभग सभी हिस्ट्रिक्ट बोड 
अनावश्यक कतव्यों में से अधिक से अधिक करने की कोशिश करते 
हैं। कारण यह है कि “अनावश्यक कतंव्य” का तात्यय यह नहीं है, 
कि वे गैर जरूरी हैं ओर उन्हें करने की कोई आवश्यकता नहीं है 
बल्कि इसका अर्थ यह है कि पहले आवश्यक कतव्यों की ओर ध्यान 
दिया जाय और फिर अनावश्यक कर्तव्य की तरफ | पहिले प्रकार के 
कतंव्यों को ठुकरा कर कोई बोड दूसरे प्रकार के कतंव्यों को पूरा करने में 
समथ नहीं हो सकता । 

आवश्यक कतव्यों को निम्नलिखित ६ भागों में बॉँठ सकते हैं :--- 

( १ ) आवागमन के साधनों को बनाना। अथांत्‌ ज़िले में सड़कें 
को व्यवस्था करना । क्‍ 

( २ ) अस्पताल, ओष वालय, बाजार, धमंशाला, तथा अन्य 
सामाजिक जगहों को बनाना ओर इन्हें चलाने की व्यवस्था करना । 

( ३ ) साव जनिक कुये, तालाब तथा अन्य स्थानों' की मरम्मत 
करना । ु 

( ४ ) अपर तथा मिडिल कक्षा तक शिक्षा दिलाना | 

( ५ ) स्वास्थ्य, सफाई तथा बोमारियों के ठीके दिलवाना । 

( ६ ) सड़कों के किनारे पेड़ लगवाना और इनकी देख-रेख 
करना । । 

इन आवश्यक कत्तव्यों के अतिरिक्त बोड को कुछ ओर भी काय 
लोकप्रियता के निमित्त करने पड़ते हैँ। उसके पास यदि पैसे हैं और 
उसके. कमचारी इन्हें करने की क्षमता रखते हैं तो वह इन्हें किये 
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बगेर नहीं रह सकता | बोड के सभी सदस्य अवैतनिक होते हैं। प्रेसी- 
डेन्ट को छोड़ कर उन्हें किसी प्रकार का भत्ता भी नहीं मिलता। इस 
लिये बोड में आने का उनका यही मन्तव्य होता है कि जनता की 
अधिक से अधिक भलाई करें। यह स्वाभाविक है कि साव॑जनिक कार्य 
सबको आकषित करते हें | थोड़ी भी गुज्लाइश हुई तो सदस्य अनावश्यक 
कार्यो में से किसी को भी अपनाने में अपना गोरव समभते हैं। अनाव- 
श्यक कार्यो की सीमा अनन्त है। केवल समभने की सुविधा के लिये 
हम उन्हें ४ कोटि में रख सकते हैं । परन्तु इनके श्रतिरिक्त भी बहुत से 
काय जिले की भलाई के लिये किये जा सकते हैं। अनावश्यक कर्तव्यों 
की ४ कोटियों $--- 

१--श्रकाल तथा महामारी के समय जनता की सेवा करना | 
प्रयेक बोड अपनी शक्ति के अनुसार इस कार्य को कर सकता है। 
स्थानीय संस्था के नाते वह अपने पड़ोसी को भूखे, नंगे तथा बीमार 
नहीं देख सकता । 

२--बदि किसी जिले में बिजली और सड़कों का अच्छा प्रबन्ध है 
तो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट बोड ट्रमगाड़ी, टेलीफोन, छोटी मोदी रेलवे तथा 
रेडियो आदि का प्रबन्ध कर सकता है। 

३--बोड चाहे तो अपने जिले में अ्रच्छे प्रकार के अन्न के बीज, 
जानवर, घोड़े तथा तरह तरह को उन्नति के काय कर सकता है। कृषि 
की उन्नति के लिये वह देहातों में खेती की नुमायश लगवा सकता 
है। किसानों की भलाई के लिये वह नमूने की खेती का प्रबन्ध कर 
सकता है। 

४--जनता के सुख ओर उसकी उन्नति के लिये वह अन्य कार्यों 
को अपने हाथों में ले सकता है । 

कर्तव्यों के इस विभाजन में डिस्ट्रिक्ट बोड के सभी कार्य आ जाते 
हैं। अपने को लोकप्रिय बनाने के लिये यह जितने कतंव्यों को चाहे कर 
सकता है | इसी अध्याय के अन्त में इस बात पर थोड़ा विचार किया 
गया है कि कहाँ तक मीजूदा बोड इन्हें कर रहे हैं और क्‍या कारण 
है कि ये अभी तक लोकप्रिय नहीं हैं। इन कर्तव्यों को पूरा करने के 
लिए अच्छे कमचारियों तथा एक लम्बी आय*की आवश्यकता है। 
मोजूदा बोर्डो' में इन दोनों की कमी है । प्रांतीय अथवा केन्द्रोय सरकार 
के कानों में जो बातें देर से पहुँच सकती हैं उन्हें तुरन्त करने का अवसर 
इन्हीं बोड के कमंचारियों को मिलता है। हर समय जनता के घनिष्ट 
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सम्पकक में रहने के कारण कोई भी तकलीफों को इसके सामने पेश कर 
सकता है । थोड़ी भी असावधानी हुई कि बोड को इसको इत्तला पहुँचा 
दी जाती है। इसलिए बोर्डो' को जनता के सन्‍्तोष के लिए बहुत ही 
सतक और तत्पर रहना पड़ता है। सरकार का जो विभाग जनता के 
जितने ही निकट होता है वह उतना ही बदनाम होता है, परन्तु साथ ही 
उसे यह भी अवसर रहता है कि वह जनता का सब से अधिक प्रीति- 
भाजन बन सके । इसके लिए उसे साफ दिल -और नेकनीयत रहना 
पड़ता है | 
ग्राम की स्थानीय संस्थाश्रों में दूसरा दर्जा ग्राम पंचायतों का है । 
इन का महत्व जिला बडे से कम नहीं है | भारतीय 
ग्राम पंचायत इतिहास में इन पंचायतों का वर्णन काफी किया गया 
है | यदि इस देश की प्राचीन राजनीति को ग्रामीण 
कहा जाय तो कोई अनुचित न होगा। कारण यह है कि आम पंचायतों 
पर ही हिन्दू और मुसलमान बादशाह अपने शासन के लिए निर्भर थे । 
जो स्थान आज जिला बोड को प्राप्त है उससे कहीं बड़ा स्थान पंचायतों 
को क्रिसी समय प्राप्त था । बृटिश राज्य में इनका महत्व कम हो जाने से 
हम अपनी पुरानी राजनीति को नहीं भूल सकते । बतमगान धारा-समाश्रों 
की चहल-पहल तथा देफ्तरों को बढ़ती को चकाचोँध में प्राचीन ग्राम पंचा- 
यतें हमारी नजरों से ओमंल नहीं हो सकतीं। केवल चुनाव ओर मता- 
धिकार को देखकर हम एकता और समानता के सच्चे अथ को नहीं भूले 
सकते | जिस समय इन ग्राम पंचायतों का बोलबाला था, ओर शासन की 
बागडढोर सीधे जनता के हाथ में दी गई थो, उस समय मोजूदा राजनीतिक 
विकारों का कहीं पता मी न था। प्रजातंत्रवाद के नाम पर आज साम्राज्यशाही 
की स्थापना की जाती है ओर अधिकार का बहाना लेकर जनता को बचौ- 
खुची हस्ती पर भी आघात किया जाता है, परंतु पंचायती राज्य में इस तरह 
के ढोंग की गुझज्लाइश न थी । प्रजा श्रपनी इच्छानुसार श्रपना शासन करती 
थी । प्रत्येक गाँव एक छोटे से राष्ट्र के मानिन्द था । वहीं के निवासी अपनी 
राजनीतिक, श्रार्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कठिनाइयों को सुलभाते 
ये। देश की सरकार इनसे अलग न थी। राजा हर तरह से इनकी 
सहायता करते थे । जिस प्रजातन्त्रवाद की खोज में पाश्चात्य प्रदेश 
निवासी आज सदियों से दिवाने हो रदे हैं उसकी स्थापना हमारे देश में 
आज हजारों वर्ष' पहले हो चुकी है। हमारी कमजोरी से यदि वे संस्थाये 
आज नष्ट हो गई हैं तो हम फिर उन्हें स्थापित कर सकते हैं। ये ग्राम 
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पंचायतें क्या हैं और इनके क्‍या क्‍या कत्तव्य हैं, इसका पूरा वर्णन 
अगले श्रध्याय में किया गया है । 
शहरी शहरों के प्रबन्ध के लिए चार. स्थानीय संस्थायें 
स्थानीय संस्थाय बनाई गई हें--कारपोरेशन, म्युनिसिपल बोड, 
इम्प्रुवमेंट ट्रस्ट और पोट ट्रस्ट । कुछ शहरों में कारपोरेशन स्थापित 
किये गये हैं; कहीं पर म्युनिसिपल बोड हैं ; कुछ शहरों में म्युनिसिपल 
बोड ओर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट दोनों हैं। लेकिन कोई ऐसा शहर नहीं है 
जहाँ इम्प्रवमेंट ट्रस्ट हो किन्तु म्युनिसिपल बोड न हो। म्युनिसिपल 
बोड ओर कारपोरेशन के अलावा कुछ बड़े-बड़े व्यापारी शहरों में पोट 
ट्रस्ट बनाये गये हैं। पोट ट्रस्ट आमतौर से उन्हीं शहरों में बनाये 
जाते ,हैं जो समुद्र के किनारे हैं ओर जहाँ विदेशों से माल आते जाते 
हैं। इन चारों प्रंकार की सरथाओं की स्थापनाशहर की समस्याश्रों 
को हल करने के लिए की गई है। इसलिये इनके संगठन और 
कतंव्यों की चर्चा करने के पहले -इम शहरी जीवन की ओर 
थोड़ा दृष्टिपात कर | तभी हमें यह बात समझ में आ सकती है 
कि कहाँ तक ये संस्थाय अपने कतंव्य का पालन कर रही हैं । 
हिन्दोस्तान की अधिकतर जनता गाँवों में रहती है। कुछ थोड़े 
से लोग नोकरी तथा व्यापार के लिए शहरों में 
शहरों की वृद्धि निवास करते हैं। संसार के अ्रन्य देशों में ऐसी 
ओर उनक्री बात नहीं है । केवल चीन एक ऐसा देश हे जहाँ 
समस्याएं की ८० प्रतिशत जनता खेती का काम करती 
है | बाकी मुल्क व्यापारी हैं। उनका काम 
विदेशों के लिए चीजें बनाना है। यदि वे ऐसा न करे तो भूखों मर 
जायें । उनके यहाँ खेती के लिए, जमीन नहीं हे । सर्दी और पहाड़ी 
प्रान्त होने के कारण वहाँ खेती नहीं हो धकती । इसीलिए वे मुल्क 
नवीन वैज्ञानिक साधनों का सहारा लेकर तरह तरह की चीज बनाते 
हैं ओर उन्हीं को बेंच कर अपना गुजर करते हैं। यही वजह है कि 
उन्हें विवश होकर बिजली तथा अन्य साधनों के लिये शहरों में ही _ 
रइना पड़ता' है। फ्रांस में लगभग ५० प्रतिशत लोग शहरों में. रहते 
हैं | इज्ञलेंड की ८० प्रतिशत जनता शहरों में निवास करती है। इसी 
तरह अन्य योरपीय देशों तथा श्रमेरिका में अधिक से श्रधिक आदमी 
शहरों में निवास करते हैं। परन्तु हिन्दोस्तान में ऐसी बात नहीं है। 
यहाँ केवल ११ प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं। बाकी ८६ प्रतिशत 
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जनता गाँवों में निवास करती है । बम्बई प्रान्ठ में शहरी आबादी 
हिन्दोस्तान में सबसे अधिक है। २२'६ प्रतिशत जनता शहरों में 
रहती है। बिहार व उड़ीसा प्रान्त में शहरी. जन-संख्या सबसे कम 
है। वहाँ केवल १-७ प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं । निम्नलिखित खाके 
से यह बंत ओर भी स्पष्ट हो जायेगी कि हमारे देश में शहरी आबादी 


कितनी कम है :--- 
प्रान्त प्रतिशत प्रतिशत 
शहरों की जन संख्या. गाँवों की जन-संख्या 
बम्बई «२२६ »--७७"४ 
मद्रास » «११८ *प्थरे 
पंजाब. «११९८ , ८८२ 
संयुक्त प्रान्त »००२०*२ +४४द8 "३ 
मध्य प्रदेश ०० ८*पू , ६१५. 
बंगाल कक 5 | «६३९५ 
आसाम ० ३४ , « £३*६ 
बिहार व उड़ीसा »०«- १७ » ६८३ 


हिन्दोस्तान में केवल ७ ऐसे बड़े शहर हैं जिनकी आबादी ४ लाख 
से ऊपर है | ३६ शहरों की आबादी ४ लाख से अधिक है। कलकत्त 
को आबादी हिन्दोस्तान के सभी शहरों से बड़ी है। इसकी आबादी 
२१ लाख के लगभग है। यह संसार के ७ बड़े शहरों में माना जाता 
है। ज़न्दन में लगभग ८५ लाख आदमी रहते हैं| न्‍्यूयाकं शहर की 
आबादी ८२ लाख से कुछ ऊपर है। संसार के तीसरे बड़े शहर 
टोकियो की आबादी ६६ लाख ३० हजार है। बलिन की जन-संख्या 
५३ लाख १२ हजार हे । पेरिस की जनन-संख्या २८ लाख ७७ 
हजार है | मास्को में र८ लाख आदमी रहते हैं। इन शहरों की जन- | 
संख्या को देखते हुये यह साफ जाहिर है कि हिन्दोस्तान के शहर इनके 
सामने मामूली गाँव से हैं । फिर भी शहरों की समस्या हर जगह एक 
है। कहीं कड़े पेमाने पर और कहीं छोटे पैमाने पर निवासियों की रक्षा 
ओर उनकी सफाई आदि का प्रबन्ध सब को करना पड़ता है । जहाँ थोड़ी 
सो जगह में बहुत से लोग निवास करते हैं, और सभी व्यक्ति व्यापार से ही 
अपना गुजर करना चाहते हैं, उनकी सफाई ओर स्वास्थ्य का ध्यान 
विशेष रूप से रखना होगा । पिछुले वर्षो से प्रत्येक देश को आबादी 
बढ़ती गई है | सबके सामने यह बहुत बड़ी समस्या है कि इतनी बढ़ती 
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हुई जन-संख्या के लिये भोजन तथा रहने को उचित व्यवस्था क्‍या 
हो । कुछ समय पहिले जापान ने एक १० वर्ष को योजना बनाई थी । 
इसका उद्देश्य यह था कि १० व के अन्दर प्रत्येक बृठम्ब में कम 
. से कम ५ बच्चे जरूर हो जाने चादिये | जहाँ संसार के मुल्क अपनी 
आबादी को घटाने की चिन्ता में हैँ, वहाँ जापान की यह नीति कुछ 
समभ में नहीं श्राती। हमारे देश की भी जन संख्या काफो बढ़ रही 
है। १६२१ ४० में हम ३३ करोड़ के लगभग थे; परन्तु १६३१ में ३६ 
करोड़ के लगभग तथा गत १६४१ की गणना में हम ४० करोड़ के 
लगभग पहुँच गये | 

जब किसी देश को आबादी बढ़ती है तो गाव और शहर दोनों 
पर एक सा प्रभाव पड़ता है। गाँव की खेती की सोमा निश्चित है। 
जब आबादी बढ़ेगो तो यह स्वाभाविक है कि हर किसान को जोतने 
की जमीन कम मिलेगी | इससे गरोबी और बेकारों फेलेगी | आज भी 
किसानों के सामने यह समस्या मोजूद है | हर किसान के पास हिन्दों- 
सतान में अनुपात के हिसाब से एक एकड़ भी जमीन नहीं है। 
फिर भी हमें इससे घबड़ाने को जरूरत नहीं है। जब कि जापान की 
१ करोड़ ७० लाख एकड़ जमीन ५ करोड़ ६० लाख आदमियों को 
भोजन और वस्त्र दे रहो हे तो हमारे देश को क्या चिन्ता है। शहर 
की आबादी पर इसका गहरा असर पड़ा है। मोजूदा समय में शहरों 
की संख्या हमारे देश में बढ़ रही है। इसके कई कारण हैं। व्यापार 
ओर व्यवमाय की वृद्धि से अधिकतर लोग शहरों में रहते हैं। गाँवों 
में बेकारी ओर गरीबो के कारण लोग शहरों में चले आते हैं। वहीं 
नौकरी अथब्ना तिजारत करके अपना गुजर करते हैं। शिक्षा तथा 
शापनं-प्रबन्ध को सभी संस्थायें शहरों में स्थापित की गई हैं। उदाहरण 
के लिये इलाहाबाद जिले को ल लोजिये । समूचे जिल में ५ हाई स्कूल 
और एक या दो छोटे मोटे कारखाने होंगे। पल्‍्तु श्रकेल इलाहाबाद 
' शहर में २२ हवाई स्कूल, ६ कालेज और एक यूनिवर्सिटी है। इनके 
अतिरिक्त कचहरियों और कारखानों की तो कोई बात ही नहीं हे । 
सभी तरद्द को सुविधाये शहरों में बनाई गई हैं। बृटिश सरकार गाँवों से 
उदासीन रही है | उसकी नीति शहरी थी। इसलिये गाँवों को ओर 
कम ध्यान दिया गया है | ऐसो दशा में यह स्वाभाविक है कि लोग 
शहरों का. ही आश्रय ले । इस समय शहरों को आबादी बढ़ती जा 
रही है| रेल आदि के चलने से नये नये व्यापारी शहर बढ़ते जा रहे 
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इनके प्रबन्ध के लिये सरकार को चिन्ता करनी पड़ती है। 

शहरों में श्रनेक समस्याये हैं। लाखों की संख्या में जहाँ एक ही 
जगह लोग रदह्दत हैं वहाँ तरह तरह की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। 
सबसे पहले तो उनके रहने के लिये उचित घर चाहिये | अश्रगर्र वे 
गन्दे घरों तथा गन्दी गलियों में रहते हैं तो नाना प्रकार की 
बीमारियाँ फेलेंगी। इसके बाद इक्के, गाड़ी, मोटर आदि के लिये 
श्रच्छी अ्रच्छो सड़क चाहिये। यदि सड़क धूल से भरी हुई हों तो 
यात्रियों को अनेक असुवेवाये होंगी । गाँवों में तो टेढ़ मेढ़े रास्तों से 
भी काम चल जाता है, क्‍योंकि न तो वहां मोटर चलती हैं ओर न 
तिजारती सामानों का आयात ओर निर्यात होता है, लेकिन शहरों में 
तो २४ घरटे इक्के, ताँगे, मोटर, ठेल आदि इधर से उधर दौड़ते रहते 
हैं | रोशनी ओर हवा के लिये खा तौर से प्रबन्ध करना पढ़ता है। 
यदि रोशनी न हो तो रात में डाके पड़ सकते हैं। शहर की दुकानों 
में हजारों लाखों रुपये के सामान बन्द रहते हैं। इसकी रक्षा के लिये 
प्रकाश का पूरा प्रबन्ध करमा पड़ता है | हवा न मिलने से तरह तरह 
के रोग फैलेंगे | लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा । इसलिये चौड़ी सड़कों 
और पाक आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है। लोगों की रक्षा के 
लिये पुलीस आदि का प्रबन्ध करना पड़ता है। इतनी बड़ी आबादी 
के लिये कुये से पानी देना मुश्किल है | यदि क्रिसी कुये का पानी खराब 
हुआ ओर पीने वालों में बीमारी फैली तो सारा शहर उसका शिकार 
बनेगा । इसलिये साफ और स्वास्थ्य-वधक जल की व्यवस्था निहायत 
जरूरी है । दूकानों के प्रबन्ध के लिये कुछु नियम उपनियम जब तक 
न बनाये जायें तब तक सफाई और स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक नहीं 
की जा सकती । इस बात का ध्यान रखना होगा कि सड़ी 
गली चीजें न बिकने पाये” ओर एक प्रकार की दुकाने एक ही कतार 
में है । | 

कुंछ दिनों से हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिक झगड़े जोर पकड़त जा रहे 
हैं | यह समस्या देहातों में उतनी नहीं है जितनी शहरों में । शहरों में 
कभी-कभी त्यौहार श्रथत्रा उत्सव पर दंगे फसाद होजाने का डर रहता है । 

शहरों में अपराधों की संडया अधिक होती है। धनी श्रोर गरीब 
में जमीन आसमान का अन्तर होता है । एक ओर टूटी-फूटी क्रोपड़ियाँ 
होती हैं, लोग जानवर की तरह ठेले खींच कर और सड़के” कूट 
कर अपना गुजर करते हैं, ल.कन दूसरी ओर आलीशान इमारते 
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हांता हैँ और लोग आराम से जिन्दगी बसर करते हूं | धनी वर्ग की 
मनोवृत्त अधिक रुपये कमाने की होती है | अपने स्वार्थ के लिये गलत 
बातों का प्रचार किया जाता है । इसलिये मजदूरों और धनियों की 
समस्याये' भी शहरों में कम नहीं हैं | सरकारी कमंचारियों को इस बात 
का ध्यान रखना पड़ता है कि गरीबों ओर अ्रनाथों का उचित प्रबन्ध 
हो ओर व्यापारी बेजा तरीके पर रुयये न कमाये। इन्हीं समस्याओं के 
अन्तगत शहरों की क॒डु ओर भी छोटी मोटी समस्याये' हैं। इन्हें सुल- 
भझाये बिना नागरिक सुत्र ओर शान्ति से नहीं रह सकते । 
नहीं समस्याओं को हल करने के लिये कलकत्ता, कराँची, बम्बई 
ओर मद्रास शहरों में कारयोरेशन की स्थातना की गई है। हिन्दोस्तान 
में कुल ४ कारपोरेशन और ७८१ म्युनिसिपल बोड हैं। संयुक्तप्रान्त में 
म्युनिसिपलिटियों को संख्या ८५ है । हिन्दोस्तान की म्युन+प,लटियों के 
अन्दर कुल २ करोड़ १० लाख आदमो रहते हैं। छोटे छोटे कस्बों में 
टाउन एरिया की स्थापना को गई है। छोटे पैमाने पर ये भी वद्दी काम 
करती हैं जो म्यनिसिपल बेड करते है। कुछ बड़े शहरों में म्यनिसिपल 
बोड .के श्रलावे इस्प्रवमेंट ट्रस्ट भी स्थापित किये गये हैं। कलकत्ता, 
बम्बई, मद्रास, रंगून, कराँचो, चटगाँव तथा अदन में पोट ट्रस्ट 
हैं| ये संस्थाये' अपनी श्रपनी सीमा के अन्दर शहरों का प्रबन्ध करतो 
हैं| यद्यपि इनके प्रयत्न से शहर की सारी समस्याये' हल नहीं हो जातीं 
फिर भी यदि ये अपना काम बन्द कर दे” तो शहर की जनता एक दिन 
भी नहीं रह सकती । ६ मार्च सन्‌ १६४१ ई० को इलाहाबाद में बिजली 
घर में आग लग गई। पानी और रोशनी दोनों लगभग २४ घणरटे 
के लिये बन्द हो गये थे मालूम पड़ता था मानों लोग पागल से हो रहे हैं । 
कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और कराची में कारपोरेशन स्थापित किये 
* गये हैं। इन शहरों में म्यु नेतिपलिटियाँ नहीं हैं। 
कारपोरेशन  कारपंरेशन एक प्रकार को म्युनिसिपल बो्ड है। 
इसके काम वे ही हैं 'जो म्युनिसिपलिटी के। चूंकि 
बड़े शहरों के प्रबन्ध के लिये एक प्रभावशाली श्रथता मजबूत संगठन की 
जरूरत है, इसलिये वहाँ कारपोरेशन बनाये गये हैं। किसी एक 
कारपोरेशन के संगठन से यद्द बात साफ हो जायेगी कि इनका संगठन 
कैसे किया गया है। बाको कारपोरेशनों का पृदछ्म वन कर दिया 
जायगा । जहाँ तक इनके कत्तव्यों का सवाल है, यह बात म्युनिसिपल 
बोड के कतं5य से स्पष्ट हो जायेगी | शहर चाहे छोटे हों अ्रथवा बड़े, 
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सबकी समस्या एक सी है। कारपोरेशन ओर म्युनिसिपलिटी के कतव्य में 
कोई भेद नहीं है। इनके अधिकारों में थोड़ा बहुत मरक जरूर है । 
कलकत्त की आबादी २१ लाख के लगभग है। इसके प्रबंध के 
लिये यहीं के निवासियों को एक बोड' बनाई गई है, 
कलकत्ता >सका नाम कारपोरेशन है । कलकत्ता कारपोरेशन 
कारपोरेशन में कुल ६२ सदस्य हैं, जिनमें ७७ जनता द्वारा चुने 
गये हैं ओर १० को बंगाल की सरकार ने नामजद 
किया है| इन ८७ सदस्यों को कोंसिलर कहते हैं। ये ८७ सदस्य एक 
साथ बैठकर ५ अन्य अनुभवों आदमियों को चुनते हैं। इस प्रकार ६२ 
सदस्य शहर का साश प्रबंध करते हैं। सभी सदस्य ३ साल के लिये चुने 
अथवा नामजद किये जाते हैं। कारपोरेशन के सदस्य अपना सभापति, 
ओर उपसमापति स्वयं चुनते हैं। ये दोनों पदाधिकारी इसके सदस्यों 
में से चुने जाते हैं | इनका चुनाव प्रतिषष होता है। सभापति तथा 
उपसभापति का नाम मेयर और डिप्टी मेयर है। इन पदाधिकारियों 
को वेतन नहीं दिया जाता । कारपोरेशन सारे कामों की देख-रेख रखने. 
तथा चलाने के लिए एक वैतनिक पदाधिकारी नियुक्त करता है, जिसे 
एक्जीक्यूटिव अफसर कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक इंजोनियर, एक 
स्वास्थ्य अफसर, एक मन्त्रो ओर एक सहायक एक्जीक्यूटिव अफसर 
होते हैं । इन सबको कारपोरेशन स्वयं नियुक्त करता है, परन्तु प्रान्तीय 
सरकार से इनको मंजूरी लेनी पड़ती है | प्रतिवषः वह अपने सदस्यों की 
१० कमेटियों द्वारा अपना कार्य करता हे । 
कारपोरेशन के सदस्यों का चुनाव उसी प्रकार होता है जैसे म्युनिसि- 
पैलियी के मेम्बरों का । वोट देने का अधिकार अधिक से अधिक लोगों 
को दिया गया है । कहा जाता है कि “ब्टिश साम्राज्य के अन्दर दुसरे 
दर्ज के शहर कलकत्त में स्वराज की स्थापना की गई है ।”” जो कुछ भी हो 
अभी तक शहर के सभी बालिग व्यक्तियों को वोठ देने का श्रविकार प्राप्त 
नहों है । मतदाताशओ्रों के लिये टेक्स, आय, तथा शिक्षा की शर्त लगाई 
गई है। मद्रात में केवल ५ प्रतिशत निवासियों को वोठ देने का अधिकार 
है | बम्बई शहर में १० प्रतिशत नगर निवासी बोठ दे सकते हैं । 
कलकत्ता कारपोरेशन की आय २ करोड़ रुपये सालाना से कुछ अ्रधिक 
है । यह आय विभिन्न मदों से होती है। इसके पहिलें मेयर देश बन्धु 
वितरंजन दाम ये । तब से बराबर यह संस्था राष्ट्रीय दल वालों के हाथ 
में रही है। अन्य कार्यो के अ्रतिरिक्त शिक्षा में इसने श्रद्धितीय उन्नति 
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दिखलाई है| झ्राज वहाँ २५० आइमरी स्कूल हैं, जिनमें ३०,००० 
विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। 
इस कारपोरेशन की स्थापना सन्‌ १८८८ ई० में को कई थी | इसमें 
क्‍ कुल ११७ सदस्य हैं। इनमें ११४ प्रजा द्वारा चुने 
बस्बरे' जाते हैं ओर बाकी ३ सदस्यों को सरकार नामजद 
कारपोरेशन॒ करती है । बम्बई पो्ट्रस्ट का चेयसमैन, बन्‍्बई का 
पुलीस कमिश्नर ओर प्रेसीडेन्सी डिवीजन का 
एक्जीक्यूटिव इंजीनियर इसके नामजद सदस्यों में होते हैँ | सम्मिलित 
निर्वाचन पद्धति के अनुसार सदत्यों का चुनाव होता है | किसी सम्प्रदाय 
के लिये कोई स्थान सुरक्षित नहीं रक्खा गया है।जो आदमी ५ रुपये 
महीने मकान का किराया देता है वह मताधिकारी समझा जाता है। 
१६४२ ई० से सभी बालिग आदमियों को मताधिकार दे दिया गया है। 
कारपंरेशन को अवधि ४ वर्ष रक्‍खी गई है । सदस्य स्वयं अपना सभा- 
पति ( 97०५ ) चुनते हैं | इसका चुनाव प्रतिवर्ष होता हैं , एक 
प्रचलित प्रथा के अनुसार इसका चुनाव प्रतिवर्ष क्रमशः हिन्दू, मुसलमान, 
पारसी तथा अँग्रज जाति के अनुसार किया जाता है। इसके सदस्य 
कोसिलर कहलाते हैं । 
कारपोरेशन का एक्जोक्यूटिव अफसर म्युनिसिपल कमिश्नर कह- 
लाता है । बम्बई को सरकार स्वयं इसे ३ वर्ष के लिए नियुक्त करती है। 
यह आमतौर से इंडियन सिविल सर्विस का सदस्य होता है। कारपोरेशन 
के कामों की देख-रेख के लिये यह आवश्यक है कि एक निष्पक्ष और 
प्रभावशाली व्यक्ति इसके ऊपर हो। परन्तु यह भी ठीक नहीं है कि _ 
सरकार किसी एक व्यक्ति के हाथ में कारपोरेशन की पूरी जिम्मेवारी दे 
दे | इससे नगर निवासियों का अधिकार जाता रहेगा। इसीलिये म्युनि- 
सिपल कमिश्नर को कारपोरेशन के मातहत रक्‍खा गया है। यद्यपि इस ' 
अफसर की नियुक्ति प्रान्तीय सरकार द्वाय की जाती है, परन्तु कारपोरेशन 
के ७६ सदस्य एक राय होकर उसे अपने पद से हटा सकते हैं। म्युनि- 
सिपल कमिश्नर की सहायता के लिये दो सहायक कमिश्नर नियुक्त किये 
जाते हूँ । कारपोरेशन स्वयं इन्हें नियुक्त करता है। परन्तु प्रान्तीय 
सरकार से इनकी मंजूरी लेनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त कारपोरेशन के 
अन्य कम चारी स्वयं कारपोरेशन द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। कमिश्नर 
को यह अधिकार है कि वह ५०० रुपये मासिक तक के कर्मचारियों को 
स्वयं नियुक्ति करे । कारपोरेशन का सालाना आय-व्यय वही तैयार करता 
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है | बम्बई कारपोॉरेशन की सालाना आमदनी ३ करोड़ रुपये:से कुछ 
अधिक है। म्युनिसिपल कमिश्नर ओर कारपोरेशन के बोचनमें १६ 
सदस्यों की एक कर्माटो बना दी जाती है । कारपोरेशन 'के सदस्य अपने 
ही में से इन्हें चुनते हैं। इस कमोटोी के आधे सदस्य हर।साल बर्खास्त 
कर दिये जाते हैं ओर उनकी जगह नये सदस्य चुन लिये जाते हैं। 
वास्तव में कारपोरेशन कामों की जाँच-पड़ताल तथा कमिश्नर के कामों 
की निगरानी यही कमीटी करती है । सोलह सोलह सदस्यों को दो 
ओर कर्म टियाँ होती हैं | इनका नाम इम्प्रुवमेंट कमीटी और स्कूल 
कमीटो है। इन कम टियों की नियुक्त कारपोरेशन स्वयं करता है। इसके 
अतिरिक्त अन्य कमोटियाँ भी इसी के द्वारा बनाई जाती हैं । 
मद्रात कारोपेरेशन में कुल ६५ सदस्य हैं जिन्हें कॉंसिलर कहते हैं । 
इनमें ५६ सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, एक 
मद्रास प्रान्तीय सरकार द्वारा नामजद किया जाता है, और 
कारपोरेशन बाकी ५ सदस्यों को कारगेरेशन के उपय क्त सदस्य 
कोआप्ट करते हैं। अर्थात्‌ शहर के अनुभवशोल 
व्यक्तियों में से किन्हीं ५ को कारपोरेशन का सदस्य चुन लेते हैं। आप्ट 
किये गये सदस्यों में एक स्त्री भी रहती है। कारपोरेशन के सदस्य स्वयं 
अपना सभापति चुनते हैं। चौफ एक्जीक्यूटिव अफसर म्यनिसिपल 
कमिश्नर कहलाता है। बम्बई कारपोरेशन के कमिश्नर की तरह इसकी 
नियुक्ति प्रान्तीय सरकार करती है। यह इण्डियन सिविल सर्विस का 
सदस्य होता है । अन्य पदाधिकारो कारपोरेशन द्वारा नियुक्त किये जाते 
हैं। इसकी सालाना आमदनी ६७ लाख रुपये हैं। 
कारपोरेशन ओर म्युनिसिपल बोड के कामों में कोई अन्तर नहीं है । 
केवल दर्जे का फरक है | शहरों के प्रबन्ध की समस्याये दोनों के सामने हैं 
इसलिये म्युनित्तिपल बेड के कतव्यों के वर्णन में ही कारपोरेशन के भी 
कतंव्य शामिन्न हैं | इन्हें अलग स्थान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। 
, बड़े शहरों में जो संस्थाये' इतके प्रबन्ध के लिये स्थापित की गई 
हैं उन्हें म्युनिसिपल बोड कहते हैं। छोटे शहरों में, 
स्थुनिसिपल जिन्हें कसबा कहते हैं, ' म्युनिसिपल बोर्ड नहीं होते । 
बोर्ड ओर हिन्दोस्तान में कुल ७८१ म्युनिप्तिपल बोर्ड हैं और 
उनका संगठन इसके अन्दर २ करोड़ ९१० लाख आदमी रहते हैं । 
इनको वाषिक आमदनी ३८ करोड़ रुपये हैं। यदि 
सबके अन्दर सदस्यों का जोड़ लगाया जाय तो ७ फीसदी सदस्य अपने 
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पद के कारण (85-(0/(८०), २५ फीसदी नामजद और बाकी ६८ 
फीसदो जनता द्वारा चुने हुये होते हैँ । ७१ म्युनिश्मिपिलिटियों की प्रत्येक 
की आबादी ४० हजार से ऊपर है। प्रान्तीय सरकार शहरों में म्युनि- 
सिपल बोड की स्थापना कर सकती है । यदि किसी म्युनिसिपल बोर्ड का 
अबन्ध खराब है, ओर जनता उससे सन्तुष्ट नहीं है, तो सरकार उसे 
अपने हाथों में ले सकती दे | ः 

म्युनिसिपल बोड के सदस्यों के चुनाव के लिये शहर को कई निर्वा- 
चन क्षेत्रों में बाँद दिया जाता है । प्रत्येक क्षेत्र को वाड कहते हैं। हर 
वाड से २ या ३ सदस्य चुने जाते हैं। इन्हीं को बोड का सदस्य कहा 
जाता है। कुछ व्यक्ति अपने पद के कारण इसफे सदस्य होते हैं ओर 
कुछ को प्रान्तीय सरकार नामजद करती है। सदस्यों का चुनाव ४ वर्ष 
के लिये होता है, परन्तु प्रान्तीय सरकार इसकी आयु बढ़ा सकती है। 
जब सदस्यों का चुनात्र हो जाता है तो ये अपना समापति और उपसभा- 
पति चुनते हैं । इन्हें प्रताडेन्ट ओर वाइस प्रर्साडेन्ट कहते हैं | प्रसीडेन्ट 
शहर का कोई प्रतिष्ठठ और योग्य व्यक्ति होता है । उसके लिये बोड 
का सदस्य होना जरूरो नहीं है। इनके अतिरिक्त म्युनिसिपल बोड 
एक्जेक्यू टव आफिसर, म्युनिसिपल इन्जीनियर, बाटर वकस सुपरिन्टे- 
डेन्ट तथा सेक्टयी आदि कम चारियों को नियुक्त करता है | इनकी योग्य- 
ताये' प्रान्तीय सरकार की ओर से पहले से निर्धारित हैं । अन्य कम चा- 
रियों को बोड स्वयं नियुक्त करता है। 

म्युनिसिपैलियी अपने कार्य की सुविव्रा के लिये सारा प्रबन्ध 
कमीटियों द्वारा करती है। कमीटियों में आम 'तोर से ६ से १० तक 
सदस्य होते हैं । सब काम कई विभागों में बॉँद दिया जाता है। प्रत्येक 
विभाग की जिम्मेतरारी किसी न किसी. कमीटी को*' सॉप दी जाती है। 
क्रमीटियों की नियुक्ति. बोड स्वयं करता है। आमतौर से - निम्नलिखित 
कमीटियाँ सभी म्युनिमिपल बो्डों' में होती हैं :--- 

१--फिनान्स कमीटो 

२--शिक्षा कमीटी 

३-- स्वास्थ्य कमीटो 

४--कड़क, मकान आदि देख-रेख करने वाली कमेटी 

५--पानी कमीटी 

६--चु गी कमीटो 

७--खाद्य पदार्थ देख-रेख कमीटी 
आ० भा० शा०--१९४* 
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८--सवारी कमीटी 
जो म्युनिसिपल बोड उन्नतिशील हैं, ओर नागरिकों की भलाई का 
श्रधिक ध्यान रखते हैं, वे ओर भी तरह तरह की कमीटियाँ बनाते हैं । 
इन सब में शिक्षा कमीटी का दर्जा बड़ा समझा जाता, है। परन्तु कार्य 
की दृष्टि से सबका महत्व एक-ता है। कुछ लोगों काविचार है कि 
कमीटियों को अपने कामों में मदद लेने के लिये अन्य जानकार व्य- 
क्तियों को भी शामिल करने का अधिकार मिलना चाहिये। 
म्युनिसिपल बोड को जिम्मेवारो शहर की आथिक, राजनीतिक और 
शारोरिक उन्नति करना है। वह शहर में अच्छोी-से 
स्युनिसिपल अच्छी सड़क बनवाये और उनकी देख-रेख का पूरा 
बोड के कतंव्य प्रबन्ध करे | शहर में गन्दो और सड़ी-गली चीजों 
को आने से रोके | जो दुकानदार गन्दी चीज बेचे 
उसे बोड उचित दंड दे | इन कतंब्यों का सभी म्युनिसिपल बोड पालन 
करते हैं । इनके अतिरिक्त शहर में पानी ओर रोशनी का इन्तजाम करते 
हैं | शिक्षा के लिये अपर श्रौर मिडिल स्कूल खोलते हैं। सफाई के लिये 
कूड़े फेंकने के लिये कमचारी नियुक्त करते हैं| बीमारी की देख-रेख के 
लिये अस्पताल ओर श्रोषधालय खोले जाते हैं । स्वास्थ्य की जाँच के 
लिये अफसर मुकरर किये जाते हैं। कुछ म्युनिसिपल बोड अजायबघर 
ओर नमूने के फाम भी रघ्ते हैं। हवा की शहरों में सब से अधिक 
कठिनाई होती है । म्युनेसिपल बोड इसके लिये पाक ओर बगीचो का 
प्रबन्ध करत हैं। लोगों की शिक्षा के लिये पुस्तकालय और वाचनालय 
भी खोले जाते हैं। एक बार कानपुर की ,म्युनिसिपलिटी ने २००० रुपये 
इसलिये मंजूर किया था कि शहर के सारे बन्दर पकड़ कर बाहर भेज 
दिये जाये । आधिक उन्नति के लिये तरह-तरह के रोजगार खोले जाते 
हैं। शहरों में बेकारों और अनाथों को संख्या अधिक होती है। इनके 
रहने के लिये सावजनिक जगहों, तथा काम के लिये कोई प्रबन्ध करना 
पड़ता है । 
शहर में सब से अधिक ध्यान सफाई का करना पड़ता है। हजारों 
की तादाद में एक जगह रहने से बीमारी फैलने का डर अधिक रहता है । 
म्युनिसिपल बोड शोचालय आदि बनवाने की पूरी व्यवस्था करते हैं। 
उचित स्थान से बाहर जो किसी जगह को गन्दा करते हैं उन्हें कड़ा दंड 
दिया जाता है | तात्यय यह है कि शहर के लिये जिन्न जिन प्रबन्धों की 
आवश्यकता होती है वे उसे, करते हैं | मुहल्लों तथा सड़कों का नाम 
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रखना, घरों का नम्बर लगाना, जगह-जगह, पर धर्मशालायें और प्याऊ 
बनवाना, आग से रक्षा का प्रबन्ध करना, जन्म ओर मृत्यु का हिसाब 
रखना, कत्र तथा स्मशानघाट की व्यवस्था करना इत्यादि कार्य बोड को 
करने पड़ते .हैँ । इनमें कुछ कतंव्य ऐसे हैं जिन्हें करना उसे लाजमी है, 
परन्तु बाकी को उसके सामथ्य पर छोड़ दिया गया है। कुछ म्युनिसिपल 
बोड, जिन्हें अपने नगर-निवासियों का अधिक ध्यान है, व्यापार भी 
करत हैं। इसे म्युनिसिपल तिजारत (/फपमंट>4 ॥:99॥78) कहते 
हैं । इससे दो लाभ होते हैं एक तो लोगों को अच्छी-से-श्रच्छी चीजें 
उचित दाम पर मिल सकती हैं। और दुसरे बोड की आय भी बढ़ती 
है । एक बड़ी संस्था के नाते वह चीजों को अधिक सुविधा पर खरीद 
सकती है | जो कुडु आमदनी होती हे वह शिक्षा तथा अन्य साव॑अनिक 
कामों में व्यय की जाती है । परन्तु इससे थोड़ी ह्वानि भी है । व्यक्तिगत 
व्यापार को इससे धक्का लगता है | जब बोड स्वयं व्यापार करती है तो 
छोटे-मोटे तिजारती उसके मुकाबिले में अपनी चीजें नहीं बेच सकते | 
जो कुछ भी हो इसके लिये बोड को काफी धन को आवश्यकता 
होती है । 
शहर के प्रबन्ध के लिये बोड को काफो रकम खच करनी पड़ती है । 
सड़कों के बनवाने तथा पार्को की रक्षा के लिये 
 स्युनिसिपल उसे अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा लगाना 
बोर्ड का आय पड़ता है। शिक्षा पर इसका खर्च सबसे अधिक 
ओर व्यय होता है | इसके अतिरिक्त सफाई, स्वास्थ्य और 
अस्पतालों पर काफ़ो ध्यान देना पड़ रहा है। 
काम में उसे पैसे खच करने पड़ते हैं। ग्रसाधारण परिस्थिति में उसके 
खचे ओर भी बढ जाते हैं | इन खर्चों को चलाने के लिए इसके पास 
आय के अनेक जरिये हैं । सबसे अधिक आय शहर की तंगी ओर टैक्स 
से होती है। आमदनी के निम्नलिखित ५ जरिये है 
१--चुंगी--शहर में आने वाली तमाम चीज़ों «पर यह टेक्स 
लगाया जाता है। 
२---टेक्स--प्रत्येक म्युनिसिपल बोड की दो तिहाई आमदनी इसी 
जरिये से होती है। ये टेक्स पेशे, व्यापार, ,जानवर, सवारियाँ, पानी, 
रोशनी तथा सफाई पर लगाये जाते हैं । 
३--म्युनिसिपल बो्ड की निजी सम्पत्ति । 
४--प्रान्तीय सरकार की इमदाद । 
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४--्युनिसिपल व्यापार ( )(एए/ ८५) '५४0॥7 ६2 )। 

- इनके अतिरिक्त आवश्यकता पढ़ने पर वे अपनी है.सयत के अनुसार 
कर्ज भी ले सकती हैं | <क्स के नये-नये जरिये भी वह निकाल सकती 
है। कुछ म्युनिसिपैलिटियों ने यात्रियों पर भी ठटकक्‍्स लगाने को व्यवस्था 
की है | कमा-कभो पुलों से भी कछ श्रामदनी होती है। यदि शहर किसी 
नदी के किनारे है तो घाट के ठेकों से उसे कुछ स,लाना आय होती 
रहती है | शहर के गन्दे पानी से कभी-कभी श्रच्छी आमदनी होती है। 
यदि पास में कोई बढ़ा खेती का फाम हुआ तो उसके गन्दे पानी का 
मूल्य काफी बढ़ जाता है। हिन्दोस्तान की सभी म्युनिसिपलिटियों का 
सालाना खच॑ लगभग श्८् करोड़ रुपये है। इसमें १३ प्रतिशत सबसाधा- 
रण के कामों में, ओर इतनी हो पानी के प्रबन्ध में, श्८ प्रतिशत स्वास्थ्य, 
आर ११ प्रतिशत शिक्षा पर ख़च होता है ।। संयुक्त प्रांत की म्युनिस्पिलि- 
टियाँ अपने ख़र्च का ५२ प्रतिशत स्वास्थ्य पर ख़च करती हैं। लेकिन इस 
प्रांत में इसका शिक्षा-खर्च बहुत ही कम है। केवल १३"५८ प्रतिशत 
आमदनी शिक्षा के ऊपर लगाई जाती है। कमचारियों के वेतन पर इस 
प्रांत को म्युनितिपैज्निटियाँ ११५९ प्रतशत ख़र्च करती हैं । संयुक्त प्रान्त 
की म्युनिसिपलिटियों की कुल आमदनी १७४३६२३५ रुयये सालाना है। 
अथांत्‌ प्रत्येक व्यक्ति से ३ रुया ८ आना १ पाई वसूल किया जाता है | 
सरकार से जो सद्दायवा भ्युनितियज़ बोर्ड को भिलती है वह बहुत ही 
कम है। १६३४-३६ ई० में संयक्तप्रांत की म्युनिनिपैलेटियों को कुल 
६३३७२६ रुपये प्रान्वीय सरका९ से मिले थे | अ्रथ/त्‌ ४ प्रतिशत से भो 
कम इन्हें दिया गया था | जमनो में केन्द्रोय सरकार म्युनिसिउलटियों को 
इनकी आमदनी का ल*भग ३० प्रतिशत सहायता के रूप में देता है । 

चन्द बढ़े शहरों से म्युनितिपलिटियों को प्रबन्व का कार्य चलाने में 
काफी नहों समझा गया। इसीलिये सफाई, हवा, 

इम्प्ुमेंट टूम्ट. रोशनी आदि के प्रबन्च के लिए एक और स्थानीय 

| संस्था बना दी गई है। इसका नाम इम्प्रूवमेंट टू रट 

है | कलकत्ता, बम्बई, कानपूर, लखनऊ, <िल्लो, इलादाबाद आदि शहरों 
में इनको स्थायना की गई है | यह संस्था अभी तक शहरों जनता के _ 
हाथ में नह! है । इसके सदस्य कुछ तो पद के कारण अर कुछ सरकार 
द्वारा नापत्द किये जाते हैं। इलाहाबाद इम्प्रुवमेंट ट्रस्ट में कुल ६ 
सदस्य हैं | इनमें ३ प्रान्तीय' सरझार द्वार नामजदः किये जाते हैं। 
नामजरद सदस्यों में जिते का कलेक्टर जरूर होता है । यह कोई लिखित 
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_नियम नहीं है, बल्कि एक प्रथासी चली आती है | दो सदस्य म्थुनिसि- 
पल बोड के प्रतिनि ध हं.ते हैं। बेड के सदस्य अपने में से किन्हीं दो 
सदस्यों को-ट्रस्ट में भेज सकते हैं। बाकी एक सदस्य बोड' का चेयरमैन 
होता है | इससे स्पष्ट है कि ये सदस्य जनता के प्रतिनिधि नहीं होते | 
इम्प्रवमेंट-ट्रस्ट के सदस्यों की नियुक्ति ३ वर्ष के लिए. की जाटी है। ३ 
साल के बाद दूसरे नये टूरटी भर्ती किये जाते हैं। ट्रस्ट को बैठक आम- 
तौर से महीने में एक बार होती है। सभी सदस्य अपने में से किसी को 
चेयरमैन चुन लेते हैं। ट्रस्ट एक वैतनिक मंत्री तथा श्रन्य कमचारियों 
को भी नियुक्त करता है । कलकत्ता इम्प्रवमेंट ट्र्ट में कुल १२ सदस्य हैं। 

विज्ञान तथा कला-फोशल की बृद्धि के कारण आजकल लोगों की 
रहन-सहन में काफो परिवितन हो रहे हैं। घिरे मकानों तथा गन्दी गलियों 
में रहना लोग पत्वंद नहीं करते । उनके मकान साफ-सुथरे, हवादार तथा 
किसी अ्रच्छे वायुमंडल में हं.ने चाहिये | सड़क भी चोड़ो ओर सुन्दर 
होनी चाहिये | हर चीज में [मनुष्य सौंदय और सफाई पसन्द करता है । 
लेकिन हमारे देशके शहर पुरानी चाल के बने हैं। उनके रास्ते पतले हैं 
ओर घरों की बनावट बहुत ही सकड़ो है । जो नये मकान भी इधर बनाये 
गये उनमें स्वास्थ्य ओर रोशनी का ध्यान कम दिया गया है। हिंदोस्तान 
के कुछु शहरों की आबादी लन्दन से भी घनी है। लंदन में १२९२ 
प्रतिशत आदमो एक कमरे में ही अपना गुजर करते हैं। लेकिन लखनऊ 
में ५०४ प्रतिशत व्यक्ति एक कमरे में ग्पना जीवन व्यतीत करते हैं । 
बम्बई के ७४ प्रतशत एक कमरे के मकानों में रहते हैं। इतनी 
तंग जगह में रहने से लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है ओर इसका प्र भाव 
उनकी संतान पर भी पड़ता है | इसी का परिणाम है कि हिन्दोस्तानियों 
की औसत आयु अ्रन्य देश वासियों की अ्रपेत्ञा आधी होती है । इमारे 
देश के २० प्रतिशत बच्चे एक वर्ष की आयु में मृत्यु के आस होते 
हैं। जितने भी आदमी इस देश में मरने हैं उनमें पॉचवाँ हिस्सा 
दुधमंहे बच्चों का है। 

इम्प्रवमेंठ टूरट को स्थापना इसीलिये की गई है कि वह शहर को नये 
ढंग से बनाने का प्रयत्न करे | जो हिस्से नये बसाये जायें वे किसी खास 
नक्शे के अनुसार बनाये जायें। घरों की बनावट, हवा तथा रोशनी पर 
काफी ध्यान दिया जाय । शहर के जो हिस्से सिकुड़े हुये हैं ओर जहाँ सूय 
की धूप मुश्किल से पहुँचती है, उन्हें चोड़ा करने का प्रयत्म किया जाय। 
इम्प्रुबमेंट ट्रप्ट प्रान्दीय सरकार के सामने अनेक योजनायें शह्दर को सुन्दर 
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ओर आकर्षक बनाने के लिये पेश करे ओर मंजूरी मिलते पर वह उन्हें 
कार्यान्बित करे । शहर के भंगियों तथा गरोबों के रहने के लिये वह श्रच्छा 
से अच्छा प्रबन्ध करे । पैसे की कमी ओर शिक्षा [के अभाव के कारण 
इनका रहन-सहन बहुत ही गन्दा होता है | किसी उचित स्थान पर ट्रस्ट 
इनके लिये साफ खुला हुआ मकान बनाने की योजना बनावे | इलाहा- 
बाद इम्प्र बमेंट ट्रस्ट कई हजार रुपये खर्च करके गरीबों के लिये कितने 
ही अच्छे मकान तैयार कराये हैं। यदि ये ट्रस्ट अच्छी तरह काम करते 
रहें तो कछु दिनों मे'हिन्दोस्तान के सभी बड़े-बड़े शहर बहुत ही आकषक 
और खुले हुये दिखा पड़ने लगेंगे । शहरों को नये ढद्ज से बसाने में कुछ 
लोगों को काफी हानि उठानी पड़ती है| उनके मकान गिरा दिये जाते हैं 
ओर बहुत थोड़ी रकम उन्हें एवज में दी जाती है। परन्तु ये दोनों बातें 
नहीं हो सकतीं कि एक ओर कुछ हानि भी न हो श्रौर दूसरी ओर हमारा 
घर साफ ओर खुला हुआ दिखाई पढ़े.। इन योजनाओं' को कार्यान्बित 
करने के लिये इम्प्रवमेंट ट्स्टों के पास पैसे की कमी है | या तो सरकार 
इन्हें अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा दे अ्रथवा म्युनिसिप्तल वोड की 
कछु आमदनी इनके जिम्मे कर दे । अब तक इन्हें बिको हुई जमीनों, 
सरकारों सहायता ओर कज पर निभर करना पड़ता है । 
उन बड़े-बड़े शहरों में जो समुद्र के किनारे हैं कारपोरेशन, म्यनिसि- 
पलिटी, तथा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अतिरिक्तपोट , ट्स्ट 
पोर्ट ट्स्ट. भी स्थापित किये गये हैं। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास 
करॉची ओर चटगाँव में हिन्दोस्तान के प्रसिद्ध पोट 
ट्रग्ट हैं। कलकत्त के अतिरिक्त सभी पोर्ट ट्रस्ट में नामजद सदसयों की 
संख्या निर्वाचित सदसयों से अधिक होती है। अधिकतर सदश्य योरो- 
पियन होते रहे हैं | इन्हें भत्ता भी दिया जाता है। इनके कामों में सर- 
कारी हस्तक्षेप अधिक होता है| मद्रास पोट ट्स्ट के लगभग सभी संदस्य 
योरोपियन रहे हैं | 2सट का मुख्य काम समुद्र के किनारे घाट बनवाना, 
मालगोदाम बनाना तथा व्यापार के सुविधे के लिये “व और जहाजों 
का प्रबन्ध करना है । बन्दरगाहों में विदेशों से तरहइ-तःह के माल अधिक 
आते हैं | पोट ट्रस्ट इन्हें उतारने तथा इनकी निगरानी का पूरा प्रबन्ध 
करता है। इसीलिये ट्रस्ट को अपनी अलग पुलिस रखने का अधिकार 
दिया है | इसके सदस्य कमिश्नर वा ट्रस्लो कहलाते हैं। ट्रस्ट की 
आमदनी के मुख्य जरिये निम्नलिखित हैं :-«- 
१--माल की लदाई ओर उतराई । 
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२--गोदाम के किराये तथा 
'३--जहाजों के कर | 
ऊपर स्थानीय संस्थाओं के सज्ञठझन और उनके कार्यो' पर विचार 
किया गया है| अब यह देखना हे कि कहाँ तक इन्हें 
स्थानीय अपने उद्दश्य में सफलता प्राप्त हुई है। प्रोफेसर 
संस्थाओं पर राम ओर शर्मा के कथनानुतार स्थानोय सरकार 
आलोचनात्मक के मुख्य ४ उद्ृश्य हैं :--- 
ट्ष्टि 
१-स्थानीय विषयों की जानकारां 
२--शासन-प्रबन्व को कशलता 
३-लयोग्य व्यक्तियों की नियक्ति 
४ “समाज को बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति । 
स्थार्न;य संस्थाओं को अपने उद्दश्य में काफी सफलता प्राप्त हुई है। 
स्थानीय जनता के दिलों से विदेशी सरकार को भावना बहुत के दूर 
हो चलो है । कितनी ही स्थानोय संस्थाओं ने अपनी कायक्शलता का 
इतना अ्रच्छा परिचय दिया है कि साइमन कमीशन ने मुक्त-कंठ से इनकी 
प्रशंसा की है । परन्तु साथ ही कुछ ऐसी भी संस्थाय हैं जिन्होंने अपने 
अधिकारों का बेजा फायदा उठाया है। इड्शलेण्ड तथा अमेरिका 
ग्रादि प्रजातन्त्रवादी देशों में मी स्थानीय संस्थाओं में तरह«तरह की 
गन्दी बातें पाई जाती हैं | इसका तात्पयं यह नहीं है कि गुलाम होने 
'के नाते हम उन सबको नकल करे। स्थावोय संस्थाश्रों ने अपने क्षेत्र 
में शिक्षा का जो प्रचार किया है उसे हम नेहीं भुला सकते । यह , सच 
है कि हमारे देश में शिक्षित आदमियों की संख्या केवल १० फी सदी 
है। परन्तु इस कूपमंडकता की जिम्मेवारी प्रान्तीय सरकार पर है। 
स्थान य संस्थाओं के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे हर गाँव में एक 
स्कूल खोल सके । आमतौर से हमारे देश में संस्थाये' बहुत ही बदनाम 
हैं | कुछ व्यक्तियों को यहाँ तक कहते सुना गया है कि, 'स्थानीय 
संस्थाये' बेकार हैं ।” जनता के शअ्रत्यन्त सम्पक में रहने के कारण 
इनको टीका-टिप्पणा अनिवाय है। इससे घबड़ा कर इनके फायदों को 
हमें नहीं भुलाना चाहिये। यदि हमें इसमें कुछु भी दिखलाई पढ़े तो. 
हम उसे बार-बार सुधारने की कोशिश करे । जिस स्वराज के लिये आज 
हम कितने व्षों' से चिल्ला रहे हैं, उसके मूल को ही सम्हालने को 
क्षमता हम नहीं रखते तो इससे बढकर हमारा श्रभाग्य ओर क्या होगा । 
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स्थानाय रवराज पूर्ण स्वराज की जड़ है । 

स्थानीय संस्थाओ्रों के पिछले कारनामों से स्पष्ट है कि उनको, 
असऊलता के मुख्य दो कारण हँ--वाह्य और आन्तरिक । इन संस्थाश्रों 
पर कुछ ऐसे सरकारी दबाव पड़ते हैं जिनके कारण इनकी स्वतन्त्रता में 
बाधा पड़ती है। प्रान्तीय सरकार, कमिश्नर और जिले के कलेक्टर 
इनके कामों में जब चाहें दखल दे सकते हैँ । कलक्टर .को यह अधिकार 
है कि वह इनके हुक्मों को इस बूते पर रोक दे कि इससे सावजनिक 
शान्ति में बाधा पड़ती हे। इनका साय हिसाब-किताब कमिश्नर की 
मुट्ठी में रहता है। वह इन्हें अपना खूच घटाने का हुक्म दे सकता है । 
इन दोनों सरकारी पदाधिकारियों के अ्लावे' प्रान्तीय सरकार स्वर 
स्थानीय संरथाओ्ं को अपने हाथ में रखती है। वह इन्हें जब चाहे 
तोड़ सकती है । स्थानोय शासन-प्रबन्ध में उसके कानूनों का प्रभाव 
गहरा पड़ता है | किसी स्थानीय संस्था का सभापति अथवा उपसभापति 
अपने आचरण तथा लापरवाही के कारेण प्रारन्तीय सरकार द्वारा हटाया 
जा सकता है। इन संश्थात्रों के कुछ कमचारी प्रान्तीय सरकार की 
मंजूरी के बिना भरती नहीं किये जा सकते। इनके द्वारा बनाये गये 
कानूनों प्रान्तीय सरकार से तसदीक कराना पड़ता है । यदि किसी नई 
योजना को कार्यान्वित करने के लिये स्थानीय संस्थाये' कुछ कर्ज लेना 
चाहे तो इसकी मंजूरो प्रान्तीय सरकार से लेनी पह्ती है । तात्पय यह 
है कि इनकी असफ्लता का बहुत कछ कारण इस प्रकार के बाहरी 
दबाव हैं। जब तक ये कम नहीं किये जाते तब तक स्थानीय स्वराज 
सफलता को प्राप्त नहीं हो सकता । 

स्थानीय संस्थाओ्रों की अ्रसफ्लता के कछ आन्तरिक कारण भी 
हैं। अर्थात्‌ संस्थाये' स्वयं इनके लिये जिम्मेवार हैं ।इनके कछ सदस्य 
अपने स्वार्थ-साधन के लिये तरह-तरह की आन्तरिक बुराईयाँ फेलाते 
हैं। इसके कितने ही उदाहरण मोजूद हैं | थोड़ा-बहुत पैसा सावंजनिक 
कार्मो मे लगता है, और बाकी सदस्यों तथा कर्मचारेयों की जेब में 
जाता है | स्थानीय संस्थाओं से यह आशा की जाती है कि वे योग्य 
से योग्य कमंचारी नियुक्त करें लेकिन काय रूप में दलबन्दियों के 
चक्कर में पड़कर कितने ही ऐरे गेरे केवल बातों की तनख्वाह लेते 
हैं | एक ग्युनिसपल बोड के शिक्षा विभाग के चेयरमैन से मेंने अपने 
पद से इस्तीफा दे देने के लिये कह्दा । उन्होंने तुरन्त जवाब दिया कि, 
“४#हमें अपने पद को उतनी चिन्ता नहीं है, जितनी उन एक अन्छे 
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आर एक लँगड़े की है जो बं.डं के दपतर में लगे हुये हें ।? सदस्यों 
को ईंस बात की चिन्ता नहीं होती कि योग्य से योग्य व्यक्ति अपने 
पदों पर नियुक्त किये जायें | उन्हें अधिकतर विन्ता अपने सम्बन्धियों 
ओर मित्रों की होती है । संत्थाओं के चुनाव में कितने ही अयोग्य 
व्यक्ति चुन लिये जाते ह । नागरिक शिक्षा को कमी के कारण लोग 
गजनीतिक अधिकारों के महत्वको नहीं समभते ! क्षणिक प्रयोजनों 
और भूठी प्रतिशाश्रों के चक्कर में आऊर वे सवार्थी तथा अयोग्य 
व्यक्तियों को अपना मत देने पर तैयार हो जाते हें । संस्थाओं के 
कार्यो' में व्यक्तितत मनोभावों काप्रभाव पड़ता ' है इससे सा३+जनिक 
द्वित में ओर भी बाधा पड़तो है। संस्थाश्रों के अन्दर घूसखोरी और 
बेईमानी की जो बांमारो फेली हुई है उसका कारण हमारी नागरिकता 
की कमी है | 

यदि स्थानीय स्वराज को सफल बनाना है तो जनता को उचित 
नागरिक शिक्षा दी जाय | ईसके अ्रभात्र में वह गन्दी बातों के प्रभाव से 
अपने आ्रापको नहीं बचा सकती | सावजनिक कामों का महत्व हमारे 
दिलों में तब तक नहीं बैठ सकता जब तक हमें समाज-शास््र का थोड़ा 
शान न कराया जाय | मध्यम श्रेणी ठक नागरिक शास्त्र को अनिवाय विषय 
बना कर शिक्षा विभाग ने इस ओर ध्यान दिया है | इससे स्थानीय संस्थाओं 
की भीतरी कमजेरियोँ बहुत कुछ दू' हो सकती हैं| जहाँ तक ऊपरी 
दबाव का प्रश्न है, प्रान्तीय सरकार इसे कम कर सकती है। लेकिन इसी 
से ये संस्थाएँ अपने मंजिल मकसूद पर नहीं पहुँच सकतीं | हिन्दोस्तान 
की वर्तमान परिस्थति इस बात की उम्मीद करती है कि देश में तरह 
तरह के कारोबार खोल जायें । स्थानीय सःथाये' निह्ययत खूबसूरती से 
इन्हें कर सकता हैं। लेकेन इनके आगे कदम न बढ़ाने का कारण पैसे 
की कमी है | या तो प्रान्तीय सरकार इनकी इमदाद ओर बढ़ाये या 
इन्हें कोई ऐसा रास्ता दे जिससे इनकी आमदनी कम से कम ड्यंढ़ी हो 
जाय | इसी अ्रध्याय में यह सलाह दो गई है कि जिला बेडे की आम- 
दनी सरकार किस प्रकार ड्य.ढ़ी कर सकती है | यदि ये कमजोरियाँ दुर 
क्र दी जायें, तो स्थानीय संस्थाएँ अपनी बुराश्यों को दुर करने के साथ, 
देश की अधिक मलाई कर सकती हैं । 


अध्याय १४ 


ग्रास पंचायत 


ग्राम” शब्द के लिये कोष की आवश्यकता किसी को न होगी । यहाँ 
ु तक कि कचहरियों में भी इस शब्द के स्पष्टीकरण 
आम को को प्रश्न नहीं उठ सकता। यह शब्द .अत्यन्त 
परिभाषा प्रचलित है. | जब कोई विदेशी हिन्दोस्तान की 
जानकारी हासिल करना चाहता है तो -उसे पहिली 
हिदायन यह मिलती है कि वह गाँवों का अध्ययन करे । जो हिन्दोस्तान 
के गाँवों का जीवन नहीं जानता वह भारतीय सम्यता को नहीं पहचान 
सकता । जब देशी आर विदेशी दोनों ही गाँवों से भल्लीमाँ ति परिचित हैं 
तो इसकी परिभाषा को कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती । परन्तु कुछ 
ऐसी भ्रान्तियाँ फेली हैं, जिन्हें निवारण करने के लिये इसे दे देना 
अच्छा होगा। थोड़े दिन हुये एक पुस्तक% देख रहा था। उभमें लिखा 
था कि यदि कोई आदमी हिन्दोस्तान में किसी एकान्त स्थान में पड़ 
जाय और कोई रास्ता मालूम न पड़े तो वह नाक खोलकर चारों दिशाश्रों 
में साँस ले | जिधर से गन्दी हवा आतो हो उधर को वह चल पढ़े । 
कोई न कोई गाँव जरूर मिल जायगा । यह बात आमतोर से प्रचलित है 
कि जो मूख हों ओर जिन्हें कोई भी ठग सके वे गाँव के रहनेवाले होते 
हैं । इधर दस-बीस वर्षो से लोग गाँवों को छोड़ शहरों में आने लगे 
हैं । इसलिये नहों कि गाँव बुरे हैं, बल्कि रोजी की तलाश में उन्हें 
विवश होकर गाँव छोड़ने पड़ते हैं| कुछु लोग इससे भी यह अनुमान 
करते हैं कि गाँवों का जीवन सभी प्रकार से बुरा है । वहाँ कोई रहना 
नहीं चाहता । 
यदि हमारे देश के गाँव सचमुच बुरे होते, और लोगों को उनमें 
रहने की इच्छा न होती, तो अब तक कितने ही नये-नये शहर बस गये 
होते । वास्तव म॑ जो गाँवों के जीवन से पारेचित नहीं हैं वे उसे पहचान 
नहीं सकते । एक छोटी सी मिसाल से यह. बात अच्छी तरह साफ हो 
जायेगी । मिस्टर राय अपनी एक पुस्तक] में लिख्ते हैं कि, “जब कोई 
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योरप निवासी हिन्दोस्तान की यात्रा करने के लिये प्रस्थान,करता था तो 
उसे चन्द बातें पहले से ही दिमाग में बैठा दी जाती थीं। लड़कपन 
से ही विदेशियों को इस बात की शिक्षा दी जाती थी कि हिन्दोस्तान के 
रहने वाले असम्य ह ते हैं | ““उनके शरीर पर ठीक तरह की पोशाक 
नहीं होती ओर वे हर समय जूते तथा दस्ताने नहीं पहने रहते | उनकी 
रहन-सहन निम्न श्रणी की है। वे नंगे बदन किसो से भी मिल सकते हैं 
ओर हर समय एक ही पोशाक में रहने के आदी होते हैं।” इसका 
परिणाम यह होता है कि जब कोई विदेशी इस देश में आता है तो वह 
उसी प्रकार का नकशा यहां देवता है । उसके मन में ठुरन्त यह बात बैठ 
जाती है कि सचमुच हिन्दोस्तानी असम्य हैं। परन्तु सच तो यह है कि 
विदेशी मारतीय सभ्यता की गहराई को नहीं जानते | उनकी सम्यता की 
नाप दस्ताने ओर रूमाल तक ही सीमित है । ठीक यही, दशा हिन्दोस्तानी 
शहरों की है | शहर के लोग ग्रामीण जीवन को पिछुड़ा हुआ समभते 
हैं। नई सम्यता की रोशानां में गाँयों का प्रावीन जीवन उन्हें नीरस 
मालूम पड़ता है| कोई भारतीय शहर ऐसा न होगा जिसकी. आधी 
जनसंख्या गाँवों से घनिष्ठ सम्बन्ध न रखती हो । नोकरी अथवा व्यापार 
की सुविधा के लिये लोग शहरों में रहते हैं, परन्तु उनका असली घर 
तथा कुटम्ब गाँव में ही होता है । 

यह कहना बड़ा कठिन है कि गाँव की ठीक-ग्रीक सीमा क्‍या है, 
उनमें कितने कुटठुम्ब होते हैं, उनकी जनउंख्या कितनो है। हमारे देश 
में ७ लाख से अधिक गाँज हैं। प्रत्येक का त्षेत्रन्‍ल और जनसंख्या भिन्न 
भिन्न है | बौद्धायन ओर गातम गाँवों की * परिभाषा करते हुये लिखते 
हें, “4ह स्थान जहाँ सच्चे और पवित्र आदमी निवास करें गाँव कहलाता 
है ।” बौद्धायन के कथनानुसार, “कोई भी सत्पुरुष गाँव में ही रहना 
चाहिगा क्‍योंकि बहाँ खाननान की चीज बहुतायत से मिलती हैं। 
प्रत्येक गाँव चोर-डाकुगश्रों से सुरक्षित होता है।। छोटे-ड्रोटे राजनीतिक 
परिवतनों का असर वहां नहीं पड़ता । वहाँ के निदासियों का जीवन 
शान्त ओर सुखमय होता है |” कोटिल्य के शब्दों में “गाँव वह 
स्थान है जिसमें १०० से ५०० तक कुट्म्ब निवास करते हों। सबका 
घर सुरक्षित हो ओर उनका जीवन सम्मिलित तथा सहयोगी हो ।”? 
गाँवों में जनसंख्या की कोई सीमा निश्वत नहीं की जा सकती | ५००० 
से ऊपर मनुष्य जब एक जगद निवास करते हों .तो दह कम्बा कहलाता 
डै। इससे कम जनसंख्या वाले स्थान गाँवों की कोटि में गिने जाते हैं । 
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कुछ ऐसे भी गाँव हैं जिनमें १०० या २०० आदमी नित्रासत करते हैं 
ओर उनमें केवल ४० या ५० घर हैं लेकिन कुछ गाँव कस्बों की बरा- 
बरी करते हैं | हिन्दी साहत्य में ग्राम सम्बन्धी साहित्य की अभी कमी 
है| जो सम्यता हमारे गाँवों में हिपी हुई है उसका आभास 
अभी पढ़े लिखे लोगों को. कम है। ऊपर से वे इसको सराहना 
भले ही करें, परन्तु भीतर से वे नहीं जानते कि गाँवों की विशेषता 
क्या है? । 
गाँव को परिभाषा अत्यन्त रोचक और सरल है । आज कल कुछ , 
विशेष कारणों से हमें इसमें सन्देह हो सकता है, *+लेकिन उसकी अस- 
लियत वही है जो हिन्दू काल से लेकर अभी तक म॑जूद है | पेड़ों 
तथा बगीचों से घिरे हुये वे स्थान जहाँ कोलाइल' का नाम भी न हो 
गाँव कहलाते हैं | प्रत्येक गाँव में आमतोर से १०० या २०० घर होते 
हैं। इसके चारों ओर खेत या बगीचे होत हैं। यहाँ के निवासियों 
का मुख्य व्यवसाय खेती ओर गोपालन है | इनका जीवन अत्यन्त सरल 
ओर पवित्र होता है।ये चोरी ओर दगाबाजी का नाम नहीं जानते। 
स्वभाव से ही ये परिश्रम-शील ओर संयमी होत हैं। अपनी सभी आव- 
श्यकताओं के लिये ये अपने गाँव पर ही निर्भर करत हैं। प्रत्येक गाँव 
स्वतन्त्र और स्वावलम्बी होता है ' यहां के लोग अपनी &%वश्यकतानुसार 
सभो चीजे पैदा कर लेत हैं। गाँव ही ऐसी जगह है जहां बिना रुपये- 
पैसे के भी आदमी सुख से रह सकता है । शहरों की तरह यहाँ बीमारी 
ओर गन्दगी का बाजार नहीं रहता । सब लोग एक दुसरे का विश्वास 
करते हैं | जिसे हम भारतीय सभ्यता कहत हैं, ओर जिसके ऊपर श्रब 
भी हमें गव है; वह गाँवों की चीज है। ग्राज। भी वह उसी जगह 
दिखलाई पड़ेगी | बटिश राज के अन्दर गांवों को दशा में महान परि- 
बतेन हुआ है। उनकी गर्रबी ओर बेकारी की समस्या ने देश को चिन्ता 
के जाल में बांव रक़्खा है| इतने पर भी हमार गांव स्वगे की तुलना 
करत हैं,। 
यदि गांवों की चर्चा छोड़कर भारतीय शासन-प्रबन्ध पर विचार 
किया जाय तो यह बात वैसो हो बेठत॒ुकी है जैसे 
गाँव ओर प्राण को छोड़कर शरीर का अध्ययन । शरीर 
भारतीय शासन में जो प्राण का स्थान है वह भारतीय राजनीतिक 
प्रबन्ध में गांवों का। इस देश में कोई शासन- 
विधान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक इसकी जड़ गांबों में 
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न डाली जाय ! बड़े बढ़े राजनीतिश और सुधारक रांजनीतिक अधिकारों 
की उधेड़ बुन में इस को भूल जाते हैं कि जब तक गाँवों को पूरी 
आजादी हासिल न होगी, तब तक प्रान्तीय स्वराज और संघ-शासन 
की कोई सदुपयागिता महीं हो सकती | जिन गाँवों की बदौलत ४० 
करोड़ हिन्दोप्टा-नयों का भरण-पोषण हंता हे, और जिनकी उन्नति 
अवनति पर हमारो सभ्यता की दीवाल खड़ी की गई है, उन्हें हम केसे 
टठुकरा सकते हैं ? जिन ग्राम पंचा4तों का नकशा कोंग्रेस के दिमाग में 
बैठा हुआ है उसके महत्व को पश्चमी प्रजातन्त्रवाद को आँधी में 
हम नहीं देव सकते । केवल केन्द्रोय तथा प्रान्तय कमचारियों के 
अधिकारों तथा चन्दः कॉसिल की बनावठ से शामन-विधान का सच्चा 
शान नहीं हो सकता | महात्मा गाँधों ने पूरो तौर से इसका अनुभव 
किया था । 


हिन्दोस्तान गाँवों का देश है। यहाँ की ६० फीसदी जनता गाँवों 
में रहती है। उनका मुख्य व्यवसाय खेती है। जब तक शासन-वेधान 
के अन्दर ग्राम-संगठन की व्यवस्था न की जायगी, वह सवंथा अधूरा 
सिद्ध होगा | “हरेक शासन की मुख्य आवश्यकता इसीलिये होती है 
कि प्रजा के जन-बन की रच्चा और उन्नति होती रहे | जो शासन इन 
दोनों बातों में असफल हुआ, नेतिक रीति से उत्तने अपने को नष्ट 
कर दिया ।”'% अनादि काल से गाँव शातन की जड़ समझे जात हैं । 
हिन्दू ओर मुतलभान दं'नों कालों में इनकी स्वतन्त्रता ओर स्वावलम्बन 
में बाधा नह॑ं पड़ी । हिन्दोस्तान के अन्दर बड़े-बढ़े राजनीतिक परिवर्तन 
हुये, कितने ही विदेशियों ने इस देश पर हमला किया, परन्तु ग्राम 
अपनी पंवाय- द्वारा स्वतन्त्र रूप से काम करते रहे | उन्हें इन तमाम 
परित्र्तनों का पता भी न चला। इन गाँवों वा संगठन इतना दृढ़ ओर 
स्थायी था कि छोटे मोटे राजनी तेक परिवत॑नों अ्रथवा सामाजिक क्रांतियों 
के कारण उमकी दोवाज्ञ नहीं हिल सकती थी । यूरोप श्रपने' प्रजातन्त्र- 
वाद की डींग मारता है। ब्रिटेन हमें इस बात का आश्वासन दिलाता 
रहा है कि हमारे देश में सच्चे प्रजातन्त्राद की स्थापना होने जा 
रही है | पाश्वात्य प्रजातन्त्रबाद की जड में जो खोखलापन मोजूद है 
उसका उदाहरण हमें साफ दिखाई पड़ता है। हमारे देश में जिस 
..ऑतन्ज्वाद की आवश्यकता है उतका सम्बन्ध गाँवों से है। पहले 
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प्रत्येक गाँव को स्वतन्त्र ओर स्वाचलग्बो बनाना होगा। जब ७ लाख 
गाँवों को सभी प्रकार की स्वतन्त्रता प्राप्त हो जायगी तो प्रजालन्त्र 
वाद अपने आप स्थापित हो जायगा। इस देश में शासन-विधान 
की उपयोगिता तभो है जब वह गाँवों के जीवन के अनुकूल हो । जिस 
शासन-विधान का निर्माण विदेशी अथवा थोड़े से शहरी लोग सभा 
भवन में बैठकर करेंगे उसकी उपयोगिता में हमें सन्देह है । गाँवों के 
प्राचीन संगटन पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि शासन-विवान में 
इसका कितना महत्व था । 
प्राचीन काल में गाँवों के संगठन की सराहना सभी विदेशियों ने 
मुक्तकंठ से की है। सर चाल्स मेठकाफ लिखते हैं, 
ग्राम संगठन “राम पश्चायतों के अन्दर प्रजातन्त्रवबाद की सभा 
अच्छाइयाँ मोजूद हें। प्रत्येक गाँव ए+ छोटा सा 
स्व॒तन्त्र देश है | बाहरी सम्बन्व की इसे कोई जरूरत नहीं है। जिन 
चीजों की रक्षा की कहीं सम्भावना नहीं है उनकी रक्चा इन गाँवों 
ने की है। ग्राम पञ्चायतों के इस संगठन से प्रत्येक गाँव एक स्व॒तन्त्र 
राष्ट्रकी भाँति है। उनकी स्वठन्त्रता, र्वावलम्बन तथा प्रसन्नता के 
ऊ चे पैमाने को देख्ते हुये पदञ्चायतों के महत्व को हम मली भाँति 
समझ सकते हैं ।”# आज भी गॉवों का संगठन सवंथा नष्ट नहीं 
हुआ छ । कितनी ही बात॑ वहाँ ऐसी दिखाई पड़ेगी जिन्हें सब लोग 
मिलकर करत हैं। खेती के काम में सब लोग एक दूसरे की सहायता 
करत हैं। तालाब, कुय्ये, नहर आदि बनाने के लिये वे एक साथ अपने 
घरों से निकलत हैं। यदि किसी के ऊपर किसों प्रकार की विपत्ति पड़ 
जाय तो सभी अपनी पूरी ताकत से उसे दूर करने का प्रयत्न करत हैं। 
गोंवों के तीन चोथाई झगड़े आज भी ग्राम पदञ्चायतों| में फेसल होते हैं। बृटिश 
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ग्राम पश्चायत : २३६ 


सरकार के अ्रन्दर ग्राम पंचायतों का कोई महत्व नहीं रहा है । इसीलिये 
इनकी उपयोगिता रूम दिखाई पड़ती है | कुछु लोग तो इन्हें कहानी 
मात्र समभते हैं । 

ग्राम संगठन का स्वरूप भिन्न-भिन्न .समयों में अलग-अलग रहा 
है। ऐतिहासिक प्रमाण न मिलने से हम इसका क्रमिक विवरण नहीं 
दे सकते । हिन्दू काल में गाँवों का संगठन पंचायत के आ्राधार पर किया 
जाता था। गाँव ही शासन की सबसे छोटी इकाई माने जाते थे । 
प्रत्येक गाँव का प्रबन्ध वहाँ की पंचायत करती थीं। १० गाँवों को 
मिलाकर एक दसरी पंचायत बनाई जाती थी ! इस संगठन को संग्रहण 
कहा जाता था | फिर २०० गाँवों का एक दूसरा संगठन होता था 
जिसे खरबालिका कहा जाता था। इसके ऊपर ४०० गाँवों का एक 
संगठन बनाया जाता था, जिनका नाम द्रोणमुख था। अन्त में ८०० 
गाँवों का एक संगठन होता था जो स्थानीय कहलाता था । मानव धमम 
शास्त्र में गाँवों का संगठन कुछु और बतलाया गया है। उसके कथना- 
नुसार गाँवों का संगठन एक, दस, बीस, सो, एक हज़ार के बोच में था । 
दो सौ, तीन सौ और पाँच सो गांवों का अलग अलग संगठन था । इस 
संगठन को मनु ने गुल्म कहा है। 

ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट है कि प्राचीन काल में इस देश का शासन 
गाँवों से आरम्म होता था। श्रणीबद्ध इनका संगठन किया जाता था। 
संहिता के रचयिता ने कहा है कि देश शब्द का अथ है एक हज़ार 
गाँवों का संगठन । हर गाँव का क्षेत्रफल सामान्य रूप से २ वग मील 
होता था । इसमें अलग-अलग माग होते थे। इनका नाम पद्म, वीथी, 
मार्ग तथा राजमार्ग था । इनकी चौड़ाई कमशः ३,५, १० और १५ फीट 
होती थी । राजमाग की चोड़ाई १५ से ३० फीट तक होती थी । प्रत्येक 
गांव में एक चोपाल ( २७४६ 0056 ) होती थी । यात्रियों के ठहरने 
तथा खाने का इसमें पूरा प्रबन्ध रहता था। शुक्राचाय ने गांवों का संग- 
ठन ऐक से दस हजार गांवों तक माना है। प्रत्येक श्रणी का संगठन 
सुदढ़ ओर स्वावलम्बी था | ग्राम पंचायते गाँवों का शासन करती थीं । 
परंतु केन्द्रीय सरकार की ओर से भी उनकी देख-रेख का प्रबंध था | हर 
गाँव में एक सरकारी कम चारी रहता था, जो गोप कहलाता था। गाथा 
संप्तसती में इसका नाम ग्रामणी कहा गया है । एक से दस गांव तक की 
जिम्मेवारी इसे दी गई थी। प्रति वर्ष गावों. की जनसंख्या की गणना 
की जाती थी । सरकारी कर्मचारी पश्चायत द्वारा इस काय को करते थे 
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आर केन्द्रीय सरकार को इसकी सूतना देते थे । जनगणना के समय हर 
गाँव में घरों को संख्या, श्रांद मयों तथा पशुओं की संख्पा, उनकी जाति 
तथा आयु आदि भी दिखाये जाते थे । गोप या गाँव का मुर्लिया हिसाब- 
किताब का ब्योरा रतता था। गाँव की जितनी आमदनी सरकार को 
देनी होती थी उसे वर वसूल करके भजता था |, शुक्र-नीतिसार के 
अनुसार गोण या मुलिया ब्राह्मण जाति के हांते थे । 
शासन-प्रबन्ध को दृष्टि से गाँवों भद नहीं है। जो संगठन 
किसी छुं टे गाँव में बना हुआ है वही बड़े में भी है । 
गाँव की किसमें हिन्दू काल में कुछ गाँवों की आमदनों मन्द्रों तथा 
पाठशालाशोों को दे दी जानो थी। परन्तु उनके 
शासन-प्रवन्य में कोई अनार नहीं पड़ता था । “गाँव का हिसाब-किताब 
रखने वाला _नकी आमदनी सरकारी खजाने में न भजकर किसी संस्था 
को भेज देता था । प्रजा के अ्रधकारों में कोई कमी नहों पड़ती थी। 
कभी कभी विद्वानों को कुड्ु गाँव माही में दे दिये जात थे | सरकार उसकी 
आमदनी से कोई मतलब नहां रबती थी । लेकिन इसका तात्यय यह-नहीं 
है कि जो जितना चाहे गाँवों से वसूल कर ले | एक निश्वत आय से 
अधिक लेने का अविकार छिसी को तब तक नहीं था जब तक ग्राम पंचा- 
यत अथवा कद ये सरकार इपको आाज्ष! न दे दे । गाँव की आमदनी चाहे 
जिस मद में खच को जाय, उ3के राजनीतिक प्रबन्ध में कोई अन्तर नहीं 
पड़ता था | मुनतमानो जमाने में क्रुड्ु लोगों को जागीर दो जाती थीं । 
कितने हो कम वा रियों को वेतन के बदले दो एक गाँव दे दिये जाते थे । 
परन्तु शासन-प्रबन्व में वे कोई उन्नट-फे' नहीं कर सकत थे। जब तक 
गांवों के लोग एक निश्चित रक्रम सरकारों खजाने में भगत रहत थे तब 
तक बादशाह तक उनके कार्भमा में दखल नहों .दे सकता था ।* किसी 
सरकारी अथवा गे सरकारी कम वारों का प्रजा से एक पाई भी अधिक 
वसूल करने का अधरकार न था | १०५४४ ई० के एक शशलालेख से यह 
पता चलता है |क सरकार प्रजा के घन को उसकी एक सुरक्षित सम्पत्ति 
समभतो थी । जिस प्रकार माली बगाचे से फन्न-फून चुन लेता है परन्तु 
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बगीचे की सुन्दरता और हरियाली में कोई अन्तर नहीं पड़ती, उसी तरह 
सरकार प्रजा की श्राय का एक छोटा सा हिस्सा वसूल करती थी । 
शिलालेख में एक स्री की कहानी लिखी गई है | गाँव के किसी कमे- 
चारी ने किसी स्रो से कुछ अनुचित रकम टैक्स के रूप में लना चाहा । 
स्रोने देने से इनकार कर दिया | कमचारी ने उसे कुछ बुरा-भला 
कहा । स्री जहर खाकर भर गई | आस-पास के गाँवों में इस विषय पर 
पंचायते' हुईं । १७ जिलों के गाँवों को। चायतों में ईंस मामले पर 
विचार किया गया। कमंचारी अपराधी ठहराया गया और उसे सख्त 


दंड दिया गया |# 
गाँवों की आमदनी चाहे जिसके पास जाय, उतके शासन-प्रबन्ध में 


कोई अन्तर नहीं किया जाता था। गाँवों में पञवायतों का स्वरूय एक 
था । सरकारी टेक्स सबसे एक सा लिया जाता था । गाँवों की रक्षा ओर 
शान्ति की चिन्ता सरकार को एक सी करनी पड़ती थी | इतना अवश्य 
है कि कछ गाँवों को श्रोर सरकार को विशेष ध्यान देना पड़ता था। 
इसकी वजह यह थी कि वहाँ के निवासियों का पेशा ऐसा होता था जिन्हें 
उत्साहित करना सरकार अपना कतंव्य समकती थो। उनके कला- 
कोशल से सारे राज्य को लाभ पहुँचता था । निम्नलिखित उद्धरणों से 
यह बात ओर भी स्पष्ट हो जायेगी | बोद्ध कालीन जातकों” से यह पता 
चलता है कि एक गाँव में ४०० आदमी निवास करते थे और सभी 
बढ़ईं का काम करते थे । दूधरा गाँव लुहारों का था। इसमें सिफ लोहार 
ही बसते थे | १००० घर लुहारो के थे। ईसी प्रकार एक तीसरा गाँव 
१००० लकड़िहारों का था ।[ यदि इन्हें हम विभिन्न प्रकार के गाँव 
कहें तो कोई हानि नहीं है| सम्भव है इसो तरह किसानों, जुल्ाहों, 
मजदूरों तथा सुनारों श्रादि के गाँव रहे हों । परन्तु अधिकतर गाँव मिले- 
जुले पेशे वालों के होते थे। पेशों की भिन्नता होते' हुये भी एक दी 
प्रकार की पंचायतें इन पर शासन करती थीं। उत्तरी और दक्षिणी 
भारतवष में ग्राम पंचायतों का रूप एक-सा था । चूँ कि उत्तरी हिन्दोस्तान 
को बाहरी हमलों का श्रधिक सामना करना पड़ा और उनके ऊपर 
विदेशी वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ा, इसलिये उनके संगठन में 
कुछ परिवत न होना स्वाभाविक था । 
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वर्तमान समय में गाँवों को दो प्रकारों में बॉटा गया है :--- 

१-रैेयतवारी गाँव 

२---जमींदारों के गाँव 

(१) पहिले प्रकार के गाँव वे हैं जो दक्षिणी हिन्दोस्तान में पाये 
जाते हैं । इनका आन्तरिक संगठन बहुत ही सरल है। प्रत्येक किसान 
या रैयत सीधे सरकार को अपनी लगान अदा करता है। प्रजा ओर 
सरकार के बीच में कर वसूल करने वाला कोई मध्यवर्ती नहीं है। जो 
जितनी भूमि अपने अधिकार में रखता है वह उतने का लगान 
सरकार को सीधे देता रहता है। यदि गाँव में कोई पर्ती, जज्भल, 
बंजर अथवा ऊसर जमीन है और उसे कोई जोतता नहीं, तो वह 
सरकारी जमीन समभी जाती है। लेकिन गाँव के रहने वाले इनसे 
पूरा फायदा उठा सकते हैं। यह सबके सम्मिलित लाभ के लिये होती 
है| प्रत्येक खेत की अलग अलग लगान निश्चित रहती है। इससे 
प्रजा को लगान श्रदा करने में कोई कठिनाई नहीं होती | लगान की 
व्यक्तिगत जिम्मेबारी से गाँव का सम्मिलित जीवन नष्ट नहीं हुआ 
है। गव का मुखिया, जो पटेल या रेडडी "कहलाता है, सबका प्रधान 
होता है | नाई, धोबी, दर्जी, लोहार, कुम्हार सारे गाँव की सेवा करते 
हैं । गाँव का चौकीदार सबके घरों की रखवाली करता है। मुखिया 
का पद पैजत्रिक होता है। गाँव का लगान वसूल करने तथा शान्ति 
की व्यवस्था रखने की जिम्मेवारी इसे दो गई है । इस प्रकार के गॉँव 
अ्धिकतर मद्रास, बम्बई, बरार तथा मध्य भारत में पाये जाते हैं। 
जमींदारी प्रथा के पहले मध्यप्रान्त ओर बज्ञाल में भी इस प्रकार के 
गाँव थे। 

(२) दुसरे प्रकार के गाँव जमींदारों के गांव कहलाते हैं। एक 
गाँव में एक या दो चार जमींदार होते हैं। कुछ जमींदार एक से 
अधिक गाँवों के मालिक होते हैं | लगान वसूल करने की जिम्मेवारी 
इन्हीं जमींदारों को होती है | सरकार प्रजा से कोई सम्बन्ध नहीं रखती । 
वह जमींदारों से मालगुजारी वसूल करती है। यद्रपि मालगुजारी की 
दर निश्चित है फिर भी जमींदार अनुचित रीति से प्रजा से धन वसूल 
. करते हैं | सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि जो लगान प्रजा से 
शसूल हो उसका कुछ हिस्सा जमींदार अपने पास रख ले और बाकी 
सरकारी खजाने में मेज दे । जमींदारों का हिस्सा लगभग <% माना 
गया हैः। लेकिन कार्य रूप में ऐसा नहीं होता। जो मालगुजारी 
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जमींदार सरकार को अदा करते हैं उसका दुना और चौगुना प्रजा से 
वसूल करते हैं। गाँव की पर्तो ओर जड़ल आदि उस गाँव के जमोंदारों 
की सम्पत्ति समझो जाती है | इर गाँव में एक मुखिया ओर पश्चायत 
होती है। प्राचीन काल में इनकी शक्ति अधिक थी, परन्तु ब्रुटिश 
राज की मातहती में इन्हें कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया था | 
संयुक्तप्रान्त, पञ्जाब तथा पश्चिमोत्तर प्रदेश में इस प्रकार के गाँव पाये 
जाते हैं | इस तरह के गाँवों की मालगुजारी प्रत्येक खेत पर नहीं लगाई 
' जाती । सरकार हर गाँव से एक सम्मिलित रकम वसूल करती है। सारा 
गाँव मिलकर इसके लिये जिम्मेवार होता है । 


अनादि काल से हिन्दोस्तान में गाँव ही शासन की,इकाई माने गये 

हैं। शासन-प्रबन्ध के लिये प्रत्येक गाँव में कई 

ग्राम पंचायत पशद्चायते होती थीं जिनका शासन और व्यवस्था में 
एक विशेष स्थ्पन था ।#%« प्रान्तीय तथा कैन्द्रीय सरकार 

के जो जो विभाग आज हम देखते हैं, उनके लिये अलग अ्रलग पद्चायते' 
थीं। शिक्षा पश्चायत, रक्षा पशञ्चायत, सेवा पदञ्मायत, सफाई पश्चायत इत्यादि 
इत्यादि गाँवों का प्रबन्ध करती थीं। जब कोई नया गाँव बसाया जाता 
था तो ये सभी प्रकार को पद्चायते वहाँ बना दी जाती थीं | गाँव बसाने 
का अधिकार केवल राजा को होता था । तेरहवीं शताब्दी के शिला-लेखों, 
से पता चलता है कि जब कोई गाँव बसाना होता था तो यह पहले ही 
निश्चित कर लिया जाता था कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा ओर उसमें 
किस किस वर्ण के लोग कितनी कितनी संख्या में बसाये जायेंगे । प्रत्येक गाँव 
में कुछु जमीन पर्ती रक्खी जाती थी | इसे कोई जोत नहीं सकता था । 
इस पर सभी लोग अपने जानवर चरा सकते थे। गाँव के बाहर 
जड़ल होता था। लकड़ी आदि के लिए, इससे सुविधा होती थी। गाँव 
के सभी लोग मिलकर एक या दो तालाब खोदते थे । बरसात के दिनों 


. # पञ्मायत शब्द जितना ही पवित्र है उतना ही महत्व का है। 
इस शब्द से संसार एवं सम्पूर्ण ब्रह्मांड 'की रचना हुईं है । पडच तत्व 
और पञ्च महाभूत इसके आधार हैं। पश्च शानेन्द्रिय और पञ्च केन्द्रीय 
के आधार पर मनुष्य के जीवन का संचालन होता है ओर पश्च पवन 
(प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान ) को शक्ति से ही 
मनुष्य का जीवन है। यहो पञच परमेश्वर है, जिसके राज्य की इसमें 


आवश्यकता है | 
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में इनमें पानी भरा जाता था । साल भर लोग इसमें स्नान करते थे ओर 
सिंचाई का काम करते थे । जो जमीन गाँवों के लिये चुनी जाती थी 
उसमें सुन्दर सुन्दर रास्ते चारों ओर जाने के लिये बना दिये जाते थे । 
हवेल लिखता है, “चन्द्रगुप्त मौय के जमाने में ,शिल्पशासत्र के नियमा- 
नुसार सेकड़ों गांव बसाये गये थे ।”” बृठिश सरकार ने पजञ्ञाब में कितनी 
ही बंजर जमोनों को आबाद कराया है। 'कनाल उपनिवेश” इसी का 
परिणाम है । चर्च मिशनरी सोसाइटी ने भी संयुक्तप्रान्त और बंगाल में 
इस तरह के कितने हो गाँव बसाने का प्रयत्न किया है। यद्यपि 
इनका उद् श्य ईसाई धरम का प्रचार करना है, फिर भी कितनी ही 
बंजर और उजाड़ भूमि उपजाऊ बनाई गई है । पूर्वी बज्ञाल में इन्होंने 
जो सन्‍्थाल नामक उपनिवेश बसाया है उसका क्षेत्रफल १४ वगमील 
है। इसके अन्दर १० गाँव हैं और प्रत्येक का मुखिया होता है | 
पूरे उपनिवेश के प्रबन्ध के लिए इन्हीं ग्राम निवासियों की कौंसिल 
बनाई गई है | आज वहाँ २५०० ईसाई निवास करते हैं। यदि कोई 
बाहरी आदमी वहाँ रहना चाहता है तो उसे उपनिवेश की सभी शर्ते 


माननी पड़ती हैं ।* 
ऊपर कहा गया है कि प्राचीन काल में गाँवों का प्रबन्ध पद्चायतों 


द्वारा होता था | हर गाँव में एक स्वप्रवान पदञ्मायत होती थो | कुछ 
ग्रँग्रेज लेखकों ने इन पश्चायतों को जाती पश्चायतें कहा हे । लेकिन 
यह उनकी सरासर भूल' है । इस देश में पश्चायतें हमेशा से दो उद्दृश्यों 
से बनाई जाती रही हैं। या तो शासन-प्रबन्ध के लिये भ्रथवा पेशे की 
निगरानी के लिये | गाँव के सभो अनुभवी आदमियों को एक बड़ी 
पश्चायत होती थी | मुखिया इसका प्रधान होता था। काये की सुविधा 
के लिये यह पंचायत अपनी ओर से कई कमीटियों को बनाती थी। 
सफाई, रक्षा, शिक्षा, आदि के लिये अलग अलग कमीटियां होती थीं। 
कमीटी अ्रथवा पंचायत के बनाने में जातीय अथवा पेशे के कारण कोई 
आदमी अछुत नहीं समझा जाता था। चारों वर्णा का विधान केवल 
पेशे के लिये बनाया गया था | लोहार, बढ़ई, जुलाहे, कुम्हार तथा 
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सोनार समाज में सम्मान की दृष्टि से देखे जाते थे |# आनन्द रंगा 
पिलाई, जो हूपले “का एजेन्ट था, अपनी दिनचर्या में लिखता है, 
“एक गाँव में किसी मन्दिर के झगड़े का निपटारा करने के लिये 

पञ्चायत की बैठक बुलाई गई। इसमें ब्राह्मण से लेकर चर्डाल तक 
सम्मिलित थे ।”+ | 

पंचायत शब्द के दो अथ लगाये जाते हैं। वह सभा जिसमें ५ 

आदमी काम करें पञ्मायत कहलाती है। अथवा गाँव के शासन-प्रबन्ध 
के लिये सभी अनुभवशोल व्यक्तियों की मंडली पतश्चायत कहलाती है। 
वास्तव में पंचायत और ४ का कोई घतनिष्ट सम्बन्ध नहीं है | यह हो 
सकता है कि गाँव की बड़ी पंचायत किसी मामले का अन्तिम निर्णय 
करने के लिये ५ आदमियों को एक छोटो कमीटी बना. देती रही हो । 
इस तरह को कितनी ही कमीटियोँ अजकल बनाई जाती हैं। मनु के 
ग्रन्थों से यह पता चलता है कि हर गाँव में शासन की पूरी जिम्मेवारी 
पंचायत को दे दी जाती थी। कुछु लेखकों ने इस तरह की पश्चायतों 
का मुकाबिला ट्यूटन जाति के संगठनों से किया है। लेकिन इससे 
उनकी अ्रदूरदर्शिता का परिचय मिलता है | दयुटन जाति में जो संगठन 
बनाये गये थे उनका उद्ृश्य लूट-मार करना था। इसके विपरीत आम 
पश्चायतें शासन-प्रबन्ध करने तथा शान्ति की रक्षा के लिये बनाई गईं 
थीं। पञ्नायतों का काम श्रत्याचार को दबाना था। इसके सदस्य चतुर 
ओर अनुभवशील होते थे | पशञ्चायत की आशा सबको माननो पड़ती 
थी । गाँव की सभी घटनाये इनमें पेश की जाती थीं | बा२हृवीं शताब्दी 
की एक घटना का उल्लेख़ मद्रास की एक सरकारी रिपोट में किया 
गया है | एक गाँव में किसी आदमी ने अपने पड़ीसी को जान से मार 
डाला । जिले भर को पदश्चायतों ने यह फेमला किया कि अपराधी की 
इच्छा प्राण लेने की न थी, अतणव इसे फांसी का दंड नहीं मिलना 
चाहिये । अ्रन्त में उसे यह सजा दी गई कि वह. गाँव के मन्दिर में दोपक 
जलाये ॥ 
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छोटी छोटी बातों का फेसला पेशे की पश्चायतों में किया जाता था । 
गाँव की बड़ी पशञ्चायत के अ्रतिरिक्त हर पेशे वालों की एक अलग पश्चायत 
होती थी। नाई, धोबी, दर्जी, कुम्हार, लोहार, सोनार आदि पेशे 
वाले अलग अलग पश्चायतें रखतेनथे | इन्हीं पेशे की पद्चायतों को 
विदेशियों ने जाती पश्चायत कह कर पुकारा है। जब कोई भगड़ा 
वा मतमेंद उत्पन्न होता तो दोनों पार्टियाँ अपनी पेशे वाली 
पशञ्चायतों को सूचित करती थीं | उन्हें यह अधिकार न था कि वे सबसे 
पहले सरकारी दफ्तर में इसकी सूचना द। यदि जाती पदश्चायत 
अथवा ग्राम को बड़ी पश्चायत की अ्वहेलना करके वे सरकारी दफ्तर 
की शरण लेतीं तो दोहरे अपराध की भागी ठहराई जाती थीं। 
तामील जिले में एक ग्राम पश्चायत के सामने चोरी का मामला पेश 
हुआ । एक महीना पहिले किसी ब्राह्मण के घर में चोरी हुई थी। 
ब्राह्मण ने तुरन्त पुलीस को इसकी इत्तला दे दी थी | पुलीस को जब 
चोरी का कुछ पता न चला तो उत्तने यह कहकर इस मामले से हाथ 
खींच लिया कि चोरी का मामला झूठा है । जब यह बात ग्राम पश्चायत 
के सामने पेश की गई तो पञ्चायत ने उस ब्राक्मण को २० रुपया 
इसलिये जुर्माना किया कि पश्चायत की अवहेलना करके उसने पुलीस 
को इत्तला दी थी | यह रुपया ग्राम के सावजनिक कामों में खर्च किया 
गया । इसके बाद चोरी की जॉच-पड़ताल शुरू हुई। चार प्रधान 
व्यक्तियों को यह काय सोंगा गया कि वे चोरी का पता लगावें 
ओर चाहे जैसे हो ब्राह्मण को ३०० रुपये का जेवर वापिस करें| 
इसी तरह की घटना का वर्णन रूस की एक ग्राम पञ्चायत में भी 
मिलता है । 

ग्राम पञ्चायत के अतिरिक्त “शासन-प्रबन्ध के लिये कुछु और 
भी कमचारी नियुक्त किये जाते थे। गाँव का मुखिया इनका प्रधान 
होता था । सरकार और ग्राम पञचायत के बीच में इसका स्थान अत्यन्त 
महत्वपूर्ण था । जब कोई सरकारी फरमान जारी होता तो उसकी 
सूचना इसी को दी जाती थी। किसी अफसर को गाँव के मामले में 
इसकी आशा के विरुद्ध इखल देने का अधिकार न था । सरकारी 
टेक्स वसूल करने का अधिकार इसी को दिया गया था। एक दूसरा 
'कमंचारी गाँव का हिसाब किताब रखता था । इसका काम खेतों की 
नाप पड़ताल करना तथा हर कुठम्ब की आय का हिसाब रखना था। 
गाँव के प्रत्येक घर से सालाना कुछ श्रन्न इसे वेतन के रूप में दिया 
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जाता था। यही कमचारी आजकल पटवारी कहलाता है ।गाँव का 
तीसरा कमंचारी चोकौदार कहलाता था ।चोकीदार दो होते थे। एक 
का काम अपराधियों का पता लगाना था। गाँव में जब कोई नया 
व्यक्ति आता तो उसकी जाँच पड़ताल के लिये यह तैयार रहता था । 
इससे बाहरी चोर-डाकू गाँव में प्रवेश नहीं कर सकते, थे । दूसरे चौकीदार 
का काम रात में पहरा देना था। वह खेती शआ॥्रादि की सवा करता 
था पहले प्रकार के चोकीदार का दर्जा ऊंचा समझा जाता था। ये 
चौकीदार शूद्र जातियों में से नियुक्त किये जाते थे। इनको यह . जिम्मे- 
वारी थी कि वे गाँव के प्रत्येक निवासी की रहन-सहन से परिचित हों। 
जब कोई चोरी आदि होती तो उन्हें अपराधी का पता लगाना 
पड़ता था। प्रत्येक घर से सालाना अन्न उसे वेतन के रूप में दिया 
जाता था । जब तक चोरी का पता नहीं लग जाता तब तक उसकी 
ज़िम्मेवारी समाप्त नहीं होती थी । ये गाँव से बाहर रहते थे ओर इनका 
“पद पैत्रिक था । 

गाँव का चोथा कर्मचारी श्रमीन कहलाता था | इसका काम गाँव 
की सीमा ठीक करना था। यदि एक गाँव के रहने वाले किसी पड़ोसी 
गॉव की कुछ जमीन पर कब्जा कर लेते तो दोनों गाँव के . अमीन इस 
का निपटारा करते थे | जब कभी दो व्यक्तियों में अपने खेतों की सीमा 
के लिये भगड़े पैदा हो जाते तो श्रमीन उसका फेसला करता था । 
इनके अतिरिक्त गाँव का अध्यापक, पुजारी, ज्योतिषी तथा तालाब 
और पानी का निरीक्षक आदि कमचारी गाँव को देख-रेख के लिये रक्‍खे 
गये थ | इन्हें वेतन नहीं दिया जाता था। या तो इन्हें गाँव की कुछ 
जमीन बिना लगान के दे दी जाती थी अथवा हर साल प्रत्येक घर 
से कुछु अन्न दिया जाता था। बढ़ईं, कुम्हार, लोहार, धोबी, नाई, 
ग्वाला, वैध, गायक, कवि, नेतेक, भाँड़ आदि कमंचारियों को 
सालाना अन्न दिया जाता था। ये अपने-अपने पेशे द्वारा गाँव की 
सेवा करते थे। किसी का दर्जा एक दूसरे से कम नहीं समभा जाता 
था | इन सब की अलग-अलग पडज्चायतें थीं। सभी पेशे वालों के 
अनुभवशील व्यक्ति ग्राम की बड़ी पञ्चायत में शामिल किये जाते थ। 
इन पेशे वालों को देखते हुए स्पष्ट है कि प्रत्येक गाँव अपनी आवश्यक- 
ताओं के लिये स्वावलम्बी था फिर भी आस-पास के गाँवों में एकता 
स्थापित करने के लिए पचायतें बनाई गई थीं। राजराजा चोला प्रथम 
( ६८४--१०१३ ई० ) के एक शिला-लेख से पता चलता है कि ४० 
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गाँवों को एक प चायत थी जो इन सब पर शासन-प्रबन्ध करती थी ।# 
एक अगरेज विद्वान लिखता है, “गाँव का प्रबन्ध करने के लिये निम्न- 
लिखित ६ कमीटियाँ होती थीं; ये सब प्रधान पञ्चायत की मातह्ती में 
अपना कार्य करती थीं :-- 


१--वाषिक कमीटो, २--बाटिका कमीठी, ३--तलाब कमीटी,, 
४--घ्वर्णे कमी टी, ५--न्याय कमीटी और ६ पडञचवार कमीटो ( यह 
अन्य कमीटियों की देख-रेख करती थी ) ।” 
वत मान प्रजातन्त्रवाद के अन्दर वोट लेने की जो प्रथा प्रचलित 
है वह नई नहीं है। प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों से यह 
आम पंचायतों पता चलता है कि आम-पंचायतों में वोट लंने 
का चुनाव की प्रथा प्रचलित थी। सभी व्यक्ति इनके सदस्य 
नहीं बन सकते थ। इसके लिये आयु, शिक्षा, 
तथा सम्पत्ति को शत लगाई गई थी | जिसके पास अपना मकान होता, 
जो निश्चित मात्रा में सरकारी टेक्स देता, जो मन्त्रों का शान रखता, 
ओर कम से कम एक धमंशासत्र की पूरी जानकारी रखता वह 
पञ्चायत का सदस्य बन सकता था। जिसे एक वेद का पूरा शान 
रहता वह भी पञ्चायत का सदस्य बनने का अधिकारी समभा जाता 
था । इसके अतिरिक्त चरित्र और आयु का भी बन्धन लगाया गया था | 
३५ वर्ष से कम ओर ७५ वर्ष से ऊपर की आय का कोई व्यक्ति पञ्चायत 
का सदस्य नहीं बन सकता था। निम्नलिखित व्यक्ति सदस्य बनने से 
सवंथा अ्रयोग्य ठहराये गये थ :--- 


१---जो सदस्य किसी कारणवश एक बार अपराधी करार दिया जाता 
या उसके सम्बन्धी पञ्वायत के सदस्य नहीं बन सकते थे। उसके भाई, 
बहिन, माता, पिता आदि को पञ्वायत में स्थान नहीं दिया जाता था । 

२--ब्रह्म-हत्या करने वाला, शराबी, सोने की चोरी करने वाला, 
अथवा व्यभिचारी पड्चायत का सदस्य नहीं बन सकता था। अश्रर्थात्‌ 
पच महापातकी इस पद से वंचित किये गये थ । 

३--चोर तथा डाकू, नीचों की त्ष॑ंगति में रहने वाले, ओर उतावले 
पञ्चायत में शामिल नहीं हो सकते थ । 

४--चरित्रहीन व्यक्तियों के लिये पञ्चायत में कोई स्थान न था । 

४- ध्याज्य भोजन करने वालों को पञ्चायत में स्थान नहीं दिया 
जाता था। _ _ः 
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६--जालसाजी करने वाले तथा गदहे पर चढ़े हुये व्यक्तियों को 
पञ्चायत में शरीक नहीं किया जाता था । 


चुने हुये व्यक्तियों में से सबसे चतुर तथा अनुमवशील १२ सदस्यों 
की एक कमीटोी श्रन्य कमीटियों की देख-रेख के लिये बना दी जाती 
थी । इसे वा्षिक कमीटी कहा जाता था। दुसरे १२ सदस्यों की एक 
कमीटी बगीचों की देख-रेख के लिये श्र इन दोनों के अतिरिक्त ६ 
सदस्यों की एक तीसरी कमीठी तालाबों की देख-रेख के लिये बनाई 
जाती थी । इन कमीटियों का कोई सदस्य किसी अपराध में 
पकड़ा जाता तो वह अपने पद से हटा दिया जाता था । इनके अतिरिक्त 
जो बाकी कमीटियाँ गाँव की देख-रेख के लिये बनाई जाती थीं उनका 
चुनाव फिर से होता था। 


इन ३० सदस्यों का चुनाव इस वैज्ञानिक ढंग से किया जाता था 
कि किसी को इसमें आपत्ति की गुंजाइश न होती थी। गाँव को ३० 
बराबर हिस्सों में बाद दिया जाता था । प्रत्येक.हिस्से में रहने वाले योग्य 
व्यक्तियों को एक एक टिकट दिया जाताथा । वे इस पर अपना 
नाम लिख कर किसी एक जगह रखते थे । तीसों मुहल्लों की तीस 
ढेरियाँ लग जाती थीं | हर ढरी पर मुहल्ले का नाम लिखा रहता था। . 
फिर हर ढरी के टिकट अच्छी तरह रस्सी से बाँध दिये जाते थे। यह 
सारा काम गाँव की सबसे बड़ी सभा के सामने, जिसमें गाँव के लग- 
भग सभी लोग शरोक रहते थे, होता था। गाँव के छोटे बड़े सभी 
पुजारी मोजूद रहते थे । सबसे बड़ा पुजारी तीसों ढरियों की अलग 
अलग बँधी हुईं गठरियों को एक मिट्टी के बतन में रखता था। इसके 
पश्चात्‌ वह दोनों हाथों से बतेन को उठाकर आँख ऊपर किये किसी 
बच्चे को बुलाता था। बच्चे को यह मालूम नहीं था कि मिट्टी के बतन 
में क्या रक्‍्खा हुआ है | बचा बत न से एक गठरो निकाल देता था। 
इसके बाद पुजारी उस गठरी के तमाम टिकटों को इधर उधर फेर 
कर किसी दुसरे बतन में रख देता था । फिर वह बच्चा इनमें से एक 
टिकट निकालता था। टिकट को लेने के लिये एक मध्यस्थ दाहिना 
हाथ अ्रच्छी तरह खोलकर पाँचों उँगलियों को फेलाकर इस टिकट 
को बच्चे से ले लेता था | जिस व्यक्ति का नाम इस टिकट पर 
लिखा रहता था बह पन्चायत का एक सदस्य घोषित कर दिया 
जाता था। इसो तरह बारी बारी से तीसों सदस्य का चुनाव होता 
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था । स्त्रियाँ भी पंचायत अथवा कमीटियों की सदस्य बन सकती 
थी (7 
मुसलमानी जनाने ;में बादशाहों को गाँवों के मामलों में हाथ 
डालने की जरूरत कम:पड़ती थी। जब तक उन्हें 
गाँव ओर राजा कर आसानी से मिल जाता तब तक वे गाँवों 
की चिन्ता से सवथा निद्वन्द थे। ग्राम पंचायत 
तथा कमीटियों का वे इतना आदर करते थे कि किसी सरकारी 
कम चारी को उसमें हाथ डालने की सख्त मुमानियत थी । परल्तु हिन्दू 
काल में यह बात न थी ॥ राजा ग्राम पंचायतों का आदर करते हुये 
भी गाँव के प्रबन्ध का ध्यान रखता था। वह इसे अपने राज्य का 
एक अंग समझता था। राजा की ओर से अनेक कमचारी गाँवों को 
देख-रेख के लिये नियुक्त किये जाते थे। परन्तु इससे यह नहीं समझना 
चाहिये कि गाँव और केन्‍्द्रोय सरकार के बीच में एक तीसरी 
राजनीतिक संस्था थी | गाँवों का सम्बन्ध सीधे केन्द्रीय सरकार से था । 
हितोपदेश में एक स्थान पर कहा गया है कि :-- 
त्यजेत्कुलार्थे पुरषं, ग्रामस्यार्थें कुलं त्यजेत्‌ । 
ग्रामं जनपदस्यार्थे, आत्मार्थें, प्रथिवीं त्यजेत्‌ । 
अर्थात्‌ कुटुम्ब की भलाई के लिये व्यक्ति को, ग्राम की भलाई 
के लिये कुट्म्ब को, राष्ट्र की मलाई के लिये गाँव को ओर अपनी 
भलाई के लिये व्यक्ति इस प्रथ्वी को छोड़ने के लिये सबंथा तैयार 
रहे ! 
मनु के कथनानुसार गाँव और राजा का सम्बन्ध श्रत्यन्त घनिष्ट 
था | गाँव का मुखिया वही नियुक्त करता था ।$ कोटिल्य के अथशास्त्र 
में इस विषय के अनेक वर्णन मिलते हैं कि राजा गाँवों के मामलों में 
सीधा हाथ डाल सकता था। 6 शुक्रनीति में राजा के अनेक कतंब्यों 


+* (988. 98४7०9070ए शाप»). ४०[००:7+, 
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में एक यह भी बात आवश्यक ठहराई गई है कि यह वष में एक बार 
हर गाँव का भ्रमण करे | उसका यह भी कर्तव्य है कि वह प्रजा को 
तकलीफों को स्वयं सुने, और कोई सरकारी कमंचारी उस पर 
अत्याचार करता है तो उसे दंड देने की व्यवस्था करे । दक्षिणी 
भारत के शिला-लेखों से पता चलता है ऊक्लि ,ग्राम पंचायतों और 
राजाओं में घनिष्ट सम्बन्ध रहता था । किसी गाँव की सभा ने, ग्राम- 
वासियों का कुछु रुपया खा डाला । यह रकम किसी मन्दिर के लिये 
रक्‍खी गई थी | मन्दिर के कमचारियों ने राजा से इसकी फरियाद को । 
राजा ने दोनों पार्टियों को बुला भेजा ओर सभा को दोषी साबित किया । 
सभा को जुर्माना किया गया और यह रकम मन्दिर को दे दी गई ।* 
२२६१ ई० में एक ग्राम की पंचायत ने राजा से यह फरियाद की कि 
अपुक ब्राह्मण चरित्रहीन है और एक विधवा स्त्री रक्‍्खे हुये हे | इस 
मामले में राजा का क्‍या फेसला रहा इसका जिक्र नहीं किया गया है । 
इन उदाहरणों से स्पष्ट हे कि हिन्दू काल में राजा स्वयं गाँवों में जाते 
थे और प्रजा की हालत जानने की कोशिश करते थे। कुछ राजा तो 
वेष बदल कर गाँवों में घूमते थे ताकि प्रजा की ठोक ठोक दशा का 
शान हो। रात में राजा लोग प्रजा को दशा जानने के लिये गांवों का 
चक्कर करते थे | लेकिन जब उन्हे गँब के मामलों में हाथ डालना 
होता तो वे ग्राम पंचायतों द्वारा ऐसा कर सकते थे । 


स्थानीय शासन की व्यवस्था का अपहरण होने से आम पंचायतों 

का महत्व जाता रहा । गाँव के मुखिया, चोकीदार, 

बृटिश राज्य में पटवारी, श्रमीन सबके अधिकार छोन लिये गये । 
आम पशञ्चायतें इनमें से कुछ तो सरकारी कमचारी 'करार दिये गये 
और कुछ स्वंधा शक्तिह्ीन कर दिये गये । मुखिया 

आज भी है, लेकिन उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इसका परिणाम 
इतना भयंकर हुआ है कि गँव श्रसंगठित तथा अशिक्षित होत 
गये हैं। जिन गाँवों के तमाम-भगड़े पंचायतों द्वारा फसला किये जात 
थे वेही आज थानों और कचहरियों का मुँह ताकते हैं । छोटे छोटे 


+५०५०-3-+५०-++ नन न नानी अली अनन्त ता+कक्‍कन ललर बा ५०५० क्‍०-५०व4+ >ऊ-3-०००८४७»- ७ ननलल 3>ना+क्‍ण 7+ जज अऑतनओ लिन तातजक्णलआमण का अि>त 3 ४+-। जा जज 


॥६ 0788 गि0879909, शै/7प%) ९७०7४ 906-7 
0), /] 

+/080783 ि827%0॥9 +॥7प9) (०००7४, 906-9 
0. 83, 


२४२ आधुनक भारतीय शासन 


भगड़ों तक को रिपोट पुलीस को दी जाती है । सरकारी कर्मचारियों की 
और से जब उन पर बेजा दबाव डाले जात हैं तो उनकी सुनाई सरकारी 
महकमे में कम होती है । जिल का कलक्टर ओर सुपरिन्टन्डेन्ट पुलीस की 
रक्षा के लिये ग्रामवासियों को कोई फरियाद नहीं सुनते। पुलीस के 
भय के कारण कोई गवाही तक करने के लिये तैयार नहीं होता | यदि 
गाँव कु जीवन संगठित होता, और सरकारी कमंचारियों को अपनी 
बेजा हरकतों के लिये पंचायत का डर रहता, तो वे निदहत्थे ग्रामवासियों 
पर अनाचार ओर अत्याचार न करत | स्थानीय स्वराज की वृद्धि के 
साथ पंचायतों का किर ,से 'श्रीगणेश किया गया है। लेकिन इसका 
तात्पय केवल ऊपरी ढचि से नहीं है, बल्कि ग्राम पंचायतों को वे सारे 
अधिकार प्राप्त होने चाहिये जो उन्हें हिन्दू और मुसलमानी जमाने में 
दिये गये थे। 

वर्तमान समय में पंचायतों की स्थापना फिर से की गई दे | दक्षिणी 
हिन्दोस्तान में पंचायतों ने अधिक सफलता दिखलाई है। इसकी वजह 
यह दे कि जमींदारी प्रथा न होने से प्रजा की कारवाशइयों में कोई बेजा 
हाथ डालने की हिम्मत नहीं रखता। उत्तरो हिन्दोस्तान में पंचायतों 
की स्थापना के लिये विभिन्न सूबों में कितने ही कानून पास किये गये 
हैं। १६२० ई० में -संयुक्तप्रान्त में एक ग्राम पंचायत ऐक्ट पास किया 
गया। बिहार ओर पश्ञाब में भी इसी प्रकार के प>”चायत ऐक्ट पास किये 
गये। १६१६ ई० में बंगाल में एक ग्राम स्वराज ऐक्ट पास किया गया, 
तदनुसतार बहुत से युनियन बोड की स्थापना को गईं। १६२० ई० में 
संयुक्तप्रान्त में जो पंचायत ऐक्ट पास किया गया था उसके अनुसार जिले 
के कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया कि वह ग्रामों में पंचायते बना 
सके । गाँवों में पंचो को नियुक्त करने का अधिकार उसे दिया गया । 
पंचों की संख्या कम से कम » ओर अधिक से अधिक ७ हो सकती 
थी । यह पंचायत या तो प्रत्येक गाँवों में हो सकती है थी अथवा ४-६ 
गाँवो' के बीच में एक ही पंचायत बनाई जा सकती थी । 

पिंछुली पंचायत को दीवानी और फौजदारी दोनो' तरह के अधि- 
कार दिये गये थे | २५ रुपये तक के दीवानी के मुकदमें का फैसला केरने 
का अधिकार इसे दिया गया था । यदि किसी ने जान बूक कर किसी 
की मवेशी पकड़ ली अथवा ग्रामनिवा सयों की सफाई में बद्धा पहुँवाया 
तो उसका मुकदमा पचायत फेसला करती थी। जिसने १० रुपये तक की 
चोरी को या किसी भी तरह से १० रुपय तक का नुकसान पहुँचाया तो 
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उसका मुकदमा पंचायत को सुपुद किया जाता था । मामूली मारपीट 
अथवा अपमान करने वाल फोजदारी के मुकदमे पंचायत में पेश किये 
जाते थे ।. वह फौजदारी के मामलों में १० रुपये तक, मवेशियों के 
मामलों में ५ रुपये तक, ओर स्वास्थ्य सम्बन्धी मामलों में १ रुपये तक 
जुर्माना कर सकती थी । जिन व्यक्तियों को नम्बर १० करार दिया गया 
था उनके मुकदमों की सुनाई प'चायत में नहीं हो सकती थी । सरकारी 
कमंचारियों के मुकदमे प*चायत में पेश नहीं किये जा सकते थे। प चा- 
यत न तो किसी को जेल भेज सकती थी ओर न १० रुपये से अधिक 
' जुर्माना कर सकती थी । इसका मुख्य काम गाँव की सफाई करवाना, कुएं 
ओर तालाबों की सफाई का प्रबन्ध करना तथा शिक्षा; खेल-तमाशे, 
_ रोशनी, बगीचे आदि की व्यवस्था करना था । 
स्वतन्त्र भारतमे पथ्चायती राज्य की भावना बढ़ रही है। सभी 
धान्तों में पञअवायते' स्थापित की गई हैं ओर ऐसी 
पूर्ण स्वाधीनता व्यवस्था को जा रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में 
ओर ड्चायत राज्य का प्राचीन गौरव पुनः स्थापित हो 
पश्चायत राज्य जाय । देहात के लोग अधिक ईमानदार और कम 
प्रपंचकारी होते हें। उनके स्थानीय शासन की 
व्यवस्था उन्हीं के हाथों में सॉपना हर प्रकार से उचित है। इसलिये 
अकेले युक्तप्रान्त में लगभग ५०,००० पड्चायते बनाई गईं हैं। 
प्रत्येक १००० जन-संख्या वाले ग्राम में एक आरम-सभा बनाई गई है । 
ग्राम-सभा में गाँव के सभी स्री ओर पुरुष नागरिक सम्मिलित किये 
गये हैं | इसी ग्राम-सभा को काये-कारिणी का नाम ग्राम पञ्चायत है। 
ग्राम पदञ्मायत में एक हजार की जन-संख्या तक ३०, दो हजार तक ३६, 
दो से ३ हजार के बीच में ३६, तीन से चार हजार के बीच में ४५ 
ओर चार हजार से ऊपर की जन-संख्या पर ५१ पंच होके हैं। प्रत्येक 
पञ्चायत का सभापति और उपसभापति गाँव सभा द्वारा चुना जाता 
है। पञ्चायत के सदस्य तीन वर्ष के लिये चुने जाते हैं। गाँव 
सभा दो तिहाई वोटों से सभापति और उपसभापति को अलग कर 
सकती है । 
प्रत्येक ग्राम सभा के सभी वयस्क स्त्री-पुरुष पञ०वायती अदालत के 
लिये ५ पंच चुनते हैं । तीन से पाँच ग्राम-तभाओ्ों के चुने हुये पाँच- 
पॉच पंचों का एक-एक पंच मण्डल होता है। यही अपना सरपश्च 
चुनता है। सरपञ्च प्रत्येक मुकदमे के लिये पंच-मण्डल में से ५ पत्चों 
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की एक बेच बनाता है| इसे कारावास का दण्ड देने का अधिकार 
नहीं है परन्तु यह् १०० रुपये तक जुर्माना कर सकती है। दीवानी के 
१०० रुपये को मालियत तक का मुकदमा करने का इसे अधिकार दिया 
गया है। सरकार किसी पञ्चायती अदालत फी ५०० रुपये तक को 
मालियत का मुकदमा करने का अ्रधिकार दे सकती है। छोटे-मोटे 
फौजदारी के भी मुकदमे पञ्चायत में फैसला-किये जात हैं । पंचायती 
अदालत की अवधि ३ वर्ष रक्‍्खो गई है। 

ग्राम पंचायत और पंचायती श्रदालत की विस्तृत व्यवस्था के 
लिये एक स्वतन्त्र ग्रंथ की आवश्यकता है। इनके अधिकार और 
कार्य-च्षेत्र देखने में छोटे हैं परन्तु वे व्यापक हैं। सरकार का विचार 
पंचायतों की शासन का क्रियात्मक केन्द्र बनाना है। ग्रामोन्नति के 
सभी कार्य प चायत के हाथों में रक्‍्खे गये हैं। चूंकि यह व्यवस्था 
सदियों से विक्रृत हो गई थी, इसलिये ग्राम निवासी इसे सन्देह की दृष्टि 
से देखते हैं । सरकार और जनता दोनों को पघैयंपूवक इसे चलाना 
होगा । विदेशी शासन ने जनता की मनोद्गत्त को ऐसे साँचे में ढाल 
दिया है जो स्वतन्त्र वातावरण पैदा करने में कठिनाई उत्पन्न करता है । 
कुछ वर्षो के अभ्यास से ही इसका निराकरण होगा । 


अध्याय १४ 


भारतीय रियासत 

अब तक राजनीतिक दृष्टि से हिन्दोस्तान ४ भागों में विभाजित किया 
गया था--बुदिश प्रान्त, देशी रियासत, फ्रांसीसियों 
रियासतों की के उपनिवेश और पुत गोजों की भूमि | प्रान्तों का 
संख्या और वर्णन पिछुले अध्याय में किया जा चुका है; फ्रांसीसी 
इनका विभाजन ओर पुत गीजों के अधिकार में हिन्दोस्तान में कुल 
श्८३४ वर्ग मील भूमि और लगभग ६ लाख 
व्यक्ति हैं। बटलर कमीटी की रिपोट के अनुसार रियासतों की संख्या 
५६२ रही है। परन्तु ज्वाइंट पालियामेंटरी कमीटी को रिपोट से इनकी 
संख्या लगभग ६०० ठहराई गई थी। इनमें १०६ बड़ी रियासते' थीं, 
जिनके शासकों को नरेन्द्र मंडल ( (४४०४०70७७ 0# 79700698 ) में 
स्थान दिया गया था | १२६ रियासतों को केवल १२ सदस्य नरेन्द्र मंडल 
में भेजने का अधिकार था । ३०० रियासते' जागीरदारों और तालुकेदारों 
की थीं। सम्पूर्ण रियासतों का क्षेत्रफल ७१२५०८ वर्ग मील और इनकी 
जन-संख्या 2८१३१०८४५ रही है। ४५४ रियासतों का क्षेत्रफल १००० 
वर्ग मील से कम था । ३७६ रियासतें ऐसी थीं जिनकी सालान। औसत 
वसूली एक लाख से भी कम थी । राजपूताने की कुछ. रियासतों का 
च्षेत्रकल १६ वर्गमील से मी कम था । १५ रियासतें ऐसी रही हैं जिनका 
क्षेत्रफल एक वर्गमील भी नहीं था । २७ रियासतों का क्षेत्रफल एक वर्ग 
मोल था । कुछ रियासतों की जनसंख्या १०० से भी कम थी और उनकी 
सालामा वसूली १०० रुपये के लगभग थी। एक रियासत का क्षेत्रफल 
केवल ३० एकड़ था लेकिन चन्द रियासते ऐसी रही हैं जो योरप के 
बड़े बड़े स्वतन्त्र देशों से भी लम्बी चोडी थीं। हैदराबाद का क्षेत्रफल 
इटली के बराबर है श्रोर इसकी जन-संख्या १ करोड ४० लाख से ऊपर 
है, श्र्थात्‌ जापान से इसका ज्षेत्रफल केवल ८००० वर्ग मील कम है। 
काश्मीर का क्षेत्रफल ग्रठ बृटेन से कुछु ही कम है। मैसूर का क्षेत्रफल 

डेनमाक के दूने के लगभग है । 
रियासते' कई समूहों में विभक्त की जाती रही हैं। भौगोलिक, 
राजनीतिक ओर शासन-प्रबन्ध की दृष्टि से इनमें अन्तर दिखाई पड़ेगा । 
जम्बू ओर काश्मीर की रियासत हिन्दोस्तान के उत्तर में स्वर के समान 
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इतनी सुन्दर और विशाल रहो है कि इसे स्वयं एक समुह में रक्‍्खी जा 
सकता था । पंजाब को ३४ रियासते' एक समूह में रक्ली जा सकती थीं। 
संयुक्तप्रान्त में केवल ३ रियासतें रहीं हैं | ये एक दूसरे से सबथा श्रलग 
हैं। बिहार ओर उड़ीसा में २६ रियासतों का एक अलग समूह रहा है । 
बंगाल में २ ओर श्रासाम में केवल मनीपुर की रियात्त रही है । २०६ 
रियासतों का एक दूसरा समूह वेस्टन इन्डियन स्टेट्स एजेन्सी के नाम से 
प्रसिद्ध रहा है। राजपूताने में २१ रियासतों का एक अलग समूह रहा है । 
मध्य भारतीय रियासतों ( (!७॥॥७) [70970 5809॥68 ) में ६० 
रियासते रही हैं। कुछ रियासते मध्यप्रान्त में रही हैं। बम्बई में १५४१ रिया- 
सतों का एक दूसरा समूह रहा है । दक्षिण में हिन्दोस्तान की सबसे बड़ी 
रियासत हैदराबाद है । इसके बाद मैसूर की दूसरी बड़ी रियासत है । सुदूर 
दक्षिण में कोचीन ओर ट्रावनकोर को रियासतें हैं| भौगोलिक दृष्टि से यह 
बिभाजन रियासतों की जलवायु समभने में कुछ सहायक हो सकता है 
परन्तु राजनीतिक और श्राथिक दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं रहा है । 
भारतीय रियासते इतने प्रकार की रही हैं कि इनका विभाजन किसी 
वैज्ञानिक आधार पर होना चाहिये था । इनका क्षेत्रफल, जनसंख्या, तथा 


शासन-प्रबन्ध--ये बाते! इनमें अलग श्रलग पाई जाती हैं। पद के 
अनुसार ये रियासते तीन श्रणियों में रक्खी गई थीं :--- 
१--वे रियासते जो नरेन्द्र मंडलकी सदस्य थीं । इनकी संख्या १०८ 


थी । इन सबका क्षेत्रल ५१४८८६ वग मील और जनसंख्या ६ करोड़ के 
लगभग थी | इन सबकी सालाना वसूली ४३ करोड़ रुपये के लगभग थी । 
इन्हें 'तलामो वाली? (39]५09 809/:68) रियासते' भी कहते रहे हैं। 
इनके अ्रतिरिक्त ८ अन्य रियासतों को भी सलामी का अधिकार दिया गया था, 
परन्तु वे नरेन्द्र मं डल ((//89॥7067 0[ 777088) की सदस्य नहीं थीं। 

२--वे रियासते जिन्हें केवल १२ सदस्य नरेन्द्र मंडल में भेजने का 
अधिकार था | इनकी संख्या १२७ थी। इनका ज्षेत्रफल ,७६८४६ वर्ग 


मील ओर जनछंख्या ८० लाख से कुछ अधिक थी। उनकी लाना 
तुली ३ करोड़ रुपये थी | 
३--बे रियाततें जो नरेन्द्र मंडल में अपना प्रतिनिधि नहीं सकती 


थीं। इनके शासक एक प्रकार के जागीदार अथवा ताल्‍लुकेदार थे । 
इनकी संख्या ३२७ ओर क्षेत्रफल ६४०६ वर्ज मील था। जनसंख्या ८ 
लाख से कुछ ऊपर श्रौर सालाना वसूली ७५ लाख रुपये के लगभग थी। 
ये रियातते बहुत ही छोटी ओर नाममात्र के लिये थीं। 


भारतीय रियासते' २५७ 


रियासतों का यह विभाजन बहुतों को पसन्द नहीं था। सर चाह 
मेटकाफ़ ने इनका विभाजन 'स्व॒तन्त्र”' और “परतन्त्र' दो प्रकार से किया 
था। प्रत्येक रियासत के साथ बृटिश सरकार ने एक सुलहनामा ऊ#िया 
था | हर एक राजा को अ्रधिकारों श्रोर कतेव्यों की एक सनद दी गई थी। 
इसमें यह सूचित किया गया था कि कौन रियासत किस दर्ज तक स्वतन्त्र 
है। कुछ ऐसी भी रियातते थीं जो सरकार को कर अथवा नज़र नहीं 
देती थीं। इसके अलावा कुछ त्याप्ततों को प्रति वर्ष कुछ घोड़े, सियाही 
आर एक निश्चित रकम देनो पड़ती थी । काश्मीर के राजा को प्रति वर्ष 
१ घोड़ा, १२ बक रयाँ ओर ३ ऊनी शाल देने पढ़ते थे | लाड डलहौ जी 
ने भी इस विभाजन को स्वीकार कर लगमग सभी परतन्त्र रियासतों को 
बृटिश राज्य में शामिल कर लिया था। गदर के बाद यह विभाजन दूर 
कर दिया गया । उनके साथ नये तरह के सुलहनामें किये गये और 
उनके दर्जो' में अनेक परिवर्तन हुये | कुछ भारतीय लेखकों तथा 
राजनीतिशों ने रियासतों का बहुत ही सरल विभाजन किया है। उनका 
कहना है कि जो रियासते ज्षेत्रहल, जनसंख्या, वसूलो तथा रुतबे में बड़ी 
हैं उन्हें एक कोटि में रक्खा जाय और बाक़ो को दूपरी कोटि में । 

सरदार डी० के० सेन ने रियसतों को ७ श्रेणियों में बाँदा था ! 
राजसत्ता के आधार पर उन्होंने यह विभाजन किया था | जी रियासते' 
जहाँ तक शासन-प्रबन्ध में आज़ाद रहो हैं। उसी दिसाब से उनको एक 
कोटि में रकक्‍खा गया था । रियासतों में इतनी विषमतायें थीं कि उनके 
विभाजन के लिये कोई निश्चित सिद्धान्त बनाना कठिन था। ३० रिया- 
सतों में धारा-सभाये स्थापित. की गई थीं; ४० रियासते अपनी स्वतन्त्र 
हाईकोट रखती थी; ३४ रियाततों ने अपने राज्य में न्याय ओर कार्ये- 
कारिणी विभाग को एक दूमरे से अलग कर रक्खा था : ४४ रियासतों ने 
पेंशन देने का नियम बनाया था; ४६ रियासतों में सरकारों पदाधिकारियों 
का वेतन और उनका कार्यकाल बृटिश प्रान्तों को तरह था; ५६ रियासतों 
में राजा को एक निश्चित रक़म उसके निजी खच के लिये दी जाती थी; 
२२१ रियासते बृटेश सरकार को कर देती थीं । इस प्रकार इनके आनन्‍्त- 
रिंक और बाह्म सम्बन्ध में बड़ा ही अन्तर था। शापन प्रबन्ध को दृष्ठे 
से रियासतों को दो भागों बॉँदा गया था ;--- 

१---वे रियासते' जो अ्रधुनिक प्रजातन्त्रवाद के आधार पर अपना 
राजनीतिक प्रबन्ध करती थीं । इनमें निर्वाचन की प्रथा प्रचलित थी ओर 
लोकमत का आदर किया जाता था। दक्षिण को कुछ बड़ी-बड़ी रियासतें 
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ओर उत्तर और मध्य की लगभग एक दर्जन रियासते' इस कोटि में गिनी 
जाती थीं | 
२--वे रियसते' जिनमें पुरानी दकियानूसो जारी थी । सारे 
अधिकार राजा को प्राप्त थे और प्रजा उनके द्ाथ की कठपुतली थी । 
राजपुताना की कुछ रियासते और हिन्दोस्तान की शेष रियासते' इसी 
कोटि में रकक्‍खी जा सकती थीं | 
. स्थात्ततों की विषमताये यहीं समाप्त नहीं हो जातीं। हिन्दोस्तान में 
कुल १८ विश्वविद्यालय हैं, इनमें केवल २ रियासतों में हैं। केवल 
काश्मीर में अपना स्वतन्त्र तारघर है । ट्रावनकोर, हैदराबाद और कोचीन 
में डाकधर हैं | हेदराबाद, उदयपुर, ट्रावनकोर और कुछ राजपुताने की 
रियासतों में अपने निजी सिक्के चलते रहे हैँ। किसी भी रियासत को यह 
अधिकार नहीं रहा है कि वह किसी अंगरेज कम चारी के वेतन पर इनकमटैक्स 
लगा सके । कुछ रियासतों की प्रजा को बृटिश प्रान्तों की बराबरी में रक्‍्खा 
गया था, परन्तु बाकी की जनता छोटे-छोटे अधिकारों के लिये तरसती थी। 
शिक्षा और उद्योग-पन्धों की दृष्टि से इन 'रियासतों में कोई समता नहीं 
थी । क्षेत्रफल में जम्बू ओर काश्मीर की रियासत हिन्दोस्तान में सबसे बड़ी 
है । परन्तु जन-संख्या में हैदराबाद का नम्बर सवप्रथम है। ऐतिहासिक 
दृष्टि से कुछ रियासते' बहुत ही प्राचीन हैं । कुछ का निर्माण अठारहवीं 
ओर उन्नीसवीं सदी में किया गया था । मैसूर का निर्माण १७६६ ई० मे 
किया गया था। श्ष्थू१ ईं० में इसकी सीमा में कुछ परिवत न किया 
गया । टोंक, राजपिपला, भालावाड़े, गढ़वाल, बनारम, कोल्हापुर आदि 
रियासते बृटिश राज्य दृढ हो जाने के बाद बनाई गई थीं । कछ रियासतों 
में राष्ट्रीय भावनायें बठिश प्रान्तों की तरह फैली हुई थीं। परन्तु बाकी की 
जनता योरप के मध्ययुग की तरह कूृपमंडूक थी। इन्हीं सब कारणों से 
कुछ राजतीतिशों ने रियासतों को ११ भागों में विभाजित किया था । 
चाहे जि्त तरह से रियासतों का विभाजन किया जाय कोई न कोई 
कमी जरूर रह जायेगी | इसलिये अच्छा होगा कि उपरोक्त विभाजनों में 
से किसी को मानकर अपना काम चला लिया जाय। लाड इरविन ने 
भी इसे स्वीकार किया था कि रियासतों का विभाजन ठीक नहीं है । यदि 
सभी रियासत दो श्रड़ियों में बाँठो जाये तो कोई बुरा न होगा । 
--बे रियासते जो सरकार को कर ( 70990८४७ ) देती रही हैं | 
२--वे रियासतें जो कर से मुक्त रही हैं । 
१६१६ ई० में भारतीय शासन-विधान की जो नई योजना बनाई गई 


भारतीय रियासते' २५६ 


उसमें इस बात की शिफ़ारिश की गई थी कि देशी 
नरेन्द्र-मंडल नरेश अपना एक संगठन बनावे' । ८ फरवरी श६२१ 
((/9॥70870[ ३० को राजाओं के इस संगठन का उद्घाटन किया 
07098) गया | इसी का नाम नरेन्द्र-मंडल ( ()977007 
0 /07777069 ) पड़ा । तब से बराबर यह मंडल 
रियासतों की मलाई और अधिकारों पर विचार करता रहा है। वाहसराय 
इस मंडल का सभापति होता था । सभी रियासते नरेन्‍्द्र-मंडल का सदस्य 
नहीं बन सकती थीं । ३२७ रियासतों का मडल से कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
था। केवल उन्हीं रियासतों को इसका सदस्य बनने का अधिकार था जिन्हें 
सलामी दी जाती थी । नरेन्द्र-मंडल में कुल १२१ सदस्य होते थे | १०६ 
रियासतों के,जो सबसे बड़ी गिनी जाती थीं, यहाँ के राजा और शेष १२७ 
रियासतों में केवल १२ रियातों के राजा इस मंडल में आते थे। राजा 
लोग स्वयं मंडल के पदाधिकारियों को नियुक्त करते थे । चान्सलर ओर 
प्रोचान्सलर इसके सबसे बड़े पदाधिकारी होते थे । 

१६२८ ई० तक मंडल की कार वाइयाँ गुप्त रक्खी जाती थीं | इसकी 
बैठक में बाहरी व्यक्ति शरीक नहीं किये जाते थे | परन्तु १६२६ के फरवरी 
महीने में राजाओं ने यह प्रस्ताव पास किया कि आम जनता इसकी 
-करवाइयाँ सुन सकती है । नरेन्‍्द्र-्मंडल का दफ्तर नई दिल्ली में था । 
उसमें इतनी जगह नहीं थी कि बाहरी आदमी काफी तादाद में वहाँ बेठ 
सकें । मंडल की बनावट को देखते हुये कोई भी इसे प्रजातन्त्रवादी संस्था 
नहीं कह सकता । राजा लोग अपने पद के कारण मंडल के सदस्य होते 
थे, उनका चुनाव नहीं किया जाता था। २३६ रियासतों को ही यह 
सौभाग्य प्राप्त था कि मंडल में अपने सदस्य भेज सके। अधिक से अधिक 
'रियासते' इस अधिकार से वंचित रखी गई थीं | जब यह संस्था हिन्दो- 
स्तान की सभी रियासतों की भलाई ओर बेहतरी के लिये बनाई गईं थी 
तो इतनी अधिक रियासतों को अलग रखने में कोई अर्थ नहीं मालूम 
'पड़ता यद्यपि वे रियासते छोठी थीं फिर भी इन्हें मंडल से एकदम अलग 
'नहीं किया जा सकता था | | 

वैसे तो मंडल का कार्य रियासतों ओर बृटिश सरकार के सम्बन्ध को 
'ठीक बनाये रखना था, परन्तु जबसे इसकी स्थापना हुईं तभी से इसका 
'ध्यान संघ-शासनं की ओर आकषित हुआ । कई बार इस समस्या पर 
विचार किया गया । रियासतों की यह श्रभिलाषा थो कि बृटिश प्रान्तों के 
साथ उनका सम्पक हो जाय,लेकिन साथ ही वे यह भो चाहती थीं कि उनकी 
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स्वतन्त्रता में कोई बाधा न पड़ने पाये । गोलमेज सभा में इस पर विचार 
किया गया। राजाओं की इस पर दो राये थीं । कुछ लोग संघ-शासन के: 
पक्ष में थे श्रोर कुछ विपक्ष में। बड़ी रियासते' मंडल में हमेशा से अपना 
ग्रधिक हाथ रखती रही हैं संघ-शासन के प्रश्न पर जब छोटी रियासतों 
के साथ उनका मतभंद हुआ तो उन्हें भुकना पड़ा। कारण यह है कि 
मंडल में छोटी रियासतों के राजाओं की संख्या अ्रधधक थी । इसलिये 
उनका सदैव ही बहुमत रहता था | इस कठिनाई को दूर करने के लिए, 
यह चर्चा चलाई गई कि मंडल का संगठन नये एिरे से किया जाय । 
इसके लिये एक कमीटो बना दी गई, जिसका निणय होने के पहले 
रियासतों का अस्तित्व ही जाता रहा । 
नरेन्द्रमंडल के अधिकार बहुत ही सीमित थे। किसी रियासत के 
आन्तरिक प्रबन्ध के विषय में उसे विचार करने का अधिकार नहीं था। 
ब॒टिश संरकार के साथ जो उनकी सन्वियाँ हुई थीं उन पर भी सदस्य 
गण वाद विवाद नहीं कर सकते थे | मंडल इस विषय का कोई प्रस्ताव 
पास नहीं कर सकता था कि बुटिश सरकार और रियासतों का सम्बन्ध 
बदल दिया जाय | यह संत्था एक प्रकार की सलाहकारणी थी। 
रिय्रासतों के छोटे-मोटे प्रबन्ध के लिये यह सलाह देती रहती थी। जब 
तई ऐसा राजनीतिक प्रश्न उठ खड़ा होता जिसका प्रभाव सब पर 
पड़ता तो इस विषय में यह वाइसराय को सलाहें दे सकती थी। कुछ 
रियातर्तें नरेन्द्रमंडल को बेकार समझी थीं। काश्मीर, ट्रावनकोर, 
मैसूर, ओर देदराबाद, जिनकी गणना सबसे बड़ी रियासतों में की जाती 
थी, नरेन्‍्द्र-मंडल को सदस्य नहीं थों। 
हिन्दोस्तान की २४ प्रतिशत जनता देशी रियासतों में रहती थी 
यदि प्रान्तों को आजादी दे दी जाय, और रियासतों 
स्यासतों में में कोई परिवर्तन न किया जाय, तो यह मुल्क 
जिम्मेवार आजाद नहीं कह्य जा सकता। भूतकाल की परि- 
. शासन. स्थित में देशवासियों की नजर रियात्ततों की श्रोर 
भले ही न थी, परन्तु समय किसी आन्दोलन का 
ईन्तजार नहीं करता । रियासतों में रइने वाले लोग यह नहीं जानते थे 
कि राजनीतिक अधिकार क्‍या है। जिस प्रकार एकतन्त्रवाद का जिक्र 
प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है उत्तो का जीता जागता उदादरण रियासत 
में मौजूद था । राजा के शब्द ही कानून कहलाते थे। दो चार इनी- 
गिनी को छोड़कर किसी में भो प्रतिनिधि सभा नहीं पाई जाती । राजा 
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स्वयं कानून बनाते, फैसला करते श्रोर उन्हें कार्यान्वित करते थे। जनता को यह 
अधिकार अब तक नहीं हे कि वह स्वतन्त्रता-पूवंक कोई संगठन बनाये और 
सभाये करे । ऐसे कितने ही उदाहरण मोजूद हैं जब कि मी टिंगों और भरी 
सभाओं में कमंचारियों को ओर से गोलियाँ चलाई गई हैं । रियासतों में 
लेखन और भाषण को भी स्वतन्त्रता नहों है। सरकारी कमचारी प्रजा 
को मेंड़ ओर बकरी समभते हैं। नियमित कर से अधिक कर वसूल करना 
उनके लिये मामूली सो बात है । प्रजा अपनो तकलीफों को राजदरबार 
तक नहीं पहुँचा सकती । अ्रगर किसी ने हिम्मत भी की तो उसे या तो 
रियासत से बाहर निकाल दिया जाता है अ्रथवा तरह-तरह की तकलीफ 
दी जाती हैं| कहा जाता है कि बठिश प्रान्तों में तो कोई न कोई कानून 
बतें जाते हैं, परन्तु रियात्तों में कोई कानून नहीं है । अपराधी महीनों 
बन्द कोठरियों में पड़े रहते हैं, उनके मुकदमें को सुनाई नहीं होती । 
एकतन्त्रवाद में जितनी बुराश्याँ हो सकती हैं वे सब देशी रियासतों 
में पाई जाती हैं| राजाओं को अपने पद और अधिकारों का इतना गवं 
होता है कि वे अपनी एक भी बात ठाल नहीं सकते। उनका लालन- 
पालन ऐसे वातावरण में होता है ओर उनकी शिक्षा इतनी एकांगी होती 
है कि प्रजा के प्रति सदूभावना को कोई गुजाइश नहीं रह जाती । या तो 
वे महलों में बेठे चन्द चाउलूसों की जी हुजूरी सुनते हैं, अथवा योरप कि 
सर करते हैं। सारा काये दोवान और चन्द कमंचारियों को सौंप दिया 
जाता है । वे जितना फायदा उठा सजते हैं, उसमें कोई कसर बाकी नहीं 
रखते | कर्मचारियों को यह मली भाँति मालूम है कि न जाने किस समय 
राजा उन्हें निकाल बाहर कर द । इसलिये अपने काय-काल में वे प्रजा 
से अधिक अ्रनुचित लाभ उठाने की चेष्टा करते हैँ। रियात्ततों में जनता 
की राय सरोखी कोई चीज नहीं है। कार्श्मीर हिन्दोस्तान की बड़ी 
रियासतों में है। वहाँ के नायब्र दारोगा को यह अधिकार है कि वह जिसे 
चाहे गिरफ्तार करके एक महीना जेल में बन्द रकखे अपराधी को यह भी 
अधिकार नहीं है कि वह अपने निरपराध होने का सबूत पेश कर सके 
फ्रांस के बादशाह चोदहबे' लुई को तरह राजा लोग रियासत को अपनी 
सम्पत्ति समभते हैं | यदि रियासतों की श्राय ओर व्यय पर नजर डाली 
जाय तो आधे से अधिक खच राजा का निजी खच कहलाता हे | शिक्षा, 
स्वास्थ्य तथा सावजनिक कामों पर कम से कम व्यय किया जाता है। 
. काँगप्रस आन्दोलन का प्रभाव देशी रियासतों पर भी गहरा पड़ा है। 
यद्यपि रियासतों में काग्रस सथे हाथ नहीं डालती, फिर भी इसके सिद्धांत 
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अधिकतर रियासतों को मान्य हैं। वहाँ की प्रजा यह हृदय से चाहती है 
कि उन्हें भी आजादी हासिल हो जाय । प्रान्तों में प्रजा पर केवल सरकार 
का भार है, परन्तु रियासतों में सरकार श्रोर राजा दोनों का दे । इसलिये 
वहाँ के लोग श्रधिक दब्बू और जाहिल हें । प्रान्तों की देखा-देखी उनके 
अन्दर कुछ उत्साह पैदा हुआ है, लेकिन अभी तक उनका भार हल्का 
नहीं हुआ । एक जिम्मेवार शासन के लिये जो जो बाते जरूरी हैं, 
उनको माँग वे वर्षों से पेश कर रहे हैं, परन्तु अभी तक उनको पूर्ति 
नहीं हुईं ।# चन्द प्रगतिशील रियासतों ने इस दिशा में कुछ करने का 
वचन दिया है। रियासती प्रजा की माँगों में निम्नलखित माँग सबसे 
महत्वपूर्ण रहो हैं :-- 

१--तगजा को सलाह देने के लिये एक मन्त्रि-मंडल की स्थापना की 
जाय, जो प्रजा द्वारा निर्वाचित हो 

२--कानून आदि बनाने के लिये धारा सभायें स्थापित की जायें | 
सभी बालिग व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार हो । 

३--रियासत की आमदनी ओर खच धारा-साभा के ह्वाथों में रक्‍्खी 
जाय | 

४--सरकारी कमचारियों की बेजा हरकतों को दूर करने के लिये उन्हें 
उचित वेतन दिया जाय, और उनका कार्य-काल निश्चित कर दिया 
जाब । 

५--प्रजा को लेखन और भाषण की स्वतन्त्रता दी जाय | 

६--अपराधियों को बिना उन्हें उचित कारण बतलाये गिरफ्तार 
न किया जाय | उनका मुकदमा जह्दी से जल्दी फैसल किया जाय | 

७--कानून में किसी के साथ पक्तपात न किया जाय। 

८--उचित व्यक्तियों को राजनोतिक श्रधिकार प्रदान किये जाये । 

कितनी ह्वी रियासतों में “प्रजा-मंडल” स्थापित किये गये हैं। इनका 
उदश्य रियासतों में 'जिम्मेवार शासन को स्थापना करना है । कुछ 
राजाश्रों ने इन्हें गेर कानूनी करार दिया है । मंडल के सदस्यों पर तरह 
तरह के प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। सारांश यह है कि रियासतों में अ्रभो 
तक जिम्मेवार शासन की स्थापना नहीं हुई है। राजाश्रों के दिलों में 
अभी यह भाव उत्पन्न नहीं हुआ है कि वे प्रजा के प्रतिनिधि हैं और 








# रियासतों के विलयन अथवा समूहोकरण के पश्चात प्रजा के. 
अधिकार सवंथा बढ़ जायेंगे । 
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उन्हें सारी सुविधायें उसी से प्राप्त हुई हैं। उन्हें इस बात का शान नहीं है 
कि समय बड़े जोरों से बदल रहा है।वे इसकी अवद्ेलना नहीं कर 
सकते। प्रजातन्त्रवाद की लपट सब जगह एक-सी - फैल रही है। 
यदि राजा लोग इस गुर को समभ जाये तो उन्हें अधिक सुख और शान्ति 
मिल सकती है । प्रजा को भलाई को यदि वे अपना कतंव्य मान लें तो 
निर्भय होकर अ्रकंटक राज्य कर सकते हैं। हिन्दोस्तान की एक चौथाई 
जनता की किस्मत उनके हाथों में है। उनकी शिक्षा तथा सभी प्रकार 
की उन्नति की जिम्मेवारी लकर वे अपने मुल्क की अधिक भलाई कर 
सकते हैं । 
रियासतों को म माना अधिकार ग्राप्त नहीं हैं। कुछ तो बृटिश- 
सरकार से सुलह के कारण और कुछ उसकी 
रियासतों के नीति से वे बँघी हुई रही हैं। किसी भी राजा को 
अधिकार अपनी रियासत में किले बनवाने का अधिकार 
नहीं है। बृटिश सरकार को यह भय था कि 
इससे उनकी शक्ति बढ़ सकती है | यदि किसी पुराने किले की मरम्मत 
करानी है तो संरकार से इसकी आशा लेनी पड़ती है। यदि बृटिश 
सरकार किसो रियासत से होकर रेल की लाइन ले जाना चाहती, अ्रथवा 
तार या फोज के लिये ज़मीन चाहती, तो रियासतों को बिना मूल्य 
उसे, देना पड़ता था। श्रपनी फोज और हथियारों की संख्या कोई भी 
रियासत नहीं बढ़ा सकती । कुछ रियसतों को योरोपीय निवासियों पर 
मुकदमें चलाने का अधिकार नहीं है। हैदराबाद, मैसूर ओर बड़ौदा 
आदि बड़ी बड़ी रियसतों तक को किसी श्रेंगरेज अथवा अमेरिकन 
को फॉसी की सजा देने का श्रधिकार नहीं है। छोटी-छोटी रियासतों में 
रेजीडेन्ट कलक्टर और जज दोनों होता है । किसी रियासतको यह अधिकार 
नहीं है कि वह अपने राज्य का कोई भाग किसी दूसरी रियासत को बदले 
में दे सके | थोड़ी ही रियासते' अपना निजी सिक्का चला सकती हैं। 
१८५७ ईं० में बृटिश सरकार ने यह कानून पास किया कि रियासत 
आयात ओर निर्यात कर नहीं बढ़ा सकतीं । इस पर सप्नाट का दैवी 
अधिकार माना गया था। बृटिश सरकार को आशा के बिना किसी 
रियसत को गोद लेने का अधिकार नहीं था। जब सप्राद इस गोद 
को स्वीकांर करता तो रियासत को कुछु रकम उसे मठ करनी पड़ती 
थी । किसी विशेष कारण से यह रकम माफ भी कर दी जाती थो। 
यदि किसी रियासत का निवासी हिन्दोस्तान से बाहर जाना चाहे तो 
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उसे बृटिश सरकार से पासपेट लेना पड़ता था । भारत-सरकार 
का राजनीतिक विभाग ( 7?0१009] ॥09)99707767/6 )जब चाहे 
इन रियासतों में दखल दे सकता था। ऐसे भी उदाहरण मौजूद हैं जब 
कि, राजा को रियात्षत से बाहर निकाल <दिया गया है। दीवान, प्रधान 
मन्त्री तथा रियासत के अन्य कमचारी राजनीतिक विभाग द्वारा नियुक्त 
किये जाते हैँ। बड़ी से बड़ी रियासत को किसी दुसरी।रियासत से 
लड़ाई की घोषणा करने का अधिकार नहीं हे । यद कोई राजा 
अपनी प्रजा पर मनमाना अत्याचार करे तो केन्द्रोयः सरकार 
उसे ऐसा नहीं करने देगी। रियासत को केवल इतनी स्वतन्त्रता 
प्राप्त है कि वे सन्धि के श्रनुतार चलती रहें ओर आनन्‍्तरिक प्रबन्ध 
को ठोक रक्‍खें | ः 
यह विषय बहुत ही विवादग्रस्त है कि रियासतों को स्वतन्त्र कहा 
जाय श्रथवा नहीं | यह तो स्पष्ट है कि वाह्य ओर 
सर्वोच्च अधिकार आन्‍्तरिक दोनों विषयों में उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता 
?87०770 पर नहीं है। किसी बाहरो देशों से एक स्वतन्त्र राष्ट्र 
7?0श७/७. की तरद्द वे सन्वि नहीं कर सकतीं। आन्‍्तरिक 
मामलों में भी बृटिश सरकार अनेक कारणों से 
दखल दे सकती थी | इस दृष्टि से उन्हे स्वतन्त्र नहीं कह्या जा सकता । 
कुछ लोगों का कहना है कि रियासतों की वाह्य राजसत्ता बटिश सरकार 
के हथ में ओर आन्तरिक राजसत्ता राजाओं के हाथ में थी, इसलिये 
इन्हें अद्ध राष्ट्र कह्दा जा सकता है। जान आस्टिन , जो राजसत्ता 
पर एक प्रमाण माना जाता है, राजसत्ता को अखंडित और अदेय 
बतलाता है । अ्रथांत्‌ इसका विभाजन नहीं किया जा सकता | अतएव 
यह कहना ग़लत है कि रियासतों को राजसत्ता का कोई अंश प्राप्त है। 
रियासतों के राजा अपने आपको किसी स्वतन्त्र बादशाह से कम 
नहीं मानते । किसी अंश तक अपने आनन्‍्तरिक प्रबन्ध के लिये वे 
स्वतन्त्र जरूर हैं, लेकिन उन्हें वे अधिकार प्राप्त नहीं हैं जो एक 
स्वतन्त्र शासक को होने 'चाहिये। रियासते' अन्तराष्ट्रीय दृष्टि से भी 
स्वतन्त्र नहीं कही जा सकृतीं। एक स्वतन्त्र राष्ट्र किसी भी सुलहनामे 
को जब चाह तोड़ सकता है। रियातते' ऐसा नहीं कर सकतीं । उनके 
ऊपर इतनी शर्तें हैं कि उनके सामने उन्हें आज़ाद होने का स्वप्न 
नहीं देखना चाहिये । जो रियासते बृटेश* सरकार को कर देती रही 
हैं, ओर _जिनकी फोज तथा इथियारों को संख्या निश्चित हे, वे 


भारतीय + रियासत २६५ 


राजसत्ता की अधिकारिणी नहीं कहला सकती । इनकी वास्तविक स्थिति 
का ठीक-ठीक वर्णन करने में कुछ लेखकों ने इतनी गोलमाल बाते 
लिखी हैं कि उनसे कुछ समझ में नहीं आता । लेज़ली स्काट 
(७07 4,686 50000) लिखता है, “आरम्भ में हर एक रियासत 
स्वःन्त्र थी | यह स्वतन्त्रता अभी तक क़ायम है। इसकी थोड़ी सी 
कमी का कारण यह है कि इनकी कुछ स्वतन्त्रता बृटिश सम्राट को 
दे दो गई । ?!# जिप्त राष्ट्र की स्थिति किसी दूसरे राष्ट्र की मर्ज़ी पर 
कायम रहे वह अपने आपको पूर्णतया स्वतन्त्र नहीं कह सकता । भारतीय 
रियासतों का बत॑मान स्वरूप बृटिश सप्राद द्वारा निश्चित किया गया 
था । रिया।तों की परिभाषा में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि सम्राट 
ही उन्हें बना ओर बिगाड़ सकता था।।॑ 
रियासतों को राजसत्ता बृटिश सप्राट के हाथों में दी गई थी। इसी 
को सर्वोच्च अधिकार (?87:8770प7/ -20फए67 ) कहते हैं। यह 
अधिकार स्पष्ट नहीं किया गया है। किस-किस दशा में सम्राट इस 
अधिकार का प्रयोग कर सकता था, इसकी कोई सोमा निर्धारित नहीं 
है। कहा जाता है कि तीन कारणों से सम्राद अ्रपनी शक्ति का प्रयोग 
कर सक्रता था। राजा की भलाई, रियासत के लाभ,. ओर सम्पूर्ण 
भारत की रक्षा तथा उन्नति का प्रश्न उपस्थित होने पर वह रियासतों 
में हथ डाल सकता था। परन्तु कभी-क्रमी ऐसा भी देखा गया 
है कि सर्वोच्च शांक्त ( ?878770प776 ?0ल्‍छ67 ) ने अनायास 
ओर निष्प्रयोजन रियासतों में दख़ल दिया है| स्वोच्च शक्ति इस बात 
का दावा करती रही है कि उसी के कारण राजाओं के अधिकार और 
इनकी मर्यादा सुरक्षित है। सम्राट ने अपने इस सर्वोच्च अधिकार को 
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वाइसराय को दे रक्‍्खा था। आवश्यकता पड़ने पर वाइसराय रियासतों 
में दख़ल दे सकता था। | 

“सर्वाच अधिकार ( /?87'97700700ए ) एक तरह की ईजाद 
थी जो बृटिश सरकार ने बड़े अनुभव से क्रिया था #।” सच्ची बात 
तो यह है कि रियासतों को किसी तरह एक सूत्र में बाँधघना था। इस 
लिये बृटिश सम्राट को यह अधिकार दिया गया था कि वह * इनकी 
रक्षा ओर श्रान्तरिक प्रबन्ध की जिम्मेवारी अपने हाथों में ले ले। 
बृटिश भारत को एक सूत्र में बॉँधकर सरकार बिखरी हुई रियासतों 
को स्वतन्त्र केसे रख सकती थी। यह कह्दना ठीक है कि सप्राद, को 
सर्वोच्च शक्ति की व्याख्य। नहीं की जा सकती । इसका प्रयोग छोटी 
ओर बड़ी सभी रियासतों में एक सा किया जा सकता था | जो अधिकार 
राजाओं को दिये गये हैं वे सर्वोच्च अधिकार की बराबरी नहीं कर सकते । 
१६२६ ई० के लाड्ड रीडिंग के एक पत्र से, जो उन्होंने हैदराबाद के 
निजाम को लिखा था, यह बात और भी साफ हो जाती है। सप्राद 
उन, सुलहनामों से बाध्य नहीं था जो रियासतों के साथ समय-समय 
पर किये गये थे | इसी सर्वोच्च शक्ति द्वारा रियासतों और बृटिश सम्राटों 
के बीच में एकता स्थापित को गई थी। दोनों का सम्बन्ध शासक 
और शासित का सा था। सम्राट रियासतों का संरक्षक था। छोटी- 
छोटी बातों में वह दखल देता रहता था। भूपाल राज्य में एक 
कतल हुआ । बुटिश सरकार को यह शक हुआ कि इसमें राजा का 
भी हाथ है। वह तुरन्त गिरफ्तार कर लिया गया। उसे जेल की 
सजा दी गई और बृटिश भारत के एक जेल में उसे रख दिया गया:। 
इसी से हम अनुमान कर सकते हैं कि राजाओं को कहाँ तक स्वतन्त्रता 
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दी गई है । महाराजा रीवा को वहिष्कृत कर इस अधिकार को और भी 
स्पष्ट कर दिया गया था | 

शासन-विधान का उपयोग जनता की इच्छा पर है। बुरे से बुरे 

शासन-विधान को अच्छी तरह कार्यान्वित करके 
रियासतें और कोई भी राष्ट्र अपना कल्याण कर सकता है। 
संघ-शासन इतना जरूर है कि उन्हें आपस में मिलने का 
द अवसर प्राप्त होना चाहिये। श्रभी तक हिन्दोस्तान 
ही ऐसे राजनीतिक टुकड़ों में बटा हुआ था कि एक के निवासी दूसरे 
से कोई सम्पक नहीं रखते थे । इत देश में संघ-शासन की उपयोगिता 
बहुत पहले से स्वीकार की गई है। १६३५ ई० में यह योजना पूरी 
की गई ओर देशी रियासतों तथा प्रान्तों को एकत्र होने का अवसर 
दिया गया । यद्यपि यह संघ-शासन-विधान वैसा नहीं है जिसकी हमें 
आशा थी, फिर भी कार्यान्वित होने पर शायद इससे कुछ लाभ 
पहुँचता । परन्तु योरोप की लड़ाई के कारण इसको अवध अ्रनिश्चित 
काल तक ठाल दी गई। कुछ बुराइयों के कारण, जिनका वर्णन पिछुले 
अध्याय में -किया गया है, यह संघ-शासन-विधान सवंथा दोषपूर्ण 
ठहराया गया दै। कॉप्रस ने इसका विरोध किया। वह नहीं चाहतो 
थी कि शासन की शकल ऐसी ही बनी रहे । 

१६३० ई० में जब लंदन में पहली गोलमेज सभा बुलाई गई थी 
तो राजाओं ने यह फेसला किया कि संघन्शासन 'की योजना पर वे गह- 
राई के साथ विचार करेंगे। राजाओं को अभी तक यह भय रहा है 
कि काँग्रस हिन्दोस्तान में समाजवाद की स्थापना करना चाहती है। 
इसीलिये वे बाटश सरकार की छत्रछाया से बाइर निकलने में भयभोत 
होते थे। संघ-शासन में उन्हें बराबरी की हेसियत से बर्ता जाता। 
यह बात उन्हें पसन्द नहीं थी। इस शंका को दूर करने के लिये 
१६२६ ई० में लाड इरविन ने उन्हें यह आश्वासन दिलाया कि 
प्रत्येक दशा में उनके अधिकारों को रक्षा की जायेगी। १६३१--३२ 
में जो दूसरी और तीसरी गोलमेज सभायें हुई उनमें राजाओं ने 
पूरा-पूरा भाग लिया | इतने आश्वासन दिलाने पर भी उन्होंने 
निम्नलिखि शर्तों के साथ. संघ-शासन की योजना में शामिल होने का 
वादा किया :--- ' क्‍ । 

१--संघ-सरकार की शक्ति किसी भी तरह कमजोर न हो। उसे 
सभी वास्तविक शक्तियाँ ( 7१००७) ?0ए06/8 ) प्रदान की जायें । 


रश्क्ष्द आधुनिक भारतीय शासन 


२--बूटिश संरकार के साथ जो उनके सुलहनामें हुए हैं उनमें कोई 
कमी न पड़ने पाये | संघ-सरकार इन मामलों में तब तक दखल न दे जब 
तक रियासते अपनी इच्छा से इन्हें छोड़ दे । 

३--संत्र में शरोक होने और न होने का अधिकार राजाश्नों की 
मर्जी पर छोड़ दिया जाय । 

४--संघ को रियासतों के आन्‍्तरिक प्रबन्ध में हाथ डालने का 
अधिकार न हो 

५--जिन विषयों का सम्बन्ध सीधे बटिश सम्राट से है उनमें संघ 
को हाथ डालने का अधिकार न हो 

जब सघ-शासन-विधान बनाया गया तो बटिश पालियामेंट ने इन 
बातों का ध्यान रक्‍खा, ताकि राजाओं को बिना क्रिसी असंविधा के 
इसमें शरीक होने का अवसर मिले। अनुपात से अधिक उन्हें धारा- 
सभाश्रों में स्थान दिये गये थे प्रान्तों को संघ-शासन में शामिल 
होना अनिवाय ठहराया गया था, परन्तु रियासतों को इस बात की 
स्वतन्त्रता थी कि वे जब चाहे इसमें शरीक हों ओर इच्छा न होने 
पर वे इससे अलग भी रह सकती थीं। रियासतों को संघ-सरकार 
के कम चारियों से सबंथा स्वतन्त्र रक्‍्ला गया था। उन्‍्हें.यह अविकार 
था कि संघ-सरकार से अपना सम्बन्ध वे स्वयं निश्चित कर लें। 
संघ की स्थापना के बाद भो बृटेश सम्राद के सुलहनामें वैसे हो बने 
रहते | आबादी के हिसाब से संघ धारा-सभा में उन्हें अधिक से अधिक 
२५ प्रतिशत स्थान मिलने चाहिये, परन्तु ४० प्रतिशत स्थान उन्हें 
दिये गये थे । संघ-सरकार की ६० प्रतिशत आमदनी प्रान्तों से होती थी 
ओर रियासते' केवल १० प्रतिशत देती थीं। शासन-विधान में यहाँ तक 
कहा गया था कि जब तक सम्पू्ण रियासतों की आधी जन-संख्या 
से सम्बन्ध रखने वाली रियासते संब में शरीक न होंगी तब तक 
शासन-विधान कार्यान्त्रित नहीं किया जायगा। इसका तात्पय यह हुआ 
कि यदि रियासते' चाहतों तो बने बंनाये संघ-शापन को बेकार साबित 
कर सकती थीं । 

संघ में प्रवेश करते समय रियात॑ एक प्रकार का शतंनामा करत 
जिसके अनुतार वे अपने चन्द विषय संघर-सरकार की मातहती में 
देतीं। यह शर्तनामा ( 7807प77676 07 0 0068807 ) सभी 
रियासतों के साथ एक सा नहीं होता । इससे संघ-सरकार का प्रभाव रिया- 
सतों पर भिन्न-भिन्न पड़दा था | इस शतमनामें .को बठिश सप्राद्‌ स्वीकार 
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करता । संसार के किसी देश में इस प्रकार का संघ-शासन नहीं पाया 
जाता । सब जाह शासन की इकाइयाँ एक सा अधिकार रखती हैं | 
उसके स्थान भो समान रूप से दिये जाते हैं। परन्तु भारतीय संघ शासन- 
विधान में रियासते अपवाद स्वरूप थों। संघ्र-घारा-त_भा के सदस्य दो 
प्रकार के होते थे | प्रान्तों के सदस्य जनता द्वारा निवांचित किये जाने 
यद्यप यह निर्वाचित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से होता । परन्तु 
देशी रियासतों के सदस्य राजाओं द्वाता नामजद किये जाते। संयुक्त 
राष्ट्र श्रमे रेका में संघ-सरकार की बड़ी घाग-सभा ( 5९786 ) में सभी 
रियासतों को बराबर स्थान दिया गया है। प्रत्येक रियासत, छोटो हो 
अथवा बड़े, दो सदस्य भेजती है। छीटो धास-समा ( [0786 ०0 
0०)97०8९॥ ६9 ४९४ ) में स्थानों का वितरण रियासतों'की आबादी 
के हिसाब से किया ग्या है। भारतीय संघ-सरकार-विधान में ऐसा नहीं 
था। बड़ी धारा-सभा में रियासतों और सूबों को बराबर स्थान प्राप्त 
नहीं था | छोटी घारा-सभा में आबादी के हिसाब से रियासतों को केवल 
है स्थान मिलने चाहिये, परन्तु उन्हें ५ स्थान दिया गया था । 
संघ-शासन-विधान में रियासतों ओर प्रान्तों की कोई समानता 
नहीं थी। ऐसा दो कारणों से नहीं किया गया था। ब्ृटेश सरकार 
रियासंतों के सुलहनामें को बदलना चाहती थी । दूसरे राजा 
स्वयं यह नहीं चाहते थे कि उनके व्यक्तिगत सुख और स्वार्थ में बद्दा 
लगे । इन्हीं रियासतों के कारण संघ को शकल टेढ़ी-मेढ़ी हो गई 
एक आर तो प्रजातन्त्रवाद का गिरोह था और दूसरी ओर एकतन्त्रवादी 
रियासते थीं। इन दोनों का मेज्ञ नहीं खा सकता था। यदि संघ 
को सचमुच सफल बनाना था तो रियासतों में पहले जिम्मेवार शासन 
की स्थापना की जाती | संघ-सरकार के अन्दर उनका वहीं स्थान 
होता जो प्रान्तों का था । राजाओं के सांथ किसी भी प्रकार का पक्तपात 
न किया जाता श्रोर न उनसे शततंनामें लिखवाये जाते। संघ में शरीक 
होना सबके लिये अनिवाय ठहराया जाता। संघ-सरकार के कानून 
प्रान्तों ओर रियासतों में एक से बरतें जाते । रियासतों के सदस्य राजाश्रों 
द्वारा नामजद न होकर प्रजा के प्र तिनिधि होते । 
हिन्दोस्तान की वर्तमान राष्ट्रीय प्रगति को देखते हुए यह मली भाँति 
स्पष्ट है कि इसका कोना कोना प्रजातन्त्रवादी 
रियासतों का संच्यात्रों ([0077007%00 ॥7900प00 78 9 
भविष्य से ओतप्रोत होगा। रियासतों में जो धाँधली 
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चल रही है यह चन्दरोजा है। प्रान्तों की आजादी को देखकर उनके 
पड़ोसो कृपमंडूक “नहीं रह सकते। वह दिन अरब दूर नहीं है जब 
कि रियासतों में जिम्मेवार शासन की स्थापना के लिये राजाश्रों 
को बाध्य होना पड़ेगा | सरकार को स्वयं इस मामले में प्रजा को 
मदद करनी होगी | एक समय ऐसा भी आयेगा जब कि रियासतों 
ओर प्रान्तों की प्रजा एक प्लेटफार्म पर मिलेगी। जितनी तेजी के 
साथ संसार की काया पलट हुई है उससे हिंन्दोस्तान को २४ प्रतिशत्त 
जनता किस प्रकार वंचित रही है, यह एक बहुत बड़ा श्राश्चय दे । 
परन्तु प्रजा-मंडलों को वृद्धि, उनको .माँग ओर राष्ट्रीय भावनाश्रों से 
उनके सहयोग को देखते हुये यह अनुमान किया जा सकता है कि 
कितनी तेजी के साथ हिन्दोस्तान की राष्ट्रीयता बढ़ रही है।इस 
चतुमु खी लहदर से रियासतें क्योंकर अपने को अलग रख सकती हैं। 
इतिहास इस बात का प्रमाण है कि किसी छोटे से देश की विजय का 
प्रभाव सारे महाद्वीप पर पड़ता है। जब जापान ने रूस को शिकस्त 
दी तो सम्पूर्ण एशिया महाद्वीप को इसका गव॑ हुआ था। उन्हें यह 
विश्वास हुआ कि पूर्व भी पश्चिम को हरा सकता हे। अपनी सेवा 
शोर त्याग के कारण हिन्दोस्तान को जो आजादी मिली है उसका 
प्रभाव रियासतों पर पड़े बिना नहीं रह सकता । 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ मारत-सरकार, रियासतों की स्थिति 
आर उपयोगिता पर विशेष रूप से विचार करने लगी है। देश की 
एक तिहाई जनता की उपेक्षा करना तथा उनके ऊपर एकतन्त्र राज्य 
का भार लादना राष्ट्रीय सरकार को शोभा नहीं देता । इसलिये रिया- 
सतों को प्रान्तों में मिलाने की योजना तेजी के साथ कार्यान्वित की 
जा रहो है। छोटी-छोटी रियाततों का संगठन प्रान्तीय सरकार का रूप 
धारण कर रहा है। ग्वालियर, इन्दौर, मालवा आदि २२ रियासतों 
का एक संघ स्थापित किया गया है | इसका क्षेत्रफल ४७००० वर्ग मील 
है ओर यह देशी राज्यों के बने हुये संधों में सबसे पड़ा संघ हे। 
महाराज ग्वालियर इस संघ के आजीवन राज प्रमुख बनाये गये हें। 
पं० जवाहरलाल नेहरू ने इस संघ को भारत का हृदय” कहा है। 
बिहार को दो रियासते सरायकेला ओर सरसवाँ बिहार प्रान्त में 
शामिल कर दी गई हैं | गुजरात के १७ राज्य (बम्बई प्रान्त में शामिल 
किये गये हैें। कई देशी राज्यों के मेल से एक हिमांचल अदेश 
बनाया गया है, जिसका क्षेत्रफल ११००० वर्ग मील है। उत्तर में 
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तिब्बती पठार तक इस प्रान्त का प्रदेश चला गया है। दक्षिण में 
पूर्वी पंजाब की पठानकोट तहतील इसकी दूसरी सीमा है। इस प्रदेश 
में २४ रियासतें हैं | पटियाला तथा पूर्वी पंजाब की रियासतों का संघ? 
१५ जुलाई १६४८ ई० को स्थापित किया गया है। इसका क्षेत्रफल 
१०००० वर्गमील से कुछ अधिक और जनसंख्या २५ लाख है। 
महाराजा पटियाला संघ के राजप्रमुख नियुक्त किये गये हैं। इसी 
प्रकार सेन्ट्रल इन्डिया की कुछ रियासतों को मिलाकर एक नये विन्ध्य 
प्रान्त की स्थापना की गई है। महाराजा रोवा इसके राजप्रमुख हैं। 
६ जुलाई १६४८ ई० को भारत-सरकार द्वारा जो श्वेत पत्र प्रकाशित 
किया गया है उसके अनुसार २१६ रियासते, जिनका क्षेत्रफल १४७७४ 
व्गमील, आबादी १२०१८ लाख और राजस्व ५४१४ लाख है, भारत 
के प्रान्तों में विलीन हो गई ।# 


बड़ीदा १ मई को ओर कोल्हापुर श्माचे को बम्बई प्रान्त में सम्मि- 
लित कर लिये जायेंगे | इन राज्यों को मिलाने के बाद भारतीय प्रान्तों 
में बम्बई का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और ' जनसंख्या की 
दृष्टि से चोथा होगा || राजस्थान रियासतों के समस्त नरेशों और राज- 
प्रमुचों ने अपने राज्यों ओर संघों को “वृहत्तर राजस्थान” में मिलाने 
का निश्चय कर लिया है। राजस्थान संघ के राजप्रमुख महाराणा उदय- 
पुर और बृह्ृत्तर राजस्थान के महाराणा प्रमुख महाराज जयपुर नियुक्त 
किये गये हैं | समस्त राजपूताना के लिये एक समान शासन प्रणाली 
स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है| भूपाल मध्य्प्रान्त में और 
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फंड लि लत टली लनयक, 


#इवेत पत्र के ४ भाग हैं। दो भागों में रियासतों की राजनीतिक 
और ऐतिहासिक समस्या का वर्णन है | एक हिस्से में बुटिश सरकार 
के अन्तगंत रियासतों की स्थिति का दिग्दशन है। दूसरे हिस्से में 
१६३५ ई० से ३ जून १६४७ ई० तक की घटनाओं का तत्सम्बन्धी 
वर्णन है। तीसरे हिस्से में रियासतों का विलीनोीकरण और चोथे में 
लोकंतन्त्र स्थापित करने का वर्णन है । 

| रियासतों के प्रान्तों में मिलने से उनकी जन संख्या ओर न्षेत्रफल 
में अन्तर पड़ना स्वाभाविक है | इसी के कारण आज मध्यप्रान्त और 
बरार भारत का सबसे बड़ा प्रान्त है, जिसका क्षेत्रफल १३३७१० वर्ग 
मील “है। जनसंख्या में युक्तप्रान्त सबसे बड़ा है। इसके बाद दूसरा 
स्थान मदरास का और तीसरा बिहार का है। 
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रामपुर युक्तप्रान्त में सम्मिलित कर लिये गये। भरतपुर और धौलपुर 
भी युक्तप्रान्त में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकठ कर रहे हैं।#॥ 

भारतीय संघ में रियासतों का तिलीन होना भारतवर्ष के इतिहात्‌ 
में एक महत्वपूर्ण घटना है। इससे एक आदाश भारत का निर्माण 
होगा | रियाततों का संगठन और उनमें लोकत-त्रवादी श्लासन की 
वृद्धि देश में राष्ट्रीय संगठन में सहायक होगी । काश्मीर और हेदराबाद 
इन दो रियाततों का प्रश्न जटिल है, जिन्हें सुलभाने का प्रयत्न किया 
जा रहा है | संड्र, बनारत, रायपुर, त्रिपुरा, कारों, पहाड़ो राज्य, और 
कूव बिहार अभी किसो प्रान्त में विल्लीन नहों हुई हैं। महागजा बना- 
रस ने युक्तप्रान्त के प्रधान मन्त्री से हाल में जो बातचीत की है उससे 
स्पष्ट है कि बनारस राज्य युक्तप्रान्त में विलीन हंगा। 


# लनन्‍्दन टाइम्स नामक पत्र ने देशी रियासतों पर टिप्पणी करते 
हुये लिखा है कि भारत को स्वाबीनता प्राप्त होने के १५ महीने के 
भीतर भारतीय रियासतों की संख्या ५६७ से घटकर एक दर्जन से भी 
कम हो गई है । विश्माक़ ने जम॑न राष्ट्र का जो एकीकरण किया था वह 
भारत सरकार के इस कार्य की तुलना में बहुत ही छोटे (पैमाने पर हुश्र 
था । भारत सरकार ने देशी रियापतों के एकीकरण का यंह कार्य श्रपेक्षा 
कृत कम समय में पूरा कर लिया है जिसने भारतीय संघ के राजनीतिव 
मानचित्र को बिलकुल बदल दिया है । 


अध्याय १६ 


स्वास्थ्य और सफाई ' 


किसी सभ्य जाति की पहली पहचान उसकी बाहरी सफाई है| इसके 
पश्चात्‌ उसकी बुद्धि ओर कला-कोशल की परीक्षा 
सभ्यता की जाती है । जो जाति गन्दे तरीके पर“रहती है 
की पहचान ओर जिसकी रहन-सहन में पवित्रता की भावना कम 
है वह आगे को नहीं बढ़ सकती । उसका साहित्य 
और जोवन दूसरों को श्राकर्षित नहीं कर सकता । पाश्चात्य सभ्यता की 
तमाम कमजोरियों के बावजूद, यह बात निविवाद है कि योरोप निवासी 
बाहरी सफाई पर अधिक ध्यान देते हैं। जब तक हमारे कपड़े गन्दे हैं 
ओर शरीर पर धूल और मेल है तब तक हमारी बुद्धि कोई साफ चीज 
नहीं पैदा कर सकती । संसार का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि 
गन्दी आर बुरो तरह रहने वाली जातियाँ हमेशा गुलाम रही हैं। आज 
भी भारतीय समाज में जो वर्ग गन्दा जीवन व्यतीत कर रहा है उसकी 
आध्धिक और सामाजिक हालत बड़ी दी शोचनीय है। इसका बहुत कुछ 
कारण उसकी अशिक्षा ओर गरीबी है, फिर भी जो जाति अपने आपको 
किसी हृद तक उठाने की सामथ्य नहीं रखती वह गुलामी की जंजीर से 
मुक्त नहों हो सकती । ज्यों-ज्यों मनुष्पष की रहन-सहन बदलती गई है; 
ओर वह जंगलों तथा पहाड़ों के कन्दरों से निकल कर हवादार मकानों 
आर नगरों में रहने लगा है, त्यों-त्यों उसकी सभ्यता ऊपर को उठती गई 
है । कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पाश्चात्य सभ्यता में ऊपरी 
सफाई पर जितना जोर दिया जाता है उतना अन्य मानसिक प्रवृत्तियों 
पर नहीं । किसी खास दृष्टिकोण से यह बात ठीक हो सकती है, परन्तु 
विशान और वरतंमान भोतिक उन्नति को देखते हुए. हम उन्हें पिछुड़ां 
हुआ नहीं कह सकते । 
मनुष्य का यह पहला कतंव्य है कि वह अपने शरीर पर ध्यान 
रकक्‍्खे । स्वास्थ्य ओर सफाई का घनिष्ठ सम्बन्ध" है | जिसे साफ रहने की 
आदत है उसे बीमारियों कम होंगी और दवा की आवश्यकता उसे नहीं 
पड़ सकती; उसका स्वास्थ्य हर समय ठोक रहेगा। स्वस्थ भोजन और 
पौष्टिक पदार्थों से बढ़कर साफ हवा ओर परवाह की आवश्यकता हे । 
आ० भा० श[००र८ 
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स्वास्थ्य के लिये सबसे जरूरी चीज हवा ओर पानी है। इसके बाद 
भोजन और कसरत आदि का दर्जा आता है ।शहरों में श्रच्छा-से-अच्छा 
भोजन करके लोग स्वस्थ ओर निरोग नहीं रह पाते । गन्दी गलियों ओर 
कारखानों के धुये के सामने बादाम ओर हरे फलों के रस कुछ काम नहीं 
करते । गाँवों में इतनी गरीबी होते हुये भी लोग स्वस्थ ओर प्रसन्न 
दिखाई पड़ते हैं। जैसे भी हो स्वास्थ्य को ठीक रखना निहायत जरूरी है । 
इसी से मनुष्य के विचार पुष्ठ होते हैं| राष्ट्र की उन्नति का एक यह भी 
लक्षण है कि अधिक से अधिक व्यक्ति निरोग ओर हृष्ट-पुष्ट हों। कम- 
जोर ओर बीमार व्यक्ति समाज को खोलला करते हैं। प्राचीन काल में 
स्पार्ट नगर में किसी कमजोर व्यक्ति को रहने की इजाजत न थी। जब 
लड़के पेदा होते तो उनकी परीक्षा की जाती थी। यदि वे कमजोर होते 
तो उन्हें मार डाला जाठदा था । वहाँ की सरकार का यह सख्त हुक्म था 
कि राज्य में कोई दुबला-पतला अथवा बीमार न रहे । सबको बच्चे से 
बूढ़े तक, चाहे वे स्त्री हों अथवा पुरुष, फोजी शिक्षा दी जाती थी। 
सरकारी कमचारो विशेष रूप से स्वस्थ रकखे जाते थे । 

ज्यों-ज्यों समय बदल रहा है, सफाई ओर स्वास्थ्य की ओर लोगों का 
ध्यान अधिक दिलाया जाता है। मशीनों के कारण स्वास्थ्य पर बहुत हो 
बुरा प्रभाव पड़ा है, लेकिन जैसा युग होता है वैसी ही व्यवस्था बनानी 
पड़ती है। फैक्ट्रियों तथा मिलों के अन्दर मजदूरों का स्वास्थ्य खराब 
होना श्रनिवाय है । रोजी के कारण वे अपना काम बन्द नहीं कर सकते । 
सरकार का यह फज है कि यह इन मिलों में इस तरह के सुधार करे 
जिससे मजदूरों का स्वास्थ्य अधिक से अधिक श्रच्छा रहे । जब उनसे १२ 
या १४ घंटे किसी बन्द कमरे के अन्दर काम लिया जायगा और उनके 
रहने के लिये गन्दे-से-गन्दे मकान दिये जायेंगे तो उनका स्वास्थ्य ठीक 
नहीं रह सकता | तरह तरह को बोमारियाँ फैलेंगो और !दूसरों को भी उनका 
शिकार बनना पड़ेगा | इसीलिये सरकार कानून द्वारा हवादार कमरे तथा 
खुले हुए मकान की व्यवस्था करती है। इतने पर भी विचारे मजदूर 
गरीबी के कारण एक - एक कमरे में दजनों गुजर करते हैँ। मशीनों के 
कारण मजदूरों की दशा ओर भी बिगड़ती ग़ई है। पहले गाँवों में लोग 
खुली हवा में काम करते थे। उनके घर भी खुले मेंदान में होत ये । 
अधिक परिश्रम करने पर भो उनका स्वास्थ्य ठीक रहता था। इसलिये 
पहले लोगों की आयु अधिक होती थी । आजकल ६० वध में लोग बूढ़े 
हो जात हैं, लेकिन पहले ८० या १०० वर्ष तक इषट्ट कट्ट रहत थे। उनका 
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शरीर भी आजकल से भिन्न होता था | वतमान सम्यता जितना ध्यान 
सफाई पर देती है उतना स्वास्थ्य पर नहीं है। शहरों की संख्या बढ़ने 
तथा कल-कारखानों की वृद्धि के कारण स्वास्थ्य की समस्या बड़ी ही 
विकट हो गई है । । स्थानोय संस्थाये इसे सुलकाने की कोशिश करती 
हैं लेकिन जब तक लोगों का आक्रषण गाँवों-की “ओर न होगा तब तक 
इमारे देशवासियों का स्वास्थ्य नहीं खुधर सकता । 
हिन्दोस्तान गाँवों का देश है । इने-गिने शहर आज भी यहाँ मौजूद 
हैं । फिर भी अधिकतर जनता गाँवों में निवास 
गाँव और शहर करती है। बृटिश सरकार की . कृपा-दृष्टि गाँवों की 
अपेक्षा शहरों पर अधिक रहो है। म्युनिविपल 
बोर्ड, इम्प्रुवमेंट ट्रस्ट तथा सरकारों अस्पताल शहरों को सफाई और वहाँ 
के निवासियों के स्वास्थ्य पर ध्यान रखते हैं। कोई ऐसा ,[शहर नहीं 
जिसमें दो चार अ्रस्पताल और श्तने ही ओषधालय सरकार की ओर 
से न खोले गये हों। इनके अलावा अ्रनेक धनमानी लोग जनता को 
सेवा के लिये दवाइयों का प्रबन्व करते हैं। कितने ही वैद्य और डाक्टर 
अपनी निजी दुकाने शहरों में चलाते हैं | इस प्रकार दवाइयों का प्रबंध 
शहरों में काफी रहता है | साई के लिये भी शहरों में विशेष *इन्तजाम 
रहता है। सरकारो कमंचारो इसको देख-रेख के लिये गलियों-गलियों 
में घूमते रहते हैं। कूड़े तथा सड़ीगली चीजों को फेकने के लिये जगद 
जगह स्थान बने रहते हैं । लेकिन गाँवों में औषधि ओर सफाई पर कम 
ध्यान दिया जाता है। बड़े-से-बढ़े जिले के गाँवों में मुश्किल से १० या 
१५, मील को दूरी पर एक छोठा सा अ्रस्पताल मिलेगा । छोटी-छोटी 
बीमारियों के लिये भी लोगों को शहरों को शरण लेनो पड़ती है। जहाँ 
तक सफाई की बात है, गाँवों की श्रशिक्षित और अनभिज्ञ जनता को 
कोई यह भी बतलाने वाला नहीों है कि घर के कूड़े तक कहाँ रखना 
चाहिये | दरवाजों के सामने ही लोग घूर और कूड़े का ढेर लगाते हैं । 
हैजे ओर प्लेग ऐसो भयहूर बोमारियों के लिये उनके पास घर छोड़कर 
किसी आत पास के बगीचे में निकल जाने के श्रतिरिक्त कोई दूसरी दवा 
नहीं है । क्‍ 
गाँवों में लोग अपना घर बनाते समय हवा और रोशनी का ध्यान 
कम रखते हैं। लगभग सबके घर बिना खिड़की ओर ऊँची सीढ़ियों के 
होते हैं । कु७ तो गरोबो के कारण और कुछ कूपमण्डूकतावश घरों की 
दोवारे' छोटी बनाई जातो हैं | दरवाजे भी इतने छोटे होते हैं कि कोई 
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आदमी सीधे किसी कमरे में अ्रवेश नहीं कर सकता । पुराने रसम- 
रिवाजों के कारण स्त्रियों को पदे में रखने के लिये रोशनी की परवाह 
नहीं की जाती । घर के आसपास हफ्ते में शायद ही कभी भाड़ लग 
जाता है । यदि गाँवों के पास कोई जंगल हुआ तो लोग उसे इतना गंदा 
रखते हैं कि सुबह-शाम उधर से कोई गुजर भी नहीं सकता। गाँवों के 
तालाब गंदगी के घर होते हैं। उसी में जानवर पानी पीते हैं, स्नान 
करते हैं ओर वहाँ के गहने वाले भी उसी में नहाते हैं। सड़ीगली चीजे 
उसमें पड़ी रहती हैं। इसीलिये कुछ लोगों को बीमारी का शिकार 
बनना पड़ता है | यदि गाँवों की हवा और पानी शुद्ध न होता तो इतनी 
लापरवाही पर वहाँ के निवासियों का स्वास्थ्य शहर वालों से भी बदतर 
रहता । परन्तु फिर भी गाँवों में दवा की आवश्यकता कम पड़ती है। 
आवश्यकता केवल इसी बात को है कि उन्हें सफाई की मोटी मोरी बातें 
बतला दी जाये । 

लापरवाही के कारण हमारे देश वासियों को काफी हानि उठानी 
पड़ती है । यहाँ की मृत्यु-संख्या की ओसत इज्जलैरड से दूनी है । जितने 
आदमी हमारे देश में मरते हैं उतने संसार के किसी सभ्य देशों में 
नहीं मरते | ऑकड़ों पर हमें कोई विश्वास न करना चाहिये । कितने 
ही बच्चे गांवों में जन्म लेते ही मृत्यु के ग्रास हो जाते हैं और उनकी 
कोई गणना नहीं को जाती । हमारे देश-वासियों की ओसत आयु अन्य 
देश-बासियों को अपेक्षा कम है। बेचारी मजदूर ख्रतरियाँ पेट में बच्चे 
लेकर खेतों ओर मिलों में काम करती हैं। बच्चा होने के एक हफ्ते 
पहले तक उन्हें काम से छुट्टी नहीं दी जाती । इस अधःपतन का कारण 
देश की विकट गरीबी है। एक ओर लोग अपनी रहन-सहन को ऊँचा 
बनाने के चक्कर में हैं, परन्तु दूसरी ओर अमानुषिक नृत्य रोज उनके 
सामने;होते रहते हैं। स्वाथ और पाप के कारण यदि उनका ध्यान 
उधर को न जाय तो सेवा ओर -्याग का सारा ढोंग रत्ती भर भी देश 
को आगे नहीं बढ़ा सकता । कहा जाता है कि लन्दन में १००० बच्चों 
में ६६ जन्म लेते ही मर जाते हैं, परन्तु बम्बई में १००० में २७४ 
मृत्यु के ग्रास बनते हैं| कुछ तो सामग्रियों के अभाव के कारण और 
'कुछु अपनी लापरवाही से लोग अपना तथा अपनी सनन्‍्तान की आयु 
आधी कर देते हैं। कितने ही किसान घर की कमी के कारण एक ही 
बड़े कमरे में अपने तथा जानवरों तक को' एक जगह रखते हैं। सभी 
बीमारियों की दवा पुष्ट भोजन दे | लेकिन हमारे देश के ७५ 
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प्रतिशत लोगों को अपने जीवन में कभी दूुध नसीब नहीं होता | घी 
ओर अन्य पौष्टिक पदार्थो' की तो बात ही और है । जिस देश में पत्थर 
की मूर्तियों तक को दूध से स्नान कराया जाता है वहाँ के जीते-जागते 
बच्चे दूध का दर्शन न करें--इससे बढ़कर हमारे पतन की सीमा और 
क्या होगी । | 


बूटिश राज से पहले आजकल को तरह अस्पताल और औषधालय 
द नहीं थे। हिन्दू ओर मुसलमान दोनों कालों में 
स्वास्थ्य ओर वैद्यों का अभाव न था, परन्तु सरकार को ओर से 
सफाई की .इनसे लाभ उठाने की व्यवस्था कुछ और थी। 
प्राचीन राज-दरबारों में वेद्य और हकीम रक्‍खे जाते थे। 
व्यवस्थायं. इन्हें सरकारी खजाने से कुछ वेतन, जमीन तथा 
चीजों के रूप में दिया जाता था | वास्तव में ये 
राज-कुटठुम्ब की सेवा के लिये रक्‍्खे जाते थे । परन्तु जनता को भी इनसे 
लाभ पहुँचता था | जिसे औषधि की आवश्यकता पड़ती वह जाकर 
उनसे ले सकता था । गाँवों में मो तजुरबेकार पंडित और वैद्य रहते 
थे ।.दोनों कोई दर्जे पास नहीं रहते थे, लेकिन लोगों को दवाइयाँ देते 
थे | इनकी कोई फोस न थो । बोमारी अच्छी हो जाने पर अपनी खुशी 
से जो चाहता कुछ दे देता था | रुपये-पैसे न देकर लोग इन्हें अधिकतर 
चीजें दे दिया करते थे। आज भी गाँवों में इस तरह के वेद्य और 
हकीम मोजूद हैं जो अपनी फीस नहीं लेते । उनकी दवाइयाँ भो बहुत 
हो सस्ती और आमफहम होती हैं | सफाई के लिये गाँवों ओर शबइरों 
में कमीटियाँ होतो थीं | हर तरह की सफाई का काम इन्हों को सुपुद 
था | पहले आजकल की सी बीमारेयों भो नहीं थीं। बीमारी को 
अच्छा करने से बढ़कर उसे रोकने की व्यवस्था करना है । यदि सरकार 
लोगों की सफाई ओर उनके स्वास्थ्य पर उचित ध्यान दे तो उसे इतने 
अस्पतालों की आवश्यकता शायदे ही हो | प्राचीन काल में इसी तरह 
की व्यवस्था थी। खान-पान की सुविधा के कारण लोगों की बीमा रियों 
का असर कम होता था। आजकल तो हजारों गरोब आदमी जाड़े में 
कपड़े की कमी के कारण मर जाते हैं | सरकार जाड़े की दवा क्‍यों नहीं 
करती ! 
किसी प्राचीन ग्रन्थ में एऋ कहानी का जिक्र-आता है । एक बुढ़िया 
किसी राजा के पास गई और फरियाद की कि उसका लड़का बोमार है । 
राजा ने पूछा, “क्या तुम्हारे लड़के को दूध मिलता है!” बुढ़िया ने 
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कहा कि “आजकल इसकी व्यवस्था नहीं है ।” राजा ने हुक्म दिया कि 
सरकारी खजाने से उसके बच्चे को तब तक दूध दिया जाय जब तक 
वह हद्टा-कट्टा न हो जाय | तात्पये यह है कि शरौर-रक्षा पर इतना 
ध्यान दिया जाता था ,कि दवा की आवश्यकता कम पड़ती थी। 
जो पैसा सरकार आज दवाइयों पर खच कर रही है वही पहले लोगों 
के स्वास्थ्य पर खर्च होता था। दोनों का उद्देश्य एक ही है लेकिन 
प्राचीन व्यवस्था का सिद्धान्त श्रच्छा है| हम स्वयं किसी का हाथ काट 
कर फिर डाक्टर की तलाश करे तो इसमें कोन सी बुद्धिमानी दे।. 
आजकल की सरकार प्रजा से श्रधिक-से-अधिक टैक्स वसूल करती है । 
लोग गरीबी के कारण आधे पेट भोजन भी नहीं पाते । जब वे ही 
बीमार पड़ते हैं तो सरकार उन्हें अस्पतालों का रास्ता दिखाती है, ओर 
इस बात का गव॑ करती है कि वह प्रजा की अ्धिक-से-अधिक सेवा 
कहती है| इस-तरह की दिखलावटी संस्थाओं से लाभ के बदले 
हानि अधिक होती है । इन्हें चलाने तथा इनकी वृद्धि के लिये सरकार 
को टैक्‍स की दर बढ़ानी पड़ती है | इससे प्रजा को ओर भी तकलीफ 
होती हैं । 
स्वास्थ्य और सफाई का काम हमारे देश में तीन श्रणियों में: 
विभाजित किया गया है । केन्द्रोय सरकार, प्रान्तीय 
स्वास्थ्य सम्बन्धी सरकार ओर स्थानीय संस्थायं इनकी देख-रेख 


बतंमान करती हैं। केन्द्रोय सरकार में स्वास्थ्य-विभाग 
सरकारी. की देख-रेख के लिए एक अफसर ( 77७ 
संगठन [)7606007 0०४०-७७) 07 (06 [76977 


(60709) 507४706) रहता है । अपने कामों 
के लिये वह केन्द्रीय सरकार के प्रति जिम्मेवार होता है। इसके अ्रतिरिक्त 
एक सफाई अफसर (89769/"ए (00777 92076) भी रहता 
है । दोनों का काम प्रान्तीय सरकार के स्वास्थ्य और सफाई की व्यवस्था 
का निरीक्षण करना है । ये दोनों व्यक्ति कभी कभी राष्ट्र-संघ ( 7%6: 
( ।,6०2५०6 ० २७४४०४४ ) की उन मीटिंगों में शरीक होते रहे हैं 
जिनका काम स्वास्थ्य और सफाई पर विचार करना था । राष्ट्र-संघ ने 
इस विषय में मनुष्यमात्र का काफी कल्याण किया है और कितनी ही 
भयंकर बीमारियों का कारण खोज निकाला है। हमारे देश को भी 
इससे लाभ पहुँचा है। उपरोक्त दोनों अकसर अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य 
सम्बन्धी संस्थाओं से हमारे देश को अधिक-से-अधिक लाभ पहुँचाने 
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को कोशिश करते हैं। चूंकि ये दोनों अपने विषयों के विशेषश होते 
हैं इसलिये प्रान्तीय सरकारों को इनसे काफी मदद मिलती है । देश 
के विभिन्न हिस्सों का वे समय-समय पर अध्ययन करते हैं। जिस हिस्से 
को किसी विशेष बात की परवाह करने को आवश्यकता महसूस होती 
है उसका प्रबन्ध वे केन्द्रोय सरकार से कराते हैं।ये दोनों पद अभी 
तक अ्रगरेजों को ही दिये जाते रहे हैं श्रोर इनकी नियुक्ति ग्रह-सरकार 
स्वयं करती थी | इनके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के सभी उच्च पदाधि- 
कारी ग्रहनसरकार द्वारा नियुक्त किये जाते थे । 
प्रत्येक प्रान्त में एक स्वास्थ्य और सफाई विभाग रहता है। यह 
विभाग किसी मन्त्री को सुपुद किया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि 
वह इन विषयों में विशेषश हो । उसके नीचे प्रान्त में सबसे बड़ा पदाधि- 
कारी, जो इस विभाग की देख-रेख करता है, इन्सपेक्टर जनरल आफ 
सिविल अ्रस्पताल (789062007 ७6४०७) 0[6 07ए7 प्तर089- 
(»)8 ) कहलाता है । बम्बई, मद्रास और बंगाल अह्यातों में इसे सरजन 
जनरल (56072००07 0७7९7७) ) कहे हैं। कुछ सूबों में सफाई 
कमिश्नर ओर स्वास्थ्य निरोक्षक भी नियुक्त किये गये हैं । प्रान्त के सभी 
अस्पताल और श्रोषधालय इसकी शअ्रध्यक्षता में अपना काये करते हैं । 
इसके नीचे प्रत्येक जिले में एक सिविल सर्जन .होता है। श्रधिकतर 
जिलों में हेल्थ अफसर ओर सफाई-इन्सपेक्टर भी होते हैं । जिला तथा 
म्युनिसिपल बोड इन्हीं की सहायता से श्रस्पताल श्लौर सफाई आदि का 
प्रबन्ध करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार' का स्वास्थ्य ओर 
सफाई विभाग बहुत ही सरल तरीके पर संगठित किया गया है। इस 
विभाग में काम करने वाले कमचारियों की संख्या बहुत थोड़ी है । इनका 
वेतन काफी लम्बा होता दे । 
ऊपर कहा गया कि शहरों में दवाइयों और सफाई का प्रबन्ध 
काफी अच्छा होता है, परन्तु गाँवों में इनका 
अस्पताल और प्रबन्ध नहीं के बराबर है। प्रत्येक शहर में 
ओोषधालय सरकार को ओर से दो चार श्रस्पताल खोले गये 
* हैं| कुछ लोग सेवा के निमित्त भी दवाइयों का 
वितरण करते हैं। गाँवों में अभी तक सरकार का ध्यान कंम गया था । 
जब कांग्रेस सरकार प्रान्तों में स्थापित हुईं तो उसने गाँवों की शओओर 
ध्यान देना आरम्म किया | पहले ४० या ४० गाँव के बीच में एक 
अस्पताल हुआ करता था । कॉग्रेस सरकार ने यह निश्चित किया 
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कि आम-पंचायतों को सरकार की ओर से कुछ दवाइयों दी जायें 
और लोग उनसे फायदा उठावें । इसी के फलस्वरूप प्रत्येक प्रान्त 
में सकड़ों वैद्य और इकीम नियुक्त किये गये। सरकार का यह भी 
खयाल हुआ .कि भारतीय वातावरण में अँग्ररेजो दवाइयाँ बहुत 
लाभ नहीं पहुँचा सकतीं। ओषघालयों ओर सफाखानों, पर अधिक 
जोर दिया गया । हर ४या ५ गाँव के बोच में एक वैद्य रक्खे 
गये हैं। इन गाँवों के लोग वहाँ से हर समय दवाइयाँ ले 
सकते हैं । आवश्यकता पड़ने पर लोग इन्हें अपने घर भी ले 
जा सकते हैं | वैद्यों को निजी व्यापार करने की आशा नहीं है। 
प्रति मास इन्हें दवाइयाँ दी जाती हैं ओर कोई भी. इनसे लाभ उठा 
सकता है। 

ओषधालयों के अतिरिक्त प्रत्येक जिल में एक सरकारी अस्पताल 
होता है | किसी-किसी जिले में इसकी संख्या ३ या ४ तक है। स्थानीय 
संस्थायें मां श्रपनो ओर से अस्पतालों की व्यवस्था “करती हैं। सफाई 
के लिये प्रश्येक जिल में 'एक इन्सपेक्टर होता है। यह शहरों और 
गाँवों में घूम-घूम कर लोगों की रहन-पहन की जाँच करता है। जब 
से ग्राम-उद्योग-विभाग खोला गया है त्ब से सफाई का और भो ध्यान 
दिया जाता है । हर ४ या ५ गाँव फेबोच में एक व्यक्ति (072275७7) 
नियुक्त किया गया है | इसके काय निम्नलिथित हैं :-- 

२-यााँवों में कुओों की सफाई कराना । 

२--गाँवों के रास्तों को साफ-सुथरा रखना । 

३--धरों की नालियों को साफ रखने की तरकीब बताना । 

--हवादार और रोशनीवाल घरों का नकशा बनाकर लोगों को 
देना । 
लोगों के दरवाजों की सफाई करना ओर घूरे आदि को गाँव से 

बाहर रखवाना । 

६--सुमय-समय पर सफाई और स्वास्थ्य पर व्याख्यान देना तथा 
इससे सभ्बन्ध रखने वाली पुस्तिकाश्रों का प्रचार करना । 

इन आमीण संस्थाओं के अतिरिक्त जिल के अन्य कमचारी भी 
समय-समय पर लोगो की सफ़ाई और उनकी बीमारी आदि की जाँच- 
पड़ताल करते रहत हैं | हैजे, प्लेग, चेचक ,आदि बीमारियों को रोकने 
के लिये टीके लगाये जाते हैं। कुश्रों में जहरीलें* कीड़ों को मारने के 
लिये दवाइयाँ छोड़ी जातो हैं | गाँव के पटवारी से कोई भी पोठाश 
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लेकर अपने कुएँ में डांल सकता है। कभी-कभी चौकीदारों को 
यह हिदायत कर दो जाती है कि वे अपने हल्के के सभी कुओं में 
पोटाश छोड़ द। मलेरिया -एक बहुत ही भयंकर बीमारी है। 
लगभग ५० लाख आदमी प्रति वर्ष हमारे देश में इसके शिकार 
बनते हैं। इसे रोकने के लिये सरकार ने कुनैन को गोलो का प्रबन्ध 
किया है। किसी भी डाकखाने से यह गोली मोल ली जा सकती है। 
जहाँ कहीं बोमारो का सदमा होता है वहाँ के जिले के कम चारी 
तुरन्त ध्यान देते हैं और कई युक्तियों से लोगों की रक्षा करते हैं। 
विशेष प्रकार से लक्चर ओर तसवीरों का प्रबन्ध करके लोगों को इस 
बात को शिक्षा दी जाती है कि विभिन्न बीमारियों से किस प्रकार बचना 
चाहिये। 
कुछ वर्षो' से सरकार का ध्यान स्कूलों के बच्चों की सफाई और उनके 
स्वास्थ्य की श्रोर विशेष रूप से आकर्षित हुआ है। 
स्कूलों और १६३४६० से आगरा.इलाहाबाद,कानपुर तथा बना- 
कालेजों में रस में विद्यार्थियों के लिये अलग अस्पताल खोले 
स्वास्थ्य गये हैँ | समय-समय पर प्रत्येक विद्यार्थी को परीक्षा 
सम्बन्धी प्रबन्ध की जाती है कि कहां उसे कोई छूत की बीमारी तो 
नहीं है । प्रत्येक विद्यार्थी से एक आना इस कार्य के 
लिये फोस ली जाती है । अकसर उनका वजन किया जाता है ओर डाक्टर 
भत्येक विद्यार्थी की एक फाइल रखता है। जब किसी स्कूल का विद्यार्थी 
बीमार पड़ता है तो डाक्टर तुरन्त उसकी देख-भाल करता है। अस्पताल 
की ओर से गरीब विद्यार्थियों के भोजन और चश्में का भी प्रबन्ध 
किया जाता है | इस प्रकार के अरपताल केवल विद्यार्थियों के लिये हैं। 
किसी बाहरी आदमी को इनमें दवा नहीं मिल सकती । विद्यथथियों को 
साधारण स्वास्थ्य का शान कराया जाता है । कक्षा ८तक प्रत्येक विद्यार्थी 
के लिये स्वाध्थ्य और सफाई विषय का अध्ययन अनिवार्य ठहरायां गया 
है । छोटी-मोदो बीमारियों को कैसे अच्छा किया जा सकता है, इतको 
शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थो को दी जातो है। कुछ प्राइवेट परीक्षाओं का भी 
विधान बनाया गया है। जो विद्यार्थी इन्हें पास करते हैं उन्हें सर्टिफेकेट 
दो जाती है। स्वाश्थ्य-विभाग की ओर से जहरीले कीड़ों और उनसे 
बचने के हंलाज सम्बन्धी नकशे श्र चार्ट स्कूलों में दिये जाते हैं । छूत 
की बीमारियों को रोकने के लिये यीके लगाये जाते हैं । 
गोरखपुर जिले के सभी रुकूलों के विद्यार्थियों ने अपना एक अलग 
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संगठन बनाया है । प्रत्येक विद्यार्थी से दो पैसे फीस ली जाती है और 
इससे उनकी दवा का प्रबन्ध किया जाता है। विद्यार्थी स्वयं इसका सारा 
प्रबन्ध करते हैं । शहर के डाक्टरों से सहायता लेकर वे इस संघठन द्वारा 
विद्यार्थियों की काफी सेवाये' कर रहे हैं | यदि विद्यार्थियों को सफाई ओर 
स्वास्थ्य के साधारण पाठ अच्छी तरह बता दिये जायें तो सरकार की 
बहुत-सी परेशानियाँ कम हो सकती हैं | उचित शिक्षा प्राप्त कर ये अपने 
घरों को साफ-सुथरा रक्खेंगे और गाँवों को भी गन्दगी से बचायेंगे । आने 
वाली सनन्‍्तान को छोटी-छोटी बाते अपने आप मालूम होती रहेंगी । 
स्कूलों में यद्द विषय आवश्यक है । प्रान्तीय सरकारों का ध्यान इस दिशा 
में दिलाया गया है। वे विद्यार्थियों के लिये सेनिक शिक्षा अनिवाय करने 
पर विचार कर रही हैं । 
जितनी श्रावश्यकता बच्चों की सफाई और उनके स्वास्थ्य की है उससे 
अधिक उनकी माताओ्रों का ध्यान रखना आवश्यक 
स्त्रियों की है। यदि स्त्रियाँ स्वस्थ और नीरोग हों तो उनकी 
चिकित्सा सन्‍्तान भी बीमारियों का शिकार नहीं बन सकती 
हमारे देश में गरीबी के कारण कितनी ही स्त्रियाँ 
बीमारी ओर कमजोरी को हालत में भी काम करती हैं ! इससे उनका 
स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, उनकी सन्तान को भी अपने स्वास्थ्य से 
हाथ धोना पड़ता है। ४८ प्रतिशत बच्चे जन्म के समय ही मृत्यु के आस 
होत हैं। ६ महीने के अन्दर २६ प्रतिशत बच्चे अपने जीवन से हाथ 
धो बैठते हैं। इसका एक मात्र कारण उनकी माताओं का स्वास्थ्य है । 
कल-कारखानों में कितनी ही स्त्रियों अपने मरण-पोषण के लिये गर्भाधान 
समय में भी काम करती हैं। उनकी रहन-सहन इतनी गन्दी होती है कि 
वे स्वस्थ सन्तान उत्पन्न नहीं कर सकतीं । बच्चों का स्वास्थ्य माता-पिता 
के स्वास्थ्य पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जो जाति एक बार अस्वस्थ 
ओर रोगी हो जातो है, उसकी आने वाली सन्‍्तान वीर और पुरुषार्थी 
नहीं बन सकती । राष्ट्रेय उन्नति की दृष्टि से स्त्रियों के स्वास्थ्य और 
सफाई पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है | 
कुछ प्राचीन कुप्रथाओं के कारण भारतोय स्त्रियों के स्वास्थ्य-सुधार 
में अनेक कठिनाइयों हैं| पर्द तथा अ्रशिक्षा के कारण उनका ध्यान उन 
बातों की ओर नहां दिलाया जा सकता जिनसे उन्हें लाभ पहुँचे। राष्ट्रीय 
तथा धार्मिक आन्दोलन से इसमें बहुत कुछ सुधार हुआ है। बड़े-बड़े 
शहरों में उनके लिये अस्पतालों की अलग व्यवस्था की गई है । हिन्दोस्तान 
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के वाइसराय लाड डफरिन की स्त्री ने इस ओर काफी ध्यान दिया था | 
१८््ा३ ई० में उनके सतत परिश्रम से स्त्रियों की दवा के लिये एक संघ 
की स्थापना की गई । बह संग अभी तक अपना कार्य कर रहा है। 
व्यक्तिगत सहायता के अ्रतिरिक्त सरकार भी धन से इसकी मदद करती 
है। संग के धन से जगह जगह पर स्त्रियों के लिये अस्पताल खोले गये हैं । 
लेडी हार्डिज की याद में दिल्ली में स्त्रियों के लिये एक मेडिकल कालेज 
खोला गया है । इसमें केवल स्त्रियों की चिकित्सा की शिक्षा दी जाती 
है। स्तनरियों की विशेष चिकित्सा के लिये इलाहाबाद में एक कमला 
नेहरू अस्पताल खोला गया है। इसकी इमारत बनवाने में लगभग ६ 
लाख रुपये खच किये गये हैं। यह अस्पताल ग्रामीण स्थियों की अधिक 
सेवा कर रहा है । 
स्वास्थ्य ओर सफाई के लिये सरकारी विभाग से अलग कुछ गेर 
सरकारी संस्थाये मो हैं। सरकार इन्हें थोड़ी बहुत 
गेर सरकारी मदद जरूर देती है लेकिन इनका अधिकतर काये 
संस्थायं दान ओर चन्दों से चलता है। अखिल भारतीय 
सेवासमिति ने इस, दिशा में सराहनीय कार्य किया 
हे। इस संस्था की ओर से शहरों तथा गाँवों में अनेक अस्पताल और 
आ्रोषधालय खोले गये हैं । तीर्थ-स्थानों, मेलों तथा सार्वजनिक सभाओं 
में सेवासमिति बड़ी तत्परता के साथ सेवा-कार्य करती है। रेडक्रास 
सोसाइटी एक दुसरी गेर सरकारी संस्था है | यह भी स्वास्थ्य और सफाई 
के लिये बहुत कुछ कर रही है। । सेन्ट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन ओर 
कुछ छोटी-मोटी संस्थाये" भी इस ओर विशेष कार्य कर रही हैं। कितने 
ही इंसाई मिशनरी अ्रन्धों, बहरों, लूलों तथा कोढ़ियों को सेवा के लिये 
जगह-जगह पर अस्पताल खोले हुये हैं | दवा के साथ-साथ वे बीमारों 
की शिक्षा का भी प्रबन्ध करते हैं। इनका मुख्य उद्दश्य ईसाई धम का 
प्रचार करना है | इस विशालकाय देश में स्वास्थ्य श्रोर सफाई पर ध्यान 
देने के लिये बहुत बड़ा क्षेत्र खाली दहै। यह कद्दना गलत है कि पैसे की 
कमी के कारण हमारे देश में सावंजनिक कामों की गुंजाइश कम है। 
यर्थ के दान के रूप में वन का जो अपव्यय हमारे देश में हो रहा है 
व्वह किसी और देश में दिखाई नहीं पड़ेगा । तोथेस्थानों में पंडे-पुजारियों 
को जो रुपये दान में दिये जाते हैं, यदि उनका संगठन ठीक तरीके पर 
किया जाय तो इस देश के सेवक ईसाई मिशनरियों' की तरह विदेशों में 
जाकर अपनो सेवा ओर त्याग का परिचय दे सकते हैं । 
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आंख मू द कर दवाइयों के चक्कर में पड़े रहने से उतना ला३. 

नहीं हो सकता जितना बोमारियों को समूल नष्ट करने से। सरकार के 
विशेषज्ञों द्वारा इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि 

अन्वेषण कार्य भयंकर बीमारियाँ कैसे हटाई जा सकती हैं। इसके 
लिये अध्ययन और खोज की जरूरत है। जगह- 

जगह पर अन्वेषण कार्यालय ( 0७४०४/"०)॥ 78॥096.88 ) खोले 
जायें ओर विशेष डाक्टरों को इस बात का अवसर दिया जाय कि अपनी 
बुद्धि से बीमारियों के मूल कारण खोज निकालें। १८६६ ई० के पहले 
हमारे देश में प्लेग की बीमारो नहीं थी | इस बात का पता लगाया जा 
सकता है कि इसका आरम्म कैसे हुआ और उन कारणों को दूर करने 
का क्‍या इलाज है | इस दिशा में कछ कार्य किया जा रहा है। फसोली 
में एक सेन्ट्रल रीसच इन्सटीट्यूट स्थापित किया गया है। कलकत्त में 
अखिल भारतीय स्वास्थ्य और हाईजीन नामक संस्था की स्थापना की 
गई है। मद्रास और बम्बई में अन्वेषण के लिये' जो संस्थाये' हैं उनमें 
हेजा, प्लेग, चेचक, मलेरिया आदि बीमारियों का कारण जानने की 
कोशिश की जा रही है | तपेदिक की बीमारियों के लिये हिन्दुस्तान के 
वाइसराय लाड लिनलिथगो को सख्त्रो ने एक कोष इकट्ठा किया है | इससे 
एक ऐसे श्रस्पताल खोलने की योजना बनाई गई है जहाँ तपेदिक के सभी 
मरीज रहकर अपने को अ्रच्छा कर सक। इनके अलावा मेडिकल कालेजों 
में भी तरह-तरह की खोज होती रहती हैं। आशा है कुछ दिनों में बहुत- 
सी भयंकर बीमारियों को रोकने का ठीक-ठीक प्रबंध किया जा सकेगा | 
बीमारियों के लिये दवा से बढ़कर कोई दूसरा निदान नहीं है। 
लेकिन कुछ बातों से यह अनुभव प्राप्त किया जा 

नवीन. सकता है कि सरकार अ्रस्पतालों और श्रोषधालयों 
योजनायें के मदों को कम करके वही पैसा दूसरे तरोकों पर 
खच करके जनता की कहाँ तक अधिक सेवा कर 

सकती है। अ्रेग्रजी में एक कहावत है कि संयम सभी दवाइयों से बढ़कर 
हैं (27८ए०7६07 8 000087 ५४)97 ०प/७) | यदि लोग स्वस्थ 
ओर साफ रक्‍्खे जायें और उनका जीवन नियमित हो, तो शायद उन्हें 
दवा की जरूरत कम होगी । कुछ नई योजनाओं को सरकार काम में 
लावे | जगह-जगह पर खेल-कूद के स्थान तथा व्यायाम शलाये' खोली 
जायें। इस प्रकार की संस्थाये जिले में दस-बीस जरूर हों। यहाँ पर 
लोगों को कसरत, खेल-कूद श्रादि की शिक्षा दो जाय। त्यौहारों तथा 
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“त्सवों धर पारितोषिक बाँटे जायँ ! समय-समय पर दंगल कराये जाये । 
जिले के दस-बीस चुने हुये श्रादर्श स्वस्थ व्यक्तियोंको सरकार इनाम देने 
का प्रबन्ध करे। गाँवों में इस प्रकार की योजना अधिक सफल हो सकती 
है। हर जिले में वयस्क लोगों की नुमाइश लगाई जाय । जो सबसे 
स्वस्थ ओर वजनदार हों उन्हें पारितोषिक दिया जाय । जिले में हर साल 
५ इनाम इसलिये रक्‍खे जायें कि जो ५ गाँव सबसे साफ होंगे उन्हें ये 
इनाम दिये जायेंगे। सरकार अपने खचे से हर'जिले में चार आदश 
गाँव बसाने की व्यवस्था करे । गाँव के होनहार नवयुवकों को सफाई 
और स्वास्थ्य के लिये उत्साहित किया जाय । गाँवों में ट्रन्ड दाइयोँ रक्‍खी 
जायें जो बच्चे होने वाली स्त्रियों की ठीक-ठीक देख-भाल करे | साल 
में प्रतिषष एक सफाई सप्ताह? हर जिले में मनाया जाय | इन तरीकों 
से लोगों की सफाई ओर उनके स्वास्थ्य में अधिक-से-अधिक उन्नति की 
जा सकती है | हमारा अनुमान हे कि इससे अस्पतालों और ओषधा- 
लयों की बहुत बड़ी संज्या कम हो जायेगी । 
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न्यायालय 
( 70)0ए5४ए ) 


धारा-सभा और कार्यकारिणी विभाग का कार्य कानून को बनाना और 
उन्हें कार्यान्वित करना है। इनके अन्दर इस बात 
स्यायालय की योग्यता नहीं होंती कि इन्हे कार्यान्वित करने में 
का महत्व कहाँ तक न्याय बर्ता जा सकता है। इसीलिये 
सरकार का नन्‍्याय-विभाग बनाया गया है कि वह 
राज्य में न्याय की रक्षा करे | राज्य के तमाम उद्दृश्य तब तक सिद्ध नहीं 
हो सकते जब तक वहाँ सब कामों में न्याय की बू नहीं है । अफलावून 
के कथनानुसार न्याय राज्य का अन्तिम उद्दश्य है | ( उ05008 48 
(6 ०7०4 0 ४४७ 50906 ) यदि धारा-सभा किसी काय के लिये 
एक लाख रुयये मंजूर करे, ओर कार्यकारिणी विभाग केवल १० हजार 
खर्च करके बाकी अपनी जेब में रकखे, तो इसकी देख-रेख के लिये एक 
ऐसा विभाग आवश्यक है जो उसे उचित दंड दे। प्रत्येक व्यक्ति का 
अपनी अच्छाई और बुराई का पारितोषक और दंड मिलना चाहिये। 
जितने लोग कारागार की यातनाये'. भोग रहे हैं उनके साथ भी सरकार 
ने न्याय किया है । सचाई को अतत्य से श्रलग करना इसी का काय हे । 
जो सरकार श्रपने राज्य में छोटे-बड़े, ऊँच-नीच, धनी-गरीब, का विचार 
कर कार्य करती है वह पक्षपाती ओर दोषी कहलाती है | इन्हीं कम जोरियों 
को दूर करने के लिये न्याय विभाग बनाया जाता है। कचहरियों का 
उद्दश्य केवल श्रॉल मूँ द कर कानून को बतेना नहीं है, बल्कि उनके 
उचित प्रयोग से लोगों को इस बात की चेतावनी देना है कि सच्ची स्वत- 
न्त्रता कानूनों के पालन में है । 
नागरिकों के अधिकार, उनकी सुविधाये, उनकी स्वतन्त्रता तथा 
उनके उच्च जीवन की रक्षा की परख न्यायालयों में होती दे । यदि न्याय- 
विभाग द्वारा दंड प्रयोग न किया जाय तो कमजोर की रक्षा बलवान से 
नहीं हो सकती | इस विभाग की प्रधानता के कारण सरकार का बड़ा-से- 
बड़ा कर्मचारी अपने कत व्यों में सतक रहता है | न्याय का स्थान राज्य 
में जितना ही 3चा होता है उसो परिमाण में वहाँ सुख और शान्ति 
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विराजती है । परन्तु न्यायालयों में काये करने वाले पदाधिकारी योग्य 
और निष्पक्ष होने चाहिये | न्यायाधीश को अपने समय और परिस्थिति 
की पूरी आनकारी होनी चाहिये | उतावलेपन में आकर वह न्याय के 
बदले अन्याय कर सकता दे । न्याय बतने में उसे निभंय और निःपंकोच 
होना चाहिये, तभी वह कानून के वास्तविक अ्र्थ को समझ तकता है। 
सरकार को स्वयं ऐसे व्यक्तियों को तलाश करना चाहिये ओर उन्हें 
अपने कतंव्य-पालन का एक समुचित वातावरण तैयार करना चाहिये। 
न्याय के लिये समानता और समता का होना आवश्यक है । न्ययाधीश 
का शान्त, निष्पक्ष, निर्मय और प्रभाव से ऊपर होकर श्रपनी जिम्मेवारो 
निबाहनी होगी, वकीलों के तक-वितक को समभकने के लिये उसमें पूरी 
योग्यता हो और मनुष्य तथा संसार दोनों कां उसे अधिक-से-आधिक 
अनुभव हो । पद ओर पैसे के लोभी व्यक्ति न्याय-विभाग को गन्दा किये 
बिना नहीं रह सकते । 
... बुठिश-राज्य से पहले आजकल की-सी कचहरियाँ न थीं। हिन्दू 
जमाने में हमारे देश में छोटे-छोटे एकतन्त्र राज्यों 
न्याय की का वर्णन मिलता है। इनमें कुछ तो वर्तमान 
प्राचीन नाजीवाद से भी, बदतर थ, परन्तु अधिकतर 
व्यवस्था प्रजातन्त्रवादी थ। राजा लोग प्रजा की अनुमति का 
आदर करते थ । लोकमत की अवहेलना करने में 
उन्हें संकोच होता था । न्‍्याय-विभाग यद्यपि अलग नहों था, परन्तु 
इसके कमचारी स्थान-स्थान पर नियुक्त किये गये थे। बड़े-बड़े मामलों 
की फरियाद राजा स्वयं सुनता था। अपराधियों को कारावास का दंड 
आजकल की तरह नहीं दया जाता था। दंड को व्यवस्था समयन्समय 
पर बदलती रहती थी । किसी काल में कड़े दड का विधान था और 
किसी समय अपराधों को समका-बुकाकर अथवा आध्यात्मिक दंड देकर 
छोड़ दिया जाता था । कभी-कभी तो लोगों के द्वथ-पैर तक काट लिये जाते 
थे मुकदमों का फेसला पश्चयातों द्वारा होता था । लोगों को कचहरियों 
की आवश्यकता नहीं होतो थी । सरकार की ओर से जो कमंचारी न्याय 
के लिये नियुक्त किये जाते थे वे धार्मिक और 'सात्विक विचारों के होते 
थ। मुसलमानी जमाने में धयूबों के गत्रनर मुकदमों का फैतला करते थ | 
काजी और परिडत जिन मामलों को नहीं सुलझा पाते थे उनका फैसला 
गवनर करता था। द 
प्राचोन काल की न्याय-पद्धति का पूरा वर्णन हमारे विषय से बाहर की 
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चीज है | इसको चर्चा इसलिये को गई है कि प्राचोन न्याय-संस्थायें 
थोड़ी थीं। उनका संगठन आजकल को तरह जटिल नहीं था। स्थानोय॑ 
संस्थायें स्वयं अपना फैसला भी कर सकती थीं । गाँव का मुखिया जज 
का भी काम करता था । लेगों को धर्म का इतना अधिक भय था कि 
वे भूठ बोलने तथा धोखा देने में भयभीत होते थे | उन्हें यह डर था 
कि किसी को घोखा देकर हम ईश्वर के सामने अ्रपराघ से नहों बच 
सकते | धर्म-प्रन्थों में यह मलोभाँति स्पष्ट किया गया है कि परलोक की 
यातनाय इस लोक से कहीं रुख्त हैं । इसो भय के कारण लोग अपने 
अपराधों को छिपाने का प्रयत्न कम करते थ । गंगा का पानी अथवा कोई 
धमम-पग्रन्थ ज्योंही उनके सामने रक्छा जाता त्योंही वे साफ-साक बातों को 
कह देते थे। ऊपरी वातावरण भी ऐसा था कि लोग अपने कतंव्यों का 
फल भोगने में अपना गोरव समभते थ | किसी अपराधो की रक्षा करना 
पाप समझा जाता था। यही वजह है कि कोई भी साधारण व्यक्ति अप- 
राधियों को पहचान सकता था । कभी-कभो तो अपराध करने वाले स्वयं 
परिडतों और काजियों के पास चले आते और अ्रपना उचित दंड चाहते. 
थ। न्याय-प्रन्थों में इस प्रकार के भी दंड पाये जाते हैं जब कि अ्रपराधी 
अपने आप किसी पेड़ के खोखले में, अथवा पव॑त की गुफाश्रों 
में बिना अन्नजल के महोानों बैठकर प्राण त्याग देते थ। कुछ अप- 
राधी अपने आपको अश्रि में जला लेंत थ। दान ओर पुण्य का दंड 
अधिक दिया जाता था । ऐसे उच्च वातावरण में न्याय करने में सुविधा 
होती थी ॥ 
वैज्ञानिक युग आरम्म होत ही विश्वास.की भावना जाती रही | 
लोगों को धर्म का भय एक ढोंग मालूम पड़ने लगा | 
बटिश राज्य में .विश्वास का स्थान तक ने ले लिया। लोग अपने 
न्यायालयों अपराध को छिपाने में कोई कसर बाको नहीं रखते । 
का विकाश इसीलिये न्याय-विभाग का संगठन नये सिरे से करना 
द पड़ा । जो मशीन आज़ दिखाई पड़ रही है वह 
अधिक से अधिक १५० वर्ष पुरानी है। न्याय का मुहकमा नीचे से ऊपर 
तक जिस शकल में आज काम कर रहा है वह सब बुटेश सरकार की 
देन है । जब तक ईस्ट इंडिया कम्पनी केवल व्यापार करती थी तब तक 
उसे न्याय करने का अधिकार नहीं था | परन्तु जब उसका व्यापार बढ़ने 
लगा और उसकी मातदढती में काम/करने व्यले कमंचारियों की संख्या 
काफी बढ़ गई तो उसे इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि अपने 
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क्षेत्र में छोटेमोटे झंगड़ों का निपटारा वह स्वयं करे। मुगल राज्य में 
न्याय की व्यवस्था कम न थी । क्‍ 

कम्पनी को यह अधिकार अ्रसानी से नहीं मिल सकता था उसके 
कमचारी मुगल राज्य की प्रजा थे । अतएवं उसका फैतला नव्वाबों ओर 
काजियों के हाथ से अलग कम्पनी को कैसे दिया जा सकता था। 

एलिजबेथ के समय में कम्पनी को जो आशा-पत्र मिला । जसमें उसे 
यह अधिकार दिया गया था कि वह कार्य को सुचारु रूप से चलाने के 
लिये अपने श्रधीन कमंचारियों कों दरड दे सकती है । इसका अर्थ यह 
नहीं था कि कम्पनी को न्यायालय बनाने की आशा मिल गई,बल्कि।अपने 
व्यापार की सुविधा के लिये उसे कुछ साधारण अधिकार दिये गये थे । 

१६६१ ६० में फैक्ट्री के गवर्नरों कों यह अधिकार दिया गया कि इंगलेंड 
के कानून के अनुसार वे अपने क चारियों को दोवानी ओर फौजदारी 
दोनों प्रकार का दरड दे सकते हैं । ९१६६९ ६० में जब बम्बई कम्पनी को 
सुपुर्द किया गया तो कुछु समय के लिये यहाँ दो अदालतें बनाई गई । 
छोटी कचहरी में एक अंगरेज और दो हिन्दुस्तानी जज रक्खे गये । बड़ी 
कचहरी का नाम सुप्रीम कोट ( 50976 776 00प्र+% ) था, इसमें 
डिप्टी गवनर ओर एक कौंसिल मुकदमों का फैसला करते थे । इसका फेसला 
अन्तिम माना जाता था। १६८७ ई० में जेम्स द्वितीय के समय में 
मद्रास में एक म्युनितिपल बोर्ड को स्थापना की गईं। इसके अध्यक्ष 
मेयर तथा उसकी समिति (&]०७घ97) को दीवानी और फोजदारी 
दोनों प्रकार के मुकदमें फेसल करने का अ्रधिकार दिया गया | १७२६ ई० 
में इसी तरह की अदालतें कलकत्ता ओर बम्बई में भी स्थापित कौ 
गई। इन मुकदमों की श्रपील सुप्रीम कोर्ट में की जाती थी । ४००रुपये 
से ऊपर के मुकदमों की अपील सम्राद की कौंसिल में होती थी । 

१७७३ ई० के रेग्यूलेटिंग ऐक्ट के अनुसार बंगाल में एक प्रधान 
न्यायालय (5प्र77७776 (0077५ ० रप्रवं००७(प7७) की स्थापना 
की गई | १८६२ ई० तक इसमें कोई परिवतन नहीं किया गया | प्रधान 
न्यायाधीश के अ्रतिरिक्त इसमें ४ सहायक न्यायाधीश रक्‍्खे गये । इन' 
सबको नियुक्ति स्वयं सम्राट द्वारा की गई थीं। इसे सभी प्रकार*के 
अधिकार प्राप्त थे । बंगाल की प्रजा और कम्पनी के कमचारियों पर इस 
न्यायालय का अधिकार था । वारेन द्वेत्टिगग और प्रधान न्यायालय में 
मतभेद आरम्म हुआ । यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि गवनेर-जनरल और 
प्रधान न्याय'लय इन दोनों में कोन बड़ा और कोन छोटा है । न्यायालय 
[० भा० श[०--१६ 
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के अधिकार स्पष्ट नहों किये गये थे । अन्त में पालियामेंट ने एक कानून 
पास करके इसका निपटारा किया । १७८१ ई० में यह बात स्वीकार कर 
ली गई की गवनर-जनरल और उसकी कॉौंसिल क़ा दर्जा प्रधान न्यायालय 
से ऊँचा है । किसानों, जमोंदारों ओर पंशनआराफ्ता कमंचारियों पर 
न्यायालय का कोई अ्रविकार नहीं ठहराया गया | इनका फेसला मुगल 
राज्य के न्यायालयों में किया जाता था । कम्पनो की मातहती में हिन्दू 
और मुतलमान अयराधियों का फैसला दोनों के नियमों के अनुसार 
क्रमश: किया जाता था। रसम-रवाजों तथा थधार्मिक'उसूलों का ध्यान 
रक्‍खा जाता था। 

१७६५ ई० में जब कम्पनी को बंगाल ओर बिद्दार प्रान्त की दीवानी 
मिली तो उसे मुकदमें फेतल करने का भी अधिकार मुगल राज्य की ओर 
(से दिया गया। वारेन हेस्टिग्ज ने मुगल राज्य के न्यायालयों के आधार 
पर कचहरियों का निर्माण किया । टैक्‍स वसूल करने तथा मुकदमों को 
फैसल करने का कुल अधिकार अ्ंगरेज कमंचारियों को दे दिया गया। 
हंर जिले में एक अंगरेज कलेक्टर और एक हिन्दुस्तानी दीवान रक्‍्खे 
गये । इन दोनों के मेल से दीवानी अदालत बनाई गई। इसके अतिरिक्त 
हर जिल में एक फोजदारी अदालत बनाई गई । इस श्रदालत में एक 
काजी, एक मुफ्ती ओर दो मोलवी रक्खे गये। कलक्टर भी इनके साथ 
बैठता था, लेकिन वह चुपचाप इनकी कार॑वाइयों को देखने के[अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं करता था | दीोवानी अदालत की अपील सदर दीवानी 
अदालत में होती थी। यह अदालत कलकत्त में थी | गवनर और उसकी 
कौंसिल और कुछ हिन्दुस्तानी अफसर मुकदमों का फेसला करते थे। 
फीजदारी के मुकदमों की अपील सदर निजामत अदालत में को जाती 
थी । एक दारोगा, एक मुफ्तो, एक काजी ओर एक मोलवी इसके जज 
होते थे | पहल' यह अदालत कलककत्त में थी, परन्तु बाद में यह मु्शिदा- 
बाद में कर दी गई । कचहरियों का कार्यक्रम वारेन हेस्टिंग्ज ने स्वयं 
निश्चित किया | यह पहला अवसर था जब कि अंगरेजी तरीके के 
न्यायालय हमारे मुल्क में स्थापित हुए। 

१७७४ ई० में न्याय और मालगुजारी के मुकदमें एक दूसरे से अलग 
कर दिये गये । दोनों विभागों के कर्मचारी भ्रलग-अलग नियुक्त किये 
गये । दौवानी मुकदमों का फैसला करने के लिये हिन्दुस्तानी अमीन 
नियुक्त किये गये | १७८० इं० में १६ दीवानी अदालतें बनाई गई । हर 
अदालत का प्रधान सुपरिन्टेन्डन्ट कहलाता था । हमें यह याद रखना 
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गाल प्रान्त से आरम्म होते थे । कम्पनी की जड़ पहले इसी प्रान्त में 
जमी थी | जब कानंवालिस हिन्दुस्तान का गवनर-जनरल हुआ तो 
न्यायालथों के संगठन में श्रनेक परिवर्तन किये गये | १७६० ई० में सदर 
'निजामत श्रदालत मुशिदाबाद से फिर कलकत्ता बुला ली गई । छोटे-मोटे 
फोजदारी के मुकदमों को फेैसल करने के लिये १७६३ ई० में ४ नई 
कचहरियाँ और स्थापित की गई । इन्हें सरकुट कोट (ए00प75 ० 
(7706प्रां।) कहते हैं। कानवालिस ने कलेक्टर को. फिर फोजदारी के 
मुकदमों का अधिकार दे दिया | इसी की देख-रेख के लिये ४ सरकुट 
: कोर्ट स्थापित की गई थीं | कलकत्ते में एक सबसे बड़ी फौजदारी की 
अदालत (89097 'र2०796 /१०)०/४) खोलो गई । गवनर 
जनरल-स्वयं इसका सभापति द्ोता था । दीवानी के मुकदमें विशेष जजों 
को दिये गये । इन्हें फोजदारी मुकदमें भी फेसल करने का अधिकार था । 
इनकी अपील प्रान्तीय कचहरियों में होती थी | इन प्रान्तीय कचहसरियों 
को संख्या ४ थीं। दोवानी मुकदर्मो के अ्रपील को सबसे बड़ी अ्रदालत, 
सदर दीवानी अ्रदालत, स्थापित की गई। गवनर-जनरल और उसकी 
कौंसिल इसके जज नियुक्त किये गये। 

लाड वेलेजली के समय में दोनों अपील की कचहरियों (89397 
काकज्॥70" 2 'रं2०77960 2१9]9४0 )में १८०१ में कुछ 
संशोधन किये गये | गवनर-जनरल और उसकी 'कोंसिल के अतिरिक्त 
३ या इससे कुछ श्रधिक-जज इनमें नियुक्त किये जा सकते थे। लाडे 
विलियम बेंटिंग ने प्रान्तीय कचहरियों को बर्खास्त कर दिया और उनका 
कार्य जजों को सुपुदं किया गया । कलक्टर को फिर मजिस्ट्रंट के सारे 
अधिकार दे दिये गये । तब से आज.तक कलेक्टर को ये दोनों प्रकार के 
अधिकार प्राप्त हैं। एक ओर तो वह अपने जिले में कार्यकारिणी विभाग 
का प्रधान है ओर दूसरी ओर मुकदमों का फेसला भी करता है। इसे 
अलग-अलग करने को चर्चा बहुत दिनों से चल रही है, परन्तु अभी 
तक इस दिशा में कुछ किया नहीं गया । इन कचहरियों-के अलावा कुछ 
और भी छोटी-छोटी अ्दालते बनाई गई थीं । 

१८६१ ई० में महारानी विक्दोरिया को यह अधिकार दिया गया कि 
वह कलकत्ता, बम्बई ओर मद्रास में हाईकोट की स्थापना करे । सुप्रीम 
कोर्ट और अदालत कोर्ट बर्खास्त कर दी गई | इस हाईकोर्ट ऐक्ट के 
अनुसार प्रत्येक हाईकोट में एक प्रधान जज ओर अधिक से अधिक १५ 
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सहायक जज नियुक्त किये.जा सकते थे । इनमें कम-से-कम एक तिहाई 
जज बैरिस्टर हों ओर एक तिहाई इंडियन सिविल सर्विस के सदस्य हों । 
१८६६ ई० में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना की गई और इसी साल 
लाहौर में एक चीफकोट खोली गई। १६११ ई० में एक दुसरा हाईकोट 
ऐक्ट पास किया गया। इसके अनुसार जजों की संख्या १४ से २० तक 
कर दी गई | आवश्यकता पड़ने पर किसी भी प्रान्त में हाईकोर्ट की 
स्थापना की जा सकती है | इसी ऐक्ट के अनुसार पटना, लाहौर ओर 
रंगून में हाईकोट की स्थापना की गई । अवध में एक चीफकोर्् खोली 
गई । मध्यप्रान्त पश्चिमोत्तर प्रदेश ओर सिन्ध में जुडीशियल कमिश्नर 
कोट की स्थापना की गई । यहीं पर न्यायालयों का ऐतिहासिक विकास 
समाप्त हो जाता है। अब यह देखना है कि वर्तमान समय में ईसका 
संगठन केसा है श्रोर इनके क्‍या क्‍या अधिकार हैं । 
भारतीय न्यायालयों का विभाजन तीन श्रेणियों में किया जा सकता 
है । इनके अधिकार और कायक्षेत्र का ध्यान 
न्यायालयों का रखते हुए यह विभाजन वैज्ञानिक कद्दा जा सकता 
वतंमान संगठन है ।इनके अलावा इंगलेंड की प्रिवी कौंसिल 
भी हमारे देश के न्याय विभाग से सम्बन्ध 
रखती रही है । यदि इसे हिन्दोस्तान की सबसे बड़ी अपील की 
अदालत कहा जाय तो कोई गलती नहीं हे। ये श्रणियाँ निम्न- 
लिखित हैं :--- क्‍ 
१--प्रिवी कोंसिल 
२--संघ-न्यायालय 
३--हाई कोट 
४---जिला कोट ः 
अब तक प्रिवी कोंसिल हिन्दोस्तान की सबसे बड़ी अदालत रही 
है | हाई कोट तथा संघ न्यायालय द्वाग फैसल किये 
प्रिवी कॉसिल गये मुकूदमें इस कोंसिल में अपील किये जा 
सकते थे.। फोजदारी के मुकदमें किसी विशेष 
परिस्थिति में ही इसमें अपील किये जा सकते थे। दीवानी मुकदमें 
भी तभी अपील किये जा सकते थे जब इनका मूल्य किसो खास रकम 
से ऊपर हो; १०,००० रुपये से कम कीमत का कोई भी मुकदमा 
कोंसिल में अपील नहीं 'किया सकता था। दोनों प्रकार की अ्रपीलों 
की आशा हाई कोट से प्राप्त करनी पड़ती थी। श्रपील के अलावा 
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किसी नये मुकदमे को उतत्ति प्रिवी कॉसिल में नहीं हो सकती थी । 
१६३५ के शासन-विधान के अनुसार जो संघ-न्यायाज्ञय स्थापित किया 
गया है वह कानूनन प्रिवी कोंसिल से छोटा है। संघ-न्यायात्षय में 
फैसल किये गये मुकदमों की अपील प्रिवीकौंसिल में नहीं हो सकतो 
थी। स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ संघ-न्यायालय सर्वोच्च माना जाता है। 
नये शासन विधान में इसको रूप-रेखा का ठीक ठीक वर्णन होगा । 
प्रत्येक संघ शासन-विधान म॑ संब-न्यायालय का होना अनिवार्थ 
है । संघ-शासन का निर्माण कई रियासतों अ्रथवा 
संघ न्यायालय सूबों के मेल से होता है। केन्द्रोयः सरकार के 
ओर इसकी अतिरिक्त प्रत्येक इकाई अपनी स्थानीय सरकार 
आवश्यकता रखती है। संघ-शासन की योजना इन इकाइयों 
को संगठित कर इनकी शक्ति को ओर दृढ करने 
के लिए बनाई जाती है। केन्द्रीय सरकार, जिसे संघ-सरकार भी कहते 
हैं, स्थानीय सरकारों को किसी भी तरह दबाने की अधिकारिणी नहीं है | 
इसी कठिनाई को दूर करने के लिये संघ और स्थानीय सरकारों के विषय 
अलग-अलग बॉट दिये जाते दोनों ही अपने-अपने ज्षेत्र में 
स्वतन्त्र हैं। रियासतों या सूबों के घनिष्ठ सम्पक्र के कारण सघ को 
स्थापन्ग होती है । किसो हृद तक इनकी सहानुभूति श्रोर सहकारिता 
पहुँच जाने के बाद संघ का निर्माण किया जाता है। इतने पर 
भी दो प्रकार के भय सदेव बने रहते हैं। किन्हीं भी दो सूबों में 
मतभेद उत्पन्न हो सकता है | विषयों के विभाजन में संघ और स्थानीय 
सरकार को कोई-न-के.ई कठिनाई उत्नन्न हो सकती है। यह भी सम्भव 
है कि शासन-विधान की किसी धारा के दो अर्थ निकाल लिये जायें 
जब इस प्रकार को कठिनाइयों उत्पन्न ही सकती तो एक ऐसी संस्था . 
गरवश्यक है जो इन्हें सुलभाने की योग्यता रखती हो । संघ-न्यायालय 
'की स्थापना इसोलिये को जाती है। कोई भी संघ-शासन एक प्रधान 
न्यायालय के बिना नहीं चल सकता। 
सध-न्यायालय संघ-शासन-विधान का संरक्षक होता है |# इसमें 
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काम करने वाले न्यायाधीशों के सूबों ओर संघ दोनों को एक दृष्टि से 
देखना पड़ता है। जिस प्रकार साधारण कचहरियाँ दो द्रयक्तियों अथवा 
दो दलों में निष्पक्ष भाव से फेसला करती हैं, उसी प्रकार संघ-न्यायालय 
को संघ ओर प्रान्तीय सरकार दोनों के बीच में फेसला करना पड़ता 
. है। सघ शासन-विधान की बारीकियों से इन्हें भली-भाँति परिचित 
रहने की आवश्यकता है । संघ-न्यायालय और अखिल भारतीय 
न्यायालय में कुछ अन्तर है। एक का काय शासन-प्रबन्ध में वैधानिक 
कठिनाइयों को सुलभाना है ओर दूसरे का काय हिन्दोस्तान में सभी 
प्रकार के मुकदमों का अन्तिम फेसला करना है। १६२५ ई» में 
भारतीय असेम्बली में इस विषय का एक प्रस्ताव पेश किया. गया था 
कि एक अखिल भारतीय न्यायालय की स्थापना की जाय । सरकार के 
विरोध करने पर यह प्रस्ताव पास न हो सका। प्रिवी कोंसल के रहते 
इस तरह के न्यायालय बनाने में सरकार को कोई लाभ नहीं जान 
पड़ा । जब १६३४ के संघ-शासन-विधान की काररवाइयोँ आरम्म हुई 
तो फिर इस प्रकार की माँग पेश की गई कि अखिल भारतीय न्यायालय 
स्थापित किया जाय । सफेद पत्र ( ४४)॥7६७ 7?9]067 ) में संघ-न्याया- 
लय और अखिल भारतीय न्यायालय दोनों की शिफारिश को गई थी | 
संयुक्त पालियामेंटरो कमीटी ने संघ-न्यायालय को स्वीकार किया परन्तु 
अखिल मारतीय न्यायालय निरथंक साबित किया गया। 
११३५ के संव-शासन-विधान के अनुसार १ नवम्बर सन्‌ १९३७ ई० 
को संघ-न्यायालय की स्थापना की गई। शासन- 
संघ न्यायालय विधान में भमली-भाँति स्पष्ट किया गया था कि 
का संगठन संघ-न्यायालय में अधिक से अधिक ७ जज रह 
सकते हैं। यदि इससे अधिक जजों की आवश्यकता 
होगी तो संघ-धारा-सभा गवर्नर-जनरल के सामने इस आशय का 
प्रस्ताव रक्खेगी ओर अ्रन्त में बुटिश साम्राद से इसकी अन्तिम अनुमति 
ली जायगी । जजों की नियुक्ति सम्राट्‌ द्वारा हुई है। चूँकि संघ-शासन 
विधान पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया गया इसलिये संघ-न्यायालय 
में केवल ३ जज रक्‍्खे गये थे। संघ-न्यायालय के जज ६५ वर्ष की 
आयु तक काय कर सकते हैं, परन्तु इसके बीच में चरित्र अथवा 
शारीरिक अंगभंग के कारण अपने पद से इटाये जा सकते हैं। अपने 
पद से वे किसी भी समय त्याग-पत्र दे सकते हैँं। इस संगठन से यह 
भली भाँति स्पष्ट है कि संघ-न्यायालय पर भारतीयों का कोई अधिकार 
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'नहीं था जजों को नियुक्त करने ओ्रोर उन्हें हटाने का अधिकर केवल 
सम्राट को था। श्रर्थात्‌ कार्य रूप में भारत-मन्त्री इसका सर्वेसर्वा रक्खा 
गया था। देश का सबसे बड़ा न्यायालय एक विदेशी सरकार के 
कब्जे में रहे, यह न्याय फ्री दृष्टि से संगत नहीं था। लोगों का यह 
विचार था कि इस न्यायालय को संध-घारा-सभा ओर गवनर- 
जनरल के कब्जे में रकखा जाय, जजों की भर्ती करने और हटाने का 
अधिकार इन्हीं को दिया जाय, परन्तु परर्लियामेंट के सामने उनकी एक 
न चली । 

संब-न्यायालय में ३ से कम जज नहीं रखे जाते । आजकल इनको 
संख्या इतनी ही रक्ली गई है । प्रधान जज को,छोड़कर बाकी जजों की 
योग्यतायें एक रक्‍खी गई हैं। जज के लिये निम्नलिखित योग्यता का 
रखना आवश्यक रहा है :-- 

१--बटिश मारत अथवा देशी रियासत की किसी हाईकोट में कम 
से कम ५ वष तक न्यायाधीश रहा हो। अथवा 

' २--इंगलेंड या उत्तरी आयरलेंड में १० वर्ष तक बैरिस्टर रहा 

हो | अथवा 

३--स्काटलैंड में १० वर्ष तक एडवोकेट रहा हो श्रथवा 

४--हिन्दोस्तान की किसी हाईकोट में १० वर्ष तक वकील रहा 

हो । प्रधान जज को इन योग्यताओं के अतिरिक्त दोर भी बाते पूरी 
करनी होंगी :--- 

१--उपरोक्त दो और तोन नग्बर के अनुसार उसे १५ वर्ष का 
ग्रनुभव होनी चाहिये। 

२--नियुक्ति के समय उसे इंगलेंड या उत्तरी आयरलेंड का 
बैरिस्टर, या स्काटलेंड का एडवोकेट या भारतवर्ष का वकील होना 
चाहिये । 

. प्रधान जज को ७००० रुपया और बाकी जजों को ५५४०० रुपया 
महीना वेतन दिया जाता है। ६५ * की श्रायु होने पर जजों को पेंशन 
देने का विधान बनाया गया है| यह पंशन अधिक-से-अधिक ३०००० 
रुपये सालाना तक दी जा सकती है! प्रधान न्यायाधीश का स्थान 
खाली हो जाय तो गवनर-जनरल को यह अधिकार होगा कि वह 
सहायक जजों में से कुछ समय के लिये किसी को प्रधान न्यायाधीश 
बना दे । परन्तु किसी दशा में उसे सहायक जजों को भर्ती करने का 
अधिकार नहीं दिया गया है | संघ-न्यायालय का स्थान दिल्ली है, 
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परन्तु प्रधान न्यायाधीश गवर्नर-जनरल की अनुमति, से इसका स्थान 
तब्दील कर संकता है | संघ-न्यायालय का सब खर्च भारतीय खजाने 
से दिया जाता है, परन्तु संघ-धारा-सभा (अ्रभी इसका निर्माण नहीं 
हुआ है ) को जजों का वेतन घटाने-बढ़ाने का अधिकार नहीं है। वह 
केवल उस पर विचार कर सकती है। न्यायालय का पूरा खर्च गवनेर- 
जनरल के निजी अधिकार में रकखा गया है | इसकी फीस आदि की 
आमदनी संघ सरकार की आमदनी समभी जाती है। संध-न्यायालय 
का सब काम अ्रगरेजी भाषा में होता है । 


संघ न्यायालय. इसके कतेव्य दो प्रकार के हैं :-- 
के अग्रधिकार 
ओर कर्तव्य 


१--संघ-शासन को वैवानिक कठिनाइयों को सुलभाना । 

२--प्रान्तीय हाईकोट से दीवानी मुकदमों की अपील सुनना । 

संघ-न्यायालय में नये ओर श्रपील दोनों प्रकार के मुकदमें आते 
हैं । जब कभी किसी प्रान्त और केन्द्रय सरकार में कोई मतभेद होता 
रहा है तो इसका निपटारा संघ न्यायालय में किया जाता था । यदि दो 
प्रान्तीय सरकारें आपस में लड़ बैठतीं तो उनका फैसला संब-न्यायालय 
करता । जो रियासतें संघ-शासन में शरीक होतीं उनके बीच में यदि 
किसी प्रकार का वैवानिक संकट उत्तन्न होता तो न्यायालय इसका फेसला 
करता । तातय॑ यह है कि नये मुकदमें व्यक्तियों से सम्बन्ध रखने वाले 
न होकर सरकार से सम्बन्ध रखते। अथांत्‌ संघ-शासन के अन्दर 
केन्द्रोय अथवा स्थानीय जितनी भी सरकारें होतीं उनके आपसी भगड़े 
संघ-न्यायालय में फेतला होते | इसलिये यह व्यक्तियों का न्यायालय 
न होकर सरकारों का न्यायालय होता है । संघ-न्यायालय जहाँ. कहीं भी 
स्थापित किये गये हैँ उनका मुख्य काम वैधानिक उलमभनों को सुलभाने 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं है | इस न्यायालय .का पद शासन-विधान 
से ऊपर माना जाता है । शासन की प्रधानता होते हुये भी इसे स्पष्ट 
करने का अधिकार इसी न्यायालय को दिया जाता है | संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका में प्रधान न्यायालय ( 5प7[070776 (000प्रा& ) को जो स्थान 
प्राप्त है, वह भारतीय संघ-न्यायालय को नह्रीं दिया गया था । अमेरिका 
की सभी रियासतों पर प्रधान न्यायालय का एक सा अश्रघिकार है, परन्तु 
भारतीय संघ-न्यायालय रियासतों ओर प्रान्तों पर समान अधिकार 
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नहीं रख सकठा था प्रान्तों पर तो उसके अधिकार एक से होते थे, 
परन्तु रियासतों पर वे कुछ शर्तों के साथ लागू होते थे । 

उपरेक्त वेधानिक मुकदमों के अ्रतिरिक्त संघ-न्यायालय में कुछ 
मुकदमों की अपील भी की जाती रही है। जो मुकदसें प्रान्तों अथवा 
रियासतों की हाईकोंट में फैलल होते उनकी अपील संघ-न्यायालय 
में होती,परन्तु इसकी आज्ञा हाईकेट देती थीं। सभी मुकदमों की अ्रपोल 
की आशा नहीं दी जा सकती थी । जिन मुकरदमों में कोई कानूनी 
दाँव पेच हं.ता अथवा किसी ऐक्ट के स्पष्ठीकरण की आवश्यकता होती, 
उन्हीं की अपील संघ-न्यायालय में होती थी । जहाँ ऐसे प्रश्न उपस्थत 
होते वहाँ हाईको2 दोनों पार्टियों को एक सार्टिफिकेट देती थी कि इनमें 
कोई भी पार्टी संघ-न्यायालय में इसकी अपील कर सकती है। इस 
तरह के मुकदमों की अ्रपील संघ-न्यायालय को . छोड़कर ओर कहीं नहीं 
की जा सकती थी। प्रिवी कॉसिल में ऐसे भुकदमें हाईकोट से सीधे नहीं 
जा सकते थे। उन्हें संघ-न्यायालय से होकर गुजरना होता था। यदे 
संघ-न्यायालय इस प्रकार के किसी मुकदमें की अपील हाईकोट से प्रिवी 
कोंतिल में करने की विशेष आज्ञा देता तब भी प्रिवी कोंसिल इनकी 
अपील नहीं सुन सकती थी । 

कानूनी मामलों के अतिरिक्त कुछ मुकदमों की अपील हाइकोट 
संघ-न्यायालय में होती रही है। परन्तु इसकी आशा केवल संघ-धारा- 
सभा गवनर-जनरल की अनुमति से दे सकती थी। यदि संघ-घारा-सभा 
इस प्रकार की अपीलों का विधान बनाना चाहती तो वह गवनर-जनरल 
की सलाह से संघ-न्यायालय के अधिकार को बढ़ा सकती थो । ऐसी 
दशा में दीवानी के कुछ मुकदमें हाईकोट से प्रिवी कोंसिल में न जाकर 
संघ-न्यायालय में श्रपील किये जाते | इनके लिये हाईकोय के सार्टिफिकेट 
को जरूरत न होती। परन्तु इसमें एक बहुत बड़ी शर्त यह थी कि 
आरम्भ में मुकदमा कम से कम ५०००० रुपये का और अपील के ' 
समय कम से क्रम १५००० रुपये का होता । इससे कम कीमत के 
माल के मुकदमें संघ-न्यायालय में तभी श्रपील किये जा सकते थे जब 
संघ-न्यायालय इसकी विशेष आशा देता था। इस प्रकार को अपोलों को. 
कार्यान्वत करने के पहिले संघ-घारा-सभा को एक कानून द्वारा इस बात 
का एलान करना पड़ता कि अमुक-अमुक प्रकार के मुकदमें हाईकोट 
से सीधे प्रिवी कॉसिल में अपील. न किये जायें। ऐसा करने से प्रिवी 
कॉसिल के अधिकार कुछ कम जरूर हो जाते, परन्तु हिंदोस्तान से 
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उसका नाता एकदम तोड़ा नहीं जा सकता था । जो रियासते' संघ-शासन 
में शरीक होती, उन्हें भी संघ-न्यायालय में कानूनी मुकदमें अपील 
करने का अधिकार होता । ये अ्रपीलें दो प्रकार की होतीं :-- 
१--रियासतों की हाईको2 स्वयं किसी मामले को संघ-न्यायालय में 
सलाह के लिये भेज सकती थीं 
२--सघ-न्यायालय इस बात की आजा जारो कर सकता था कि 
अमुक मामला उसके सामने पेश किया जाय । 
कुछ लोगों ने संघ-न्यायालय के कतव्थ को ३ भागों में बाँदा है :--- 
१--नये मुकदमों ( 072779) (29869 ) को सुनना । 
२--अ्रपील के मुकदमों को सुनना । 
३--गवनर-जनरल को कानून सम्बन्धी मामलों में सलाह देना। 
पहले दो प्रकार के कतंव्यों का वर्णन ऊपर किया गया है । तीसरे 
प्रकार का कतंव्य गवनर-जनरल की इच्छा पर निर्भर था। यदि उसकी 
राय में कोई वेधानिक संकट उपस्थित होता, अथवा भांवध्य में उसके 
उपस्थित होने की सम्भावना होती, तो वह इसे संघ-न्यायालय के सामने 
पेश कर सकता था। जजों का कतंव्य था कि वे अपना बहुमत उसे 
देते । परन्तु यदि किसी जज को बहुमत पसन्द नहीं होता तो वह अपना 
स्वतन्त्र निणय दे सकता था। संघ-न्यायालय की यह राय मुकदमों के 
फैसले के भाँति गवनर-जनरल पर लागू न होती थी। वह चाहता तो 
इससे लाभ उठाता, वरन्‌ इसको कोई मूल्य नहीं था। इस्से एक बहुत 
बड़ा लाभ यह था कि थोड़े ही परिश्रम से कितनी ही शासन सम्बन्धी 
अड़चने दूर होती रहतीं | परन्तु गवनर-जनरल को छोड़कर और किसी 
को भी यह अधिकार नहीं था कि वह संघ-न्यायालय से किसी प्रकार 
की कानूनी राय ले सके । यदि यह अधिकार प्रान्तीय कमचारियों को 
दे दिया जाता तो शासन-विधान का रास्ता और भी साफ हो जाता। 
लेकिन ऐसा नहीं किया गया था । जब कभी पध्रान्तीय सरकारी को सलाह 
की आवश्यकता होती तो वे गवनर-जनरल को आज्ञा द्वारा संघ-न्याया- 
लय से इसे प्राप्त कर सकती थीं क्‍ 
भारतीय संघ-न्यायालय के कतंव्यों को देखते हुए भली भाँति 
स्पष्ट है कि इसके कार्य केवल वेधानिक नहीं हैं । 
संघ न्यायालय यह वेधानिक न्यायालय,कहलाने का अधिकारी 
की कमजोरियाँ नहीं कद्द जा सकता । दीवानी के मुकदमों की 
अपौले भी इसमें नहीं होतीं | संसार के श्रन्य 
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संघ-शासन-विधानों के अन्दर संघ-न्यायालय प्रधान माने गये हैं। 
उनके फेसले की अपील किसी दूसरी अदालत में नहीं की जा सकती | 
परन्तु भारतीय संघ-न्यायालय द्वारा फैसल किये गये मुकदमों की 
अपील: प्रिवी कोंसिल में होती रही है। ऐसी हालत में संघ-न्यायालय 
को संघ-शासन«विधान का संरक्षक कहना निरा भ्रम है। इसीलिये कहा 
गया है कि, “संघ-न्यायालय अपील की आखीरी अदालत नहीं है । 
न तो इसका दीवानी के मुकदमों पर ही अन्तिम अधिकार है ओर न 
शासन-विधान की संरक्षता ही इसे प्राप्त है।”# बम्बई के गवनर ने 
इसे “महँगी बिलासिता? कहा है । इन तमाम कमजोरियों के बावजूद 
भी लोगों को संघ-न्यायालय से बड़ी-बड़ी आशाये थीं। उनका विचार 
था कि देशी रियासतों और बृठिश प्रान्तों में नैयायिक एकता स्थापित 
करने में यह सद्दायक सिद्ध होता। यद्यपि संघ-न्यायालय कुछ परिवतनों 
के साथ आज भी कार्य कर रहा है, परन्तु नये शासन-विधान में इसकी 

रूप-रेखा कुछ और होगी । 
प्रान्त में सबसे बड़ी कचहरी हाईकोर्ट कहलाती है। १९३५ के 
शासन-विधान के अनुसार हिन्दोस्तान में ७.हाईकोर्ट 


हाईकोट रही हैं :-- 


कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, इलाहाबाद, लाहोर, पटना और नागपुर । 
इनके अतिरिक्त अवध के लिये लखनऊ में एक चीफ कोट स्थापित की 
गई थी, जो अब इलाहाबाद हाईकोट में शामिल कर दी गई है। मध्य- 
प्रान्त और बरार, पश्चिमोत्तर प्रदेश तथा सिन्ध में जुडीशियल कमिश्नर 
कोट स्थापित की, गई है। सम्राद को यह अधिकार रहा है कि वह 
किसी भी प्रान्त में हाईकोर्ट की स्थापना कर सके | हाईको2 जजों 
की संख्या अधिक से अधिक बीस रक्‍्खी गई है । इसको नियुक्ति सम्राद 
स्वयं करता रहा है। गवनर-जनरल को यह अधिकार है कि आवश्यकता 
पड़ने पर अपनी कोंसिल की सलाह से वह सहायक जज नियुक्त कर 
सके । परन्तु इसकी अवधि अधिक-से-अधिक दो वर्ष हो सकती है। 
प्रधान न्यायाधीश का स्थान यदि किसी कारणवश खाली हो जाय 
तो गवनर-जनरल अपने विशेष अधिकार से सहायक जजों में से किसी 
. # [६ 48 70५0 (086 778] »09०]806 &प्रक070४-- 
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को भी थोड़े समय के लिये उस स्थान पर नियुक्त कर सकता हे | 
६५ वर्ष की आयु तक प्रत्येक जज कार्य कर सकता है। इसके पहले 
यदि वह इस्तीफा देना चाहता है तो वह गवनर को त्यागपत्र देकर 
अपना पद छोड़ सकता है । श्रपने चरित्र अथवा शारीरिक कमजोरियों 
के कारण वह हटाया मी जा सकता है। 

हाईकोट के न्यायाधीश के लिये कुछ योग्यताओ्रों का रखना 
आवश्यक है। या तो वह इड्जलेएणड अथवा >त्तरी आयरलैण्ड में कम 
से कम दस वर्ष बैरिस्टर रहा हो; या इतनी ही अवधि तक स्काटलैण्ड 
में एडवोकेट रहा हो; ओर साथ हो कम से कम दस व तक इन्डियन 
सिविल सर्विस का सदस्य शहा हो,औओर साथ ही क्रम से कम तीन वष तक 
डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो, या पाँच वर्ष तक बृथिश भारत में क्रिसो कचहरी 
में जज रहा हो, या दस वर्ष तक किसी हृुईकोट का वकल रहा हो । 
प्रधान न्यायाधीश के लिये इनके अतिरिक्त कुछु और भी शर्तें 
रक्‍खी गई हैं । उसे कम से कम तीन वष तक किसी ह्वाईकोट का 
जज होना आवश्यक है । नियुक्ति के समय उसे बैरिस्टर अथवा 
ऐटबोकेट होना चाहिये। नये शासन-विधान के पहले यह आवश्यक 
था कि कम से कम एक तिहाई जज इन्डियन सिविल सविस के 
सदस्य हों ओर एक तिट्दाई इज्जलैेण्ड, स्काटलैरड या आयरलैण्ड के 
वकील या बैरिस्टर हों, परन्तु अब यह बन्वन दूर कर दिया गया है । 
इससे जजों को तलाश करने में अनेक कठिनाइयाँ उत्तन्न होती थीं। 
नियुक्ति के समय जजों को गवनर के सामने एक प्रकार की शपथ लेनी 
पड़ती है । । 

जजों का वेतन, भत्ता तथा इनकी पेन्शन आदि निश्चित करने का 
अधिकार ब्रिटिश सम्राट को रहा है। इनका वेतन इसके कार्यकाल में 
घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता । 
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१९३७ ई० में भारत-सरकार ने हाईकोट के जजों का जो वेतन 
निश्चित किया है उसका व्योरा निम्निलिखित प्रकर से है :--- 


संख्या... सटन....... सालाना वेतन. स्थश्यन सालाना वेतन 


नल नननन-+----कन>-१७थ. 
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हाईकोट के जजों का वेतन तथा सभी प्रकार के खर्चे प्रान्तीय 
खजाने से दिये जाते हैं। लेकिन प्रान्तीय धारा-सभा को इसे घटाने- 
बढ़ाने का अधिकार नहीं है। हाईकोट के ख्चें की रकम प्रान्तीय 
गवनंरों के निजी अधिकार में रक्खी गई है। प्रान्तीय स्वराज्य की दृष्टि 
से ऐसा करना सवंथा अनुचित है। जिस प्रकार मंत्रियों के अधक्ार 
अन्य विभागों पर रक्‍्खे गये हैं उसी तरह हाईकोट भी उनकी शक्ति 
से बाइर नहीं होनी चाहिये । 
कलकत्ता, बम्बई ओर मद्रास के हाईकोट को अपील तथा नये दोनों 
प्रकार के मुकदमें सुनने का अधिकार है। अन्य 
हाईकोर्ट के हाईकोटों भें अधिकतर अपील के मुकदमें फेसल 
अधिकार किये जाते हैं। दीवानी ओर फौजदारी दोनों 
प्रकार के मुकदमें इसमें अपील किये जात हैं। 
प्रान्त में सभी अदालतें हाईकोर्ट की मातहती में काम करती हैं। 


३०२ आधुनिक भारतीम शासन 


हाईकोर्ट को यह अधिकार है कि अपने प्रांत के अ्रंदर किसी मुकदमें 
को एक कचहरी से दूसरे में भेज सके | यदि किसी छोटी कचहरी में 
संघ अथवा प्रान्त से सम्बन्ध रखने वाला कोई ऐक्ट सम्बन्धी मुकदमा 
पेश हे तो संघ अथवा प्रान्त के ऐडवोकेट-जनरल की आशा पाने पर 
हाईकोर्ट उसे अपने पास तब्दील कर सकती है। छोटी कचहरियों का 
कार्यक्रम यही बनाती है । कचहरियों के कर्मचारियों का वेतन, मुकदमों 
की फीस तथा हिसाब-किताब रखने का तारीका निश्चित करने का 
अधिक।र इसी को दिया गया है। टैक्स से सम्बन्ध रखने वाले मुकदरमें 
हाईकोट में आरम्भ नहीं किये जा सकते । 


हाइकोट का कार्यक्षेत्र बढाया जा सकता है। कुछ विषयों में इसके 
अधिकार सीमित रक्‍खे गये हैं | इसकी सारी कारवाईयों अंगरेजी भाषा 
में हो होती हैं। गवनर-जनरल,देशी रियासतों का सम्बन्ध तथा गवनेर-- 
इनके विरुद्ध हाईको् में किसी तरह का विचार नहीं किया जा सकता। 
फौजदारी के सभी मुकदमें अधिक-से -अधिक हाईकोट तक,आ सकते हैं। 
फाँसी और कालेपानी का अन्तिम निर्णय देने का अधिकार हाईकोट को 
दिया गया है परन्तु गवनर जनरल को यह अधिकार है कि वह किसी 
फाँसी के अपराधी को माफ कर दे | १६१६ के शासन-विधान के अनुसार 
कलकत्ता हाईकोर्ट को छोड़कर बाकी हाईकोट प्रान्तीय सरकारों से सीधा 
सम्बन्ध रखते थे | अर्थात्‌ प्रान्तीय सरकारे उनके खचे आदि के लिये 
जिम्मेवार थीं। संघ-शासन-विधान के अनुसार न्याय विभाग अ्रान्तीय 
विषयों की सूची में रख दिया गया था। लेकिन साथ *हो संघ-सरकार 
का भी इसमें हाथ होता था। हाईकोट न तो पूरी तरह प्रान्तीय थीं 
ओर न संघीय । 


हाईकोर्ट से नोचे दीवानी और फौजदारी की अदालते अलग-अलग 

हैं। प्रत्येक जिले में -ये दोनों प्रकार की अदालतें 

जिला कोर्ट पाई जाती हैं। जिले में फौजदारी के मुकदमें कौ 
| सबसे बड़ी अदालत सेशन कोट कहलाती दे। 
इसका न्यायाधीश सेशन जज कहलाता है । झ्रावश्यकता पड़ने पर एक 
से अधिक जज इसमें नियुक्त किये जा सकते हैं। फोजदारी के सभी 
मुकदमें इसमें फैसल किये जाते हैं। यह अदालत किसी अपराधी को 
फाँसो की सजा दे सकती है, परन्तु इसका" अम्तिम निर्णय हाईकोट में 
किया जाता है। मजिस्ट्रेट की कचहरी से फेसल किये गये मुकदमें को 
अपील सेशन कोर में की जाती दे । सेशन कोट से नीचे फौजदारी की 
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दूधरी अदालत मजिस्ट्रट कोर्ट है।ये मजिस्ट्रूट ३ प्रकार के होते हें। 
अव्वल दर्जे के मजिस्ट्रंट को २ वष सख्त जेल की सजा और १००० 
रुपया जुर्माना, दोयम दरजे के मजिस्ट्रेट को ६ महीने| सख्त जेल की 
सजा और २०० रुपये जुर्माना, ओर तीसरे दर्जे के मजिस्ट्रंट को १ महीने 
को सजा और ४० रुपये जुर्माना करने का अधिकार है | इन मजिस्ट्रूटों 
के कार्यक्षेत्र अलग-श्रलग बटे होते हैं । जिले का कलेक्टर अव्वल दर्ज 
का मजिस्ट्रट होता हे। फौजदारों के जो मुकदमें इनके अधिकार से 
बाहर होते हैं, उन्हें ये सेशन कोट में भेज देते हैं । 


ऊपर कहा गया है कि जिले का कलेक्टर अव्वल दर्ज का मजिस्ट्रेट 
होता है। जिले के और मजिस्ट्रेट उसकी देख-रेख में अपना कार्य करते 
हैं । प्रत्येक जले की इर तहसील में एक डिप्टी केलेक्टर होता है। 
अपने ज्षेत्र में इसे भी फोजदारी के मुकदमें फेसल करने का अधिकार 
होता है। कलेक्टर इनका कार्य वितरण करता है। ओर इनकी देख-रेख 
रखता है। बड़े शहरों में सिटी-मॉजस्ट्रट नियुक्त किये जाते हैं। शहर 
के फौजदारी के मुकदमें इनकी कचहरियों में फेसल होते हैं। इनके 
अतिरिक्त हर जिले तथा शहर में कुछ अवैतनिक मजिस्ट्रेट भी रक्खे 
जाते हैं| इनके अधिकार उपरोक्त मजिस्ट्रेटों की तरह अव्वल, दोयम 
ओर सोयम ३ दजे में बँटे हुए है । प्रान्तीय सरका९ इन्हें नियुक्त करती 
है जिले के प्रतिष्ठित अनुभवशील व्यक्ति इस पद पर नियुक्त किये 
जाते हैं। फौजदारी के छोटे-मोटे मुकदमें इनकी कचहरियों में फेसल 
होते हैं । 


हाईकोट के नीचे प्रत्येक जिले में दीवानी की सब से बड़ी अदालत 
डिस्ट्रिक्ट जजेजकोट कहलाती है। बंगाल, आगरा तथा श्रासाम प्रान्त 
के दर जिले में दीवानी अदालतें ३ श्रेणियों में विभक्त की गई हैं--- 
डिस्ट्रिक्ट को>, सब जज कोट तथा मुन्तिफ कोट । अन्य प्रान्तों में 
इसको श्रेणियों में कुछ भेद भाव किया गया है । डिस्ट्रिक्ट कोट का 
न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है। जिले की तमाम दीवानी 
अदालत इनकी मातहती में काम करती हैं| नाबालिग और पागल 
की जायदाद की रखा के लिये संरक्षक यही नियुक्त करती है। दीवानी 
की छोटी कचहरियों द्वारा फेसल किये गये मुकदमें इसमें अपील किये 
जाते हैं। ४५००० रुपये से श्रघिक से सम्बन्ध रखने वाले किसी मुकदरमें 
की अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं की.जा सकती । डिस्ट्रिक्ट जजेज 
कोट के नीचे की दीवानी अदालत सिविल जज कोठ कहलाती है। 
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इसके अतिरिक्त हर जिले में एक मुनसफ कोट होती है। इन दोनों 
कचहरियों का दर्जा लगभग बराबर सा है, अन्तर केवल इतना ही है 
कि मुनसफ कोट में केवल २००० झपये तक के दीवानी मुकदंमें पेश 
किये जा सकते हैं | इन दोनों सहायक कचहरियों के फेशनल किये गये 
मुकदमों की अ्रपील डिस्ट्रिक्ट जजेज को” में होती है । परन्तु यदि कोई 
मुकदमा ५००० रुपये से अधिक कौोमत का हे तो उसकी अपोल सीधे 
हाईकोट में होती है, डिस्ट्रिक्ट जजेज कोट में नहीं। नकद रुपयें के 
मुकदमें ५०० रुपये तक स्माल कात्र कोट में फेतल होते हैं। इनके 
फेसल किये गये मुकदमें कहीं अपील नहीं किये जा सकते | यह कंचहरो 
केवल बड़े जिले में होती है । 


योरप निवासियों को आरम्भ से ही कुछ विशेष सुविधायं दो जाती 

रही हैं| यद्यपि धारा सभाएँ सम्पूर्ण देशवासियों 

योरप निवासियों के लिये कानून बनाती रहो हैं और कचदहरियों 
के का अधिकार सब,पर एक सा हा रहा है, फिर भी 
मुकदमें योरप निवासियों के साथ इस विषय में कुछ पक्षपात 
किया जाता था। १६ वीं सदी के मध्य में यह 

प्रश्न उठाया गया था कि अन्य लोगों की तरह इनके भी मुकदमें 
स्थानीय कचह रियों में फेसल किये जायें, परन्तु इसका कोई परिणाम 
न हुआ | प्रसीडेन्सी शहरों में सुप्रीम कोट में उनके फौजदारी के 
मुकदमें फसल किये जाते थे । जब इंडियन सिविल सर्विस का दर्वाजा 
हिन्दोस्तानियों के लिये खोल दिया गया तो यह प्रश्न उठा कि क्‍या 
उन्हें योरप-निवासियों के मुकदमें फेसल करने का अधिकार दिया जाय 
अथवा नहीं | अब तक जज ओर कलेक्टर के पद पर केवल अरंगरेज 
होते थे | परन्तु सिविल सर्विस का दवाजा खुल जाने से हिन्दोस्तानी 
भी इन पदों पर नियुक्त किये जाने लगे। एक ही पद पर काय करने 
वाले पदाधिकारियों के अधिकार दो तरह के नहीं रकक्‍खे जा- सकते 
थे | गवनमेंट ने १८८३ ई० में इल्वट बिल पास करना चाहा। 
इसका आशय यह था कि हिन्दोस्तानी जजों तंथा कलेक्टरों को योरप 
निवातियों के मुकदमें फेसल करने का अधिकार दिया जाय। 
हिन्दोस्तान में रंहने वाले योरव निवासियों ने इसका विरोध किया। 
उन्हें यह बात खठकने लगी फ्ि दिन्द्वोसत्तावी और गोरे एक नजर 
से देखे जायेगे। अन्त में सरकार को विवश होकर उनके सामने 


भुकना पड़ा | 
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.._ ८प्य४ ई० में सुलह का एक मार्ग निकाला गया । हिन्दोस्तानी जजों 
ओर कलेक्टरों को योरव निवासियों के मुकदमें फेसला करने का अ्रधिकार 
इस शर्ते पर दिया गया कि एक जुरी की मदद से उनका मुकदमा 
फेसला किया जाय । जुरी के कम से कम आधे व्यक्ति योरोपियन हों 
संघ तथा प्रान्तीय धारा-सभाओं में गवनर-जनरल की आशा के बिना 
कोई ऐसा बिल पेश नहीं किया जा सकता था जिसका प्रभाव योरप 
निवासियों के फोजदारी के म॒कदमों की कारवायों पर पड़ता हो। 
जातीय भेद-माव कमीदी (२8८०) 2]$0760०7 (2०८९ ) 
ने इस मसले पर विचांर किया था कि योरोपियन तथा भारतीयों का 
मुकदमा हिन्दोस्तानो कचहरियो' में किस तरह फेसला किया जाय | 
कमीटी ने इस बात की सिफारिश की कि पुराने भेद-भावों को बहुत 
कुछ दुर कर देना चाहिये । तब से हिन्दोस्तानी ओर योरोपियन दोनों 
को समान रूप में यह अधिकार दे दिया गया कि उनके मकदमें 
मिश्रित जुरी द्वारा फेसला किये जायें | जुरी के आधे सदस्य उस राष्ट्र के 
निवासी हो जिसकी प्रजा अपराधी ठहगई गई है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
पश्चात्‌ भारत सरकार इस तरह के भेद-भाव को दुर कर रही है । 
१६४७ ई० के बाद ग्राम पंचायतो' के अन्तगंत पंचायती अदालते 
स्थापित की जा रही हैं । पंचायत अदालत में 
पंचायती अदालत ४ पंच होंगे, जिनका चुनाव गाँव-सभा, प्रोढ़ 
सदस्यो' में से करेगी | पंचों की अ्रवधि निर्वाचन 
तिथि से ३ व की होगी । पंचायती अदालत को दोवानी और फौजदारी 
के मुकदमो को ते करने का अधिकार दिया गया हैं। उनके निर्णय 
की अपील मुन्सिफ के यहाँ ६० दिन के अन्दर हो सकती है । पंचायत 
अदालत को जेल की सजा देने का अधिकार नहीं है । उसे 
१००) तक जुर्माना करने का अधिकार दिया गया है। १००) मूल्य तक 
के माल के मुकदमें इसमें फेसल किये जायेगे। पंचायती अदालत के 
सामने किसी कानून पेशा व्यक्ति को पैरवी करने की आशा नहीं दी गई 
है | इसके निणय के सबन्ध में मुन्सिफो को निगरानी का अधिकार 
होगा । पंचायती अदालत २५) तक का जमानती वारन्द जारो कर 
सकती है। 


आणए भा शा०--१२० . 


अध्याय क्‍ श्प 
सरकारी नोकरियाँ 


किसी देश का शासन-प्रबन्ध वहाँ के सरकारी कमचारियों “की 

ये ग्यता पर निर्भर करता है । जनता के साथ 
सरकारी जैसो श्रच्छा या बुरा व्यवहार होगा, शासन-प्रबन्ध 
कमंचारियों की महत्ता उसी मात्रा में अ्रच्छी या बुरो समभी 
का प्रभाव जायगी । यदि सरकारी कमचारो योग्य और 

सुशिक्षित हैं तो यह स्वाभाविक है कि वे शासन 
की मशीन को ओर श्रच्छी तरह चला सकेंगे । जब हम यह सुनते हैं 
कि श्रमुक देश में घूसखोरी श्रधिक चलती है और अत्याचार बहुत 
हते हैँ तो हम इसी नतीजे पर पहुँचते हैं कि वहाँ के सरकारी कमंचारो 
अपने कतंव्यों का ठीक-ठीक ;पालन नहीं करते । प्रत्येक देश कौ 
सरकार इम बात के लिये बदनाम है कि वह अपने कमंचारियों को 
अधिक-से-अधिक वेतन और सुविधाय देती है । जिस काम के लिये 
व्यक्तिगत नोकरियों में पचास रुपये वेतन है उसी के लिये सरकार सो 
रुपये ख् करती है | इसके अतिरिक्त वह पेन्शन तथा कुछ ओर तरह 
की सुविधाये भी देती है। सरकार के ऐसा करने में एक बहुत बड़ा 
कारण है। प्रजा के धन का वह दुरुपयोग नहीं करना चाहती। 
लम्बी-लम्बी तनखाहें वह इसीलिये देती है कि कमचागी बेजा 
तराके से प्रजा से धन वसूल करने की ख़ाहिश न खखें । ज़िस 
कमचारी को आवश्यकता से कम पैसे मिलेंगे वह ईमानदारों से 
काम नहीं कर सकता । पैसे के लोम से तथा सुविधाओ्रों के कारण 
सरकारी कमचारी अ्रधक तत्यरदा और भय से काय करते हैं। 
कमचारियों से अलग सरकार कोई दूसरी चीज नहीं है | उनकी योग्यता, 
काय-कशलता, सच्चाई तथा ततरता का प्रभाव जनता के ऊपर गहरा 
पड़ता है। 

. कमचारियों को नियुक्त करते समय सरकार को कई बातों का ध्यान 
रखना पड़ता है। उसकी योग्यता के श्रतिरिक्त उसे सभी वर्गों की श्रोर ' 
एक नजर रखनो पड़तो है | यदि किसी देश में एक ही वर्ग के लोग 
सरकारी नोकरियों में लिये जायें तो अ्रन्य वर्ग इस पक्षपात को सहन 
नहीं कर सकते | कम वारियों को नियके के लिये ऐसे तरीके बनाने 
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पड़ते हैं जिसमें सभी लोगों को शरीक होने का अवसर मिल सके ॥ 
इसीलिये प्रजा-तन्त्रवादी देशों में बड़ो बड़ी सरकारी नौकरियों के लिये 
परीक्षाओं का विधान बनाया गया है | रूप, रंग, जाति, अथवा धन 
के कारण किसी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाता । परीक्षाओं में जिन्हें 
सबसे अधिक नम्बर मिलते हैं वे सरकारी विभाग में लिणे जाते हैं । 
इससे दो प्रकार के लाभ हैं । एक तो योग्य व्यक्ति सरकारी नेकरियों 
में चले आते हैं। दूसरे प्रजा को यह कहने का मोका नहीं मिलता 
कि उनकी सरकार किसी वर्ग विशेष के साथ पक्षपात करती है । जिस 
विभाग में देश के योग्य से योग्य व्यक्ति काम करेंगे उसका प्रभाव 
साधारण जनता पर पड़े बिना नहीं रह सकता । कुछ तो अपने पद के 
कारण और कुछ अपने चरित्र अ्रथवा व्यक्तित्व के कारण सरकारी 
कमचारी लोगों ,को प्रभावित करते हैं | व्यक्तिगत योग्यताएँ हर जगह 
काम करती हैं। जिनके अन्दर योग्यता का आभात अधिक है और जो 
अपने व्यवहार से दुसरों को आकर्षित कर सकते हैं वे सरकारी विभाग 
में रहते हुये सावंजनिक कामों को और अ्रधिक उन्नत कर सकते हैं। 
शासन को मशीन अच्छी होने पर भी श्रयोग्य कमचारी इसे दूषित 
कर सकते हैं। स्थानीय संस्थायें अपने उद्दृश्य में जो थोड़ी बहुत असफल 
हुई हैं इसका मुख्य कारण उचित कम चारयों का अभाव है । सरकारी 
विभाग में काय करने वाले व्यक्ति अपने कतंव्यों का ठीक-ठीक पालन 
कर अपने देश की सभी प्रकार उन्नति कर सकते हैं। 


जब ईंएट इन्डिया कम्पनी की स्थापना हमारे देश में हुईं तो उसे 
अनेक कमंचारियों की आवश्यकता पड़ी। व्यापार 

भारतीय से बढते-बढ़ते जब कम्पनी राजनीति में भाग 
सरकारी लेने लगी तो कमंचारियों को आवश्यकता ओर 
नोकरियों का भी बढ़ने लगी । व्यापार काय गौण होता गया ॥ 
इतिहास शासन-प्र बन्च को चलाने के लिये नये-नये पदों 
का निर्माण करना पड़ा। कम्पनी को अपने सारे 

काम अ्रंगरेजी भाषा में करने पड़ते थे | इमारे देश में अं. रेजी पढ़े- 
लिखे लोगों का सवंधा अभाव था। यदि कम्पनी अपने कम चारियों 
को योरप से बुलाती तो उसे एक का तीन देना पड़ता । कम्पनी को 
अपना फौजी विभाग बहुत ही मजबूत रखना था । जीते हुए देशों को 
रक्षा के लिये तथा नये-नये देशों को बृटिश राज में शामिल करने के 
लिये उसे अपने सेना विभाग पर सबसे अधिक ध्यान देना पड़ता 
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था । कुछ समय तक कम्पनी के कमचारी बो्ड आफ डाइरेक्टस द्वारा 
नियुक्त किये जाते थे । परन्तु जब कार्य अधिक बढ़ा तो गवनर तथा 
गवनर-जनरल को इस बात का अधिकार दिया गया कि वे आवश्यकता- 
नुसार कमचारियों को स्वयं भर्ती कर ले। कम्पनी के कमचारियों के 
कारनामें भारतीय इतिहास में अच्छी तरह वन किये गये हैं| बटेन 
निवासी कुछ दिनों के लिये हिन्दोस्तान में कम्पनो को नोकरी करने 
के लिये आते और कुछ ही दिनों में मालामाल होकर अपने देश को 
लोट जाते थे। कहा जाता है कि १ ५८ से १८१४ ई० तक. यानी 
५८ वष के भीतर कम्पनी के कमचारी पच्रीस करोड़ रुपया तनखाह के 
रूप में अपने देश को ले गये । बुक्स ऐडम्स के कथनानुसार इन्हीं रकमों 
ने इंगलिस्तान की नई ईज़ादों को फेलने का अवसर दिया । 

. जब लाड कानवालिस हिन्दोस्तान का गवनर-जनरल हुआ तो उसका 
ध्यान बड़ी-बड़ो सरकारी नोकरियों की शुद्धि की ओर आकषित हुआ । 
उसका कहना था कि बड़ी-बड़ी सरकारी नौकरियाँ हिन्दुस्तानियों को 
नहीं मिलनी चाहिये। कलकत्ता में सरकारी नोकरियों की ट्रनिंग तथा 
पूवों भाषाओं की जानकारी के लिये एक कालेज की स्थापना की गई । 
१८०६ ई० में हेल्स बरो नाम का एक दुसरा कालेज इंगलैन्ड में खोला 
गया | यहाँ के उत्तीर् विद्यार्थी हिन्दोस्तान में कम्पनी की नोकरी मे 
भेज जाते थे । कम्पनी की बड़ी-बड़ी नोकरियाँ हिन्दोस्तानियो को नहीं 
मिल सकती थीं | वे केवल चपरासी और क्लक बन सकते थे। १८३५ 
ईं० के चायर ऐक्ट के अनुसार सरकारी पदाधिकारियों की नामजदगी 
का अधिकार डाइरेक्टरों से छीन लिया गया। बड़ी-बड़ी नोकरियों का 
दरवाजा अंगरेज ओर हिन्दोस्तानी दोनों के लिये एक सम।|न खोल दिया 
गया | यह निश्चित किया गया कि इंगलेंड में बड़ी-बड़ी नोकरियों के 
उम्मीदवारों की पर्राक्षाये' ली जायगी। .हिन्दोस्तानी उम्मीदवार भी 
इसमे हिस्सा ले सकते थे । 


इंडियन सिविल सविस का दरवाजा हिन्दोस्तानियों के लिये खोल तो 
दिया गया परन्तु इसमें तरह-तरह की कठिनाइयाँ रख छोड़ी थीं । बहुत 
थोड़े से धनीमानी उम्मीदवार हिन्दोस्तान से ६००० मील की दूरी पर 
जाकर एक नये वातावरण में रह सकते थे | इसके अतिरिक्त परीक्षा के 
लिये कुछ ऐसे प्रतिबन्ध लगाये गये थे जिनकी पूर्ति दो प्रतिशत भी 
उम्मीदवार नहीं कर सकैते थे । रवीन्द्रनाथ टेगोर के भाई स्त्वेन्द्रनाथ 
टेगोर पहले हिन्दोस्तानी थे जिन्होंने लन्दन में इंडियन सिविल संधिस 
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की परीक्षा पास की थी। इनके बाद दो चार ओर हिन्दोस्तानियों ने 
परीक्षा में सफल होकर अपनी बुद्धि का परिचय दिया | बुटिश सरकार 
को यह बात खटकने लगी । अब तक उसे यह उम्मीद न थी कि 
हिन्दोस्तानी भी इंडियन सिविल सर्विस में अंगरेजों का मुकाबिला कर 
सकते हैं । जब उत्तको आशाशओं के विरुद्धि कुछ लोगों को सफलता प्राप्त 
'हुईं और भविष्य के लिये हिन्दोस्तानियों को कुछ उत्साह मिला 
तो उनकी उमर की कैद २६ वध से घटाकर १६ वर्ष कर दी गई । अर्थात्‌ 
प्रत्येक हिन्दोस्तानी उम्मीदवार को १६ वर्ष से अधिक आयु का नहीं 
होना चाहिए । इसने भारतीय उम्मीदवारों का दरवाजा बिलकुल बन्द 
कर दिया । भारत-मंत्री को अपने एक पत्र में ला्ड लिटठन ने 
यह लिखा ऊ#ि “जिन बातों को सुनकर हिन्दोस्तानियों को कुछ 
तसलल्‍ली हुईं थी उन्हें इनकार कर हम लोगों ने उनकी कमर तोड़ 
दी ।??% अर्थात्‌ सिविल सर्विस में उत्तोर्ण होने की उनकी आशायें मिद्दी 
में मिल गई । 

१८७० ई० में एक एक्ट द्वारा हिन्दोस्तानी उम्मीदवारों को सिविल 
सर्विस को नौकरियों कुछ आसान कर दी गई' । परन्तु बहुत थोड़ी जगहें 
इस ऐक्ट के अनुसार इन्हें दो गईं । श्८७६ ई*० में इंडियन सिविल 
सर्विस के नियमों पर पुनः विचार किया गया। खानदान और रुतबे 
वाले नवयुवकों को विशेष सुविधाये प्रदान की गई । सरकार द्वारा इस 
बात के लिये कमीशन नियुक्त किया गया कि वह कोई ऐसा रास्ता 
निकाले जिससे हिन्दोस्तानियों को बड़ी-बड़ोी नोकरियाँ मिल सके। 
१८८७ ई० में कमीशन ने अश्रपनी रिपोंट भारत-सरकार को दी । इसमें 
कुंछ आवश्यक सिफारिश की गई थीं। इसके फलस्वरूप सरकारी नोक- 
रियाँ तीन श्रणियों में विभाजित कर दी गई ;--- 

१--इंडियन सिविल सबिस ( गाताआा (रा) 867ए06. ) 

२--प्रान्तीय सिविल सविस (?7-097709) (2 ए7] 8679ए00) 

३--छोटी सिविल सर्विस (छिप्र०0007706 07) 867ए700) 
. कार्यकारिणी तथा न्याय विभाग को बड़ो-बड़ी नौकरियाँ प्रान्तीय 
सिविल सर्विस के सदस्यों को दी जाती थीं। इनमें प्रवेश करने के 
नियम तथा उपनियम प्रान्तीय सरकार द्वारा बनाये जाते थे और 
भारत-सकार से इनकी मंजूरी लेनी पड़ती थी। इन पदों के लिये 
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नामजदगी, परीक्षाये तथा छोटी नौकरियों से तरक्षियाँ--इन तीनों 
का विधान बन,या गया था। इंडियन सिविल सर्विस के सदस्य तथा 
सभी विभागों के श्रखल भारतीय पदाधिकारी लन्दन में ही चुने 
जाते थे। अन्य दोनों प्रकार की नोकरियोंँ भमारतनिवासियों को कुछ 
श्रासानी से मल सकती थीं। १६१२ ई० में इलिंगटन कमीशन इस 
बात के लिये नियुक्त किया गया कि वह बड़े-बड़े सरकारी पदों पर 
हिन्दोस्तानियों को नियुक्त करने की समस्या पर विचार करे | १६१४ ई० 
में जमनी की लड़ाई के कारण १६१७ ई० तक कमीशन की रिपोर्ट पर 
कुछ भी विचार नहीं किया गया । इसी बीच में १६१७ ई० के अगस्त 
महीने में भारतमन्त्री ने इस बात को घोषणा को कि बृटिश सरकार की 
नीति भारतीय शासन में हिन्दोस्तानेयों का अधिक-से-श्र.घक्र सहयोग 
प्राप्त करना है। मांटेग्यू-वेम्सफोड-रिपोट में इस बात की सिफारिश की 
गई थी कि लन्दन के अतिरिक्त हिन्दोस्तान में भी सिविल सर्विस के 
उम्मीदवार भर्ती किये जायें ॥ 


१६१६ ई० के शासन-सुवार से सरकारी मशीन का ढ,चा बहुत कुछ 
बदल दिया गया । भारतीय नोकरियों पुर भी इसका 
१६१६ हं० का गहरा प्रभाव पड़ा। हिन्दोस्तानियों की ओर से बहुत 
शासन-खुधार दिनों से इस बात की मांग पेश को गई थी कि बड़ो- 
अर सरकारी बड़ी नोकरियोँ कसरत से उन्हें दी जाये । *अ्रँगरेज 
नोकरियाँ. कमंचारो इस बात को सहन नहीं कर सकते थे कि 
वे हिन्दोस्तानी अफसरों के हुकुम की तामील करें । 
चेम्स-फोर्ड रिपोट में सलाह दी गई थी कि इंडियन सिविल सर्विस 
में ३३ प्रतिशत पदाधिकारी हिन्दोस्तानी हों | इनकी संख्या प्रतिवर्ष डेढ़ 
प्रतिशत बढ़ाई जाय। कुछ जातीय भेद-भावों को भी दुर करने की 
सिफारिश की गई थी | इसी रिपेट के आधार पर इंडियन सिविल सविस 
की परीक्षा १९२१ ई० से हिन्दोस्तान में ली जाने लगी। दिल्ली इसका 
केन्द्र माना गया | इसमें भारतीय उम्मीदवारों को अपनी प्रतिभा दिख- 
लाने का अ्रवसर मिला । 


यद्यपि सिविल सविस की परीक्षा हिन्दोस्तान में आरम्म की गई, 
परन्तु वेतन तथा नौकरी फै नियम उयनियमों में अनेक सुवारों की 
आवश्यकता थो । योरपनिवासियों को जो सुविधाय इन नोकरियों में पहले 
से दी जाती थीं वे थं;ड़ी भी कम न की,गई । १६१६ के शासन-विधान 
में नौकरियों प्र अलग विचार किया गया था । इसके अनुसार सिविल 
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सर्विस के सदस्य तब तक अपने पद पर कार्य कर सकते ये जब तकसम्राद 
को इच्छा हो | जिस व्यक्त को उन्हें भर्ती करने का अविक।र दिया गया 
था वही उन्हें निकाल भी सकता था । यद्यप ये कभ वारी विभिन्न प्रान्तों 

में काये करत थे, फिर भी इनकी जिम्मेतारी भारमतमंत्रो के प्रति थी । वह 
जिसे चाइता तरक्की या तनज्जुली देता । ऊपर कद्दा गया है कि सिविल 

सबिस के अंगरेज़-कमचारियों को हिन्दोस्तानी अफसरों की बराबरी में 

एतराज़ था । साथ ही छोटे कम चारी हिन्दोस्तानियों को मातहइती में काम 

करना पसन्द नहीं करत थे । १६१६ के शासन-सुधार के अनुसार कुछ 

प्रान्तीय विभागों का प्रबन्ध भारतीय मंत्रियों को साँप दिया गया। 

इसलिये यह लाजिमी था कि उन विभागों के बड़े-बड़े कमचारी 
मंत्रियों की देव-रेख में काम करे | सिविल सवित के अंगरेज सदस्यों ने 
भारत-मंत्रो से इस बात की माँग पेश की कि उनके लिये जल्दी से जल्दी 
अपने पद से छुट्टी मिल जाने की कोई योजना बनाई जानी चाहिये। 


भारत-मंत्री ने कुछ ऐसे नियम बनाये जिनसे पहली जनवरी सन्‌ 
१६२० ई० के पहले नियुक्त किये गये भारतीय सिविल सर्विस के अंगरेज 
पदाधिकारियों को अपने पद से छुट्टो प्राप्त करने की विशेष सुविधाये' दे 
दी गई | वे अपनी अवधि पूरी होने के पहले ही नोकरो से छुट्टी लेकर 
पूरी पेन्शन के हऋुदार बन सकत थे । इसका परिणाम यह छुआ कि 
१६२४ ई० के लगभग करीब ३४५ भारतीय सिविल सविस के अ्रंगरेज 
सदस्य अपने पद से अलग हो गये । यद्यपि इन पदाधिकारियों के चले 
जाने से हिन्दोस्तान'को कछ हानि हुई परन्तु इसके लिये कोई दूसरा 
रास्ता न था। जिस सिद्धान्त से ये पदाविकारी अपने सूबों में काम करत 
थे वे नये शासन-विधान में पुराने करार दिये गये । प्रान्तीय धारा-सभाये 
इन कमंचारितों को ठीका-टिप्पणी करने लगीं । राष्ट्रीय भावनाश्रों की 
वृद्धि के कारण भारतीय जनता पुरानी नोकरशाही की कड़ी आवाज नहीं 
सह सकती थी। १६२२ के राष्ट्रीय आन्दोलन के कारण विदेशी 
कमंचारियों की असुविधायें श्रोर भी बढ़ गई । इधर लड़ाई के कारण 
इंगलैन्ड में चीजों का भाव बढ़ जाने से शअ्रँम्नज उम्मीदवार भारतीय 
सिविल सर्विस के लिये कम लालायित होने लगे । इस उदासीनता 
को देखकर बूटिश सरकार बहुत:हो चिन्तित हुई। वह किसी भी प्रकार 
से भारतीय सिविल सर्विस में श्रँ[जीपन को कम करने के पक्ष में न 
थी दूसरी ओर अँग्रेजो उम्मीदवार हिन्दोस्तान में पैर रखना खतरे से 
खाली नदीं समझत थे | 


३१२ आधुनिक भारतीय शासन 


लाड मेकडानल की अध्यक्षता में एक कमीटी इस बात की जाँच के 
लये नियुक्त कि गई कि वह भारतीय सिविल सर्विस में अंगरेजी उम्मी- 
दवारों की उदासीनता का कारण खोज निकाले । बृटिश सरकार इतने 
ही से सन्तुष्ट नहुई । १६२३ ई० में लाड ली की अध्यक्षता में एक 
दुसरा कमीशन नियुक्त किया गया । भारतीय लेजिस्लेटिब अ्रसेम्बली 
ने इस कमीशन का विरोध किया और इस पर एक पाई भी खचे करने 
से इन्कार कर दिया। उसकी समझ में कमीशन बिलकुल बेकार था 
और इस पर खच्े करने की कोई जरूरत न थो | परन्तु वाइसराय ने 
अपने अधिकार से कमीशन के खर्च की रकम भारतीय खजाने से 
मन्‍्जूर की। १६४२ ई० में ली कमीशन ने अपनी रिपोट दे दो।' 
रिपोट काफी विस्तार के साथ को गई थो और इसकी बहुत सी तिफ़ा- 
रिशों को भारत-सरकार ने स्वीकार कर लिया । पहली बात जिसकी 
कमीशन ने सिफारिश की वह यह थी कि भारतीय सिविल सर्विस 
भारतीय पुलीस सर्विस भारतीय जज्जल सर्विस तथा सिंचाई विभाग की 
भारतीय इन्जोनियरिंग सबिस भारतमन्त्री के हाथ में रक्‍खी जाये। 
भारतीय शिक्षा सविंस भारतीय कृषि सवित, भारतीय इन्जीनियरिज्ञ 
सर्विस, भारतीय पशु-चिकित्सा सर्विस तथा भारतीय औषधि सर्विस 
प्रान्तीय सरकार की मातहती में दे दी जायँ। इन कमचारियों को 
नियुक्त करने तथा हटाने का अधिकार केवल प्रान्तीय सरकार को हो $ 


लो कमीशन की दूसरी सिफारिश भारतीय-सिविल सविस में हिन्दो- 
स्तानियों को अधिक से अधिक संख्या में शरीक करने की थी। कमीशन 
की राय थी कि प्रान्तीय सिविल सविस के सभी पद भारतवासियों को 
दिये जायें। उनके ऊपर किसी प्रक्कार के प्रतिबन्ध की आवश्यकता नहीं 
है। जहाँ तक अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय संविसकी बात थी उसमें 
कमीशन ने कुछ प्रतिशत हिन्दोस्तानियों के लिये निश्चित कर दिया । 
भारतीय सिविल सविस में बीस प्रतिशत स्थान हिन्दोस्तानियों के लिये 
निश्चित किये गये | कमीशन ने भारतीयकरण पर जोर देते हुये यह 
कहा कि १६३६ ई० तक भारतीय सिविल सर्विस ओर १६४६ तक 
भारतीय पुलीस सविस में ह्विन्दोस्तानी ओर श्रंगरेज दोनों की संख्या 
बराबर हो जानी चाहिये | कमीशन की राय में सिविल सर्विस में 
अंगरेज पदाधिकारियों का होना आवश्यक ठद्दराथया गया । भारतीय 
जज्जल सर्विस में ७५५ फी सदी स्थान हिन्दुस्तानियों के लिये और २७ 
फी सदी अ्रंगरेजों के लिये उचित ठद्दराये गये। 


सरकारी नोकरियाँ ३१३ 


शग्रँ7रेज उम्मीदवारों को भारतीय सिविल सर्विस में आकषित करने 
के लिये कुछ सुविधाश्रों की सलाह दी गई। उन्हें कुछ आध्िक भत्त 
आदि की सिफारिश की गई | कमीशन का कहना था कि उनका वेतन 
बढ़ा दिया जाय तथा उनका कायकाल कुछ ओर सुरक्षित कर दिया 
जाय; अपने कायकाल्न में इंगलेंड आने-जाने के लिये चार बार छुट्टियाँ 
दी जायें। उनकी पेन्शन बढाने की भी सिफारिश की गई | यदि सिविल 
सर्विस का कोई अंगरेज पदाधिकारी हिन्दोस्तान में मर जाय तो उसके 
क॒टुम्ब के लिये कुछ विशेष सुविधाओं की सिफारिश की गई थी । 
कमीशन की रिपोर्ट में अखिल भारतीय सिविल सर्विस की रक्षा के लिये 
एक पब्लिक सविस कमीशन की सिफारिश की गई । 


१६१६ ई० के भारतीय ऐक्ट में इस वात का विधान बनाया गया 
कि पाँच सदस्यों का पब्लिक सविस कमीशन बनाया जाय । इसका सभा- 
पति मारतमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाय | यह कमीशन सरकारी पदाधि- 
कारियों को नियुक्त करने के लिये बनाया गया था। इसका कार्य-विधानं 
बनाने का अधिकार भारतमंत्री ओर उसकी कोंसिल को दिया गया था। 
तदनुसार १६२४ ई० 'में पब्लिक सविस कमीशन की स्थापना की गई १ 
प्रान्तीय धारा-सभा के ऐक्‍्ट के अनुसार १६२६ ई० में मद्रास प्रान्त में 
भी एक पब्लिक संविंस कमीशन स्थापित छिया गया । 


कॉग्रस के राष्ट्रीय आन्दोलनों._ कारण भारतीय जनता की दृष्टि 
बदलने लगी । सरकारी पदाधिकारी जनता के सेवक 

१६३४ का समझे जाने लगे। लोग इस बात की माँग पेश 
शासन-विधान करने लगे कि भारत-सरकार के अन्दर छोटी और 
झोौर सरकारी बड़ी सभी प्रकार की नौकरियों लोगों को इस दृष्टि 
नोकरियाँ .से दी जाये कि वे भारतीय जनता की अ्रधिक-से- 
अधिक भलाई कर सक। लम्बी-लम्बी तनखाहें 

लेकर बाबू बनने का युग पुराना ठद्दराया गया । लोगों का कहना था 
कि जब ये कम चारी भारतीय खजाने से अपना वेतन लेते हैं तो इनकी 
जिम्मेवारी भी हिन्दोस्तानियों के प्रति होनी चाहिये । इस बात की कड़े 
शब्दों में श्रालोचना की जाने लगो कि इमारे देश के बड़े-बड़े कमचारी 
भारतीय वातावरण से सवथा श्रनभिश हैं। वे अपने आपको सेवक के 
बदले जनता का स्वामी समभते हैं। बड़े आश्चयं की बात है.कि जो 
प्रजा उनका भरण-पोषण करे ओर जिनकी गाढ़ी कमाई से वे लम्बी- 
लम्बी तनखाहें लें, उन्हीं के ऊपर वे धौंत जमायें। ये बातें लोगों के 


३१४ आधुनिक भाग्तीय शासन : 


दिमाग में बहुत जोरों के खटकने लगीं । प्रजातन्त्रवाद की स्थापना करने 
की घंषणा के कारण नौकरियों का मसला और भी जोर पकड़ने लगा । 
संघ-शासन-विधान के लिये जब साइमन कमीशन की नियुक्त की गई 
उस समय भारतीय नौकरियों का भी प्रश्न उसके सामने रक्‍खा गया 
था। कमीशन ने नोकरियों के भारतीयकरण के सम्बन्ध में उसी तरह 
की तिफारिश की जैती ली कमीशन ने की थी । प्रत्येक प्रान्त में एक 
पब्लिक सर्विस कमीशन स्थापित करने की सिफारिश की गई थी । 

संघ-शासन-विधान के अनुसार भारतीय नौकरियों -दो भागों में 
विभाजित की गई हैं :-- 


१--रक्षा, सम्बन्धी नोकरियाँ ( 0676706 567ए068 ) 
--सिविल सविस | 
सिविल सविस फिर तोन भागों में विभाजित की गई है :-- 


अ--वे अखिल भारदटीय नोकरियाँ जो भारतमंत्री के हाथों में रक्खी 
गई थीं । | 


ब--संघर-शासन के अन्दर वे नौकरियाँ जो गवनर-जनरल के ह्ार्थों 
में रकक्‍्वी गई हें | 


स--प्रान्तीय नौकरियों जो गवर्नर के अ्रधिकार में रक्‍्खी गई हैं। 
संव-शासन-विधान में रक्षा का विषय सुरिक्षंत विभाग है। यह 
एकमात्र गवनर-जनरल के अ्रधिकार में रक्‍खा गया 
रक्षा सम्बन्धी है। भारतीय मंत्रियों का इस पर कोई अधिकार 
नोकरियाँ नहीं है। इसीलिये इस विभाग में कार्य करने वाले 
क्‍ पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिये कुछ विशेष नियम 
बनाये गये हैं । इस विभाग का सबसे बड़ा पदाधिकारी कमान्डर-इन-चौफ 
कहलाता दै। इसका वेतन और भत्ता सब कुछ मारतमंत्री ओर उत्तकी 
कौंसिल के हाथ में रक्‍खे गये थे। इस विभाग के सभी बड़े कमचारी 
भारतमंत्री श्रोर उनकी कोंसिल द्वारा नियुक्त किये जाते थे | इससे सम्राट 
के देवी अधिकार पहले की तरह सुरक्षित रक्खे गये थे । फौजी मुहकमें के 
सभी बड़े कमचारी भारतीय खजाने से वेतन लेते हुये भी बृटिश सम्राट 
के प्रति जिम्मेवार ये। यद्यपि सम्नाद को यह अधिकार रहा है कि वह 
संघ-मंत्रिमंडल को कुछ पदाधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार 
दे दे, किन्तु कार्य रूप' में इसकी सम्भावना, कम थी । हवाई, जहाजी और 
स्थल दर प्रकार की सेना के बड़े कर्मचारी भारत-मन्त्री के इशारे पर 


सरकारी नौकरियाँ: ३१४५ 


काम करते रहे हैं अर्थात गवनर-जनरल द्वारा वह इन कर्मचारियों पर 
अधिकार रखता था । 


फौजी मुहकमें में कुछ भारत-निवासयों को भी बड़े-बड़े पद दिये 
जाते थे | इसके लिये गवनर-जनरल भारतीय मन्त्रियों की सलाइ से कार्य 
करता. था । इस विभाग के अन्दर कार्य करने वाले क्रिसी कमंचारी को 
यदि किसी तरह की करियाद करनी होती तो वह सीधे भारतमन्त्री से कर 
सकता था। भारत-सरकार की फौज बृठश सम्राद को सेना समभी जाती 
थी । फौज का पूरा खच॑ भारतोय 'घ सरकार सहन करती थी । परन्तु 
संघ-धारा-सभा का इस खच में कोई हाथ न था। वह इस विभाग के 
किसी कमचारी के वेतन आदि पर विचार नहीं कर सकती थी। गवनर- 
जनरल अपने विशेष अधिकारों से इस विभाग की कारवाइयों को देखता 
था । तात्पय यह है कि जो विभाग हिन्दोस्तान को रक्षा के लिये बनाया 
गया था, ओर जिस पर प्रजा का सबसे अविक धन खच किया ज्ञाता था 
वही जनता के हाथ से एकदम बाहर रक्‍खा गया था | इस विभाग की 
थोड़ी-बहुत नोकरियाँ, जो चन्द हिन्दोस्तानियों को दो जाती थीं। दाल 
में नमक के बराबर रही हैं | मालूम नहीं क्‍यों जहाँ अन्य विभागों में 
भारतीयकरण की' नीति बतीं गई थी वहाँ यह विभाग अपवाद में रक्‍्खा 
गया था | 


किसी देश के शासन-प्रबन्ध में सिबिल सर्विस के कमचारियों का 

क्या महत्व है इसका वर्णन इस अध्याय के आरम्म 

सिब्िल सर्विस में ही किया गया है। उसे सामने रखते हुये यह 
भली भाँति स्पष्ट है कि इस विभाग के कमंचारियों 

को नियुक्त करने ओर उन्हें हटाने की व्यवस्था बहुत ही ठीक होन 
चाहिये । इनका काय-क्रम और वेतन आदि निश्वित करने का अ्रधिकार 
भारतोय प्रति घियों को मिलना चाहिए। संत्र-शासन-विधान में इनका 
कतेंव्य पहले से कहीं श्रधक बढ़ा दिया गया था | सिविल सर्विस के 
कुछ सदस्य भारत-मन्त्रो द्वारा नियुक्त किये जाते थे। इन्डियन सिविल 
सविस, इन्डियन औषधि सर्विस तथा इन्डियन पुलीस सर्विस---इस 
प्रकार के कमंचारियों को नियुक्त करने का अ्रधिकार भारतमन्त्री को था । 
वह वृटिश पब्लिक सविंस कमीशन तथा फडरल पब्जिक सर्विस कमीशन 
'की सिफ़ारिश से इन्हें नियुक्त करता था । ये दोनों कमीशन उम्मीदवारों 
की परोक्षा लेकर तथा उचित व्यक्तियों को चुनकर भारतमन्त्री के पास भेज 
देते थे । १६३६ ई० के इन्डियन -सिविल स्विस में अ्रगरेज सदस्यों 
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की नियुक्ति नांमजदगी द्वारा इस शत पर होती रही है कि वे किसी बटिश 
यूनिव्संटी की आनस परीक्षा पास हों। सिविल सविस के जिन कमे- 
चारियों को नियुक्त करने का अधिकार भारत-मन्त्री को दिया गया था 
उसकी संख्या वह अपनी इच्छानुसार घटा-बढ़ा सकता था। इसका 
पूरा ब्यौरा वह कामन समा के सामने प्रति वष पेश करता था। इस 
तरह की नई जगहों की आवश्यकता पड़ने पर गवनर-जनरल का यह 
पहला कत्तव्य था कि वह भारत-मन्त्री को तुरंत सूचना-दे दे । 


भारत-मन्त्री के इस अधिकार की कड़े शब्दों में श्रालोचना की गईं 
। हिन्दोस्तान के किसी भी वर्ग को यह बात पसन्द न थी कि किसी 
भारतीय स(कारी कमंचारी को उसे नियुक्त करने का अधिकार दिया 
जाय । यह बात प्रजातन्त्रवाद के बिलकुल विरुद्ध ठहराई गई। इसके. 
बदले यह वसूल बनाया जा सकता था कि अ्रखिल भारतीय पदाधि- 
कारियों को नियुक्त करने का अधिकार भारत-सरकार को दिया जाय; 
ओर छोटे ओर बड़े सभी कर्मचारी प्रान्तीय सरकार द्वारा नियुक्त किये 
जायें । कोई भी विदेशी हमारी ग्रावश्यकताओं को उतना नहीं समझ 
सकता जितना हम स्वयं समझ सकते हैं। संघ-शासन-विधान में अन्य 
त्रुटियों की सूची में इसे भी शामिल किया गया था। 


सिवेल सविस# के अन्य कमचारियों को नियक्त करने का अधिकार संघ 
तथा प्रान्तीय सरकारों को दिया गया है। अखिल भ्गरतीय सिविल 
सर्वित के सदस्यों की नियुक्ति, उनका वेतन तथा कार्य-काल आदि 
निश्चित करने का अ्रधिकार गदनर-जनरल को दिया गया है। इसी 
प्रकार प्रान्तीय सिविल सविस के कमचारी गवनरों के संरक्षण में रक्‍्खे 
गये हैं । इन पदा धकारियों को जो व्यक्ति नियुक्त करेंगे उन्हें छोड़कर 
किसी ओर को इन्हें हटाने का अधिकार नहीं है। धारा सभाये इनके 
वेतन श्रादि में हाथ नहीं डाल सकतीं । एक निश्चित सीमा के अन्दर 
इन्हें अपने मातहत कमचारियों की टीका-टिप्पणी करने का अधिकार 
जरूर दिया गया है, परन्तु यदि इन कमचारियों के कामों में किसी तरह 
की अड़चन डाली जाय तो इहें अधिकार है कि वे गवनर तथा गवनर- 
जनरल से सीधे फरियाद कर सके । यदि इन पर किसी तरह का मुकदमा 
चलाया जाय या इनके विरुद्ध कोई कारवाई की जाय तो वे गवनर और 
गवनर-जनरल से अपनी रक्षा करा सकते हैं । 


#अब इन्डियन सिविल सविस का नाम इन्डियन ऐडमिनिसट्रटिव 
सर्विस ( . &. 8, ) रक्‍्खा गया है । 
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१६२४ ६० में जब ली कमीशन ने अपनी रिपोट दो तो उसमें यह 
बात भली भाँति स्पष्ट की गई थी कि भारतीय सिविल सर्विस में 
भारतीयकरण इस प्रकार किया जाय कि १६३६ ई० तक इसमें आधे 
हिन्दोस्तानी और आपघे अ्ंगरेज हो जायें । भारतीय उम्मी दवार हिन्दोस्तान 
ओर इज्धलैड दोनों जगहों से सिव्विल सर्वित में आते रहें । परिणाम यह 
हुआ कि इन्डियन सिविल सर्विस में श्रँगरेज कम चारियों को संख्या घटने 
लगी । इसी कमी को पूरा करने के लिये यह विधान बनाया गया कि 
भारत मन्त्रों कुछ व्यक्तियों को बिना परीक्षा के ही इन्डियन सिविल सर्विस 
में नामजद कर सकता है । इतने से भी भारतीय उम्मीदवारों की संख्या 
कम न हुईं और वे लन्दन में जाकर मुकाबिले के इम्तह्ाान में सिविल 
संविस के पद को प्राप्त करते रहे । इसे रोकने के लिये जो नियम बनाये 
गये उनसे भारतीय उम्मीदवारों की संख्या कम होती गई | जो विद्यार्थी 
बृटिश युनी वसिटी की आनस परीक्षा पास हों वे ही लन्दन में इन्डियन 
सिविल सविस की परीक्षा में बैठ सकते थे | यह नियम भारतीय दृष्टि 
से बहुत दी श्रतंगत था । किसी देश के शिक्षित नवयुवकों को सरकारों 
विभाग द्वारा अपने देश की सेवा करने का अवशर न देना धोर अन्याय 
नहीं तो ओर क्या था । 


संघ-शासन-विधान में पब्लिक सविस कमीशन की स्थापना का 
नियम बनाया गया है । अखिल भारतीय नोकर संघ पब्लिक सर्विस 
कमीशन द्वारा ओर प्रान्तीय विभाग के सरकारी कमंचारी प्रान्तीय 
पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। संघ-पब्लिक सर्विस 
कमीशन के श्रतिरिक्त प्रत्येक प्रान्त में एक पब्लिक सर्विस कमीशन 
बनाया गया है। पहले की स्थापना गवनर-जनरल द्वारा और दूसरे 
की गवनर द्वारा की गई है । ये दोनों पदाधिकारी अपने विशेष 
अधिकार से इनेके सदस्यों को नियुक्त करते हैं। इनकी संख्या, 
बेतन कार्यपद्धति तथा काल आदि निश्चित करने का एकमात्र 
अ्रधिकार “उन्हीं को दिया गया है । कमीशन के सदस्यों में 
कम-से-कम आधे व्यक्ति ऐसे होने चाहिये जो १० या १० से 
अधिक साल तक सम्राट को मातह्ती में हिन्दोस्तान में नौकरी 
कर चुके हों । धारा-सभायें इनके खच पर विचार नहीं कर सकतीं । 
यह भी विधान बनाया गया है कि यदि दो प्रान्त चाहें तो एक 
ही पब्लिक सविस कमीशन द्वारा काम चला सकते हैं । संघ तथा 
प्रान्तों में इन कमीशनों की स्थापना कर दी गई है । बम्बई ओर सिन्ध- 
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प्रान्त के लिये एक ही पब्लिक सविस कमोशन रहा है, जो पाकिस्तान 
के बाद बदल दिया गया । 


सिविज्न सविस के कमचारी इन्हीं पब्लिक सर्विस कमीशनों द्वारा 
नियुक्त किये जाते हैं । ये कमोशन परीक्षाओ्रों तथा मैखिक चुनाव द्वारा 
उम्मीदवारों को चुनते हैं। कमोशन की यह योजना अत्यन्त सगहनीय 
है | लेकिन इनको बनावट में कुछ ऐसी कभी है जिसमे ये श्रपने उद्दृश्य 
को पूर नहीं कर सकते । अ्रच्छा होता कि इन्हें भारतीय मन्त्रियों की 
मातहतो में रकवा जाता | प्रजा के प्रतिनिषबि इस बात को अच्छी तरह 
समभ सकते हैं कि देश में किस प्रकार के कमंचारियों की आवश्यकता 
है | उनके अन्दर कोन-कोन से गुण होने चाहिये। गवनर ओर गवनेर- 
जनरल को इतना शान नहींहो सकता। उनकी दृष्टि तो दिमागी लोगों पर 
जायेगी अथवा धनी मानों लोगों को रक्षा पर | यही कारण है कि हमारे 
देश की सिविल सविस में बहुत कम ऐसे पदाधिकारी मिलेंगे जो राष्ट्र 
की आवश्यकताओं को महसूस कर श्रपनी पूरी ताकत उनमें लगायें । 


हमारे देश की सरकारी नौकरियों में कुछ ऐसी कमजोरियों हैं जिन्हें 

दुर किये बगैर हमारा राजनोतिक वातावारण साफ नहीं 

सरकारी होसकता। पहिले हम 'पाठकों का ध्यान उन चन्द 
नोकरियों बातों की ओर दिलाना चाहते हैं जिन्हें जाने बिना 
में खुधार सुधार को योजना समझ में नहीं आ सकती ॥ 
यह तो सभी जानते हैं कि हिन्दोस्तान दुनियाँ के 

सबसे गरीब देशों में है | यहाँ के निवर्सियों की गरीबी इतनी भयंकर 
है कि लाखों आदमियों को एक समय भी भरपेट खाना नहीं 
मिलता ,। ऐसी दशा में कोई भी सरकार आँख मूँद कर अपने कमचारियों 
को मिट्टी को तरह चाँदी नहीं बांठ सकती । लेकिन हमारे देश में ऐसा 
हो हो रहा है । बड़े-बड़े सरकारी कमचारियों को इतनी लम्बी लम्बी 
तनखाहें दी जाती हैं कि दुनिया के धनी-से-धनी मुल्क उसका मुकाबिला 
नहीं कर सकते । जितना वेतन हमारे यहाँ गवनर-जनरल को दिया 
जाता रहा है उतना संमार के सबसे धनी देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 
प्रसीडेन्ट तथा सबसे बड़े साम्र।ज्य (बरटिश साम्राज्य) के प्रधान मन्त्री को 
भी नहीं दिया जाता। सरकारी विभाग के बड़े-बड़े कमचारी इतनी तन* 
खाहें पाते हैँ कि मुल्क की गरीबी को सामने रखते हुये फजूलखर्ची की 
कोई दूपरी मिसाल दिखाई नहीं पड़ती । इसलिये सरकारी नौकरियों 
में पहला सुधार पैसे का होना चाहिये। कांग्रेत ने ५०० रुपये महिने 
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का जो नियम बनाया है वह बिलकुल ठीक है। हमारे देश की वर्तमान 
परिस्थिति में किसी भी कमंचारी को ५०० रुपये से अधिक वेतन नहीं 
मिलना चाहिये। वर्तमान असाधारण महँगी के कारण राष्ट्रेय' सरकार 


इस माप दण्ड को पार कर गई है, परन्तु उसका दृष्टिकोण लोकद्वित से 
विचलित नहीं है । 


सरकारी नोकरियों की दूसरी कमी विदेशीपन है। इस राष्ट्रीय. 
उदगार के युग में भी बड़े-बड़े पदों पर अँप्रज और ईसाई दिखाई 
पड़ते रहे हैं। मालूम पड़ता है मानो बड़ी-बड़ो नोकरियाँ उनके लिये 
इमेगा के लिए सुरक्षित कर दी गई थीं। बड़े-बड़े शहरों में जो पोर्ट 
विभाग की नोकरियाँ हैं उनमें हिसाब लगाने से पता चलता है कि १००० 
आओऔर २००० रुपये मासिक की 'नोकरियों में हर १०४ आदमी में 
केवल १२ हिन्दोस्तानो रहे हैं। बाकी स्थान अँग्रज को दिये गये थे । 
२००० रुपये से ऊपर पाने वाले कमचारियों में केत्लल एक प्रतिशत 
हिन्दोस्तानी थे । इसी तरह फौज, जंगल तथा कुछ अन्य विभागों में भी 
अधिक-से-अधिक कमंचारों श्रमतर दिखाई पड़ते थे। सूबों के गवर्नर 
लगभग सभी अँग्रज होते थे | मुश्किल से १० प्रतिशत कलेक्टर हिन्दो- 
सतानी दिखाई परते थे। भारत-सरकार के अन्दर गवनर-जनरल के 
सलाहकार आदि अविकतर अ्रँग्रेज होते थे । इन विदेशी कमचारियों से 
दोहरी हानि उठा- पड़ती थी। एक तो हमारे देश के योग्य से योग्य 
व्यक्ति बेकार रहते थे, दूसरे विदेशी कमंचारी श्रपनी सारी आमदनी 
अपने देश में खर्च करते थे । जब तक वे हिन्दोस्तान में रहते थे तब तक 
अधिक-से-अधिक पैसे बचाकर अपने देश को भजते थ। पंरान हो जाने 
पर उनक्री तनख्वाह की एक पाई भी हमारे देश में नहीं खर्च होती थो। 
यदि मुगल-राज्य में कमचारियों का वेतन लम्बा था तो वह सब कुछु 
अपने ही देश में खच किया जाता था। अरब और फारस में उसे 
भेजने की इजाजत न थी । परन्तु गत वर्ष तक जो प्रतिवर्ष पेंशन को एक 
लम्बी रकम इड्डलेंड को भेजी जाती रही है वह हमारे ऊपर मानों 
सदियों का ऋण लदा हुआ था। अ्तएव नोकरियों में दुसरा सुधार 
भारतीयकरण का होना चाहिये। हर विभागों में सभी कमंचारी 
हिन्दोस्तानी रक्खे जाये । राष्ट्रीय सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है। 
श्रंपज कमचारों अपने देश को जाने लगे हैं। प्रान्तों के गवनर तथा 
गव्नर-जनरल श्रब भारतीय हैं । 


घन ओर संख्या से बढ़कर हमें एक और भी सुधार करना चाहिये। 


३२० आधुनिक भारतीय शासन 


आजकल के बड़े-बड़े कमंचारी अपने आपको जनता का स्वामी सममंते 
हैं। उन दिलों में प्रजा के प्रति: कोई “सहानुभूति नहीं होती । थोड़े से. 
धनी मानी लोगों से परिचय प्राप्त कर लेने तथा दावतों ओर क्लबों , में 
शरीक होने के अलावे वे गरोबों से मिलने में अपनी मानहानि समभते 
हैं। अपने भाश्यों के बीच में रहते हुए भी उनकी रहन-सहन विदेशी 
होती है। दुखिये ओर संकटग्रस्त लोग उनके बँगलों के अन्दर 
कदम नहीं रख सकते । एक समय वह था जब कि अशोक ने अपने 
राज्य म॑ इस बात का एलान कर रक्‍खा था कि शोचालय तक में उसे 
राज्य की खबर को जा सकती थी, और हर समय कोई भी आदमी 
उससे मिल सकता था। जहाँगीर ने अपने दरबार में एक सोने की 
जंजीर बाँध रक्खी थी, जिसे कोई भी खींचकर बादशाह से मिल सकता 
था । परन्तु आज वह दिन सामने दिखाई पड़ता है जब कि कलेक्टर 
ओर कमिश्नर के बँगलों के अन्दर साधारण आदमियों को जाने की 
इजाजत नहीं मिलती |# गवनर और वाइसराय को तो बात ही श्रोर 
है । इसकी वजह समय की कमी नहीं, बल्कि दिल की कमी है | कम - 
चारियों को अब तक [इस बात का होतला नहीं रहा है कि वे दौन- 
दुखियों को फरियाद सुने ओर उन्हें दुर करने की कोशिश करें | जिस 
में हिन्दोस्तानियों के दिन कट रहे हैं उनमें बड़ी-बड़ी दावतों ओर 
परिस्थिति नफासत को गुंजाइश कम है। इसलिये कमचारियों को एक 
ऐसी ट्रनिंग की जरूरत है जिसमें उनके अन्दर देश के गरीबों ओर 
दुखियों की कहानी कूट-कूठ कर बैठा दी जाय ताकि वे अपने भाइयों की 
असली हालत से मुह न मोड़े' । उनकी टूनिंग एक सच्चे सेवक बनने 
की होनी चाहिये । 

इन सभी सुधारों के बावजूद यदि हमारे बढ़े-बढ़े सरकारों कमचारो 
जनता के प्रतिनिधियों के अधिकार से बाहर रहें तो इनसे मलाई की आशा 
बहुत कम करनी चाहिये । यह सीधो सी बात हे कि जो जितका नमक 
खाये वह उसकी शरीयत दे । भारत-सरकार के अन्दर सभी कमंचारियों 
का वेतन भारताय खजाने से दिया जाता है। यही द्वालत प्रांतीय नौकरियों 
की भी है। यह सारा धन प्रजा का है। इसलिये प्रजा को यह अधिकार 


# राष्ट्रीय सरकार ने .यह आशा जारी किया,है कि सरकारी 
कम चारो अपने आपको सेवक सममें और सबके साथ नम्नता का 
व्यवहार करे । 


सरकारी नौकरियाँ 8२१ 


हाना चाहिये कि वह अपने कर्मचारियों को रवयं नियुक्त करे और जब 
चादे निकाल सके । श्रर्थात्‌ सभी सरकारी कम चारियों को धारा-सभा को 
मातहती में 'हना चाहिये । भारत-मन्त्री, गवन-जनरल तथा गवनर के 
विशेषाधिकारों से जो कम चारी नियुक्त किये जात रदे हैं वे प्रजा के हितैषी 
कक्‍्योंकर हो सकते हैं । उनकी नोकरी की शत उन्हीं के हाथों में रक़्खी 
गई थी, उनकी जिग्मेवारी भी उन्हीं के प्रति थी। इस तरह की 
व्यवस्था से एक जिध्मेवार शांसन की स्थापना नहीं हो सकती। सभी 
कम चारियों को नियुक्त करने ओर उन्हें निकालने का अधिकार धागा 
सभा को मिलना चाहिये | तभी वह प्रजा की आवश्यकतानुतार उनसे 
काम लेने में समर्थ होगी । 


आ० भा० शा०“र१ 


अध्याय १६ 
शिक्षा 


मनुष्य श्रपने जीवन को अ्रधिक-से-अ्रधिक सुखमय बनाने की चिन्ता 
में निमम्म रहता है। इसके लिये वह समाज को 
शिक्षा की अपना साधन बनाता है। उससे श्रलग होकर वह 
आवश्यकता सांसारिक सुख का अनुभव नहीं कर सकता। जब 
यही आवश्यकता सम्पूण समाज की है तो उसके 
कार्यो' तथा बिचारों में एक प्रकार की समता लानी होगी | इसी के 
आधार प्र मानव-समाज एकत्र होकर अपने सुख-दुःख का अनुभव कर 
सकता है | इसी उद्दश्य से जो वस्तु सम्पूण समाज को एक | सूत्र. में 
बॉधती है उसे शिक्षा कहते हैं। हम कुत्त, बिल्‍ली तथा निड़ियों आदि 
की विचार-धारा से परिचित न होकर उनके सुख-दुःख का अनुभव नहीं 
कर सकते। उनकी उन्नति-अवनति की प्रगति हमारी बुद्धि से बाहर 
की चीज है। यदि हमारे और उनके बीच में विचारों के आदान प्रदान 
का कोई साधन होता तो मानवश्समाज से बृहत्‌ एक प्राणी समाज की 
स्थापना हुई होती । शिक्षा के कारण मनुष्य अपने आपको मानव-समाज 
का एक अंग समभता है । समाज में रहने तथा लोगों के साथ व्यवहार ' 
करने की सामग्री उसे प्रतलित शिक्षा से प्राप्त होती है । अपनी उन्नति 
के साथ वह समाज की प्रगति को जानने में अपने को समथ पाता है । 
' शिक्षा उसकी मस्तिष्क शक्ति को इतनी व्यापक बना देती है जिससे 
एकान्त में बैठे हुए भी वह मानव-समाज को देखता है। शिक्षित मनुष्य 
के नेत्र दूर तक देग्वत हैं; उसके कान उड़ते हुए. शब्दों को .भी सुनते हैं 
ओर उसकी बुद्धि अदृश्य पर भी विचार कर सकती है। 
शिक्षा मनुष्य के जीवन को सफल बनाने की एक क्‌जी है| डेविडसन 
लिखता है, “शिक्षा द्वारा मनुष्य अपने अन्दर एक ऐसे संसार की रचना 
करता है जो उसे वाह्मय संसार में रहने के योग्य बनाता है।”ऋ% 
शिक्षा द्वारा मनुष्य की आन्तरिक शक्तियाँ बाह्य जगत को भली भाँति 
पहिचानने लगती हैं। समय प्रतिक्षण बदलता रहता है। जिसे इसका 
शान न होगा और जो समयानुकूल अपने विचारों को बनाने में समर्थ 
न होगा वह दुःख और कृठिनाइयों के जाल से नहीं निकल सकता । 
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शिक्षा ३२३ 


शिक्षा समय के परिवर्तन का ठीक-ठीक शान कराती है। किस समय 
हमें केसे विचार रखने चाहिये, किन चोजों को प्राचीन समझ कर छोड़ 
देना चाहिये तथा किन पुरातन वस्तुओं को पुन; अपनाना चाहिये--- 
इन सब का ज्ञान प्रचलित काल की शिक्षा द्वारा होता है। विचारों 
में पीछे रह कर जैसे कोई व्यक्ति अ्रपनी ओर समाज किसी की भी 
भलाई नहीं कर सकता, उसी तरह कोई राष्ट्र शिक्षित तथा कूपमंडुक 
रह कर दुनिया के सामने अपना सिर ऊँचा नहीं कर सकता | जो 
देश अपने आपको उन्नत करना चाहता है वह उचित शिक्षा को 
ग्रहरं करे | ममुष्य स्वभाव से ही रूढ़िवादी है। जिन वस्तुओं को वह 
एक बार ग्रहण करता है उन्हें वह छोड़ नहीं सकता। शिक्षा हदी एक 
ऐसा साधन है जो उसे प्रतिक्षण नवीनताओं को पाठ पढाती रहती है। 
यह एक साधारण कहावत है कि “जिस जाति को जेसा बनाना है उसे 
उसी प्रकार की शिक्षा दी जाय |? 

शिक्षा द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को भली भाँति पहचान 
सकता है | इसी से स्वावलम्बन तथा स्वाभिमान की उत्पत्ति होती है। 
उसके अन्दर एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जो उसके जीवन को आगे 
बढ़ाती है। जिस युग में हम रहते हैं उसे समझने के लिये भूत और 
भविष्य की थोड़ी जानकारी आवश्यक है। शिक्षा द्वारा €म अपने 
आपको पहिचान सकते हैं कि सृष्टि के आरम्म से हम कितनी दूर 
पर खड़े हैं। शरीर को सुडोल बनाने के लिये व्यायाम की आवश्यकता 
पड़ती है। हमारे मस्तिष्क में कुछ ऐसी शक्तियाँ मौजूद हैं जिनका 
विकास शारीरिक अवयवों से कम आवश्यक नहीं है । बाह्य पदार्थ 
हमें जितना सुख ओर आनन्द दे सकते हैं उससे केहीं बढ़कर सुख 
हमारे आन्तरिक विचार देते हें। इन आन्‍्तरिक शक्तियों को बढाने 
का एक मात्र साधन शिक्षा है। आत्मबल के सामने शारीरिक बल एक 
तुच्छु सी चीज है। श्रतएवं हमारा ध्यान आन्तरिक विकास को श्रोर 
सबसे अ्रधिक होना चाहिये। जीवन के आरभ्म में हमें जिस प्रकार की 
ट्रनिंग मिलेगी उसी प्रकार के कार्य हम करते रहेंगे । इसीलिये शिक्षा में 

सबसे अधिक छानबीन की आवश्यकता है । 
जिस शिक्षा में इतने अधिक गुण हैं जिसे हमारी उन्नति-अ्रवनति 
..... का मापदड होने का श्रय प्राप्त है उसकी बुराई से 
उचित शिक्षा हमें बचना होगा। जिस प्रशार शरीर पर जलवायु 
का प्रभाव पड़ता है। और हमारी सारी रइन-सहन 


एड आ्राधुनिक भारतीय शासन 


अपनी भौगोलिक परिस्थिति के अ्नुसा' बन जाती है, उसी प्रकार 
शिक्षा का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा पड़ता है। उल्टो 
और बुरी शिक्षा किसो देश को अश्रवनति के गढढ़ में डाल सकती है । 
इसके विपरीत आवश्यकता श्र श्रनु -व के श्रावार पर बनाई गई 
शिक्षा किसो पिछड़े हुए देश को उन्नतिशील बना सकती है। यह 
कहना अ्रसम्भव है कि उचित शिक्षा का ठोक-ठीक स्वरूप क्‍या है | 
प्रत्येक देश या समाज को विभिन्न प्रक्रार को शिक्षा को आवश्यकता 
होती है। एक ही समाज में व्यक्तियों की आवश्यकताय भिन्न-भिन्न 
होती हैं। सबके विचार श्रलग-अलग होते हैं। इसो के अनुतार 
उचित शिक्षा का निर्माण किया जा सकता है। एक ही शिक्षा 
किसी समय उचित और किसी समय श्रनुचित हो सकती है। जेसे-जेसे 
हमारा विकास होता है उसी प्रकार शिक्षा में भो परिवर्तन की आवश्य- 
कता पड़ती है । 


उचित शिक्षा का स्वरूप निश्चित करने में अनेक कठित्ाइयाँ 
उत्पन्न हो सकती हैं। हमें यह मालूम नहीं कि किन-किन घथ्नाओं का 
प्रभाव हमारे जीवन पर किस प्रकार पड़ेगा, किस प्रकार को परिस्थिति का 
मुकाबिला हमें समय-समय पर करना होगा। हो सकता है फि किसी 
असाधारण परिस्थिल में पड़कर हमारे देशवासो कादिल और निरुग्ममी 
हो जायें और उनके श्रन्दर आशा और उत्साह लेशमात्र भो बाकी न 
रहे । उस अवसर पर हमारी शिक्षा का ढाँचा श्राजकल से भिन्न होगा | 
वतंमान समय में हमारे देश की शिक्षा कोरी किताबी है | इसे प्राप्त 
कर लोगों के अ्रन्दर रचनात्मक बुद्धि का विकास नहों होता । देश के 
शिक्षित नवयुवक तथा नवयुवतियाँ बेकारी का शिकार बनतो हैं + 
इसीलिये वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर टिप्पणयों के बौछार उड़ाये 
जाते हैं। यह बात स्बंसम्मति से मान ली गई है कि हिन्दोस्तान की 
मौजूदा शिक्षा-प्रणली समय के अनुकल नहीं है । इस समय हमारे 
देश को एक ऐसी शिक्षा की आवश्यकता दे जो हमारे ह्वाथों को 
चलता कर दे श्रर्थात्‌ हमारो बुद्ध किताबो न होकर व्यावसायिक 
ओर रचनात्मक हो। उचित शिक्षा वह है जो व्यक्त की सम्पूर्ण 
आवश्यकताश्रों की पूर्ति करे | एऐंकाज्जी शिक्षा उच्ति शिक्षा नहीं कही 
जा सकती । 


उचित शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को किसी और पर निर्भर करने की 
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आवश्यकता नहीं है। जो शिक्षा समाज की आवश्यकताश्रों से परे होती 
है वह नंवयुवकों के अन्दर एक प्रकार का विकार पैदा करतो है। जब 
शिक्षा का तालये समाज को सुखी ओर सम्पन्न बनाना हद तो इसका 
विधान समय और परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिये । उचित शिक्षा 
समयानुकूल बदलती रहती है । वाह्म तथा श्रान्तरिक कारणों से कभी 
कभी सामाजिक संगठन ढीला पड़ जाता है | उसे ठीक रास्ते पर लाने 
के लिये शिक्षा की प्रणाली बदलनी पड़ती है। उचित शिक्षा प्रतिबन्धों 
से रहित होती हे । जो शिक्षा केवल थोड़े से लोगों के लिये ग्राझ है 
उसकी उपयोगिता उतनी नहीं है जितनी उस शिक्षा की जिसका 
दरवाजा छोटे श्रोर बड़े सब के लिये एक-सा खुला हुआ है। उदाहरण 
के लिये हम गश्न रेजी शिक्षा की ओर नजर उठाकर देखें। यह शिक्षा 
केवल थंड़े से धनीमानी लोगों के लिये किसी विशेष उद्दृश्य से 
बनाई गई है । इसके वर्तमान ढाँचे को देखते हुये यह निश्चित है 
कि ६० प्रतिशत हिन्दोस्तानी इसको ग्रहण नहीं कर सकते। श्रतएव 
यह शिक्षा-प्रणाली उचित नहीं कही जा घकती । जो शिक्षा सब को इस 
बात का अवतर दे कि वे इसे प्राप्त कर श्रपने जीवन की समस्याओं का 
इल कर वहां उचित रिक्षा कहलाने को श्रधिकारिणी हे। जब हम 
किसी देश को समस्याश्रों को विक्रट देखे' ओर उत्हें सुलभाने का 
कोई माग दिखलाई न पड़े तो इसका निष्कर्ष यही निकाला जा सकता 
है कि वहाँ उचित शिक्षा का अवनाव है। जोवन के प्रश्न बड़े ही 
गम्भीर होते हैं| यह कहना अ्रत्यन्त कठिन है कि किसी वस्तु से ओर 
किन तरीकों से हमारा जीवन सुत्रो बन सकता है।इस प्रश्न को 
सुन्भाने में शिक्षा सबसे अधिक सहायक होती हे। परन्तु उसका 
आकार बहुत ही अनुभव के साथ बनना चाहिये। शुभमूर्ति सरोजनी 
नायडू ने केन्द्रोय शिक्षा बंडड में भाषण देते हुये यह व्यक्त किया था 
“कोई भी शिक्षा नीति हम क्‍यों न कार्यान्वित करें, किन्तु 
उसमें सत्य की दृढ़ता; ओर घृणा-निवारण पर सबसे अधिक बल 
वदिया जाय ।”” 
हमारे देश में शिक्षा के इतिहास को देखते हुये यद्द पता चलतो 
हैकि इसमें परिव्तनों की कोई गणना नहीं की 
भारत में जा सकती | एक ऐसा भी समय था जब कि 
शिक्षा का यहाँ की शिक्षा बहुत ही बढ़ी-वढ़ी थी, उसका 
इतिहास दरवाजा सबके लिये खुला हुआ था । राजा- 
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महाराजा विद्वानों का आदर करते थे ; शिक्षित वर्ग अपने आपको 
समाज का सेवक समभता था । परन्तु एक ऐसा भी समय आया जब 
पुस्तकालय जलाये गये ; पुरानी पाठशालाओं का नामनिशान जाता 
रहा। किसी समय हमारे देश का एक-एक घर स्कूल था, प्रत्येक मन्दिर 
तथा मसजिद शिक्षा के केन्द्र थे, लेकिन आज वह दिन भी हंमें देखने 
पड़ रहे हैं जब कि इमारे देश में केवल दस प्रतिशत आदमी लिख पढ़ 
सकते हैं | कभी तो हमारी शिक्षा धर्म से मिली हुईं थी और कमी 
उससे अलग | कभी हमारे देश के शिक्षित व्यक्ति समाज के सेवक रहे 
ओर कभी उन्हीं के व्यसन से आम जनता को तकलीफे' उठानी पड़ी । 
कभी शिक्षित व्यक्तियों का आचरण आदश्श माना जाता था और समाज 
में उन्हें हर तरह की सुवधायें प्राप्त थीं, लेकिन एक ऐसा भी दिन 
आया जब पढ़े लिखे लोग चर्त्रिहीन, निरुद्ममी और मार-स्वरूप 
समझे जाने लगे । किसी समय हमारे देश के पढ़ें-लिखे लोगों को 
भारतीय सभ्यता पर नाज था लेकिन आज वह दिन भी हमें देखने 
पड़ते हैँ जब कि शिक्षित वर्ग अपनी सभ्यता की जड़ अपने ही ह्वाथों से 
काट रहा है। किसी समय ऋषि-महर्षियों के आश्रम विद्या के केन्द्र 
कहलाते थे और किसी समय कालेज और विश्वविद्यालयों की बड़ी-बड़ी 
आलीशान इभारतें बनवाई गई । इतना परिवर्तेन किसी सभ्य देश के 
इतिहास में शायद ही मिलेगा । / 
जिस हिन्दोस्तान की चर्चा विदेशों में की जाती है उसका नकशा 
आजकल से भिन्न है। यहाँ की सम्यता की प्रशंसा 
प्राचीन विदेशियों ने मुक्तकंठ से की है। यह तो सभी 
भारत में जानते हैं कि किसी देश को सभ्य बनाने का मूल 
.. शिक्षा कारण वहाँ की शिक्षा है। हिन्दुकाल की शिक्षा 
प्रणाली में कुछु ऐसी विशेषताय पाई जाती हैं जो 
दुनिया के किसी भी देश में दिखाई नहीं पड़तीं । व्यक्ति का संपूर्ण 
जीवन चार भागों में बॉठ दिया गया था। आआरम्म के पहले २५ वष 
केवल शिक्षा प्राप्त करने के लिये रकखे गये थे | ६ वर्ष को आयु में ही 
माता-पिता बच्चे को किसी गुरु के पास छोड़ देते थे। गुरु का स्थान ही 
ग़रुकुल कहलता था | यह प्रणाली ब्राह्मणकाल में प्रचलित थी | २५ 
वर्ष की आयु तक बच्चे को ग़रु के पास रहकर शिक्षा-प्राप्त करनी 
पड़ती थी । बौद्धकाल में इसका स्वरूप कुछ बदल गया । शिक्षा के 
लिये बड़े-बड़े केन्द्र स्थापित किये गये। इन्हें विहार अ्रथवा महाविद्वार 
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कहते ये | इसमें किसी विशेष श्रायु तक लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते 
थे। प्रयाग में मारद्ाज ऋषि का आऑर्भ्रम श्राज कल के किसी विश्व- 
विद्यालय से कम न था । विहारों में गुरु के अ्रतिरिक्त शिक्षित सन्यासी 
भी रहते थे | वे घूम घूम कर आस-पास के गाँवों में लोगों को शिक्षा 
देते थे । नालन्द महांविह्यार में १०,००० विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त 
करते थे। उपरोक्त दोनों प्रणालियों में विद्यार्थी की रहन-सहन पर कड़ी 
दृष्टि रक्‍खी जाती थी । 

हिन्दूकाल की शिक्षा उपयोगी और साथंक समभौ जाती थी। 
आजकल की तरह वह विलासिता की सामग्री न थो। चारों वर्णों को 
उनकी आवश्यकतानुसार शिक्षा दी जाती थी। इससे समाज के धार्मिक, 
आर्थिक तथा राजनीतिक संगठन में सदेव एकता रहती थी । जो व्यक्ति 
जिसके लिये सबसे अधिक उपयुक्त हता वह उसी प्रकार की शिक्षा का 
भागी समभा जाता था । शिक्षालयों में घनी और गरौब का कोई भेद- 
भाव नहीं किया जाता था । कृष्ण और सुदामा की कहानी सबको शात 
है| विद्यार्थियों के खान-पान, व्यवहार तथा वेष-भूषा को समानता का 
भी ध्यान रखा जाता था-। जीवन के आरम्भ में विद्यार्थियों को एक 
ऐसी सख्त ट्रेनिंग दे दी जाती थी जिसे प्राप्त कर वे किसी भी परिस्थिति 
में अपने आपको रख सकते थे । लड़कियों की शिक्षा लड़कों से भिन्न 
होती थी। दोनों की आवश्यकतानुसार उनके विषय भिन्न-भिन्न होते 
थे लड़कों की शिक्षा का उद्देश्य उचित नागरिक बनाना था और 
लड़कियों को सुणहिणी | इन दोनों की शिक्षा साथ-साथ नहीं होती 
थी । इन दोनों के स्कूल अलग-अ्रलग होते थे । शिक्षाकाल में जीवन 
की शुद्धता पर अधिक ध्यान दिया जाता था । इसीलिये विद्यार्थियों को 
बार-बार घर आने की आशा न थी | किसी विशेष अवसर पर बष में 
एक बार वे किसी गुरु की अ्रध्यक्षता में अपने घर जा सकते थे | शुरु 
और शिष्य के व्यवहार आजकल केसे न थे | 

प्राचीन शिक्षा एकाजड्ञी न थी। साहित्य, न्याय, धमं, दशन, 
राजनीति इत्यादि विषयों के श्रतिरिक्त विद्याथियों को कलाकोशल का 
भो शान «कराया जाता था | संगीत, पदच्चोकारी ओर वास्तुकला में कितने 
ही विद्यार्थी इतने कुशल होते थे कि उनकी कीर्तियाँ श्रभो तक ऐतिहासिक 
स्थानों में पाई जाती हैं। श्रजन्ता की गुफा में जो चित्रकारी दिखाई 
पड़ती दे वह उस काल की शिक्षा का प्रमाण है। तातय यह है कि 
शिद्धा का निर्माण समाज की आवश्यकताओं के आधार पर किया गया 
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था। देनिक आवश्यकताओं के सभी विषय विद्याथियों को सिखला दिये 
जाते थ। शिक्षालयों से निकल कर वे स्वावलम्बी जीवन व्यतीत कर 
सकते थे। कुछ विद्यार्थी विद्यामें इतने निमभ हो जाते कि उन्हें गाह स्थ्य 
जीवन रुचिकर मालूम नहीं पेड़ता था। ऐसे विद्यार्थियों के सम्पूर्ण 
जीवन के लिये विद्याध्ययन का विधान बनाथा गया था। देश के 
विभिन्न स्थानों में विशेष प्रकार की शिक्षा देने का प्रबन्ध किया गया 
था । काशी में दशशनशास्त्र, साहित्य तथा धर्म की विशेष शिक्षा दी जाती 
थी । वहाँ पर निशुल्क शिक्षा के अतिरिक्त विद्यार्थियों को भोजन और 
बस्ीौ भी दिया जाता था | तक्षशिला विश्वविद्यालय में संस्कृत व्याकरण 
की विशेष शिक्षा दी जाती थी | इसी विश्वविद्यालय ने पाणिनी और 
कोटिल्य जैसे विद्वानों को पैदा किया था। कण्व विश्वविद्यालय में वेदों 
को विशेष शिक्षा दी जाती थी । उज्जैन में ज्योतिष को शिक्षा देने का 
प्रबन्ध किया गया था | 
मुसलमानो जमाने में शिक्षा-प्रणाली हिन्दूकाल से कुछ भिन्न 
थी। शिक्षा के मुख्य दो प्रकार के केन्द्र थे। एक 
मध्ययुग की को मकतब श्रौर दूसरे को मदरसा कहते थे। हर 
शिक्षा-प्रणाली मसजिद में एक मकतब होता था। लगभंग दस 
वर्ष की आयु तक हर एक मुसलमान का बचा 
इ्समें शिक्षा ग्रहण करता था। यह शिक्षा अधिकतर धार्मिक होती 
थी | कुगान को आयते सबको कण्ठस्थ करा दो जाती थीं। इसके 
श्रतिरिक्त गणित, भूगोल श्लौर इतिहास का भी साधारण शान करा 
दिया जाता था। इन मकतबों का खर्च कुछ -व्यक्तिगत चन्दे और 
दान से चलता था और कुछ सरकार देती थी। मुतलमानी जमाने में 
धर्म के नाते मसजिदों को सरकार को अर से इमदाद दी जाती थी। 
इसी इमदाद से मकतब का खर्च चलाया जाता था । मकतब के अलावे 
जाइ-जगह पर मदरसे खोले गये थ। इनमें उच्च शिक्षाका प्रबन्ध 
कियां जाता था| सरकार इन्हें इमदाद देती थी। बदायू , आगरा, 
जोनपुर, दिल्‍ली, घुल्तान आदि शहरों में मदरसे खोले गये थ। इनमें 
केवल मुमलमान विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर सकते थ। हिन्दुश्रों को 
शिक्षा के लिये अलग संस्थायं कायम की गई थीं। सरकार की ओर से 
इमदाद नहीं दी जाती थी | सेठ-साहुकारों की इमदाद से इनका खर्चे 
चलता था। पंडित लोग अपने घर पर विद्यार्थियों को शिक्षा देते थ। 
संस्कृत-शिन्षा की उन्नति के लिये सरकार को श्रोर से कोई उत्साह नहीं 
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दिया जाता था। केंत्ल थोड़े से इने-गिने बादशाहों को छोड़ कर 
हिन्दुओं को शिक्षा का उचित प्रबन्ध किसी के जमाने में मी नहीं किया 
गया था । ि 
मध्ययुग में मुगल बादशाह शिक्षा तथा कला-कौशल'के विशेष प्रमी 
ये। हुमायू बादशाह के पास बहुमूल्य पुस्तकों का भए्डार था । अ्रकबर 
स्वयं विद्वानों की मण्डलो में बैठकर विद्या को चर्चा करता था । औरं- 
ग़जेब कवियों का सम्मान करता था | हुमायूँ की बहन को लिखने का 
बड़ा शोक था। हुमायूँ नामा ग्रन्थ उती का लिखा हुआ है । कला- 
कोशल में इन मुगल बादशाहों ने मारतींय इतिहास में जो स्थान प्राप्त 
किया है उसका मुकाबिला दुनिया को कोई भी बादशाइत नहों कर 
सकती । जीवन के सभी त्षेत्रों में इन बादशाहों को अ्रमर क तिथाँ देश 
के कोने-कोने में पाई जाती हैं। इन उद्धारणों से हमारा तात्पय॑ केवल 
"इतना ही नहाँ कि भारतोय इतिद्ास का मध्यकराल यंरप के मध्ययुग को 
तरह श्रशान्ति और कुव्यवस्था का युग नहों था। देश में शिक्षा का 
प्रचार था। फाससो और श्ररबी के अ्रच्छे-अच्छे विद्वनू इस काल में 
मोजूद थे । समाज में विद्वानों का आदर था। विद्या के क्षेत्र में मुगल 
बादशाह जाति का पक्षपात कम करते थे | हिन्दी के धुरन्धर विट्ठान्‌ इसी 
काल में पैदा हुये । मुमल मान सूफियों ने हिन्दू श्रोर मुतलिम सम्यता को 
मिलाने का जो सराहनीय प्रयत्न किया उसका प्रभाव झ्राज भी दिखाई 
पड़ता है। मुसलमान युग की शिक्षा हिन्दू काल से अ्रलग इंते हुए भी 
एकता और समानता की विरोधी न थी । दोनों के सम्पर्क से एक नई 
सम्थता का जन्म हुआ । अरबो श्रोर फ़ारसी के गृढ़ रहस्य दिन्दुओ्रों को 
श्रोर संस्कृत को गम्भीर बातें मुसलमानों को मालूम हुई । 
ईस्ट इन्डिया कम्पनी को स्थापना के बाद हिन्दोस्तान की शजनीतिक 
परिस्थिति डॉवाडोल होने लगी. । इसका प्रभाव 
आधुनिक शिक्षा रिक्षा संस्थाओं पर बड़ा गहरा पड़ा। जब कम्पनी 
का विकास की हालत कुछ मजबूत हुई तो उसे शिक्षा की 
तरफ ध्यान देना पड़ा.। कम्पनी को पहली 
आवश्यकता कप्रवारियों को थो | गोदाम और कारतवानों में काम करने 
के लिये वह इड्जलंड से कम वारों नहों बुना ,सकती थी। उसके पास 
इतना झतया नहों था कि वह छोट'-छेटी जगहों पर लम्बी-लम्बी 
सनखादों वाते अगरेजों को रखती । वारेन देत्टिग्ज का ध्यान इस श्रोर 
आकष्ित हुआ । १७८१ ई० में उसने कलकत्ता-मदरसा नामक एक 
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स्कूल खोला । इसमें विद्या्थियों को फारसी की शिक्षा दो जाती थी 
यह स्कूल केवल मुसलमानों के लिये था। १७६१ ई० में लाड काने- 
वालिस ने बनारस में एक संस्कृत कालेज की स्थापना की १ इसमें केवल 
हिन्दू विद्याथियों को शिक्षा दो जाती थी। इन शिक्षा-संस्थाश्रों से कम्पनी 
को दो प्रकार के लाभ पहुँचते थे। एक तो कम-से->म वतन पर 
हिन्दोस्तानी क्लक मिल जाते, दूसरे पश्चात्य निवातियों को पूर्वीय 
विचारों फो समकने में आसानी होती । कम्पनी फे अधिकारी इन्हीं 
शिक्ञालयों द्वारा हिन्दोसस्‍्तान के रसम-रिवाजों की जानकारी द्वासिल करते 
थे। इनके निकले हुये विद्यार्थी कम्पनी के न्यायालयों में मुकदमा फैसल 
करने में उनकी मदद करते थे । 

उपरोक्त संस्थाओं के श्रतिरिक्त देसाई मिशनरी- भी. शिक्षा का प्रचार 
करते थे | उनका उदृश्य हिन्दू और मुसलमान दोनों को ईसाई बनाना 
था । हिन्दू समाज में इन मिशनरियों के किसी हृद तक सफलता प्राप्त 
हुई | पेसे तथा पद के लोभ के कारण कितने ही व्यक्ति ईसाई होने 
लगे । परन्तु मुसलमानों ने अपने को इनसे अलग रक्‍खा । १८१३ ई० 
में पालियामेंट ने कम्पनी को एक चाटर में यह आदेश दिया कि वह 
हिन्दोस्तान की बेहतरी के लिये कम-से-कम एक लाख रुपया शिक्षा पर 
खर्च करे | अब तक जो शिक्षा कम्मनी की ओर से लोगों को दी जाती 
थी .उसका माध्यम संस्कृत या फारसो था । परन्तु अब यह प्रश्न उठा की 
शिक्षा का माध्यम क्या हो । लाड मेकाले ने (१८३५४ ६०) अ्रपना विचार 
प्रकट करते हुये यह कह्दा कि शिक्षा का माध्यम अगरेज़ी होना 
चाहिये | कुछ ईसाई मिशनरियों ने भी इसकी ताईद की । राजा 
राममोहनराय ने भी इसका समर्थन किया । श्रन्त में लाड विलियम 
वेन्टिंग के समय में यह फैसला किया गया कि शिक्षा का माध्यम झँगरेजी 
होगा । इससे कम्पनी को शासन-प्रबन्ध में अ्रनेक सुविधाय प्राप्त हुईं । 
साथ ही कम्पनी ने यह भी घोषित किया कि धामिक मामलों में उसकी 
नीति निष्पक्ष रहेगी 

१८८१६ ई० में कलकत्त में एक हिन्दू कालेज की स्थापना की गई। 
राजा राममोहनराय तथा डेविड हेयर के उद्योग से इसकी नींव डाली 
गई थी । १८१८ ई० में बंगाल में सिरामपुर नामक स्थान में पहिला 
मिशनरी कांलेज खोला गया। ९८५४२ ई० में सर चाल्स उड की 
अध्यक्षता में पालियामेंट ने एक कमीटी इस बात के लिये नियक्त की 
जो भारतीय शिक्षा की जाँच करे। कमीटी ने अपनी रिपोट में प्रारम्मिकु, 
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माध्यमिक और युनिवर्सिटी शिक्षा को अलग-श्रलग करने की सलाइ 
दी । धर चाह्स उड का कहना था कि सरकार केवल अपने ही बनाये 
हुये कालेजों पर रुपया खच न करे। छोटे-८टे स्कूलों तथा कालेजों 
को सहायता देने का भी नियम बनाया जाय | रिपोर्ट का यह परिणाम 
हुआ कि शिक्षा का एक अलग विमाग (00097७76॥ ८४ 
?प्री/४०७ ॥7807प70007 ) बनाया गया | साथ ही. अ्गरेजी भाषा 
के मुकाबले में देशो भाषाओं को पढ़ने-पढ़ाने को सलाह दी गई। इसी 
के फलस्वरूप १८५७ ई० में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई नामक स्थानों 
पर तीन विश्वविद्यालय स्ोले गये। श्८७१ ई० में भारत-सरकार ने 
शिक्षा का प्रबन्ध प्रान्तीय सरकारों को दे दिया । परन्तु इसका ख्चे 
केन्द्रोय सरकार से प्राप्त होता था | १८८२ ई० में इन्टर कमीशन की 
नयुक्ति को गई ।इसने प्रारम्भिक शिक्षा को वृद्धि पर बहुत ही जोर 
 दिया। लाड रिपन के समय में जब स्थानीय स्वराज की व्यवस्था बनाई 
गई तो प्रारम्मिक शिक्षा का भार म्यनिसिपल बोड तथा डिस्ट्रिक्ट बोड 
को साँप दिया गया। 

१६०२ ई० में लाड कजन के समय में यनिवर्सिटी कमीशन 
नियुक्त किया गया। इसकी रिपोट८ के आधार पर १६०४ ई० 
यूनिवर्सिटी ऐक्ट पास किया गया | इससे सरकार का अधिकार यूनि- 
वसिटियों के ऊपर और कड़ा कर दिया गया। साथ हो इनका जक्षषेन्न 
निश्चित करके स्कूल तथा कालेजों पर इन्हें पूरा अधिकार दे दिया 
गया । ५६१० ई०» में भारत-सरकार ने शिक्षा विभाग का मुहकमा 
बना कर इसका भार शिक्षा मेम्बर को सॉंप दिया | तब से बराबर यह 
मेम्बर वाइसराय की का्यकारिणों सभा का एक सद्रस्य होता है। इसका 
उद्दश्य प्रान्तीय सरकारों को शिक्षा में सलाह देना है। १६१७ ई०» में 
भारत-सरकार ने .कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमोशन की नियुक्ति की। 
इसकी रिपोट में यूनिवर्सिटी शिक्षा को फिर से संगठित करने का अच्छा 
विवरण दिया गया है। १६१६ ई० में भारतीय राजनीतिक सुधार 
के अनुसार शिक्षा का वषय, पूर्णतया प्रान्तीय सरकारों को सौंप दिया 
गया.। केन्द्रीय सरकार इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर 
सकती | प्रान्तों में भारतीय मंत्रियों को यह विषय सौॉंपकर उन्हें इस 
बात का अवसर ( या गया कि वे अपनी आवश्यकतानुसार .शिक्षा 
संस्थाश्रों में सुधार करे। १६२७-२८ ई० में एक कमीशन की 
नियुक्ति की: गईं। सरफिलिप हरटाग इसके समार्पात नियत किये 
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गये | इसका उद्द श्य भारतीय शिक्षा की जाँच करना था। कमीटी 
की रिपेट में जो मार्क की बातें कहदी गई हैं उनसे हम काफी लाभ उठा 
सकते हैं। 

१६३७ में जब प्रान्तीय स्वराज्य की. स्थापना हुई तो कॉँमस का 
ध्यान शिक्षा-सुवार की ओर आकर्षित हु आ । प्राग्म्भिक शिक्षा में अनेक 
सुधार किये गये.। प्रोढ़ तथा रात्रि पाठशालायें खोली गई । जगह- 
जगह पर पुस्तकालय तथा वाचनालय स्थापित किये गये। शिक्षा के 
प्राचार के लिये शिक्षा-सप्ताह मनाने को योजना बनाई गई। माध्यमिक 
शिक्षा सुधार करने पर अ्रभी विचार किया जा रहा था कि कॉम्रेस 
सरकारों को इस्तीफा दे देना पड़ा। फिर भी कितने ही प्रान्तों में हाई 
स्कूल तक की शिक्षा का माध्यम दिन्‍दी करार दिया गया। संयुक्तप्रान्त 
की सरकार ने तो एफ० ए०» में भी शिक्षा का माध्यम हिन्दी घोषत कर 
दिया । विद्यार्थियों को यह सुविधा दी गई कि वे प्रश्नों का उत्तर हिन्दी 
या उदू' में भी दे सकते हैं। यूनिवर्तिटो शिक्षा पर भी कॉँग्रस का 
श्यान गया था । संयुक्तप्रान्त में एक कमीटी इस पर विचार करने के 
लिये बनाई गई थी । इन सुधारों के अ्रषिरिक्त कॉग्रेत का ध्यान 
बुनियादी शिक्षा की ओर दिलाया गया था| तब से यह नई योजना 
कितने ही प्रान्तों में काम में लाई जा रही है। यदि इस योजना में 
सफलता मिली और उपरोक्त सुवारों को काये रूप में परिणत किया गया 
तो शिक्षा में एक महान्‌ क्रान्ति की सम्मावना है । न्‍ 

अभी तक शिक्षा की प्रगति का वह इतिहास वर्णन किया गया है 
जिसका सम्बन्ब एकमात्र सरकार से है, परन्तु इसके अलावा हमारे 
देश में अनेक सावजनिक संत्यायें शिक्षा के प्रचार में लगी हैं। इनका 
प्रयत्न सरकार की योजनाश्रों से कम महत्व नहीं रखता। प्रारम्मिक, 
माध्यमिक तथा उच्च श्रेणी की शिक्षा का प्रबन्ध करने में इन संस्थाओं 
ने सरकार को भी मात कर दिया है। कुछ तो साम्प्रदायिक भावनाओं 
के, कारण ओर कुछ सेवा को लगन से आज कितनी ही शिक्षा- 
संसथायं इरी-भरी दिखलाई पड़ रही है | हजारों लड़के और लड़कियाँ 
इनमें शिक्षा प्राप्त करतो हैं। श्राय समाज ने शिक्षा को फैलाने में 
जो सफलता. एाप्त को है उसका मुकाबला किसी देश की सरकार भी 
नहीं कर सकती । शायद हो कोई जिला या शहर बाकी हो जिप्में 
डी० ए० बो० स्कून न हों। मुमलभानों के प्रयत्न से अलीगढ़ 
यनिर्तिठी की स्थापना हुई। ईताई मिशनरियों के किप्तने हो स्कूल. 
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आज चल रहे हैं। सिख और हिन्दुश्रों की कितनी ही शिज्ञा-संस्थाये 
काम कर रही हैं। परिडत मदनमोइन मालवीय के प्रयत्न से हिन्दू 
यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। इनके अ्रतिरिक्त संध्कृत को हजारों 
पाठशालायें ओर मुसलमानों के मकतब विद्यायियों को शिक्षा दे रहे 
हैं । अभी तक शिक्षा का जो विकास हमारे देश में हुआ हे, उध्का 
संक्षिप्त इतिहात यहीं समाप्त किया जाता है | वतमान शिक्षा किन-किनः 
श्रणियों में विभाजित की गई है और उसका प्रबन्ध किस प्रकार किया 
जाता है इसका वर्णन आगे किया गया है । 
ऊपर कद्दा गया है कि १६१६ ई० में शिक्षा का पूरा प्रबन्ध प्रान्तीय 
सरकारों को सॉप दिया गया। प्रान्तीय मंन्त्रि-मंडल 
वतंमान में शिक्षा मंत्री इसका प्रधान होता दै। इसका 
शिक्षा- विभाग शिक्षा-विभाग कहलाता है | यह मन्त्री 
संगठन अपने कार्या के लिये प्रान्त की धाग-मभा के 
स्रति जिम्मेवारी होता है।शिक्षा मन्त्री के नीचे 
प्रान्त मे एक डाइरेक्टर होता है जिसे “डाइरेक्टर आव पब्लिक 
इन्स्ट्रक्शनः कहते हैं। इसका काय प्रान्त के शिक्षा-विभाग के कर्म- 
चारियों की देख-रेख करना तथा शिक्षा-मन्त्री को उचित सलाहें देना 
है| प्रत्येक प्रान्त कुछ विभागों में बाँठ दिया जाता है | दर विभाग का 
प्रधान रीजनल इन्सपेक्टर कददलाता दे। इसकी सहायता के लिये 
ब्रतिस्टेन्ट इन्सपेक्टर तथा डिप्टी इन्सपेक्टर द्वोते हैं । प्रत्येक जिले में 
एक डिस्ट्रिक्‍्ट इन्सपेक्टर होता है। उसके नीचे सब डिप्टी-इन्सपेक्टस 
होते हैं | योरोपियन स्कूलों को देख-रेख तथा संस्कृत पाठशालाश्ों के 
निरोक्षण के लिये श्रलग इन्सपेफ्टर होते हैं। जो संत्थायें किसी विशेष 
दस्तकारी श्रथत्रा कृषि श्रादि की शिक्षा देती हैं उसकी देख-रेख शिक्षा- 
विभाग से भ्रलग उनसे सम्बन्ध रखने वाले विभागों द्वारा की 
जाती है । सरकार शिक्षा-संस्थाओ्रों को कई प्रकार से सहायता 
देती है। कुछ को तो वह स्वयं चलाती हे और कुछ को इमदाद 
देती हे । 
वर्तमान शिक्षा तीन भरेणियों में विभाजित की गई है :--प्रारम्मिक, 
माध्यमिक तथा यूनीवर्सिटी । श्रथ तक माध्यमिक' शिक्षा का तातपये दो 
प्रकार की संस्थाओं से रहा है, हिन्दी और श्रेंगरेजो । हिन्दी के मिडिल 
तक की शिक्षा को मात्यमिक शिक्षा कद्दते रहे हैं। श्रेंगरेजी में हाई 
स्कूल तक की शिक्षा भी माध्यमिक शिक्षा कहलाती थी । राष्ट्रेय सरकार 
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मे इस तरह के भंदभाव को मिटा दिया है । कई प्रान्तों में शिक्षा का 
माध्यम हिन्दी घोषित कर दिया गया है। हिन्दी एक अनिवार्य विषय 
है। हिन्दी और अ्रग्रेजो स्कूलों का अन्तर भी हटा दिया गया। सभी 
स्कूल प्रारम्भिक, जूनियर हाई स्कूल तथा ह्ाइयर सेकेन्डी स्कूल 
कहलायगे | माध्यमिक शिक्षा में हिन्दी ओर अगरेजी स्कूलों में जो 
पाठ्यक्रम में अन्तर रहा है, वह मी दूर कर दिया गया है। इन तीनों 
श्रणियों का वर्णन अलग-अलग दिया जायेगा । 

हमारे देश में प्राइमरी शिक्षा का प्रायः अभाव है | यंदि जड़ ठीक 

कर दी जाय तो सरकार का बहुत-सा धन व्यथ न 
प्रारम्भिक शिक्षा होगा । साथ ही प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त करने के 
बाद लोग अपने अध्ययन से कुछु लाभ भी उठा 

सकेंगे प्राइमरी शिक्षा का प्रबन्ध डिस्ट्रिक्ट तथा म्युनिसिपल बोड 
करते हैं। कुछु तो अपनी आय से और कुछ प्रान्तीय सरकार की इम्दाद 
से इनका ख्च चलता है । प्राइमरी शिक्षा कक्षा चार तक होती है। 
१६११ ई० में लेजिस्लेटिव कॉसिल में गोखले ने भाषण देते हुए कहा 
कि प्रारम्मिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय। श्रनिवाय शिक्षा 
विधान तभी सफल हो सकता है जब यह निःशुल्क करार दी जाय । 
पैसे की कमी के कारण सरकार ने इसे इन्कार कर दिया था। मद्रास 
प्रान्त में & ओर १० वर्ष की आयु तक कुछ विशेष जगहों में शिक्षा 
अनिवाय और निःशुल्क की गई है | संयुक्तप्रान्त और बम्बई में भी 
इसका तजुर्बा किया जा रहा है । कहीं-कहीं पर यह नियम लइ्ष्के और 
लड़कियों के लिये एक सा बर्ता जाता है। 

प्रररम्मिक शिक्षा का निराक्षण प्रान्तीय सरकार“के कमचारी करते 
हैं । प्रान्तोय शिक्षा-विभाग द्वारा कोसे की किताबें आदि निश्चित की 
जाती हैं | कहा जाता है कि प्रारम्मिक शिक्षा की बहुत-सी रकम बेकार 
चली जाती है । हिसाब लगाने से पता चला है कि केवल १५ फीसदी 
लड़के प्राइमरी शिक्षा को समाप्त कर पाते हैं। अर्थात्‌ ८५॥ प्रतिशत 
लड़कों पर जो रुपया खच किया जाता है यह बिलकुल बेकार चला 
जाता है । कारण यह है कि प्रारम्भिक शिक्षा से'कम दरजे पास करने 
पर विद्यार्थी को कोई लाभ नहीं पहुँचता ) यहाँ तक कि इसे समाप्त 
करने पर भी इतनी कुशलता नहीं ऋषती कि विद्यार्थी अपने दै नक जीवन 
में कुछ सफलता प्राप्त कर सके | इस शिक्षा का आधार कोई-न-क्ोई 
व्यवसाय 'होना चाहिये । परन्तु अभी तक बच्चों को केवल किताबी 
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शान कराया जाता है । बुनियादो शिक्षा में इस बात पर जोर दिया गया 
है कि आरम्म से बच्चों को हाथ के काम सिखाये जायें। प्रारम्भिक 
शिक्षा में कृषि एक अनिवाये विषय द्ोना चाहिये । इस कक्षा तक उन्हीं 
अध्यापकों को नियुक्त करना चाहिये जो बाल-विशान से कुछ परिचित 
हों | लेव्नि आज-कल ऐसा देखा जाता है कि कम-्से-कम पैसे देकर 
अयोग्य अध्यापक प्रारम्मिक स्कलों में रकखे जाते हैं। लोग यह भूल 
जाते हैं कि एक स्क्ल खोलने के मानी एक जेल बन्द करना है । 
ग्रारम्मिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या भारत में १ करोड़ के 
लगभग रही है। १६३४ ई० में प्रारम्मिक स्कूलों की कुल संख्या २ 
लाथब से कुछ ऊपर थी । 
माध्यमिक शिक्षा दो प्रकार को है। ४ से ७ तक जो हिन्दी की 
श्रेणियाँ हैं वे माध्यमिक शिक्षा के श्रन्तगंत गिनी 
माध्यमिक जाती हैं। इनका प्रबन्ध स्थानीय संस्थायें करती 
शिक्षा हैं। हाई स्कूल तक की शिक्षा को भी माध्य्नक 
शिक्षा कहते हैं। इनका प्रबन्ध विभिन्न प्रान्तों में 
अलग-अलग तरीके पर किया जाता है। कछ प्रान्तों में ये स्कूल 
यूनिवर्सिटियों के अधिकार में रक्खे गये है। कायकर्त्ताओं को नियुक्ति 
तथा इनका कोस आदि सब कछे ये ही बनाती हैं । कछ प्रान्तों में इनका 
अबन्ध एक बोड द्वारा किया जाता है । संयुक्तप्रान्त में हाई स्कूल तथा 
इन्टरमाजियट के लिये एक अलग बोड की स्थापना की गई हे । 
यूनिवर्सिटियों से इसका कोई सम्बन्ध नहों है । ये हाई स्कूल दो प्रकार के 
होते हें। कुछ को गवनंमेंट स्वयं चलाती है ओर बाकी जनता द्वारा 
चलाए जाते हैं। परन्तु इनकी मंजूरी प्रान्तीय सरकार के , शिक्षा विभाग 
से लेनो पड़ती है | सरकार इन्हें कुड इमदाद भी देती है। इन स्कूलों 
का निरक्ष ण॒ इन्सपेक्टर तथा असिल्‍्टेन्ट इन्सपेक्टर द्वारा किया जाता है ! 
क॒छु हाई स्कूल उन्नति कते-करते इन्टरमीजियट कालेज भी हो सकते 
हैं। परन्तु इसकी मंजूरी बोर्ड से लेनी पड़ती है। 
लगभग प्रत्येक जिले में गवनमेंट हाई स्कूल होता है । कहीं-कहीं 
पर इसे इन्टरमीजियट कालेज भी बना दिया गया है। युक्त प्रान्त में 
माध्यमिक शिक्षा का माध्यम हिन्दी है। इस शिक्षा के विषय में लोगों 
को अनेक राये हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ' माध्यमिक शिक्षा ऐसी 
होनी चाहिए. जो विद्यार्थी के अन्दर सभी व्यावद्दारिक बातें बैठा दे । 
संसार के अन्य सभी देशों में इस भ्रणी तक के विद्यार्थी अपने आपको 
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पूर्ण समभते हैं। हमारे देश में हाई स्कूल पास लड़कों को साधारण 
व्यावहारिक बातों का भी ज्ञान नहीं कशया जाता । किताबी शान पर 
सबसे अधिक जोर दिया जाता है। जब तक शिक्षा का माध्यम श्रेँगरेजी 
था इन स्कूनों से निऊले हुये विद्यार्थी भारतीय वातावरण के सवया 
अयग्य हं ते थे। परन्तु इधर थ ड़े दिनों से कुछ सुधार के कारण इसमें 
थोड़ी उन्नति दिखाई पड़ती हे | फिर भी इसका स्वरूप सन्तोषजनक नहीं 
कहा जा सकता | मसाध्य,मेक्त शिक्षा प्रारम्भ करने वाले ७५४ प्रतिशत 
विद्यार्थी इसो श्रणों तक चल पाते हैं | इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए 
यह नितान्त आवश्यक हे डि माध्यमिक शिक्षा बहुत ही सुलभी हुई 
होनो चाहिए। इमके बाद ही देश के श्रघऊकृतर नवयुवक जीवन में 
वेश करते हैं । सुधार की जितनो आवश्यकता यूनिवर्सिटि-शिक्षा में है 
उससे कहीं श्रत्रिक आवश्यकता माध्यमिक शिक्षा के सुधार की है | 
शिक्षा को सबसे ऊँची चोटी यूनिवर्सिटी कहलातो है। इस समय 
समूचे हिन्दोस्तान में कुल १८ यूनवसिदियाँ हैं। 
यूनिवर्सिटी- इनमें दो देशों रियासतों में श्रोर एक बर्मा में हे । 
शिक्षा बृटेश भारत में केवल १५ यूनिवसिटियाँ हैं। 
पाठकगण यह भी याद रक्‍्खें कि समूचे जापान में 
जिसको जनसंख्या बंगाल से कुछ ही अधिक हे, ४६ यूनिवर्सिटियाँ हैं । 
केवल टोकियो शहर में १८ यूनिवर्सि ट्याँ हें। १८५७ ई० में पहले 
पहल कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में ३ यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई | इसके 
बाद श्ध्यरर में पंजाब यनिवर्सिटी, १८८७ में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, 
१६१६ में बनारस तथा मैसूर यनिवर्धिटी, १६१७ में पटना यूनिवर्धिठी 
१६१८ में उतप्मानिया यूनिवर्सिटी, १६२० में रंगून, अलीगढ़ और 
लखनऊ यूनिवर्सिटी, १९२१ में ढाका युनिवर्सिटो, १९२२ में दिल्ली 
यूनिवर्णिटी, १६२३ में नागपुर यूनिवर्सिटी, १६२६ में श्रान्त्र युनिवर्सिटी 
१६२८ में श्रागरा यूनिवर्तिटी, और १६२६ में श्रनामली यू'नवर्सियी 
को नींव पड़ी । । 

' यूनिवर्सिटियाँ अपने प्रबन्ध के लिए"सभी प्रकार से स्वतन्त्र हैं। 
प्रत्येक यूनिवर्सिटी का प्रधान चान्सलर कहलाता है यह। आमतौर से 
सूबे का गवर्नर होता है। इसके नीचे वाइसचान्सलर होता है। यह 
पदाधिकारों यनिवर्सिटी की कायकारेणी द्वारा चुना जाता है। सारा 
प्रबन्ध सिनेट द्वारा किया जाता है। ये यूनिवर्सिटियाँ दो प्रकार की होती 
हैं। कुछु तो केवल परीक्षाय लेती हं। उनमें पढ़ाई नहीं होती । बाकी 
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यूनीवर्सिटियाँ पढ़ाई का भी प्रबंध करती हैं । कुछ वर्षो से यूनिवर्सिी- 
शिक्षा विलासिता की एक केजी समभी जाने लगी है । जिसके पास पैसे 
हैं वे अपना समय व्यतीत करने के लिये वर्षो उसमें पड़े रहते हैं । विद्यार्थी 
और अध्यापक पढ़ने-पढ़ाने प्रर उतना ध्यान नहीं देते जितना ठाइ 
ओर बूट पर । ऊँची शिक्षा का उद्देश्य जहाँ सरलता और चरित्र संगठन 
ठहराया गया था वहीं श्राज विलासिता की सारी सामग्रियाँ इकट्ठी हो गईं 
हैं | सारा वातावरण नौकरियों की चर्चा से ओत-प्रोत रहता है | सबकी 
इच्छा सरकारी विभाग में कोई-न-कोई पद प्राप्त करने की रहती है । 
प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा यूनिवर्सिटी-शिक्षा के अतिरिक्त 
विद्यार्थियों को कुछ दस्तकारी आदि के काम 
ओद्योगिक सिखलाने के लिये भी स्कूल खोले गये हैं। कृषि 
शिक्षा की शिक्षा देने के लिये सभो प्रान्तों में स्कूल तथा 
| , कालेज स्थापित किये गये हैं। अन्धों, गू गों ओर 
बहरों के लिये भी रकूलों का प्रबन्ध किया गया है। बड़े-बड़े शहरों में 
संगीतालय खोले गये हूँ | डाक्टरो, इज्जीनियरिंग तथा जज्जल विभाग की 
शिक्षा देने के लिये अलग स्कूल और कालेज खोले गये हैं। हवाई 
जह्यज तथा मशीनों की विशेष जानकारी के लिये अभी हाल में प्रबन्ध 
किया गया है । हमारे देश में औद्योगिक शिक्षा की जितनी आवश्यकता 
है उनके सामने इन स्कूलों तथा कालेजों की संख्या कोई महत्व नहीं 
रखती । इन कालेजों से निकले हुए विद्यार्थी नौकरी के अतिरिक्त दस्त- 
कारी आदि के कामों से परहेज करते हैं । 
कुछ भारतीय विद्यार्थी विदेशों में. जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। 
१६३०-३१ में उनकी संख्या २१०६ थी। परन्तु 
विदेशों में १६३२-३३ में वह घट कर १६०० के लगभग हो 
भारतीय - गई। शिक्षा ग्रहण करने के लिये विदेशों में जाना 
विद्यार्थी. कोई बुरा नहीं हैं। परन्तु जिस उद्श्य से भारतीय 
विद्यार्थी विदेशों में जाते हैं वह एक-मात्र नोकरी 
है। अधिकतर विद्यार्थी इडज्ललैण्ड में जाते हैं। कहा जाता है कि विदेशों 
में (शत्ता अहण करने वाले विद्याथियों में भारतीय विद्यार्थी सबसे अधिक 
पाये जाते हैं । इनका उददश्य यह होता है कि वे इज्जलैण्ड से कोई सनद 
लेकर जल्दी-से-जल्दी अपने देश को लोठें और किसी सरकारी मुहकमें में 
नोकरी करे । १४०० से अधिक विद्यार्थो इज्भलैण्ड में अध्ययन करते हैं। 
यदि प्रत्येक विद्यार्थी का खर्च २४०० रुपये साल रख लिया जाय तो ३८ 
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लाख के लगभग रकम प्रति वर्ष इस पर खच की जाती है। हम यह न 
समझ बैठे कि अपने विषयों में विशेष श्रध्ययन करने के लिये ये विद्यार्थी 
विदेशों में जाने का कष्ट करते हैं । जिन विषयों का प्रबन्ध हमारे देश में 
हो सकती है उन्हें भी वे बदेश में जाकर सीखते हैं। यदि इनके साँथ 
विदे शयों का व्यवहार अच्छा होता तो भी गनीमत थी परन्तु विदेशों 
की कितनी ही शिक्षा संस्थाये इन्हें प्रवेश तक की आशा नहीं देतीं । 
उनमें रूप, रंग तथा जाति का भंद-भाव किया जाता है। भारतीय 
विद्यार्थी जिन दर्जो को यहाँ से पास करके इलैेण्ड में जाते हैं उन्हों में 
उनका प्रवेश किया जाता है। कुछ वर्षा से विदेशों में जाने की प्रथा 
कम हो चली है। यह भी हमारे देश का एक सोमभाग्य है। 
अँग्रजो शिक्षा की बेकारो को देखते हुये हमारे राष्ट्रीय नेताश्ं का 
ध्यान शिक्षा-सुधार की ओर आकर्षित हुश्रा | लोगों 
बुनियादी शिक्षा को यह मालूम पड़ने लगा कि, शिक्षित लोगों की 
6ंख्या,. आवश्यकता से अधिक हो गई है। परन्तु 
दूसरी ओर जब अशिक्षितों की संख्या पर ध्यान दिया गया तो पता चला 
कि ६० प्रतिशत आदमी अशिक्षित हैं। केवल २३ प्रतिशत आदमी 
अग्रजी पढ़ सकते हैं | यह बात लोगों को और खटकने लगी कि पढ़े- 
लिखे लोगों की संख्या दाल में नमक के बराबर होते हुये भी शिक्षित 
लोगों में इतनी बेकारी क्‍यों कर है । अ्रन्त में यदह्ट बात निश्चित ठहराई 
गई कि जो शिक्षा हमारे देशवासियों को दी जा रही है उसकी हमें 
जरूरत नहीं है | वह हमें गुलाम ओर अ्रकमंण्य बनाती है । जाकिर हुसेन 
की अध्यक्षता में एक कर्माटी ईस पर विचार करने के लिये बनाई गई। 
इसकी रिपोट में यह बात जाहिर को गई कि हमारी शिक्षा में उद्योग- 
धन्धों का कोई स्थान नहीं है । सिद्धान्त की बड़ी-बड़ी बाते" पढ़कर लड़कों 
के दिमाग तो बढ़ जाते हैं, परन्तु उनके मस्तिष्क से क्रियात्मक शक्ति 
निकल जाती है । हाथ और पैर. दोनों से वे बेकार हो जाते हैं । श्रतएव 
कमी टी ने बुनयादी शिक्षा को प्रारम्भ करने की सिफारेश की । 
बुनियादी शिक्षा का तात्परय व्यावहारिक शान से है। हमें जितनी 
ग्रावश्यकता अपने दिमाग को बढ़ाने की है उससे बढ़कर श्रावश्यकता 
अपनी रोटी और कपड़े को है वह शिक्षा बेकार है । जो हमारी साधारण 
आवश्यकता की भी पूर्ति नहीं कर सकती | बुनियादी शिक्षा में शरीर के 
सम्पूर्ण अवयवों की उन्नति पर जोर दिया'गया है । श्सका तात्पय यह है 
कि प्रत्येक विद्याथीं को शरीर श्रीर दिमाग दोनों से काम लेना चाहिए । 
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जब हम ६ घन्टे अपने दिमाग से काम लेते हैं तो कम-से-कम ४ धन्टे 
हमें शारीरिक परिश्रम भी करना चाहिये । प्रत्येक विषय का शान किसी 
व्यवसाय द्वारा करना चाहिए। शिक्षा स्वावलम्बी होनी चाहिए। 
बुनियादी शिक्षा प्राप्त कर विद्यार्थी अपने पैर पर खड़ा हो सकता है। 
सारांश यह है कि उस जान से हमें कोई लाभ नहीं जिसे हम कार्य रूप 
में परिणत नहीं कर सकते । बुनियादी शिक्षा का तजुग्बा किया जा रहा 
है। काँग्रस सरकारों ने इसकी सफलता पर काफी जोर दिया था ओर 
आज भी यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। भविष्य में इसे कहाँ 
तक सफलता प्राप्त होगी यह हम नहीं कह सकते । 

हमारे देश में स्री-शिक्षा का कभी भी अभाव नहीं रहा है। इतना 

जरूर है कि उनकी शिक्षा पुरुषों से भिन्न रहो है। 

स््रीशिक्ता इधर कुछ वर्षों से र्रियाँ भी कालेजों और 
' यूनिवर्सिटियों में जाने लगो हैं ओर उनकी संख्या 
काफी बढ़ रही है। बड़े-बड़े शहरों में महिला-विद्यापीठ, सेवा-सदन, 
शिल्प-भवन आदि खोले गये हैं। अखिल भारतीय महिला-शिक्षा-परिषद्‌ 
स्री-शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही है | डिस्ट्रिक्ट और 
म्यूनिसिपल बोड भी लड़कियों की शिक्षा पर जोर देने लगे हैं। आर्य 
समाज ने स्त्रियों को शिक्षा के लिये कन्या-गुरुकुल आदि स्थापित किया 
है । इतना प्रयत्न करने पर भी अभी तक स्त्रियाँ केत्ल दो प्रतिशत पढ़ी 
लिखी हैं । कुछ तो पद के कारण और कुछ घनाभाव से शिक्षा प्राप्त 
नहीं कर पातीं | इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्त्रियों की शिक्षा पुरुषों से 
कहीं आवश्यक है, परन्तु दोनों की शिक्षा में अन्तर होना चाहिये । दोनों 
को आवश्यकताय अलग-अलग हैँ । समाज के दोनों दो अंग है। एक 
का क्षेत्र लड़ाई का मैदान है और दूसरे का कुठम्ब को सुखमय बनना । 
इसलिये दोनों को एक प्रकार की शिक्षा से समाज को हानि के बदले 
कोई लाभ नहीं हो सकता । अ्ंगरेजी शिक्षा के प्रचार से हमारे धरों को 
नींव कमजोर होती जा रही है। यह सभी महसूस करते हैं। स्त्रियों की 
शिक्षा का सम्बन्ध ग्ह-प्रबन्ध और पुत्रयालन से होना चाहिये। कोरा 
किताबी ज्ञान उन्हें पुरुषों से श्रविक द्वानि पहुँवायेगा। पाश्चात्य 
सभ्यंता की नकल से हमें काफी नुकसान उठाने पड़े हैं। शिक्षा: हमारे 
जीवन कां आधार है । इसके सभी पाये श्रयनी भोगोलिक तथा सामाजिक - 
आवश्यकताओं(पर टिकने चाहिये। हमारो मोजूदा श्रावश्यक्रता उद्यमी 
ओर काययशोल बनने को. है। अंगरेजी शिक्षा हमें काइल और 
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| । 
निष्क्रिय बनाती है । यदि समाज का एक श्रंग इसे पूरो तरह अपना ले 


तो हमारी संस्कृति लेशमात्र भो बाको नहीं रह सकता । र्तरियाँ इस गुर 
समभने की कोशिश करें। 


वतमान शिक्षा-प्रणाली केवल दिमागी है। शरोर को खोकर मस्तिष्क 
को बढ़ाया जाता है। इसमें पहिला सुधार यह होना 

शिक्षा में चाहिये कि शारारिक परिश्रम को स्थान दिया जाय । 
सुधार को इससे काय का महत्व बढ़ेगा ओर बेकारी भी दूर 
आवश्यकता होगी । उद्योग-धंधों से सम्बन्ध रखने वाले तरह- 


ह के स्कूल और कालेज खोले जायें। इनमें 
विद्यार्थियों को ऐसी व्यावहारिक शिक्षा दी जा4 जिसके द्वारा वे अपनी 


रोजी आसानी से कमा सके । ऊँची शिक्षा पर जो रकम खर्च को जा 
रही है उसे कम किया जाय | वह धन गाँवों में छोटे-मोटे कारोबार की 
वृद्धि में लगाया जाय | जितनी शिक्षा-संस्थायें आज शहरों में खुली हुईं 
हैँ उनसे रुपये शोर समय की हानि के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता । 
शिक्षा-विभाग को चाहिये कि अधिकतर स्कूल गाँवों में खोले और कृषि 
उनमें एक अनिवार्य विषय हो । सरकार हाथ के कामों का मूल्य उतना 
ही समझे जितना दिमागी कामों का । हमारे समाज में यह कमी हे कि 


एक हाई स्कूल पास क्लक १०० रुपये मासिक पाये और दिन भर 
दौड़ने वाले चपरासी को भर पेट मोजन भी न मिले । यदि शिक्षा में 


परिश्रम को स्थान दिया तो यह अन्तर नहीं रह सकता । 

शिक्षा लोगों को आवश्यकतानुसार मिलनी चाहिये। वरंमान 
परिस्थिति को देखते हुये “शिक्षा शान के लिये? वाला सिद्धान्त नहीं चल 
सकता । शिक्षित वगग की भयंकर बेकारी इस बात का एलान कर रही है 
कि शिक्षा में एक महान्‌ क्रान्ति की आवश्यकता है । प्रान्तीय सरकारों 
को जनता की आवश्यकताथें जाननी चाहिये और उनकी संतान को वही 
शिक्षा देनी चाहिये जो उन्हें मोजूदा संकट से निकाल सके | किसी भी 


वेद्यार्थी को तब तक सनद न दी जाय जब तक उसे कम-से-कम एक 
ए्तकारी का पूरा शान न हो । सूत कातने से लेकर महल बनाने तक 


का काम उसे सिखाया जा सकता है। लेकिन ये तमाम. सुधार एक से 
नहीं होने चाहिये | लड़के ओर लड़कियों की शिक्षा के पाव्यक्रम अलग- 
अलग हों दोनों को दो प्रकार की शिक्षा दी जाय | प्रचलित विषयों का 
साधारण शान दोनों को कराया जाय, परन्तु, इनको आवश्यकताश्रों 
श्र जिम्मेवारियों को देखते हुये इनके स्कूल एक दुसरे से अलग हों 
झोर उनमें भारतीय वातावरण की पुट हो 


अध्याय २०. 


सरकारी आंय-व्यय 
( 7श)/ 0 प्र 0४070 

अपने कतंव्यों को पूर्ति के लिये सरकार को प्रजा से धन वसूल करना 
पड़ता है। परन्तु ये खारे कतंव्य प्रजा के ही प्रति 
सरकार की होते हैं.। जो सरकार अपनी प्रजा का घन व्यर्थ खच 

आश्धिक करती है, अथवा निष्प्रयोजन विदेशों में भेज देती 
आवश्यकताय हे, वह अपने कतंव्यों को पूरा नहीं करती । सावे- 
जनिक कामों को एक व्यक्ति नहीं कर सकता । सर- 
कार की स्थापना इसीलिए की गई है कि वह व्यक्तिगत चिन्ता से ऊपर 
सम्पूर्ण समाज की भलाई सोचे । हर आदमी स्कूल और कालेज नहीं 
खोल सकता और न १०-२० आदमी रेल और तार का संगठन कर सकते 
हैं। दो-चार गाँव पूरे राष्ट्र की रक्षा का प्रबन्ध नहीं कर सकते । इस तरह 
के कामों को सरकार कर सकती है। उसकी शक्ति “अनन्त है। यद्यपि 
यह शक्ति उसे जनता से ही मिली है, लेकिन वह इसे वापिस नहीं ले 
सकती । समाज में हम जिन-जिन चीजों से लाम उठाते हैं उन पर 
करोड़ों रुपये खचे किये गये हैं। इस धन का कुछ अंश हमारी जेब से 
भी लगा हुआ है। तभी श्रपना अधिकार समक कर हम उन्हें अपनी 
चीज समभते हैं। श्रगर इन चीजों पर नजर डाली जाय तो पता चलेगा 
कि इन्हें बनाने तथा इनकी रक्षा के लिये जितने रुपये को जरूरत है 
उसका हम अ्रनुमान भी नहीं कर सकते । पुलीस, श्रस्पताल, रेल, तार, 
डाक, सड़क, पुल, जहाज, रक्षा इत्यादि इत्यादि मदों में जो रुपये लगाये 
जा रहे हैं उनकी उपयोगियता हमारे लिये कम नहीं है। इन्हों को 
संभालने के लिये सरकार को धनं की आवश्यकता पड़ती है। उसे तरह- 

तरह के टेक्स लगाने पड़ते हैं । 

इस रकम को वसूल करने के लिये सरकार को कुछ नियमों की 
आवश्यकता पड़ती है। वह जिससे जितना रुपये चाहे वसूल नहीं कर 
सकती । प्रजा को हेसियत के अनुसार ही वह टैक्‍स ले सकती है। भोजन 
श्र वस्त्र के भ्रतिरिक्त जो रकम प्रजा के पास बच जाती है उसका कुछ 
अंश सरकार लेती है। यह कर प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से 
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लिया जाता है। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि 
गरोबों पर टैक्स का भार कम-से-कम पड़े। जो रकम प्रजा से वसूल की 
जाती उसके उचित ख्चे का भी ध्यान रखना पड़ता है | यदि १० रुपये 
वसूल करने में १५ रुपये का खर्च पड़ता है तो सरकार इस तरह की 
बेवकूफी नहीं कर सकती | उसकी आवश्यकताये प्रजा की इच्छानुसार 
बढ़ती हैं | जब धन को जरूरत अधिक होती है तो वह प्रजा की आमदनो 
को बढ़ाने का प्रयत्न करती है। इससे प्रजा की भलाई के साथ-साथ 
सरकार को भी टैक्स वसूल करने में आंसानोी पड़ती है । जिस राज्य में 
प्रजा की माली हालत अच्छी होती है वहाँ की सरकार भी धनी समभी 
जाती है | आवश्यकता पड़ने पर वह अधिक-से-अधिक धन इकट्ठा कर 
सकती है । जिस प्रकार माली बगीचे से फूलों को चुन लेता है और फिर 
पानी देकर उसे हरा-भरा रखता है, उसी तरह सरकार अपनी प्रजा को 
सुखी ओर सम्पन्न बनाकर उसकी आय का थोड़ा-सा अंश ले लेवे । 
हिन्दोस्तान की विकट गरोबी को देखते हुए यह बात समभ में नहीं 
आरती कि किस प्रकार यहाँ की सरकार प्रजा का पेट 
भारत सरकार काटकर टैक्स वसूल करती है। लाखों आदमियों को 
झोौर. मर पेट भोजन तक मुयस्सर नहीं होता। सुप्रसिद्ध 
भारतीय प्रजा इतिहास लेखक सर विलियम हंटर लिखता है, 
ह “चार करोड़ हिन्दोस्तानी अपयाप्त भोजन पर 
अपने दिन काटते हैं |” सर चाल्स इलियट का अनुमान है कि “किसान 
वर्ग में से आधे किसानों की भूख वर्ष के आरम्भ से लेकर अश्रन्त तक कभी 
भी पेट भर भोजन करके शान्‍्त नहीं हुई ॥१% १८६१ को मनुष्य-गणना 
की रिपोट में यह बात दर्ज है कि “यह निश्चित प्रतीत होता है कि 
करीब-करीब ७ करोड़ भारतवासी यह भी नहीं जानते कि दो बार 
भोजन किसे कहते हैं ।? हिन्दोस्तान के करीब १० करोड़ आदमी श्८ 
बिसस्‍थे जमीन जोतकर अपना दिन काठते हैं। रैम्जे मेकडानल अपनी 
“हिन्दोस्तान की जाणति” नामक पुस्तक में लिखते हैं, “५ करोड़ कुटठुम्ब 
(अर्थात्‌ २५ करोड़ मनुष्य ) साढ़े तीन आने की आय पर 
अपना गुजारा करते हैं !” इस तरह के उद्धरणों से हमारा इतिहास 
भरा पड़ा है। इतने पर भी सरकार इन गरीबों से टैक्‍स वसूल 
करने में कोई कसर बाकी नहीं रखती । टैक्‍स वसूल करना सरकार 
का फरजज है, लेकिन जिसके पास खाने और शरीर ढकने तक का 


#*0प5:779) )60॥76 ॥7 779]9--22&]0708/7 8. 


सरकारी आय-वब्यय ३४३ 


ठिकाना नहीं वह टैक्स कैसे दे सकता है। यदि भारत-सरकार श्रपनी 
जिम्मेवारो को महसूस करती ओर भारतीय प्रजा की लम्बी रक्रम 
वह विदेशों में न मेजती, तो इस भयंकर दरिद्रता का मुकाबिला न 
करना पढ़ता । ; 
१८४८7 ई० तक बृटिश सरकार की नीति सभी क्षेत्रों में शक्ति-संचय 
की थी | - आथिक मामलों में भी भारत-सरकांर 
च्वटिश सरकार को सभी अधिकार दिये गये थे। प्रान्तीय सरकारों 
की टेकस- को किसी भी प्रकार का टैक्स लगाने अथवा उसे 
सम्बन्धी नीति खर्च करने का अधिकार न था। वे केन्द्रीय सरकार 
का इतिहास को एजेन्ट मात्र थीं। उसकी आशानुसार वे टेक्स 
वसूल करके उसे भेज देतीं ओर अपने ख्च के 
लिये केन्द्रीय सरकार की इमदाद पर निर्मर रहती थीं। जान स्ट्रची 
लिखता है, “यदि प्रान्तीय सरकार को कोई सड़क बनवाने के लिये 
२० पोंड की भी जरूरत पड़तो'**** तो उसे केन्द्रोयः सरकार से इसकी 
आशा लेनो पड़ती थी-.।” #प्रान्तीय सरकारों को उनकी आवश्यक्रता- 
जनुतार प्रतिवष केन्द्रीय सरकार एक बँधों हुई रकम देती थी। उसी 
में इन्हें श्रपगा खच चलाना पड़ता था। यह रकम घट्ती-बढ़ती 
रहती थी ओर सभी दृष्टियों से श्रपर्याप्त थी । केन्द्रीय सरकार में जिसकी 
जितनी पहुँच थी वह उतनी रकम मंजूर करा लेती, बाकी प्रान्तीय 
सरकारों को सब करना पड़ता था । उन्हें टेक्स को वसूली में कोई दिल- 
चस्पी न थी और न खच में ही मितव्ययी बनने का ध्यान था। जब 
इन दोनों से उन्हें कोई फायदा न था तो वे अनायास कष्ट क्यों 
करतीं । इस उदासीनता से प्रान्तीय प्रजा को सरासर नुकसान हुआ । 
सरकार पैसे की कमी के कारण उनकी भलाई की परवाह नहीं कर 
सकती थी। | 
१४ दिसम्बर सन्‌ १८७० को लाडे मेयो को सरकार द्वारा एक 
'घोषणा-पत्र निकाला गया । इसके अनुमार खच के कुछ जरिये प्रान्तीय 
सरकारों को चन्द शर्तों के साथ साँप दिये गये | आथिक विषयों में 
शक्ति वितरण का यह पहला कदम था। अ्रब तक प्रान्तीय सरकारों 
को एक पाई भी खर्च करने का अधिकार न था। परन्तु लाड मेयो 
की कृपा से उन्हें यह अधिकार मिला कि पुलीस, शिक्षा, सड़क, रजिट्टी, 
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जेल, अस्पताल आदि के खच् वे स्वयं करे । इनके खच के लिये 
केन्द्रीय सरकार रुपये देती थी, परन्तु यदि कमी महसूस होती तो 
स्थानीय करों से वे इसकी पूति कर सकती थीं। १८७७ ई० में लाड 
लिटन के जमाने में शक्ति-वितरण का दूसरा कदम उठाया गया। 
केन्द्रीय सरकार की इमदाद के अतिरिक्त प्रान्तीय- सरकारों को कुछ और 
भी विषय दे दिये गये | सरकारी आमदनी के कुछ जरिये ३ भागों में 
बाॉँट दिये गये :--- 

१--केन्द्रोय विषय 

२--प्रान्तीय ? 

३--सम्मिलित ?? 

इनका तात्पर्य यह था कि केन्द्रीय विषयों की श्रामदनी ओर उनका 
खर्च केन्द्रीय सरकार के हाथ में रक्खा गया, प्रांतीय विषयों की जिम्मे- 
वारी प्रान्तीय सरकार को दी गई। इनके अतिरिक्त सम्मिलित विषयों 
की आमदनी दोनों सरकारों में विभाजित कर दी जाती थी | अफीम, 
नमक, तार श्रोर डाक देशी रियासतों से कर, तथा रेलवे इत्यादि--- 
इनकी आमदनी केन्द्रीय सरकार के हाथों में रक्खी गई । शेष विभागों 
की आमदनी प्रान्तोय सरकार को दो गई। भूमिकर तथा इनकम टेक्स 
की आमदनी दोनों सरकारों में बॉठ दी जाती थी। इन रुपयों को खर्च 
करने के लिये प्रान्तीय सरकारों को केन्द्रीय सरकार से कुछ सलाहें लेनो 
पड़ती थीं। उन्हें कज लेने का श्रधिकार न था। ओर न॒वे कोई नया 
कर लगा सकती थीं । यह प्रबन्ध केवल पाँच व के लिये किया गया । 
हर पाँचवें वर्ष इसे फिर नया करना पड़ता था | श्दूघ२ ई० में लाड 
रिपन के प्रबन्ध के अनुसार केन्द्रीय सरकार से प्रान्तीय सरकारों की 
इमदाद बन्द कर दी गई । उपरोक्त तीन प्रकार के विषयों का बटठवारा 
फिर नये सिरे से किया गया । १६०४ ० में ला्ड कजन ने इस 
प्रबन्ध को अ्रधस्थायी करार दिया। हर पाँचवें साल इसे नया करने 
की जरूरत जाती रही । किसी असाधारण परिस्थिति के' कारण इसमें 
तबदीली की जा सकती थी। केन्द्रीय सरकार की इमदाद को फिर से 
जारी किया गया । १६०८ ईं० में इस पर बिचार करने के लिये एक: 
कमीशन निधधारित किया गया, परन्तु उसने किसी प्रकार के परिवतंन की 
सलाइ न दी । क्‍ । 

१६११ ई० में लाड हाडिज ने उपरोक्त प्रबन्ध को स्थायी करार 
द्विया । भ्रथांत्‌ १६१६ के शासन-सुधार तक सरकारी आमदनी और 


सरकारी श्राय-व्यय २४५ 


खर्च तीन भागों में बँटे हुये थे । चुंगी, नमक, अफीम, रेलवे, तार और 
डाक, टकसाल ओर देशी रियासतों के कर--इनकी आमदनी केन्द्रीय 
सरकार लेती थी। राष्ट्रीय, पुलीस, शिक्षा, कानून ओर न्याय, श्रस्पताल 
तथा छोटी-छोटी सिंचाई के काम इत्यादि--इनका प्रबन्ध प्रान्तीय सर- 
कारों को दिया गया था। इन मदों की आमदनी और खच्च प्रान्तीय 
सरकार स्वयं करती थीं। भूमिकर, इनकम टैक्‍स, आबकारी-कर, इनकी 
आमदनी दोनों में बाँट दी जाती थी 
१६१६ के शासन-सुधार में सरकारी आयन-व्यय में प्रबन्ध के अनेक 
परिवदन किये गये। एक जिम्मेवार शासन की 
१६१६ का स्थापना क॑ लिये यह आवश्यक था कि हिन्दोस्तानियों 
शासन-खुधार को आशिक क्षेत्र में कुछ और अ्रधिकार दिये 
ओर सरकारी जायेँ। मान्टेग्यू चेम्सफ़ोट ने इस बात कौ सिफारिश 
आय-व्यय. की थो कि प्रान्तीय स्वराज की पहली शत आर्थिक 
. जिम्मेवारी है। इसका तात्पर्य यह था कि केन्द्रीय 
सरकार प्रान्तों की टेक्‍स सम्बन्धी ओर भी जरिये दे दे और उन्हें खर्च 
करने की पूरो आजादी भो दे दी जाय | जब तक ऐसा नहीं किया जाता 
तब तक सावजनिक भलाई के कामों में वृद्धि नहीं की जा सकती थी 
स्थानीय संस्थाय पहले से ही इस बात के लिये बदनाम थीं कि वे 
अपने क्षेत्र में कोई नई योजना कार्यान्वित नहीं करतीं । राष्ट्रीय उत्थान 
के साथ-साथ लोगों की आवश्यकतायं और माँगे बढ़ २६ थीं। इधर 
प्रान्तीय सरकारों के हाथ बँघे हुए थे । न तो उनके पास पैसे के साधन 
थे ओर न उन्हें कर्ज लेने का अधिकार था। वेसभी प्रकार से 
अकमण्य थीं और स्थानीय जनता की टीका-टिप्पणियों को चुपचाप 
सुनती रहती थीं। शासन-सुधार के समय इन बातों पर विचार किया 
गया। सम्मिलित आय के मद तोड़ दिये गये | केन्द्रीय और प्रान्तीय 
सरकारों को आमदनी के स्वतन्त्र जरिये अलग-श्रलग बॉँट दिये गये 
प्रान्तीय सरकारों को इस बात का अवसर दिया गया कि वे अपने क्षेत्र 
में नये-नये काय करें और प्रजा की माँगों की पूर्ति करें । 
शासन को कार्यान्वित हुये अभी दो वर्ष भी व्यतीत न हुये थे कि 
केन्द्रीय सरकार की आश्िक स्थिति डॉवाडोल होने 
मेस्टन अवार्ड लगी। १९२०-२३ के बजट में उसे ६८३ लाख 
रुपये की कमी महसूस हुई। इसे पूरा करने की 
चिन्ता सरकार को जरूरी थी | १६२० ई० में लाड मेस्टन की अध्यक्षता 


३२४६ आधुनिक भारतीय शासन 


में एक कमीटी जाँच के लिये बनाई गई | कमीठी ने जो फैसला किया, 
उसे मेस्टन श्रवाड ( ॥॥०७६07 “७975 ) कहते हैं। इसके अनुसार 
यह निश्चित किया गया कि बिहार ओर उड़ीसा प्रान्त को छोड़कर शेष 
प्रान्तों से यह कसी पूरी को जाय । १६२१-२२ में निम्नलिखित रकम 
प्रान्तों से ली गई :-- 


प्रान्त केन्द्रीय सरकार को दी गई रकम 
क्‍ ( लाख की संख्या में ) 
१--मद्रास के ३४८ 
२--ब म्बई 325 ५25 ५६ 
३--बंगाल श 072 ६३ 
४--संयुक्तप्रान्त न गम २४० 
५--- पंजाब म की १७पू 
६--त्रह्मा मर ०४ ध्ड 
3--मध्यप्रान्त ओर बरार ... कल २२ 
८--आसाम चल पड श्ष्‌ 


कुल जोड़ ६८३ लाख रुपया 
बिहार और उड़ीसा को इसलिये छोड़े दिया गया था कि उसकी 
आधिक स्थिति स्वयं श्रच्छी न थी । इसीलिये अन्य प्रान्तों से ६८३ 
लाख की कमी पूरी को गई | पहली किश्त देने के बाद बंगाल प्रान्त 
की सरकार ने इस बात की मजबूरी जाहिर की कि वह एक पैता भी 
देने की क्षमता नहीं रखती । अन्त में केन्द्रीय सरकार ने यह फेठला 
किया कि १६२२-२३ से बंगाल प्रान्त' से ६ वष तक कोई- किश्त न ली 
जायेगी । मेस्टन कमोटी ने यह भी सिफारिश की थी कि केन्द्रोय सरकार 
आधिक मामले में जल्दी से जल्दी  स्व॒तन्त्र हो जाय ओर प्रान्तों पर 
निभर न करे । प्रान्तीय धारा-समाओं को नये टैक्स लगाने का अधिकार 
दे दिया गया । कुछ शर्ता' के साथ उन्हें कज लेने की भी इजाजत दे 
दी गईं । केन्द्रेय सरकार का दबाव बहुत कुछ कम कर दिया गया । 
मेस्टन अवबाड से कोई भी प्रान्त सन्तुष्ट न था। उसे केन्द्रीय सरकार 
को जो एक लम्बी रकम हर साल देनी पड़ती वह उनकी आर्थिक नींव 
को कमजोर कर देती थी । 
मेल्टन श्रवाड से किसी को भी लाभ न हुआ प्रान्तों में श्रतन्‍्तोष 
के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार को भी माली हालत बिगड़ती गई । चारों 
और से इस बात की माँग पेश की जाने लगी कि प्रान्तों की किश्त बन्द 
कर दी जाय । १६२६ ६० के लगभग केन्द्रय सरकार के बजठ में कुछ 
बचत हुई और अन्त में १६२७-२८ ई० में प्रान्तों की किश्त बिलकुल 
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बंद कर दी गई | नये टेक्स लगाकर केन्द्रीय सरकार ने श्रपनी कमी पूरी 
की । प्रांतों को भी किश्त बन्द हो जाने से कुछु राहत मिली । लेकिन 
जमनी की बड़ी लड़ाई का असर १६२८ के बाद मालूम पड़ने लगा। 
एक तरफ लोगों की आवश्यकतायें बढ़ती जा रही थों और दूसरी ओर 
भारत सरकार कज के सूद से दब रही थोी। इसी समय संघ-शासन की 
योजना पर विचार आरम्भ किया गया। 
किसी. भी संघ-शासन में आर्थिक बठवारा ठीक-ठीक नहीं हो सकता। 
कितनी ही सफाई के साथ इसका विभाजन किया 
संघ-शासन जाय, कोई-न-कोई कमी रह जाती है। संसार का 
ओर आर्थिक कोई भी संघ-शासन इसी कमी से वंचित नहीं है । 
संगठन कारण यह है कि इसके अन्दर दो स्वार्थो' की 
पूति करनी पड़ती है। एक तो संध-सरकार को 
अपनी जिम्मेवारी निबाइने के लिये पैसे वसूल करने पड़ते हैं ओर 
दूसरी ओर स्थानीय सरकारे' भी टेक्स लगाकर अपना खच चलांती हैं। 
दोनों का साधन एक ही जनता को बनना पड़ता है। यह संभव है कि 
आशिक बटवारे में दोनों में उलभन पैदा हो जाय। हो सकता है कि 
दोनों की आवश्यकताये इस कदर बढ़ जायें कि टेक्स की भरमार हो 
जाय और प्रजा दोनों के बीच में पिस जाय। संब-शासन के अन्दर 
जितनी इकाइयोाँ रहती हैं ,उनमें भो समानता बतंनी पड़ती हे । यदि 
एक से कम ओर दूसरे से अधिक कर वसूल किया जाय तो न्याय में 
फरक पड़ेगा। केन्द्रीय और स्थानीय सरकारों की आवश्यझूताश्रों.का 
ध्यान रखते हुये उनकी आय के जरिये इस प्रदार अलग करने पड़ते 
हैं कि किसी को अपने हक के लिये ए.तराज न हो | ज्वायंट पालियामेंटरी 
कमीटो ने भारतीय संघ-शासन में भी इन कठिनाइयों को महसूस किया था । 
अपनी रिपोट में इसका जिक्र करते हुये उतने लिखा है कि, किसी भी संघ- 
शासन में आय-व्यय का बठवारा एक कठिन विषय है | कारण यह है कि 
दो सरकारें एक हो प्रजा से रवतन्त्रता-पूवंक टक्स वंसूल करती हैं ।”?* 
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संघ शासन-विधान में अनेक परिवतेनों के कारण सरकारी आय- 
व्यय का नये सिरे से बटवारा किया गया | ब्रह्मा के 
१६३४ का संध अलग हो जाने से केन्द्रीय सरकार की आय में 
शासन-विधान ३ करोड़ रुपये को हानि हुई थी। सिन्ध और 
ओर आर्थिक बिहार दो नये प्रान्तों के बनने से केंन्द्रोय सरकार 
प्रबन्ध को और भी हानि हुई है। बम्बई अहाते से सिन्ध 
क्‍ को अ्रलग कर देने से बम्बई को ६० लाख रुपये 
का घाटा उठाना पड़ा था। इसी प्रकार उड़ीसा के बनाने म मद्रास 
ओर बिहार धान्तों को क्रमशः २० लाख और ८ लाख रुपये प्रतिवर्ष 
का घाटा पड़ा था | केन्द्रोय सरकार को इन तमाम कमियों को पूरा 
करना पड़ा । संघ-शासन को कार्यान्वित करने के लिये १॥ करोड़ रुपये 
की जरूरत और पूरो करनी पड़ी । बम्बई और बंगाल प्रान्त इस बात 
की बार-बार माँग पेश कर रहे थे कि इनकम टेक्स की आमदनी में 
केन्द्रीय सरकार उन्हें कुछ हिस्सा दे । रियासत पहले से ही चिल्ला रही 
थीं कि संघ-सरकार को यह अधिकार न दिया जाय कि वह उनके अन्दर 
कोई प्रत्यक्ष कर लगा सके | संघ के खच से वे सभी प्रकार से बचना 
चाहती थीं। इसका परिणाम यह हुआ कि उनके संघ-शासन में शरीक 
होने से केन्द्रीय ,सरकार को आधिक लाभ के बदले हानि होने की 
सम्भावना थी । 


कुछ विषय ऐसे थे. जिनकी सारी आमदनी केन्द्रोय सरकार अपने 
लिये खर्च करती | वह इन टैक्‍्सों को घठा-बढ़ा भी 

आर्थिक बटवारा सकती थी । चुज्ञी, कारपोरेशन टैक्स, इनकम टेक्स 
पर सर चाज आदि मद इस कोटि में रक्खे जा 

सकते हैं | कुछ विषय ऐसे थे जिनकी आमदनी वसूल करने का अधिकार 
संघ-सरकार को दिया गया था, परन्तु वह इसे प्रान्तों अथवा रियासतों 
में बॉट देती । स्टेम्प कर, चेक, सरखत, बीमा, रेल की चीजों अ्रथवा 
यात्रियों पर कर इत्यादि मद इस कोटि में रक्खे गये थे। कुछ मदों की 
आमदनी संघ-सरकार वसूल करती और उसका कुछ हिस्सा वह प्रान्तों 
अथवा रियासतों को देती । इनकम टेक्‍्स, जूट निर्यात कर; नमक कर, 
 अफोम, आबकारी, नियांत कर इत्यादि विभष्य डैस कोटि में रक्‍्खे गये 
थे। इनके अतिरिक्त संघ सरकार की आमदनी के छुछ और भी जरिये 
थे । रेल, तार और डाक, देशी रियासतों से कम, तथा ठकसाल की 
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आमदनी संघ-सरकार को आय समझी जाती | केन्द्रीय सरकार इस 
आय को कुछ तो हिन्दोस्‍्तान में और कुछ इंगलेंड में खर्च करती | जो 
सूबे अपने पैर पर खड़े नहीं हो सकते उन्हें वह कुछ वार्षिक सहायता 
देती जिसका व्योरा निम्मलिखित है :-- 


१--पश्चिमोत्तर प्रदेश को १०० लाख रुपया सालाना । 


२--उद़ीसा प्रान्त को ४७ लाख रुपया सालाना १६४२ तक, ४३ 
लाख रुपया सालाना १६४२ से १९४६ तक और, ४० लाख रुपया 
सालाना ९१६४६ के बाद । 


३--श्रासाम को ३० लाख रुपया सालाना । 
४--संयुक्त प्रान्त को २५ लाख रुपया सालाना १६४२ तक। 


५--सिन्ध प्रान्त को ५० वष तक संघ सरकार वार्षिक सहायता 
देती रहती :--# 

१६३७-३८ में ११० लाख रुपया । 

१६३६९-१६४८ तक १०५ लाख रुपया सालाना । 

१६४६-१६६६ तक ८० लाख रुपया सालाना । 

१६७०-१९७५ तक ६५४ लाख रुपया सालाना। 

१६७६-१९८१ तक ६० लाख रुपया सालाना । 

१९८२-१६८७ तक ५४ लाख रुपया "सालाना । 


प्रान्तीय सरकारों को श्रामदनी के स्वतन्त्र जरिये भी दिये गये हैं । 
केन्द्रीय सरकार जो इनकम टैक्स वसूल करती है उसका कुछ हिस्सा 
प्रान्तों को दिया जाता है। भूमिकर, खेतीकर, ,आबकारी, पेशाकर, 
जीवकर, तथा अन्य प्रकार के टैक्‍्सों से जो राय होती है, वह प्रान्तीय 
सरकार की आय समभो जाती है । केन्द्रीय ओर प्रान्तीय दोनों सरकारों 
को किसी ह॒६ तक कर्ज लेने का अधिकार दिया गया है। प्रान्तीय स्वराज 
की स्थापना होने से प्रान्तों को कुछ नये-नये टेक्स लगाने का भी अधि- 
कार दिया है। संयुक्त प्रान्त तथा मध्य प्रांत में काँग्रेस सरकारों ने कुछ 
नये टेक्‍्स लगाये हैं| संघध-सरकार की आजा के बिना प्रान्तीय सरकारों 
को विदेशों से कज लेने का अधिकार नहीं था । 


ने में हे 
संघ-शापतन विधाने में रियासतों और संघ-सरकार के आथिक 
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# संघ-शासन के पूरी तरह कार्यान्वित न होने के कारण इन बातों 
पर अमल नहीं किया गया । 
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कुछ पदाधिकारियों के वेतन आदि निश्चित करने का अधिकार उन्हीं 
को दिया गया था | संघ-सरकार की आमदनो और खरूचे को जाँचने 
के लिये एक अफसर ( 0प0॥0# 0८॥९८ब्र। ०६ ॥70॥9 ) बूटिश 
सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता। इसका दर्जा वही रक्‍्खा गया था 
जो फेडरल कोट के जजों का है। ६०,००० रुपया सालाना वेतन दिया 
जाता । ४५ वर्ष की आयु तक यह अपने पद पर कार्य करता | इस तरह 
का एक पदाधिकारी प्रत्येक प्रान्त में नियुक्त किया जा सकता था । 
गवनर-जनरल तथा गवनर को, अपने-अपने क्षेत्र में हिसाब ठीक रखने 
के लिये, नियम बनाने का पूण अधिकार दिया गया था। जिस प्रकार 
अन्य ज्षेत्रों में इन दोनों पदाधिक्रारियों को विशेषाधिकार प्रदान किये 
गये थे उती प्रकार आशिक क्षेत्र में मी इनका बहुत बड़ा हाथ रक्‍्खा 
गया था । 
इस बात के अनेक प्रमाण मौजूद हैं कि हमारे देश में प्रजा का धन 
पानी की तरह बहाया जाता रहा है । दुनिया के 
प्रजा के धन मुकाबिले में हमारी दशा सबसे हीम और गईं 
का अपव्यय. ग़ुजरी है। यदि इस गरीबी का वन बिया जाय 
तो यह विषय हमारी प्रस्तुत पुस्तक से बाहर 
चला जायगा। थोड़े से आँकड़ों से यह बात भली भाँ.त समझ में आ 
सकती है कि दुनिया के मुकाबिले में हमारी आथिक स्थिति केतसी है। 


देश वार्षिक आय प्रति व्यक्ति 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका »००१०८८०० रुपया 
ग्रेट बृटेन ० -9ज० 9 
जम नी «००४५० 9 
जापान «२० +» 
हिन्दोस्तान का 


इतनी भयंकर गरीबी में भी प्रजा का धन श्रॉख मूं दकर खच किया 
लाता था । देश से प्रतिवर्ष ४० करोड़ रुपया “होम चार्जेज” के मद में 
इज़लैण्ड को जाता रहा है। वहाँ इस लम्बी रकम से हमारे देश वासियों 
को रत्ती भर भी। फायदा नहीं पहुँचता था| जहाँ तक घरेलू खचे का 
सम्बन्ध है, इसका भी बठवाग उचित तरोके पर नहीं किया गया था 
हमारे देश में केवल ६ प्रतिशत लोग लिंखना-पढ़ना जानते हैँं। 
बूटेन में ६७ प्रतिशत ; जापान में ६० प्रतिशत; जमनी में १०० 
प्रतिशत ; डेनमा्क में १०० प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित हैं। इसे देखते 


३५२ आधुनिक भारतीय शासन 


हुये भारत-सरकार का यह पहला फर्ज होना चाहिये कि वह शिक्षा 
पर अधिक-से-अधिक रकम खर्च करे । परन्तु निम्नलिखित आँकड़ों 
से यह प्रकट है कि हमारो शिक्षा पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया 
जाता था। 


देश शिक्षा पर प्रति व्यक्ति सांलाना खचे 
संयुक्त राष्ट्र अ्रमे रका क्‍ ५५ रुपया 
ग्रेट बृटेन द .. २० $ 
फ्रांस... १० $ 
हिन्दोस्तान केवल ६ आने पैसे 


कृषि हमारे देश का सुख्य व्यवसाय है । ८० प्रतिशत व्यक्तियों की 
रोजी इसी पर निर्भर है। परन्तु सरकार अपनी आमदनी का केवल 
१॥ प्रतिशत इसकी बेहतरी पर खर्चे करती रही है। श्रस्पताल ओर 
ओपषधालयों की संख्या को देखते हुये कोई भी दाँतों तले उँगली दबा 
सकता है। समूचे हिन्दोस्तान में कुल ७००० अस्पताल हैं। ४०,००० 
व्यक्तियों के लिये एक अस्पताल की व्यवस्था की गई है और १६० 
मील की दूरी में एक अस्पताल बनाया गया है। उद्योग-धन्धों के ऊपर 
सरकार केवल ह प्रतिशत खर्च करती रही है । यही वजह है कि काम 
की कमी के कारण “ १० करोड़ ७० लाख आदमियों को साल भर 
में कम-स-कम चार महीने बेकार रहना पड़त है।” इसी प्रकार अन्य 
साव जनिक कामों पर सरकारों आय का कम-से-कम हिस्सा खच किया 
जाता रहा । । 

अब सवाल यह है कि जब सावजनिक कामों पर “बहुत थोड़ी रकम 
खच की जाती रही हे तो बाकी रुपया किन मदों में लगाया जाता था ॥ 
पहली खटकने वाली बात तो सरकार उच्च पदाधिकारियों की लम्बो-लम्बी 
तनखाहें हैं | अगर दुनियाँ के ओर मुल्कों से इंसकी ठुलना की जाय 
तो इम देखेंगे कि प्रजा के धन का सरासर दुरुपयोग होता रहा हे | 
हिन्दोस्तान ऐसे गरीब मुल्क में इतनी लम्बी-लम्बी तनखाहें देना 
कहाँ तक उचित था, पाठक इसे स्वयं समझ सकते हैं। गवनर« 
जनरल के बराबर तनखाह पाने वाला पदाधिकारी संसार में कोई 
दूसरा नहीं था | निम्नलिखित औआँऋड़ों से यह बात और मी स्पष्ट हो . 


जायगी 
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पदाधिकारी ' मासिक वेतन 
जापान का प्रधान मन्त्री हे ६२२ रुपया 
टठर्की का सर्वप्रधान अफसर... ... ३१८ रुपया 
संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका का प्रसीडेन्ट .. . १७००० रुपया 
इंगलैण्ड का प्रधान मन्त्री जे "११००० रुपया 
हिन्दोस्तान का वाइसराय | २१००० ? 
भत्ता लेकर १८ लाख रुपया सालाना | 
जापान के अन्य मन्त्री श् ३५०. !! 
भारतीय प्रान्तों के मन्त्री 45 ४०००. ह# 


अमेरिका के प्रसीडेन्ट की कैबिनेट के सदस्य. ३७००  ?” 

हिन्दोस्तान के वाइसराय को कोंसिल 

के सदस्य | ७००० हर 

ऊपर के आंकड़ों से यह पता चलता है कि भारत-सरकार अ्रपने 
कम चारियों को श्रधिक-से-अधिक वेतन देती रही है । सरकारी 'नोकरियों 
को आकर्षित बनाने के लिये यद्द सबसे अच्छा तरीका श्, “परन्तु इससे 
प्रजा को जो हानि पहुँचो है वह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। सरकारी 
आमदनी का ४० प्रतिशत रुपया केवल शासन-प्रबन्ध ( ८४7) 
#कंमांधांड४007 ) पर खर्च कर दिया जाता था। इसका 
अधिकतर हिस्सा अफसरों की तनखाहों और उसंके भत्त पर खर्च होता 
था। २५ प्रतिशत आमदनी फौज पर ख्च की जाती थी। यदि अँग्र जी 
फौज के बदले हिन्दोस्तानी फोज हमारे देश में कर दी जाती तो 
पे करोड़ रुपये सालाना की बचत हो सकती थी । एक अंगरेज सिपाही 
का खच हिन्दोस्तानी तिपाही से चार गुना अधिक पड़ता था । सरकारी 
आय का १० फीसदी पुलीस पर खर्च किया जाता था । यह है कि 
सारा रुपया रक्षा और हृथियारों पर ही लगा दिया जाता था। साव॑- 
जनिक कामों के लिये पैसे का सवंदा अ्रभाव रहता था। कहा जाता है 
कि भारत पर १२०० करोड़ रुपये का कज रहा। प्रतिवर्ष इसकी सूद 
की लम्बी रकम देनी पड़ती थी । मालूम नहीं हमारे देश में कोन-सा 
बड़ा कार्य किया गया जिसके लिये इतने रुपये कर्ज लेने की जरूरत 
पड़ी । भारतीय राजनीतिशों का क॑हना है कि बृटिश सरकार ने अपने 
स्वार्थ के लिये “किये गये खर्चों को भी हमारे ऊपर लाद दिया था। 
अफगान, फारस, चीन, नेपाल तथा मिश्र आदि लड़ाइयों का खरे हमीं 
को देना पड़ा था । गदर में ६० करोड़ रुपये का कजज इमारे देश पर 
शाणए भा० शा० २३ . 
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लादा गया था । जम॑नी की बड़ी लड़ाई में हिन्दोस्तान के ऊपर ४० 
अरब रुपये का ओर कर्ज लाद दिया गया । इस प्रकार प्रजा के धन का 
अपव्यय शायद ही किसी देश में दिखाई पड़ेगा । गत महायुद्ध में वह 
संब कर्ज अदा कर दिया गया ओर बृटेन को १५ अरब ४७ करोड़ - रुपये 
का कजदार बना दिया गया । यह रुपया हमें किसी न किसी रूप में 
बृटेन से वसूल करना है । 
यदि. भारत-सरकार प्रजा के धन का सदुपयोग करना चाहे तो वह 
(५४ निःसंकोच कर सकती दे । हमारे देश की वर्तमान 
भारत-सरकार परिस्थिति को देखते हुये किसी भी बड़े से बड़े कमम- 
के आर्थिक  चारी को ५०० रुपये मासिक से अधिक वेतन नहीं 
कत्तंव्य. मिलना चाहिये । कॉँग्रस सरकारों ने इसका विधान 
तो बनाया, परन्तु वे अपने भंत्तों को कम न कर 
सकीं | यदि सरकार, इस नियम पर दृढ़ हो जाय तो उसे अपनी आमदनी 
को खर्च करने। के लिये नये-नये जरिये तलाश करने होंगे। दूसरी विचार- 
णीय बात. नोकरियों का भारतीयकरण है। कोई वजह नहीं है कि हमारे 
देश के शिक्षित नवयुवक बेकार रहें और बाहरी लोग दुनी तनखाह पर 
रक्‍्खे जायें | यदि सभी विभागों में इस स्वदेशीपन का ध्यान रक्‍्खा जाय 
तो बेकायी ओर गरीबों दोनों एक साथ इल की जा सकती हैं। रक्षा 
ओऔर शासन का खर्च इस कदर बढ़ा हुआ है कि भारत-सरकार इन 
ख्चों' को भी घटा सकती है। शासन के बढ़ते हुये खच को रोकने के 
लिये युक्त प्रान्तीय सरकार ने एक “मितव्ययी” कमीणी का निर्माण 
किया है। वह इस बात पर विचार कर रही है कि सरकार की आय 
कैसे बढई जाय और खर्च कैसे कम किया जाय । प्रान्तीय सेक्रटेरियट का 
खर्च बढ़कर ५ लाख से १० लाख रुपया हो गया हे। इधर प्रान्तीय 
सरकार पुनर्निर्माण काय में २४ करोड़ रुपया लगाना चाहती है, जो ६ 
करोड़ की जनता के लिये कदापि प्रनुचित नहीं। १६४६ ई० में प्रान्तीय 
सरकार का खर्च ३५६५ लाख रुपये था, परन्तु श्राज ९६४८: ६० में वह 
बढ़कर ५०५७ लाख रुपये हो गया है । राष्ट्रीय सरकार को इस बढ़ते हुये 
खर्च को शीघ्र ही रोकना चाहिये। रोजगार और उद्योग-घंघों में हम 
इतने पिछड़े हुये हैं कि हमें बार'बार अपने पिछले दिनों की याद आती 
रहती है । राष्ट्रीय सरकार इन कामों को फिर से जाणश्व करे ओर हमारे 
देशवासियों को वैज्ञानिक अनुसन्धानों से लाम उठाने का श्रवसर दे | 
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पुलिस ओर जेल '. 
(१) पुलिस 

लोगों की यह धारणा गलत है कि पुलिस का काम जनता को 
डरवाना और परोशान करना है ।। याँवों में मातायें 

पुलीस की अपने बच्चों को सिपाही? कह कर डरवाती हैं। 'लाल 
उपयोगिता पगड़ो? देखकर अब भी अशिक्षित ग्रामीण भय खाते 
हैं। इधर पिछुली शताब्दी में पुलीस का व्यवहार 

इतना बुरा था कि लोग इन्हें मनुष्य कोटि से बाहर गिनने लगे थे । 
घूसखोरी की बीमारी जितनी इस विभाग में चलती रही है उतनी सरकार 
के किसी भो मुहकमे में नहीं। आज भी, जब कि लोगों में राष्ट्रीय 
भावना काफी जाण्त हो गई है, पुलीस निर्दोष और सेवक की दृष्टि से 
नहीं देखी जाती । जब किसी गाँव में थाने के दरोगा या कोई सिपाही 
पहुँच जाते हैं तो लोगों को यह शक हो जाता दे कि देखे किसकी तलाशी 
होती है ओर कोन चोरों अथवा बदमाशों को सूचो में शरीक कर लिया 
जाता है। पुलीस का किसी गाँव में जाना अशुम समझा जाता है। 
पढ़-लिखे लोगों को यह दलोल है कि इस विभाग में देश के नवयुवक 
तो भर्तों किये जाते हैं, परन्तु वे इतने जाहिल और संकुचित विचार 
याले होते हैं कि इनसे लाभ के बदले हानि होती है । ओऔधिक्तर व्यक्ति 
रुपये कमाने की गरज से इसमें भ्तों होते हैं। चू कि इनका सम्पक सीधे 
जनता से होता है इसलिये वे अपने अ्धिदझारों का बेजा फायदा उठाते हैं | 
. वास्तव में पुलीस का काम रक्षा करना है। सरकार लोगों के धन- 
जन की रक्ता इसी विभाग द्वारा करती है। राज्य में अच्छे और बुरे 
सभी प्रकार के लोग ह्वोते हैं | पुलीस का यह फर्ज है कि वह गु डे- 
बदमाशों पर कड़ी नजर रकस्ले । उसको थोड़ी सो लापरवाही से अशान्ति 
बढ़ सकती है | यदि यह विभाग इतना तत्पर और सख्त न होतो अ्रच्छे 
और मलेमानुष लोग सुख को नींद नहीं सो सकते। चोरी, व्यभिचार, 
डाका, फौजदारी श्रथवा किसी भी प्रकार का गुनाह स बसे पहले पुलीस 
के सामने आता है | इसी की जाँच पर न्यायालयों में बहस ओर “फैसले 
किये जाते हैं। यदि इस विभाग . क्रे कमंचारी अपनी ज़िम्मेवारी को 
महसूस करें तो राज्य में दुष्ट मनुष्य को बेजा हरकतें जाती रहें । पुलीस 
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हमारे गाँवों ओर शहरों की रखवाली के लिये बनाई गई है | कम-से- 
कम वेतन लेकर ८: और १० घन्टे तक एक खास पोशाक में इन्हें अपने 
कतंब्य का पालन करना पड़ता है। इनकी नियमबद्धता बड़ी ही सख्त 
होती है । छिपी-से-छिपी कारवाइयों को इन्हें पता लगाना पड़ता है। 
बड़ी-बड़ी गिरोहों का सामना करने के लिये इन्हें अपनी जान पर खेल 
जाना पड़ता है | राज्य के सभो व्यक्ति श्रपने प्रति किये गये अपराधों 
की रिपोट पहले थानों में करते हैं। पुलीस इस बात की अधिक-से- 
अधिक कोशिश करती है कि उसके हल्के में किसी प्रकार के लड़ाई- 
भगड़े न हों कोई किसी को तकलीफ न पहुँचाये ओर सब लोग सरकारी 
'नियमों का पालन करें । जब कभी हम अपने. पड़ोसी द्वारा जेर किये 
जाते हैं तो पुलीस हमारी रक्षा करती है। यदि देश के पढ़े-लिखे लोग 
सेवा का थोड़ा भी भाव लेकर इस मुहकमे में शामिल हों तो उनसे 
दीन-दुखियों की अधिक सेवा हो सकती है । 
अंगरेजों के नये प्रबन्ध के पहले मुसलमानी जमाने में पुलीस ओर 
जमींदार का काम एक में शामिल था श्रथात्‌ जो 
अंगरेजी राज जमींदार होते थे उन्हें अपनी सीमा के अन्दर धन- 
से पहल्तले. जन की रक्षा करनी पड़ती थी। छोटे और बड़े सभी 
प्रकार के जमींदारों को यह अधिकार दिया गया था 
कि वे अपने मातहत काश्तकारों की सभी प्रकार रक्ता करे । जब कहीं 
चोरी , डाका, अथवा किसी तरह «की घटना होती तो जमींदार को 
इसका पता लगाना पड़ता था | परन्तु इसका तात्पय यह नहीं है कि 
जमींदार स्वयं रखवाली करते थे । गाँवों में पंचायतों द्वारा सारा प्रबन्ध 
होता था | हर गाँव कां एक चौकीदार होता था, जो रात में इसकी 
रखवाली करता था।'। गाँव के रहने वालों की चाल-चलन से यह 
वाकिफ रहता था। जब कभी कोई अजनबी आदमी आता तो उसे 
इसकी जाँच करनी पड़ती थी । गाँव के मुखिये के पास वह छोटी-छोटी 
बातों की खबर पहुँचाता रहता था । यदि इतनी चौकसी करने पर भी 
किसी का सामान चोरी चला जाता तो चोकीदार और मुखिया को इसका 
पता लगाना पड़ता था और चोरी वाले की द्वानि पूरीकरनी पड़ती थी । 
गाँवों की देख-रेख के लिये उपरोक्त तरीके के अलावे कोई अलग थाने 
ओर चोकियाँ न थीं। शहरों की रखवाली के लिये कोतवाल रक्‍खे गये 
ये। हर शहर में एक कोतवाल होता थां। उसकी सहायता के लिये चन्द 
पुलीस भी रक्‍्खे गये ये | ईन्‍्हें सरकारी खजाने से वेतन मिलता था। 
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जिस प्रकार शासन की मशीन सीधीनसादी थी उसी तरह पुलीस का 
मुहकमा भी आजकल की तरह जठिल न था | अधिकतर भाजड़े पंचायतों 
द्वारा फैसल क्रिये जाते थे और लोगों को पुलीस से मदद लेने की कोई 
जरूरत ही न थी । छोटे-छोटे किसानों को अपनी कमाई का एक बहुत 
बड़ा हिस्सा मुकदमेबाजी में खर्च नहीं करना पड़ता था । लोगों के अश्रन्दर 
सहन करने का भाव अधिक था। पंचायत, चौकीदार, जमींदार, कोत- 
वाल इन्हीं को देश में पुलीस के सारे काम सुपुद किये गये ये | इससे 
सरकार का खच भी कम पड़ता था ओर सब की रक्षा भी होती थी । 
लाड कानवालिस पहला गवनर-जनरल था जिसने पुलीस विभाग 
की नींव डाली । इसने जमींदारों को .रक्षा और 
आरतीय पुलीस रखवाली के भार से मुक्त कर दिया । लेकिन उनके 
का विकास साथ जो इस्तमरारी बन्दोबस्त*किया गया उसमें 
इस विभाग का खर्च जोड़ दिया गया । हर जमींदार 
से मालगुजारी के साथ कुछ रकम वसूल कर पुलीस विभाग को दी जाती 
थी । कानवालिस ने १७९३ ई० में बंगाल प्रान्त के जिला-न्यायाधीशों 
को हुक्म दिया कि वे अपने-अपने जिले में हर ४०० मील की दूरो पर 
एक थाना बनावें। इससे जो अधिकार अश्रब तक जमींदारों को मिले हुये 
थे वे सब जिले के कलेक्टर को दे दिये गये। प्रत्येक थाने में थानेदार 
ओर कुछ सिपाही रक्खे गये | मुखिया और चोकीदार भी अपना काम 
करते रहे, परन्तु धीरे-धीरे इनके अधिकार कम होने लगे। कहने के 
लिये तो आज भो ये दोनों कमचारी बने हुये हैं ओर जब कभी थानेदार 
को किसी गाँव में आना पड़ता है तो इन दोनों से उसे मदद मिलती हैे। 
लेकिन इनकी बातों का वह मूल्य नहीं रहा जो पहले था । विभिन्न ग्रांतों 
में इसका संगठन एक ही साथ नहीं हुआ । मदरास में थामस मनरो ने 
१८८१६ ई० में इसे संगठित किया। इसी प्रकार ज्यों-ज्यों कम्पनो का 
राज्य बढता गया, यह विभाग नये सिरे से संगठित होता गया । १८०१ 
से १८६० ई० तक सभी प्रान्तों में यह मुहकमा अ्रच्छी तरह संगठित कर 
दिया गया । १८५७ ई० के गदर ने श्रंगरेजों को चौकन्ना कर दिया । 
उन्हें फिर इस बात की आवश्यकता महसूस हुईं कि इसका नये सिरे से 
संगठन किया जाय | 
१८६० ईं० के श्रगसत के महीने में भारत-सरकार ने एक कमीशन 
नियुक्त किया । - इसका काम सारे हिन्दोर्तान के पुलीस संगठन का 
अध्ययन फरना था और इस पर अपनी राय जाहिर करनी थो। १८६१ 
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ई० में इसकी रिपोर्ट तैयार हुई और उसी आधार पर एक ऐक्ट बनाया 
गया जो अभी तक काम में लाया जा रहा है । पुलीस विभाग में संगठन 
का जो सिद्धान्त निश्चित किया गया वह आज भी प्रचलित है। कमीशन 
की रिपोट में सबसे बड़ी मार्के की बात यह थी कि पुलीस का मुहृकमा 
प्रान्तीय बना दिया जाय। इसी के अनुसार प्रत्येक प्रान्त में एक 
इंसपेक्टर-जनरल नियुक्त किया गया । पुलीस विभाग का यद्ट सबसे बड़ा 
अफसर था । इसके नीचे हर जिले में एक सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलीस और सहा- 
यक ुपरिन्टेन्डेन्ट पुलीस होते थे । ये तीनों पद केवल अ्रंगरेजों को दिये 
जाते थे । थाने पर एक थानेदार ओर एक सहायक थानेदार रखे गये । 
कुछ पुलीस के सिपाही भी रहते थे । १८०६ के कमीशन ने इस बात को 
सिफारिश की थी कि हर एक मील के घेरे में एक थाना बनाया जाय । 
अथवा एक हजार जनसंख्या के ऊपर एक थाना हो | सरकार ने इतने 
थात्तों की जरूरत न समभी ओर आज २५ या ४० मील तक के घेरे में 
इसकी संख्या एक रक्‍्खी गई है । 

१६०२ ई० में पुलीस विभाग के पुनसज्गजठन के लिये एक दूसरा 
कमीशन नियुक्त किया गया। इसकी रिपोट में बहुत-सी नई बात 
की सलाहें दी गई थीं | इनमें से चन्द बाते निम्नलिखित थीं :--- 

१---खुफिया पुलीस की व्यवरथा की जाय ॥ 

२--हिन्दोस्तानी थानेदार बनाये जाये । 

३--हर जिले में सित्राहियों की भर्ती हो और उन्हें उचित ट्रनिंग 
दो जाय । 


रिपोय की अधिकतर सलाहें मान ली गई! | लगभग सभी प्रान्तों ने 
इससे लाभ उठाया । वतंमान पुलीस संगठन इसी के अनुसार काम कर 
रहा है | 
पुलीस का मुहकमा अखिल भारतीय नहीं है। यह विभाग प्रान्तीय 
सरकारों को सोंप दिया गया है। प्रांतों में पुलीस और जेल विभाग की 
देख-रेख के लिये एक मंत्री होता है। अ्रपने कामों 
वतमान पुलीस के लिये वह प्रांतीय धारा-सभा के प्रति जिम्मेवार 
संगठन. दे ।शांति और रक्षा (4,9एछ 2०१ 07467 )» 
विभाग के मन्त्री को इसकी जिम्मेवारी दी जाती है। 
प्रांत का सबसे बड़ा पुलीस श्रफसर इंसपेक्टर-जनरल (+7. ७.) 
कहलाता है | इसी की मातइती में इस विभाग के कमचारी काम करते 
हैं। प्रत्येक प्रांत कई हिस्सों में बाॉँठ दिया जाता है । दर एक दिर्सा रेंज 


पुलीध और जेल ३५६ 


( ४७72० ) कहलाता है । रेंज का प्रधान डिप्टी इन्सपेक्टर-जनरल 
होता है। इन्सपेक्टर जनरल की मातहती में यह कार्य करता है। 
एक रेज में आमतोर से ८ या. १० जिले द्ोते हैं । जिले में पुलीस 
विभाग का प्रधान सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलीस ( ). 8. 72. ) कहलाता है । 
इसकी सहायता के लिये एक डिप्टी सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट पुलीस रहता है । इन 
दोनों कमंचारियों की जिम्मेवारी दोहरी होती है । एक ओर तो ये इन्सपेक्टर- 
जनरल ओर डिप्टो इन्सपेक्टर-जनरल के प्रति जिम्मेवार होते हैं ओर 
दूसरी ओर जिले के कलेक्टर की मातहती में काम करते हैं । सुपिरिन्टेल्डेन्ट 
पुलोस का यह कतंव्य हे कि वह जिले भर की शान्ति सम्बन्धी सूचना 
कलेक्टर को देता रहे | जहाँ कहीं कलेक्टर को आवश्यकता महसूस हो 
वह पुलीस की मदद ले सकता है सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलीस उसकी आशाओं 
को टाल नहीं सकता । 
प्रत्येक जिला पाँच या सात हिस्सों में विभाजित किया गया है। इन्हें 
सरकिल कहते हैं | हर सरकिल का प्रधान इन्सपक्टर कहलाता है । एक 
सर्किल में ८ या १० थाने होते हैं। थाने का प्रधान सब-इन्सपेक्टर 
कहलाता है | हर थाने पर एक मुंशी ओर मुहर्रिर होते हैं । इनका काम 
अपने हलके की रिपोट लिखना और कागजों को रखना है। इनके 
अलावे वहाँ १० या १५ पुलीस के सिपाही रहते हैं | चौकीदारों को यह 
हिदायत रहती है कि वे अपने गाँवों की हफ्तावारी रिपोर्ट थाने भें दज 
करवात रहें । लगभग १००वर्ग मील घेरे के लिये एक थाने की व्यवस्था की 
गई है। जिले पर कुछ सुरक्षित पुलीस भो रक्‍खी जाती है जिनकी संख्या 
२०० के आस-पास होती है । इनमें से कुछु सिपाही हर समय हथियार 
बन्द तैयार रकखे जात हैं । जब कहीं कोई आवश्यकता प्रड़ती है, और 
थाने की पुलीस काफी नहीं होती, तो यह वहाँ भेजी जातो है । हर जिले 
में सरकारों खजाना होता है। जिसकी रक्षा का भार इसी सुरक्षित फौज 
पर रहता हे । पुलीस की भर्ती जिले पर सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलीस द्वारा की 
जाती है। १६३२ ६० में हिन्दोस्तान में पुलीस की कुल-संख्या २२६५१२ 
थी । इन पर १३ करोड़ रुपया खच पड़ा था । 
शहरों में कोतवाल हं।त हैं । इनकी मातहती में कुछ पुलीस ओर दस- 
बोस छोटे-छोटे थाने द्ोत हैं। कलकत्ता,बग्बई और मदरास शद्दर में पुलीस 
का प्रधान पुलीस कमिश्नर कहलाता है। यहद्द इन्स पेक्टर-जनरल की मातहती 
में नह होता। इसका संबंव सीधे सरकार से होता है | रेलवे विभाग अपनी 
अलग पुलोध् रखता है। इनका प्रबन्ध जिले को पुलोस से भिन्न होता है--- 
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यद्यपि इन दोनों का सहयोग रहता है, परन्तु षनके श्रफसर अलग-श्रलग 
होते हैं | खुफिया पुलीस (८. , ॥2.) का मुहकमा इन दोनों से अलग 
होता है । लाड कर्जन के समय में १६०३ में इसकी व्यवस्था की गई 
थी । इसके कम चारी डिप्टी इस्सपेक्टर-जनरल “की मातहती में काम 
करते हैं | इनका काम छिपी हुई बातों का पता लगाना ओर गुप्त संगठनों 
तथा अपराधों की सूचना देना है। सरकार इस विभाग में काफी विश्वास 
करती है, इसीलिये इसके कमचारी किसी भी व्यक्ति पर मुकदमे चला 
सकते हैं | सरकार को इनके द्वारा छोटो छोटी बातों की खबरें मालूम 
होती रहती हैं। बहुत से अपराव इतनी पोशीदगी से किये जाते हैं कि 
वर्षो' अपराधी का पता नहीं चलता । किर भी इस विभाग के कमचारी 
तरह-तरह की हिकमतों से इन्हें खोज निकालने में समथ (ते हें । 
जनता की रक्षा और भलाई के लिये सरकार ने पुलीस का जाल-सा 
फैला रक्‍खा है। बीहड़ से ब हड़ जगहों में बसे हुये 
पुलीस की कुछ गाँव इससे बाहर नहीं रक्‍्खे गये हैं। लेकिन पन्न- 
बेजा हरकतें पत्रिकाओं# तथा कचहरियों में कुछ ऐसी बातें देखने 
में आती हैं जो मनुष्यत्व से बाहर होती हैं। कभी- 
कभी तो भूठे मुकदमे चलाकर लोगों को पुलीस परेशान करती है । 
शारीरिक यातनायें अभी तक लोगों को दो जाती हैं । हमारे देशवासियों 
की अश्रशिक्षा और सादगी का बेजा फायदा इस विभाग के कम चारी भली 
भाँति उठाते हैं। जब कहीं कोई मामला हुआ तो उसकी जाँच श्रारम्भ 
होती है। पुलीस अपनी सफाई के लिये तथा अपनी जिम्मेवारी से बचने 
के लिये कितने ही बेगुनाह आदमियों को फंसा देती है। इसके सेकड़ों 
उदाहरण मोजूद हैं | में यह मानता हूँ कि उसे अनेक कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता है ओर लोग आसानी से सच्ची बातों को खोल नहीं 
सकते, लेकिन इस स्वतन्त्रता और समानता के युग में सच्चे और 
भलेमानुष व्यक्तियों को अपराधी ठहराना सवंथा श्रन्याय दै। पुलीस के 
कमंचारियों को इसे रोकना चाहिये | शिक्षा की बृद्धि से कालेजों और 
यूनिवर्सिटियों के उत्तीण विद्यार्थी अब इस विभागों में जाने लगे हैं । 
आशा है वे इन कमजोरियों को काफी अंश तक दूर कर सकेंगे । 
(२) जल 
जेलो का इतिहास कोई पुराना नहीं है । बृटिश काल में इसकी नींव 
#स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ सरकारी कमंचारियों का दृष्टिकोण बदल 
रहा है । पुलोस की बेजा हरकत अब दूर हो रही हैं । 
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आज के १०० वर्ष पहले डाली गई थी। उससे 
जेल का पहले भी जैल थे, परन्तु उनका वर्णन करना हमारे 
पेतिहासिक विषय से बाहर को चीज है। इतना जरूर ध्यान 
विकास रखना चाहिये कि ऐतिहासिक युग में कोई भी ऐसा 
राजनीतिक प्रबन्ध नही मिलता जिसमें जेल को 
व्यवस्था न की गई हो। अपराधियों के दंड की व्यवस्था भिन्न-भिन्न होते 
हुये भी जेलों का जिक्र हर समय मिलता है । १८३६ ई० में एक कमेटी 
जेल-सुधार के लिये बनाई गई | लाड मेकाले इसके एक सदस्य थे। 
१८६४ और १८८६ ई० में दो और कमेटियाँ नियुक्त की गई। 
१८६२ ई० में एक चौथी कमेटी फिर नियुक्त की गई । इन सबकी रिपोर्ट 
के आधार पर १८३४ ई० में एक जेल कानून (7273807 3०0) पास 
किया गया । इसी के अनुसार आजकल भारतीय जेलों का सगठन किया 
गया है | पुलीस की तरह यह विभाग भी प्रान्तीय सरकार की मातहती 
में रकक्‍खा गया है । 


वर्तमान जेल ३ प्रकार के होते हैं :--- 
संगठन 
१--ेन्ट्रल जेल--उसमें लम्बी-लम्बी सजाओों के अपराधों रक्‍खे 
जाते हैं। एक साल से कम के अ्रपराधी इसमें नहीं रक्‍खे जाते | इस 
प्रकार के जेलों की मोजूदा संख्या ५१ है । 
२--डिस्ट्रिक्ट जेल--प्रत्येक जिले में एक जेल होता है। इनकी 
संख्या इस समय १८२ है| हर तरह के अपराधी इसमें रक्‍खे जाते हैं । 
३--दवालात--इन जेलों में अधिकतर वे कैदी रक्‍्खे जाते हैं। 
जिनका मुकदमा कचहरियों में चलता रहता है । जिन्हें १० या २० दिन 
की सजा होती है वे भी इनमें रक्‍्खे जाते हैं | इनकी संख्या ६७० है | 
इनके अलावा जब कभी केदियों की संख्या बढ़ जाती है तो सरकार. 
कैम्प जेल बना लेती है । प्रान्त में जेल विभाग का सबसे बड़ा अफसर 
इंसपेक्टर-अनरल कहलता है | यह आमतोर से इंडियन मेडिकल स्विस 
का सदस्य होता है । सेन्ट्रल जेल सुपरिन्टेन्डंट को देख-रेख में रहते हैं । 
इसके नीचे वाडर आदि अनेक कर्मचारी होते हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल का 
प्रधान सिविल सर्जन होता है । वह लगभग रोज इसका निरोक्षण करता 
है। जो कमंचारी २४ घरटे कैदियों की देख-रेख करते हैं उनमें जेलर 
प्बंप्रधान होता है। उसके नीचे सहायक जेलर, वाडर तथा अन्य 
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छोटे-छोटे कमंचारी होते हैं । स्त्रियाँ पुरुषों से अलग रक्‍खी जाती हैं। 
एक ही जेल में इनका बैरेक परुषों से अलग होता है। इसकी देख-रेख 
के लिये स्रियोँ वाडर नियुक्त की जाती हैं ।जिन कैदियों की लम्बी 
सजाये दो गई होतो हैं उन्हें श्रकसर वाडर वगैरह बना दिया जाता है 
और ३ या ४ रुपया माप्तिक वेतन भी दिया जाता है। 
लोगों की यह श्राम शिकायत है कि भारतीय जेल दुनियाँ के और 
मुल्कों के जेलों से बुरे हैं। हमारे यहाँ केदियों को 
जेलों का. पशु से भी बदतर समभा जाता है। जेल के कमंचारी 
सुधार इन्हें सुधारने के बदले ओर बिगाड़ देते हैं। केदी 
सुविधाओ्रों की कमी के कारण चोरो, व्यभिचार तथा 
भूठ बोलने की आदत सीख जाते हैं । जेल का तात्पय यह नहीं है कि वहाँ 
केदियों को जानवरों की तरह कुछ दिन ठक बाँध रक्‍्खा जाय ओर अवधि 
पूरी होने पर उन्हें छोड़ दिया जाय । हमौरे देश में इसका यही तात्पये 
समभा जाता है। यही वजह है कि अधिकतर व्यक्ति बार-बार गुनाह करते 
हैं ओर जेल उनका घर हो जाता है। लकिन सरकार का यह उद्दृश्य 
क॒दापि नहीं दे कि कुछु लोग इसे घमंशाला या बैठक समभ लं। जेल केवल 
सुधार की दृष्टि से बनाये जाते हैं | कुछ लाग अपने कत्तव्यों का पालन 
करना नहीं जानते । वे अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियाँ करते रहते हैं 
जिनसे उन्हें ओर दूसरों को हानि होती हे | इसी से बचने के लिये उन्हें 
जेल की सजा दी जाती है । सुधार के अतिरिक्त यहाँ पर एक प्रकार की 
चेतावनी भी दी जाती है। जेलों का जीवन बहुत ही नियमित होता है। 
हर काम ठीक समय पर किया जाता है। खाना,सोना, नित्य कम, काम 
करना इत्यादि इत्यादि कामों के लिये ठीक समय निधांरित होते हैं। 
उद्योग-घं थों के तरह-तरह के काय वहाँ किये जाते हैं ॥ कैदियों को इस 
बात का मोका दिया जाता है कि वे तरह-तरह के हुनर साख कर जेलों 
बादर निकले ओर यदि चाहें तो उनसे अपनी जीविका कमा सके। 
भारतीय जेलों को अ्रमी इतनी सफलता प्राप्त नहीं हे । 
राष्ट्रीय-आन्दोलन की बृद्धि के कारण सरकार को विवश होकर जेलों 
के सुधार के ऊपर ध्यान देना पड़ा । जब राजनीतिक केदी जेलों में गये 
और उन्हें वहाँ की सारी दिक्कत उठानी पड़ीं तो उन्होंने सरकार का ध्यान 
इस ओर आकषित किया | १६१६ ई० में एक जेल कमेटी मारत सरकार 
की ओर से बनाई गई। इसे यह कार्य सौंधा गया "कि वह भारतीय जलों का 
निरीक्षण करके इस बात की रिपोर्ट दे कि इनमें किस-किस प्रकार के 
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सुधार की आवश्यकता है । वास्तव में जेल-सुधार की यह पहली कमेरी' 
थो | इसने बड़ी गहराई के साथ जेलों का अ्रध्ययन किया और सरकार 
को इस बात की सलाह दी कि भारतीय जेलों की दशा बड़ी दी शोच- 
नीय है। रिपोट में कैदियों के सुधार के लिये कुछ नई नई योजनाये' रक्‍्खी 
गई थीं ' इनमें से एक सलाह यह भी थी कि फीजदारी और दीवानी 
दोनों प्रकार के कैदी अलग-अलग रक्‍खे जाय । तनहाई और शारीरिक 
दण्ड देने की व्यवस्था को दूषित ठहराया गया था। कितने ही प्रान्तों 
ने इन सलाहों को स्वीकार किया और तदनुसार जेलों में अनेक सुधार 
किये गये । लेकिन इसका तात्पय यह नहीं है कि भारतीय जेलों की 
समस्‍यायें इल हो गई । 

हमारे देश के जेल कैदियों का सुधार नहीं करते उनके अन्दर उन्हें 
ऐसी शिक्षाय नहीं दी जातीं जिनसे वे अपने जीवन को सुधार सके | जिस 
बेरहमी के साथ आँख बन्द करके उनके साथ व्यवहार किये जाते हैं 
उन्हें सामने रखते हुये जीवन को सुधारने की अभिलाषा उनके हृदय से 
जाती रही है | कमचारियों की धोंस इतनी कड़ी होतो हे कि उनसे कुछ 
सीखने की बात बिलकुल बेतुको हो जाती हैं। छोटी-छोटी भूलों के लिये तन- 
हाई और चक्की का दंड दिया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार ने 
जेलों में कुछ व्यवसाय सिखलाने का प्रबन्ध किया है, परन्तु जेल से 
निकल कर लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वे उन्हें अ्रपना पेशा 
बना सके । अपराधी होने के नाते कैदियों को हम मनुष्य की कोटि से 
बाहर नहीं कर सकते । जिस प्रकार हमें मनोरंजन और विश्राम की 
आवश्यकता है उसी प्रकार कैदियों को भी वे मिलने चाहिये | इतनी 
सुविधायें तो दूर रहीं, गुड़ ओर मिर्च के लिये भी भारतीय कैदो तरसत 
रहते हैं | जो तुला हु झा भोजन उन्हें दिया जाता है उसके अन्दर नहटो, 
कोई स्वाद है ओर न पाष्टिकता । 

१६३७ ई० में जब कॉमग्रस ने मंत्रिपद अहण किया तो उसका «ध्यान 
जेलों की ओर विशेष रूप से आाकषित हुआ । उनकी. कठिनाइयों का 
उन्हें पूरा-पूरा अनुभव था । संयुक्त प्रांत को काँग्रेस सरकार ने एक 
ऐसी सोसाइटी (70980097869 8076-78 ४४१ 8000५) 
प्रत्येक जिले में स्थापित की जो छूटे हुये कैदियों की हर तर£ से मदद 
करे । सोसाइटी का प्रधान कर्योालय लखनऊ रिक्‍्खा गया। इसकी 
ओर से प्रतिमास पत्रि.] जेल सुधारों पर निकाली जाती थी। कुछ 
विशेषशों की एक कमेटी इस बात के लिये नियुक्त की गई जो 
कुछ ऐसे तरीके खोज निकाले जिनसे जेलों का जीवन एकदम 
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बदल दिया जाय । इसको कुड्ठ सलाह तो तुरन्त मान ली गई, परन्तु 
बड़ो-बड़ी बातों के लिये एक पंचवर्षीय योजनां बनाई गई ॥ कमेटी 

इस बात पर जोर दिया कि कुछ ऐसे विशेष प्रकार के जेल 
खोले जायें जिसमें बार-बार अपराध करने वालों का सुधार किया 
जाय। जेल के कमंचारियों की ट्रनिंग के लिये विशेष प्रबन्ध किया 
जाय । जेलों में पंचायते कायम की जाये' और अपढ़ सयानों को शिक्षा 
दी जाय । इस प्रकार की राये' इसी बुनियाद पर [दी गई' कि जेल एक 


आध्यात्मिक संस्था होनो चाहिये और -उ+के चलाने वाले आध्यात्मिक 
पुरुष होने चाहिये। अमेरिका, इंगलैरड तथा अन्य देशों में जेलों का 


उपयोग इसी दृष्टि से किया जाता है। जेलों के सुधारने के लिये तथा 
कम चारियों को ट्रनिंग देने के लिये संयुक्त प्रान्त की .सरकार ने एक बहुत 
बड़ा कालेज स्थापित करने का विचार किया था | इसके लिये एक जगह 
चुन ली गई थी । रुपया भी मंजूर कर दिया गया ओर यहाँ तक कि 
उस कालेज के प्रिंसपल की भी नियुक्ति हो गई थी । परन्तु इस बीच में 
सरकार को इस्तीफा दे देना पड़ा था | काँग्रत-सरकार फिर इस पर विचार 
कर रहो है । 

बच्चों के लिये जेल की अलग व्यवस्था की गई है । मिर्जापुर जिले में 
बच्चों का एक जल स्थापित किया गया है। नाबालिग व्यक्ति इन्हीं जलों 
में रकक्‍्खे जात हैं ओर उन्हें उचित शिक्षा दी जाती है। राजनैतिक कैदी 
साधारण कैदियों से अलग रक्‍खे जाते हैं। इन्हें अर, ब ओर स तीन 
श्रेणियों में रकवा जाता है । पहिलो दो श्रेणिपरों में जो सुविधायें इन्हें दी 
गई हैं वे काफी अच्छी हैं, परन्तु तीसरी श्रणी के कैदियों को किसी भो 
प्रकार की सुविधा नहीं दी गई हे। हमारे देश में कुछ लोगों को श्राजन्म 
अपराधी करार दिया गया है । यहाँ तक कि इनके लड़के बच्चे जन्म से 
ही अपराधी गिने जाते हैं। ये लोग एक विशेष प्रकर जेलों में रक्खे 
जाते हैं इन्हें अपराधो जाति ( 0णंग्रा79) :068 ) कहते हैं। 
दिन में ये साधारण लोगों की तरह स्वतन्त्रतापूरवक काये करते हैं। परन्तु 
रात में जेल के अन्दर इन्हे आरा जाना पड़ता है। इन्हें सुधारने! के लिये 
भारत सरकार प्रतिवर्ष एक लम्बी रकम खर्च करती है। अब' तक यह 
कार्य ईसाई मिशनरियों के हाथ में रद्द है | उन्होंने न तो इनका सुधार 
किया है और न कोई ऐसी योजना ही तैयार को जिनसे भविष्य में इसका 
सुधार हो सके । संयुक्त प्रान्त की सरकार ने मिशनरियों से यह्द काय 
छीन कर हरिजन-सेवक-संघ को सुपुदे कर दिया,। देखे” संघ कहाँ तक 
इस अपराधी वग को सुधारने में समर्थ होता है । 


सहायक ग्रन्थों की सूची 
प्रस्तुत पुस्तक में निम्नलिखित ग्रन्थों से सहायता ली गई है। 
भारतोय शासन-पद्धतिं के विस्तृत अध्ययन के लिये ये ग्रन्थ पाठकों को 
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